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 बजे  समेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  नियम  388  के  अन्तरगत  खड़ा  हुआ  हूं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  बैठे  खड़े  नहीं हैं  ।

 शी  राजनाथ  सोनकर  meat  (42gz)  :  मनी  राम  बागड़ी  जी  की  कमी  खल  रही  है  ।

 भ्रष् यक्ष  महोदय  :  लगता तो  कुछ  ऐसा  ही  है  ।

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  उनको  वापस  कर  दिया  जाए  |

 ताल चर  ताप  परियोजना  में  उत्पावन

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :

 श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  ऊर्जा
 मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  के  तालमेल  ताप  विद्युत  केन्द्र  में  बिजली  का  उत्पादन

 घट  गया

 क्या  उपरोक्त  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  कुछ  एकक  बन्द  हो  गए

 यदि  तो  इन  एककों  के  बन्द  होने  के  क्या  कारण

 बिजली  के  उत्पादन  में  कमी  भाने  के  अन्य  कारण  क्या  और

 तालमेल  ताप  विद्युत  केन्द्र  में  बिजली  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्रशेखर  नहीं  ।  तालचेर  ताप

 विद्युत  केन्द्र  में  1982  से  1983  तक  ऊर्जा  उत्पादन  838  मेगावाट  आकर  था  ।

 इसकी  तुलना  में  पिछले-वर्षो  की  इसी  अवधि  के  दौरान  यह  उत्पादन  627  मेगावाट  आवर  था  ।
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 भर  तकनी  की  कारणों  तथा  नियोजित  ATTA  के  लिए  बन्दी  के  कारण  वहां

 पर  कभी-कभी  अनियमित  बन्दियों  हुई  हैं  परन्तु  कोई  भी  यूनिट  स्थायी  तौर  पर  बन्द  नहीं  की

 गई  है  ।

 भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 (=)  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  केन्द्र  के
 कार्य  निष्पादन  की  नियमित  रूप  से  मानीटरिंग

 कर  रहा  है  ।  कठिनाई  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगा  लिया  है  और  उपचारी  उपायों  को  सोपान बद्ध

 रूप  में  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 थी  चितामणि  पाणिग्रहण  ।  अब  मुक्त  पता  चला  कि  मौके  पर  जाकर  देखने  और

 यहां  बैठे-बैठै  उत्तर  प्राप्त  करने  में  कितना  अन्तर  है  ।

 भ्रच्यक्ष  महोदय  :  FAT  वास्तव  में  भ्रापको  ध्रन्तर  पता  लगा  ?

 थ्री  चितार्माण  पाणिग्रहण  ।  परसों  मैं  तालचेर  में  था  और  मैंने  देखा  कि  शायद  {asa

 10  दिनों  से  चारों  एकक  पुरी  तरह  से  बन्द  हैं  ।  ताप  बिजली  एकक  की  कुल  क्षमता  250  मैगावाट

 है  किन्तु  तालमेल  ताप  बिजली  एकक  अब  केवल  70  मेगावाट  उत्पादन  कर  रहा  अब  आप

 समझ  सकते  हैं  कि  यहां  उत्तर  कया  होता  है  और  वहां  वस्तुस्थिति  क्या  मंत्री  महोदय  से

 जानना  चाहता हूँ  कि  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इन  चार  एककों  में  से  जो  पिछले  10  दिनों  से

 बन्द  पहले  एकक  में  सभी  मरम्मत  कायें  पुरा  कर  लिया  गया  था  किन्तु  यह  उत्पादन  आरम्भ

 नहीं  कर  सका  क्योंकि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  ने  इसकी  जांच  करनी  थी  भर  इसे  चलाने  की

 अनुमति  देनी  थी  किन्तु  जांच  अभी  पूरी  नहीं  हुई है  ।  दूसरे  एकक  की  भी  यही  स्थिति  रही  क्योंकि

 इकोनोमाइना  ट्यूब  में  रिसाव  है  ।  दूसरा  एकक  पहले  चालू  हुआ  था  किन्तु  उसके  बाद  बिजली

 उत्पादन  नहीं  कर  सका  |  उड़ीसा  में  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  सहित  सभी  10  प्रमुख  उद्योगों  की

 बिजली  में  54%  कटौती  की
 गई  है  ।

 ये  तथ्य  हैं  ।  कया  मंत्री  महोदय  कृपया  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देने  से  पहले  इन  तथ्यों  की  जांच

 करेंगे  ?

 थी  चित्र  रोवर  सिह  :  मुझ  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  तालचेर  स्थित  एककों  के  कार्यचालन

 के  बारे  में  कुछ  भ्रम  है  ।  वहां  62.5  मेगावाट  के  चार  आयातित  एकक  हैं  बौर  110  मेगावाट  का

 पांचवां  एकक  है  ।

 माननीय  सदस्य  द्वारा  बताई  गई  स्थिति  कुछ  सीमा  तक  कुछ  एककों  के  बारे  में
 सदी

 रिसाव  को  ठीक  किया  जा  रहा  है  किन्तु  वे  आवश्यक  रूप  से  सामान्य  से  ज्यादा  समय

 ले  रहे  हैं  ।  बी०  एच०  ०  एल०  द्वारा  कुछ  कमियों  को  ओर  पर्याप्त  ध्यान  न  देते  जेसी  कुछ  अन्य

 कठिनाइयां  भी  हैं  ।  उन्हें  ठी  क  किया  जा  रहा  है  faery  सभी  कमियां  अभी  दूर  नहीं  हुई  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  सुचित  करना  चाहता  हूँ  कि  चालू  ag  के  दोरान  तालचेर  बिजली

 aaa  के  कार्य  में  कुछ  सुधार  दिखाई  दिया  है  ।  इससे  पहले  भी  वह  ठीक  से  कार्य  नहों  कर  रहा
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 ati  अब  भी  यह  अत्यधिक  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  है  ।  किन्तु  सुघार  के  कुछ  संकेत

 हैं  र  हमें  आशा  है  कि  आगामी  महीनों  में  स्थिति  बेहतर  होने  की  आशा  विशेषकर

 1983  के  बाद  बिजली  उत्पादन  में  सुधार  की  भाषा  है  ।

 खर्च  महोदय  :  सेठी  ara  किसका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहते  हैं  ?

 गुह  मंत्रो  प्रक्रिया  चन्द्र  :  अध्यक्ष  महोदय  का  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  है  ag  संवाददाताओं  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहते  हैं  ।

 थो  चिन्तामणि  पाणिगय्रहो  «  मुझ  Maeqay  है  कि  मंत्री  महोदय  का  वर्तमान  उत्तर  मूल
 उत्तर  में  बताई  गई  स्थिति  से  थोड़ा  बेहतर  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  तालमेल  ताप  बिजली  एकक  संयंत्र  के  एककों  की  मरम्मत

 में  असाधारण  विलम्ब  हुआ  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  सारे  समय  में  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  क्या  करता  रहा  है  ।  उसने  यह  जानने  की  कोई  कोशिश  नहीं  की  ag  विलम्ब  न

 हो  ।  इसके  फलस्वरूप  विद्युत  सम्पूर्ण  बिजली  उत्पादन  प्रभावित  हुआ  है  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता

 हैं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  110  मेगावाट  उत्पादन  करने  वाला  एकक  भी

 जब  तक  अमरीका  से  उपकरण  नहीं  आ  जाते  बिजली  का  उत्पादन  नहीं  कर  सकता  है  |

 क्या  मंत्री  महोदय  सभा  को  तालमेल  ताप  बिजली  संयंत्र  के  इन  चार  एककों  भोर  विस्तारित

 पाँचवें  एकक  की  अद्यतन  स्थिति  के  बारे  में  बताएंगे  ?  मैं  परसों  ही  तालचेर  से  लौटा  हूँ  ।  मैंने  देखा

 है  कि  वे  एकक  अभी  बंद  पड़े  हैं  ओर  ताप  बिजली  संयंत्र  में  इकट्ठा  gar  30,000  मीटरी  टन

 कोयला  अप्रयुक्त  पड़ा  है  ।

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  की  लापरवाही  से  पूरा  राज्य  प्रभावित  प्राधिकरण  कोई

 कार्यवाही  नहीं  कर  रहा  है  ।  सभी  एकक  बन्द  पड़ ेहैं  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  250  मेगावाट  का  उत्पादन

 हो  रहा है

 गद्य तन  श्याम  कया  है  ?

 श्री  चन्द्र  बेसर  सिंह  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  चिता  भागीदार  हूं  कि  हमें  तालचेर

 बिजली  संयंत्र  के  कार्यचालन  में  कुछ  सुधार  करने  चाहिए  ।  मैं  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता””*

 अध्यक्ष  महोदय  :  बिजली  के  उत्पादन  की  कोशिश  कीजिए  ।  अन्यथा  आप  भागीदार  नहीं

 हो  सकेंग े।

 शी  चन्द्र  शेर  तीन  कि  ऐसी  स्थिति  क्यों  पैदा  हुई  और  साथ  ही  स्थिति  में  सुधार  लाने

 के  लिए  उठाए  गए  कदमों  के  विस्तार  में  भी  मैं  नहीं  जाना  हुं  ।  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण

 उड़ीसा  राज्य  बिजली  बो  द्वारा  सुझाए  गए  सुधारों  पर  लगातार  निगरानी  रखने  की  कोशिश

 करता  रहा  है  |  कुछ  सुधार  हुए  हैं  शरीर  जेसा  कि  मैंने  बताया  था  हम  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच ने
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 वाले  हैं  जिसमें  हम  भ्रामक  महीनों  में  अधिक  बिजली  पैदा  कर-सकेंगे  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को

 बताना  चाहता  हूं  कि  62.5  मेगावाट  का  केवल  चौथा  एकक  मरम्मत  के  लिए  बन्द  किया  गया  है  ।

 62.5  म०  वा०  के  अन्य  तीन  एकक  कार्य  कर  रहे  हैं  और  13-3-1983  तक  122  म०  वा०

 बिजली  पैदा  कर  रहे  थे  ।  चौथा  एकक  6  दिन  के  अन्दर  वापस  at  जाएगा  ate  110  मैगावाट

 बी  एचएएल  एकक  के  दो  या  तीन  दिनों  में  वापस  आने  की  आशा है  ।  इसी  संदर्भ  में  मैंने

 कहा  था  कि  आगामी  महीनों  में  स्थिति  के  सुधरने  की  आदा  है  ।

 श्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  !  उत्तर  अभी  भी  अधूरे  मैं  मंत्री  महोदय  से
 अनुरोध  करता

 हूं  कि  ag  दो  या  तीन  दिन  में  तालचेर  की  दौरा  करें  ।

 थी  चन्द्र  बोर  सिह  :  यदि  माननीय  सदस्य  qe  वहां  जाने  का  निमंत्रण  देते  हैं  तो  मैं  जाने

 का  प्रयत्न  करूंगा  |

 att  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  मैं  इन्हें  आमंत्रित  करूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  निर्णायक

 चाहिए  ।  भी
 होना  चाहिए  ।  aaa  ga  भी  निमंत्रित  करना

 चिताभणि  पाणिगय्रहो  :  मैं  ग्राहको  भी  निमंत्रित  कर  रहा  हूं  ।

 ait  सुनील  मंत्रा  राज्य  विद्युत  ae  कीं  इस  शिकायत  को  देखते  हुए  कि  ट्यूब

 रिसाव  राख  की  मात्रा  बहुत  अधिक  होने  के  कारण  होता  है  क्या  सरकार  यह  निश्चित  करेगी  कि

 राज्य  बिजली  बोड़ें  को  ऐसा  कोयला  सप्लाई  किया  जाए  जिसमें  राख  की  मात्रा  सह्य  सीमा  के

 भीतर

 श्री  चन्द्र  बोलर  सिंह  :  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  हो  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  का  किया  है  ।

 ऊर्जा  के  उत्पादन  में  समग्र  विकास  के  लिए  सही  किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई  एक  ऐसा  महत्वपूर्ण

 उपाय  जिसे  हम  अपना  सकते हैं  |  हम  कोयला  विभाग  के  साथ  इसे  सम्बद्ध  इस  पर  विचार

 विमर्श  करने  तथा  बैठकें  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  इन  प्रयासों  से  कुछेक  अच्छे  परिणाम  श्रान्त

 हुए  हैं  तथा  बेहतर  समन्वय  के  लिए  हमारा  निरंतर  प्रयास  रहा  है  और  हम  कोयला  विभाग  को

 इसके  लिए  राजी  कर  रहे  हैं  कि  ag  कोयला  सम्बन्धी  संयंत्र  एवं  कुछ  अन्य  मशीनरी  लगाएं  ताकि

 स्थिति  में  सुधार  लाया  जा  सके  ।

 डा०  कृपा  fag  भोई  :  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  माननोय  मंत्री  को  जो  जानकारी  उपलब्ध

 कराई  गई  वह  तकनीकी  रूप  से  गलत  है  ।  यह  मैं  इसलिए  कह  रहा हूँ  क्योंकि  आपातकालीन

 स्थिति  में  इसकी  क्षमता  का  उपयोग  56  प्रतिशत  था  ।  जनता  शासन  में  यह  कम  होकर  40  प्रतिशत

 हो  गया  ।  इस  समय  औसत  क्षमता  उपयोग  47  प्रतिष्ठित  ऐसा  मुक्के  पता  चला  है  ।

 यह  एक  तकनीकी  मामला  है  न  कि  आधिक  !  मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  रूप  से  पूछना

 चाहता  हूँ  कि  पिछले  2  वर्षों  में  तालचेर  age  पावर  स्टेशन  में  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  हुआ  तथा
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 क्या  यह  सच
 है

 कि  मेल  द्वारा  सप्लाई  की  गई  पुरानी  जो  अभी  हाल  ही  में  तालमेल  में  लगाई
 गई  थीं  बिजली  के  उत्पादन  में  कमी  का  कारण  रहीं  और  यदि  तो  क्या  मंत्रालय  ने  इसकी

 तुलना  की  है  कि  विभिन्‍न  महीनों  के  लिए  बनाए  गए  मेल  के  डिजाइन  पैरा मोटर  क्या  मानक  स्तर
 के  क्या  वे  अंतर्राष्ट्रीय  स्तर  के  समान  हैं  ।  अन्य  कमी  जो  माननीय  सदस्य  श्री  सुनील  मंत्रा  ने

 बताई  है  वह  है  say  में  राख  की  मात्रा  तथा  कंकड़  का  मिश्रण  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 कपा  मंत्रालय  इसकी  जांच  करेगा  कि  ऐसे  कौन  से  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  हैं  जहां  पर  राख  की  मात्रा  अधिक

 है  अथवा  कंकड़  की  मात्रा  अधिक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ।  अपना  प्रश्न  रखिए  ।

 डा०  कृपा  मोई  :  scale  एक  वाशरी  बनाएं  |

 थी  चन्द्र  fat  सिंह  :  तालचेर  पावर  स्टेशन  को  सही  रूप  से  कार्य  न  करने  अथवा  अपर्याप्त

 रोयें  करने  के  दो  महत्वपूर्ण  कारण  हैं  एक  है--डिजाइनें  संबंधी  कमियां  और  दूसरा  है  तालचेर

 को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  कोयले  की  अत्यन्त  भक्षक  किस्म  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  क्या  हाल  होगा  बाहर  का  ।

 श्री  चन्द्र  शेखर  सिंह  :  रेत  की  मात्रा  इतनी  अघिक  होती  है  कि  यह  पंखे  सहित  समस्त

 बाजार  को  खराब  कर  देता  है  भर  इसीलिए  यह  कठिनाई  हुई
 है  ।  हमने  विशेषज्ञों  के  coast  से

 इन  कमियों  को  ठीक  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  तथा  आवश्यक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  1  कोयले

 के  बारे  में  भी  ये  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  घीमी  गति  के  कन्वेयर  बेल्ट  के  द्वारा  तथा  हाथ  से

 उठाकर  इसकी  किस्म  में  सुधार  लाया  जाए  ।  ये  उपाय  शुरू  किए  गए  हैं  तथा  इन्हें  लागु  किया  जा

 रहा है  ।

 जहां  तक  प्लांट  के  लोड  का  बाह्य  संबंध  अर्थात  तालमेल  में  क्षमता  उपयोग  को  बात

 मैं  तीन  साल  के  स्थान  पर  पिछले  6  साल  के  आंकड़े  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।  ये  आंकड़े  इस  प्रकार

 1978-79--33  1980-

 प्रतिशत  और  1982-83  36  प्रतिशत

 इस  प्रकार  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  इसमें  धीरे-धीरे  अरोड़ा  हो  रहा  है  तथा  कमियों  को

 दूर  किए  जाने  ar

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  मंत्री  क्यों  नहीं  बदलते
 मैं  जानना  चाहता  हूं--जिससे  कि

 कुछ  सुधार

 sit  चन्द्र  वोटर  fag  :  डिजाइन  संबंधी  कमियों  के  दूर  करने  के  हो  जाने  से  तथा

 ब्रा ददा  हैं  भागे  के  महीनों  में  प्लांट
 बेहतर  किस्म  के  कोयले  का  इन्तजाम  करने  से  थ

 era  *
 लोड  में  सुधार  होगाਂ

 )
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 डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्या  आप  ते  इसमें  सुधार  कर  ने  के  लिए  नह  हीं  कहेंग े?

 ot  चन्द्र बोलर  सिह  :  हमने  कहा  है
 और  वे  इस  बारे  में  कुछ  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  —srarat  माधुरी  fag,  श्री  निहाल  हां  श्री  बिलास

 मुत्तेमवार  ।

 गस  उपभोक्ताओं  को  प्रति  एजेंट  संख्या

 *228.  oft  विलास  मुत्तेमवार  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 नियमों  के  अनुसार  किसी  एजेंट  को  कप  से  कम  तथा  अधिक  से  अधिक  कितनी  संख्या

 में  गत  उपभोक्ता  आबंटित  किए  जाने  होते  और

 (a)  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जिन  दुकानदार एजेंटों  को  बड़ी  संख्या  में  उपभोक्ता

 आबंटित  किए  जाते  हैं  उनकी  कायें  कुशकता  घट  जाती  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रो  लियम
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गो  देखकर  :  व्तंमान

 नीति  के  अनुसार  एक  तरलीकृत  पेट्रोलियम  गेस  डिस्टूब्यूटर  के  व्यापार  पर  अधिकतम  सीमा

 प्रतिमाह  बेचे  गए  रिफिल  सिलेंडरों  से  सम्बन्धित  है  जिसमें  उसके  द्वारा  सर्विस  प्रदान की की  जा  सकने

 वाले  ग्राहकों  की  संख्या  का  हिसाब  लगाया  गया  है  ।  देश  में  विभिनन  स्थानों  के  लिए  भ्रषिकतमस

 सीमाएं  निम्नलिखित  रूप  में  हैं

 बाजार  प्रतिमाह  रिफिलों  को  संख्या

 क  ay  ee  SO  SS  ey  ate  बा

 बम्बई  6,000

 दिल्ली  4,000

 10  लाख  से  प्रतीक  संख्या  वाले  शहर  3,500

 2  लाख  तथा  10  लाख  के  बीच  की  जनसंख्या  वाले  दाहर  3,000

 ध्वन्य  स्थान  2,500

 इन  अधिकतम  सीमाओं  से  सहकारी  समितियों  को  छूट  दी  गई

 किसी  डिस्ट्रीब्यूटर  की  कुशलता  ger  रूप  से  उनकी  प्रबन्धकीय  कुशलता  तथा  जो

 सुविधाएं  वह  प्रदान  करता  है  जेसे  डिलीवरी  डिलीवरी  मंकेनिकों  आदि  की

 पर्याप्त  संख्या  wife  पर  fade  करती है  जिनको  उसे  अपने  ग्राहकों  की  संतोषजनक  रूप  से  देखभाल

 करने  के  लिए  आवश्यकता  होती  है  ।

 श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  अध्यक्ष  अभी  मंत्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  कि

 बम्बई  में  6,000  गस  कनेक्शन  एजेंट्स  को  देते  दिल्ली  में  4,000  भर  दस  लाख  से  अधिक
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 संख्या  वाले  शहरों  में  3,500  कौर  कई  जगहों  की  फोर्स  उन्होंने  दी  जिनको  6,000  ta

 कनेक्शन  दिए  उनका  भी  यह  कहना  है  कि  उनको  ag  इकोनॉमिक  नहीं  होता  और  जिनको

 तीन  हजार  कनेक्शन  दिए  उनका  भी  यही  कहना है  कि  इससे  हमारा  खर्चा  नहीं  निकलता  ।

 इसके  लिए  कमीशन  का  क्या  क्राइटेरिया  है  भोर  उनकी  जो  कम्पलेंट  वे  कहां  तक  सही  है  2  मेरे

 पहले  प्रश्न  का  भाग  यह  है  कि  गैस  की  एजेंसी  देते  वक्त  जब  एडवरटाइज  किया  जाता  है  तो

 अपंग  और  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  कई  तरह  के  क्राइटेरिया  रखे  जाते  हैं  ।  लेकिन  उनकी

 जो  दाते  रहती  हैं  जैसे  कि  खुली  ang,  एक्सप्लोसिव  सर्टिफिकेट  और  ये  इतने

 ज्यादा  हैं  कि  अपंग  और  भूतपूर्व  सेनिक  इन  शर्तों  को  पुरा  नहीं  कर  सकते  ।  इसके  लिए

 उन्हें  फिर  किसी  को  पार्टनर  बनाना  पड़ता  है  या  बेनामी  लोगों  को  लेकर  एजेंसियां  लेनी  पड़ती

 हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे  हमारा  उदेश्य  सफल  नहीं  होता  है  ?

 श्री  गार्गी  शंकर  मिश्र  :  अध्यक्ष  मैं  बताना  चाटता  हूं  कि  प्रति  सिलेंडर  3.60  पैसे

 कमीशन  मिलता  है  और  यह  इतना  है  कि  गत  एजेंसी  के  लिए  बड़ी  लम्बी  weir  में  लोगों  की

 कतार  लग  गई  है  ।  यदि  यह  घाटे  वाला  ser  होता  तो  शायद  इतने  ज्यादा  लोग  दस  घंघे में

 नहीं  आते  |

 दूसरे  उन्होंने  ag  कहा
 कि  अपंग  या  इकोनामिक ली  stag  लोगों  को  जो  एजेंसी  देते  हैं  तो

 उनको  मालूम  होना  चाहिए  कि  बेक  लोन  की  भी  व्यवस्था  हैं  और
 उन

 सब  चीजों  के  लिए  भी  बेक

 से  लोन  ले  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महिला  :  पैसा  जमा  कराना  तो  उतना  ही  उनको  होता  है  ।

 श्री  विलास  मुत्तेमवार :  अध्यक्ष  जेसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  बताया  3.60  पैसे

 कमीशन  मिलता  है  जो  6,000  कनैक्शन  पर  20,000  रु०  होतां  है  तो  क्या  इसका  मथ  यह  नहीं

 हुआ  कि  6  हजार  गेस  कनेक्शन  की  एजेंसी  जिसको  दी  गई  वह  ज्यादा  नहीं  दौर  3  हजार

 कनेक्शन  वाली  एजेंसी  कम  नहीं  है  ?

 दूसरा  मेरा  सवाल  यह  है  कि  नया  ta  कनेक्शन  जब  दिया  जाता  है  तो  उपभोक्ताओं  को

 ऐसी  चीजें  लेने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता  है  जिसकी  उन्हें  जरूरत  नहीं  और  इससे  उपभोक्ता

 को  करीब-करीब  1,500  रु०  से  2,000  रु०  तक  देना  पड़ता  है  ।  क्या  यह  उचित  है  ?  और  गैस

 कनेक्शन  के  लिए  उपभोक्ताओं  से  करीबन  1,000  रु०  की  डिपाजिट  ली  जाती  है  और  4,  6  महीने

 तक  उनको  गैस  कनेक्शन  नहीं  दिया  ज़ातों  है  ।  यह  बड़ी  जरूरत  की  चीज  इससे  कई  जगह

 बेनामी  एजेंसीज  ने  पैसे  इकट्ठे  किए  और  पेसा  उपभोक्ताओं  को  वापस  ag  मिला  ।  इसके
 *

 लिए

 मंत्रालय  क्या  कर  रहा है  ?

 अध्ययन  महोदय  :  इसके
 लिए

 तो  एक  परी  डिबेट  चाहिए  ।

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  इसमें  बहुत  है  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  ara  घन्टे  के  चलें  की  अनुमति  दूगा  ।



 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  15  1983

 विद्युत  उपयोगिता  पर  सेमिनार

 *220.  डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :

 थी  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  विद्युत  उपयोगिता  परिषद्‌  ने  हाल  में  कोई  सेमिनार  आयोजित

 किया

 यदि  तो  क्या  सेमिनार  में  उन्होंने  एक  ऐसी  उप-समिति  नियुक्त  करने  का  प्रस्ताव

 किया  था  जो  इस  प्रणाली  की  तथा  तकनीकी  कमियों  की  जांच  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  ee  राष्ट्रीय  विद्युत

 युटिलिटीज  परिषद्‌  द्वारा  नई  दिल्‍ली  में  8  भीर  9  1982  को  सैक्टर  में

 परियोजना  प्रबन्ध  पर  एक  सेमिनार  का  आयोजन  किया  गया  था  ।

 कौर  इस  सेमिनार  में  अपने  भाषण  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ऊर्जा  राज्य

 मंत्री  ने  सुझाव  दिया  था  कि  राष्ट्रीय  विद्युत  युटिलिटीज  परिषद्‌  को  विद्युत  सेक्टर  में  तकनीकी

 कौर  प्रबन्ध  संबंधी  कमियों  का  पता  लगाने  ale  इन  कमियों  को  दूर  करने  के  उपाय  के  बारे  में

 राज्य  बिजली  जोडों  और  fara  युटिलिटीज  को  सलाह  देने  के  दायित्व  बाले  कृतिक  बलों  के  गठन

 के  बारे में  विचार  करना  चाहिए  जिसमें  faa  विद्युत  इंजीनियर  और  प्रबन्ध  विशेषज्ञ

 द्रुमिल  हों  ।

 उपयु क्त  सुझाव  पर  कार्यवाही  राष्ट्रीय  विद्युत  युटिलिटीज  परिषद्‌  द्वारा  की  जानी

 अपेक्षित  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  एक  बात  चाहूंगा  ।  इस

 सरकार  के  कारण  ही  देश  में  बिजली
 की  स्थिति  अत्यन्त  खराब  हुई  है  इसकी  जिम्मेदार

 यह  सरकार  है  ।

 उदाहरण  के  लागत  में  80  प्रतिशत  से  600  प्रतिश्त  तक  की  वृद्धि  aw  है

 80  महीनों  से  96  महीने  का  समय  अधिक  लग  रहा  है  ।  इस  सम्मेलन  में  वरिष्ठ  मंत्री  श्री  पी०

 शिवद्चांकर  ने  यह  कहा  है  कि  बढ़ने  वाली  अतिरिकत  विद्युत  क्षमता  बहुत  कम  है  ।

 उन्होंने  इस  कमी  को  स्वीकार  किया है  ।  अतः  मैं  उनसे  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इस

 की  प्रमुख  सिफारिशें  क्या  हैं  ?  यह  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  निकाय  यह  अखिल  भारतीय

 संगठन  अथवा  कुछ  भी  हो  सकता  है  ।  इसके  अध्यक्ष  श्री  टाटा  राव  जो  कि  राज्य  बिजली

 बोर्डे  के  अध्यक्ष  हैं  ।  यह  एक  नया  निकाय  बनाया  है  wt  इस  प्रकार  इसका  कुछ  नैतिक

 दायित्व  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  इस  सम्मेलन  की  प्रमुख  सिफारिशें  क्या

 ate  चूंकि  यह  सम्मेलन  नवम्बर  में  हुआ  इसकी  कितनी  सिफारिशों  को  लागू  किया  गया
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 थो  ax  hax  सिह  :  मुझ  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  वर्तमान  स्थिति  के  लिए

 तीन  ag  की  अवधि  में प्नापने  महत्वपूर्ण  योगदान  के  डा ०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  को  भी  जिम्मेदारी

 लेनी  चाहिए  ।  जहां  तक  सेमिनार  का  संबंध  यहं  सरकारी  सेमिनार  नहीं  यह  एक

 सरकारी  निकाय  था  जिसने  इस  सेमिनार  का  आयोजन  फिया  इसका  यह  अभिप्राय  नहीं  है

 कि  इस  सेमिनार  में  की  गई  सिफारिशों  को  अपेक्षित  महत्व  न  दिया  इस  सेमिनार  में  की

 गई  सिफारिशों  हमारे  भ्रौपचारिक  रूप  से  अब  तक  नहीं  पहुंची

 डा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  :  यह  सम्मेलन  नवम्बर  में  हुआ  था  ।

 थ्री  चन्द्र  दौर  सिह  :  इस  सेमिनार  में  एक  उप-समिति  का  गठन  किया  गया  था

 जिसमें  डा०  एन०  टाटा  श्री  ए०  Fo  साह  और  श्रीवास्तव  शामिल  थे  भोर  इन्हें  इस

 सेमिनार  में  की  गई  शीशों  को  अन्तिम  रूप  देना  था  ।  हमें  सिफारिशों  के  लिए  शायद  पह

 ही  उन्होंने  कार्यवाही  की  है  इस  प्रश्न  के  जवाब  के  भसीन  में  हमने  उनमे  कुछ  प्राप्त  करने

 कौ  कोशिश  को  ।  हमें  इस  सेमिनार  में  की  गई  प्रमुख  सिफारिशों  प्राप्त  हो  गई  हैं  जो  कि  परियोजना

 प्रबन्ध  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  के  बारे  में  दी  गई  कुछ  सिफारिशों  से  संबंघित  हैं  ।।  हम  इससे  सहमत  हैं

 कि  यह  एक  कमजोर  क्षेत्र  है  तथा  हम  कहीं  से  भी  सुझाव  प्राप्त  करना  sara  करेंगे  ।

 उनके  उल्लेखनीय  योगदान  की  पृष्ठभूमि  में  मैं  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  से  सुझाव  मांगने  की  हिम्मत

 नहीं  करूंगा  |  इसपे  सम्बद्ध  किसी  भी  प्रकार  की  विशेषज्ञ  सलाह  और  अनुभव  का  हम  लाभ  उठाना

 चाहेंगे  ।  विद्युत  क्षेत्र
 के

 परियोजना  प्रबन्ध  के  बारे  में  की  गई  कुछ  सिफारिशों  को  पहले  ही  लागू

 किया  जा  रहा  है  क्योंकि  ये  सुझाव  पहले  ही  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  की  नजर  में  हैं  ।  कुछ  सुझावों

 पर  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  विचार  किया  कुछ  पर  राज्य  सरकारें  और  कुछ  पर

 भारत  सरकार  विचार  करेगी  ।  हम  इन  सुझावों  के  सम्बद्ध  भागों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 ड ०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  नवम्बर  में  हुए  एक  जिसमें  मंत्री  जी  ने  भी  भाग

 लिया  में  की  गईं  सिफारिशें  सरकार  के  पास  मेरे  द्वारा  ara  में  प्रदान  पूछने  के  बाद  इसे

 ध्यान  में  रखते  हुए  मेरा  यह  ख्याल  है  कि  मंत्री  महोदय  को  इस  सभा  को  यह  आश्वासन  देना  चाहिए

 कि  ये  सिफारिशें  सभा  पटल  पर  रखी  जाएंगी  |

 थ्री  चन्द्र  दौर  fag  :  ये  सिफारिशें  मेरे  पास  ये  प्रभु  सिफारिशें  हैं  तथा

 झगर  माननीय  सदस्य  इसमें  रुचि  रखते  हों  तो  मैं  उन्हें  इनकी  एक  प्रति दे  दूंगा  ।  मैं  इन्हें  पढ़  सकता

 हूं  ।  नेशनल  काउन्सिल  आफ  पावर
 यूटी  लिटीज

 द्वारा  कार्यवाही  लिए  प्रमुख  सिफारिशें

 |  नेशनल  काउन्सिल  आफ  पावर  यूटिलिटी  ज  को  ताप  परियोजनाओं  के  बारे  में  तथा

 यथासम्भव  सीमा  तक  पन-बिजली  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  समय

 गौर  लागत  के  अनुमान  के  लिए  राष्ट्रीय  मानक  तैयार  करनी  चाहिए  ताकि  देशभर

 में  एकरूपता  बनाई  रखी  जाए  |

 2.  नेशनल  काउन्सिल  आफ  पावर  युटिलिटीज  को  पावर  युटिलिटीज  हारा

 अनुसंधान  और  प्रौद्योगिकी  के  किस्म  नियंत्रण  विकासशील

 परियोजना  प्रबन्ध  प्रणाली  आदि  के  लिए  किए  गए  अलग-अलग  प्रयासों  का

 प्रभावकारी  ढंग  से  समन्वय  करना  चाहिए  ।



 प्रश्नों  के  alfa  उत्तर  15  ard,  1983

 एन०सी
 ०पी  निर्माण  स्तर  पर  के  कार्यान्वयन  के  लिए  जिम्मेदार

 व्यक्तियों  को  प्रोत्साहन  प्रदान  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करे  ताकि  faaa

 योजनाओं  को  समय  से  पूरा  करने  के  लिए  उन्हें  अपेक्षित  प्रोत्साहन  मिले  ।

 एससी ०पी  ०यु०  उपकरण  ठेकेदारों  के  कार्यनिष्पादन

 कार्य  निष्पादन  इंजीनियरी  परियोजना  लागत  आदि

 के  बारे  में  टाटा  बैंक  स्थापित  करें  तथा  जानकारी  संग्रहण  प्रणाली  विकसित  करें  ।

 &  भारतीय  सप्लायरों  द्वारा  सामग्री  की  सही  सप्लाई  करने  के  कारण  बिजली

 के  उपयोग  में  आने  वाली  समस्याओं  के  संबंघ  में  एन  ०  सी  पीयू  आवश्यक  कार्यवाही

 करे  तथा  इन  समस्या भों  से  निपटने  के  लिए  रचनात्मक  समाघान  निकाले  ।

 इसके  अलावा  पावर  यूटीलिटी  राज्य  सरकारों  और  भारत  सरकार  arg  भी  कुछ

 कायें वाही  की  जाएगी  ।  यहਂ  सुची  काफी  बड़ी है  तथा  आपके  लाभ  के  मैं  उनसे  यह  अनुरोध

 करूंगा  कि  वे  इन  सिफारिशों  की  एक  प्रति  माननीय  सदस्य  को  भेज  दें  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  यद्यपि  मैं  इस  सरकार  को  बहुत  ही  अयोग्य  मानता  हूं

 मत्री  महोदय  काफी  योग्य  हैं  ।  मेरा  उनसे  कोई  विरोध  नहीं  मेरा  दूसरा  sea  यह  है

 क्रि  क्या  यह  तथ्य  है  कि  एन  ०
 सी  ०पी  «यु

 ०  के  चेयरमन  श्री  टाटा  राव  माननीय  मंत्री  महोदय

 की  उपस्थिति  देश  में  विद्युत  के  ढांचे  के  बारे  में  कट  आलोचना  की  ।  उन्होंने  कहा  हमने

 यूनाइटिड  किंगडम  के
 इलेक्ट्रा  सिटी  सप्लाई  एकक  की  अंधाधुंध  नकल  की  विद्युत  को  समवर्ती

 सुची  में  रखना  हमारे  देश  के  लिए  उचित  नहीं  है  ।  उन्होंने  स्वीकारोक्ति  की  थी  जिस  पर  मैं  सरकार

 को  प्रतिक्रिया  जानना  चाहता  हूं  उन्होंने  कहा  कि  सम्पूर्ण  देश  में  समान  टेरिफ  दरें  होनी  चाहिएं  ।

 ओर  बिजली  पारेषण  डी  ०सी ०  लाइनों  के  माध्यम  से  क्रिया  जाना  चाहिए  ।  क्या  मैं  यह  जान  सकता

 हुं  कि  ag  सत्य  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  :  इस  प्रश्न  के  दो  पहलू  हैं  :  एक  यह  कि  विद्युत

 समवर्ती  सूची  में  हे  और  इसे  यह  संघ  सुची  में  होना  चाहिए  ।  उन्होंने  ऐसा  कहा  था  किन्तु  मैं  यह

 wet  जानता  कि  क्या  अब  उन्होंने  अपने  विचारों  को  बदल  लिया  है  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  आपके  द्वारा  निष्कासन  की  घमकी  दिए  जाने  के  बाद

 थ्री  पी०  शिवशंकर  :  जी  जी  नहीं  ।  निष्कासन  का  sea  हो  कहां  है  ?  saa  आप

 उनकी  सेवानी  अथवा  उनके  कार्यकाल  के  बारे  में  कुछ  नवदीं  सानते  जब  अज्ञानता  वरदान  हो  तो

 बुद्धिमान  होना  मूर्खता है  ।  यह  तो  इसका  एक  पहलू  है  ।  उन्होंने  ऐसा  अवश्य  कहा  था  कि  विद्युत

 को  समवर्ती  सुची  में  से  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  तथा  उसे  संघ  सूची  में  शामिल  किया  जाना

 चाहिए  |  महोदय  कुछ  समय  पहले  जब  मेरे  पूर्ववर्ती  मंत्री  महोदय  विद्युत  मंत्रियों  की  बैठक

 कर  रहे  मैं  समझता हूं  कि  उसमें  मुश्किल  से  ही  इसके  anda  में  कोई  बोला  था  ।  किन्तु  यह

 एक  मुख्य  मुद्दा  था  ।  ऐसी  महत्वपूर्ण  बातों  को  केवल  इसी  आधार  पर  नहीं  निपटाया  जा  सकता  कि

 उपयोगिता  समिति  के  चेयरमेन  ने  अपनी  राय  ऐसी  दी  थी  ।
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 प्रश्न  का  दूसरा  मुद्दा  टेरिफ  का  पद्य प  ag  कहा  गया  था  कि  टेरिफ  दर  समान  होनी

 चाहिए---मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  महसूस  करता  हूँ  कि  ऐसा  होना  चाहिए  विशेषकर  जब  यह  असय

 राज्यों  को  वितरित  की  जाती  हो--किन्तु  जब  व्यवहार  का  rea  आता  जो  अपने  विचारों  को

 सार्वजनिक  रूप  से  शक्त  करते  किन्तु  जब  ag  उनके  सामने  बाता  है  तो  इसका  उल्लंघन  करते

 हैं
 ।

 मुझ  ag  कहते  हुए  होता  है  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी
 ।

 आप  इसे  केन्द्रीय  सरकार के  रूप  में
 कयों  सहीं  लाम  करते

 ?

 थ्रो  सत्येद्र  नारायण  सिन्हा  :  मंत्री  महोदय  ने  सिफ़ारिशों  की  काफी  लम्बी  सूची  पढ़ी  है  ।

 उन्हें  इसे  सभा  पटल  पर  रख  देना  चाहिए  था  ताकि  ga  उन्हें  पढ़कर  प्रश्न  पूछ  सकते  |

 तथापि  औद्योगिक  और  क्रीम  विकास  हेतु  ऊर्जा  के  महत्व  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  इन

 सिफारिशों  को  शीघ्रता  से  क्रियान्वित  कराने  के  लिए  उत्सुक  नहीं  है  ?  gat  क्या  यह  सब  है  कि

 परिषद्‌  के  चेयरमेन  ने  यह  कहा  था  कि  राज्य  सरकार  को  ग्रामीण  विद्युतीकरण  पर  राज्य  बिमली

 ae  को  हुई  हानि  की  sfaqfa  करनी  चाहिए  ?  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  चन्द्र  देवर  सरकार  सदन  के  माननीय  सदस्य  को  चिन्ता  से  सहमत  है  भोर

 विद्युत  की  स्थिति  में  यथासम्भव  सुधार  लाएगी  तथा  इस  विशेष  सेमिनार  की  सिफारिशों  के  अनुसार

 सुघार  के  उपाय  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  दूंगा  कि  इन  पर  गम्भीरता  से

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इन  सभी  सिफारिशों  पर  उनके  गुणदोषों  अनुसार  विचार  किया

 वास्तव  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ऐसा  काय  स्वयं  ही  करता  है  और  क्योंकि  ag  निकाय  इस

 विशिष्ट  मामले  के  लिए  उत्तरदायी  है  इसलिए  इसे  यह  कार्य  करना  ही  होगा  बर  यह  उसी  का

 कायें  है  ।  यह  अपना  उत्तरदायित्व  निभा  रहा  है  ।

 इस  सेमिनार  की  सिफारिशों  पर--अन्य  संगठनों  द्वारा  आयोजित  सेमिनारों  की  तरह

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  द्वारा  तथा  मंत्रालय  द्वारा  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  और  हम  सत्संगत

 सिफारिशों  को  अवश्य  ही  अपनाएंगे  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  प्रतिपूर्ति  के  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 श्री  चन्द्र  दौर  सिह  जहां  तक  प्रतिपूर्ति  का  प्रत  यक्  एक  ऐसा  प्रश्न  है  जिस  पर

 हम  स्वयं  कोई  निर्णय  नहीं  ले  सकते  ।  हमें  राज्य  सरकार  को  विश्वास  में  पड़ता  हम

 निश्चय  ही  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्येक्रम  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करते  हैं  ।  इसमें  कुछ

 हानियां  होती  हैं  जो  बिजली  ate  वहन  करता  है  ate  एक  सुझाव  यह  है  कि  ग्रामीण  विद्युतीकरण

 कार्यक्रम  के  फलस्वरूप  हुई  हानि  की  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रतिपूर्ति  की  जानी  चाहिए  ।  यह  एक  ऐसी

 सिफारिश  है  जिस  पर  हम  स्वयं  कोई  निर्णय  नहीं  ले  सकते  ।  हमें  राज्य  सरकार  के  विचारों  पर

 भी  विचार  करना  पड़ेगा  और  भविष्य  में  हम  इस  विशेष  मुद्दे  पर  राज्य  सरकार  की  राय  मौ

 लेंगे  1

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  आप  ऐसा  कब  करेंगे  ?

 थ्री  चन्द्र  दोर  हम  निश्चय  |  ट  इल  ब ी  यथासम्भव  शीघ्र  कार्यवाही  करेंगे  ।

 il



 प्रेक्षकों  के  मौखिक  उत्तर  15  ard,  1983

 os  eee

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर :
 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  प्रणाली  तथा  तकनीकी  त्रुटियों  की

 जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  उप-समिति  के  बारे  में  प्रश्न  के  भाग  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा
 मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  विभिनन  ताप  बिजली  घरों  में  तकनीकी  त्रुटियों  का  अध्ययन  करेने

 हेतु  कोई  उप-समिति  गठित  की  गई  है  तथा  विभिन्‍न  ताप  बिजली  घरों  में  बार-बार  बिजली फेल

 हो  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?  क्या  ऐसा  मिल  gw  संथाल डी ही  बादल  भर  तालमेल  तथा  अन्य

 बिजली  घरों  दोषपूर्ण  मशीनें  सप्लाई  करने  के  फलस्वरूप  नहीं  सेमिनार  द्वारा  कपा
 उपचारात्मक  उपाय  सुझाए  गए  हैं  और  विभिन्‍न  ताप  बिजली  घरों  में  बार-बार  जली  चले  जाने
 को  रोकने  हेतु  आप  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं

 ?

 श्री  चादर  शेखर  सिह  माननीय  सदस्य  द्वारा  अपने  प्रश्न  में  जिस  उप-समिति  का  उल्लेख

 किया  गया  है  वहू  एक  अरन्य  उप-समिति  जैसा  कि  मैं  डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  द्वारा  qa  गए

 पूरक  का  उत्तर  दे  रहा  यह  उप-समिति  सेमिनार  की  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  देने  के

 लिए  बनाई  गई  है  ।  किन्तु  हम  डिजाइन  को  कमियों  को  तथा  इन  बिजली  घरों  कौ  सग  eqray  को

 अच्छी  तरह  जानते हैं  ।  हम  शेन  को  भी  पुर्णतया  दोषी  नहीं  ठहरा  क्योंकि  उन्हें  इन

 उपस्करों  का  उत्पादन  YS  करना  पड़ा  ।  प्रारम्भ  के  चरणों  में  कूछ  समस्याओं  का  सामना  करना

 ही  पड़ता  है  किन्तु  वे  धक  प्रयास  कर  रहे  हैं  और  वे  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  में  सफल  भी

 रहे  हैं  ।  जसे-ज्ञेय  समय  भेल  यूनिटों  के  कार्यनिष्पादन  में  निश्चय  हो  सुधार  होगा  ।  अब

 मैं  संथा लेडीही  बांदल  और  तालमेल  STL  अन्य  बिजली  घरों  के  प्रश्न  पर  आता  इन  कमियों

 का  पता  लंगा  लिया  गया  है  ।  केन्द्रीय  वित  ार्घिकरण  और  लेने  के  बिजली  घरों  में  निरन्तर

 अन्योत्यक्रिया  रद्दी  तथा  डिजाइन  संबंधी  कमियों  को  दूर  करने  तथा  कार्यनिष्पादन  में  सुधार

 लाने  के  सुझावों  को  क्रियान्वित  कर  अन्य  कारण  भी  हैं
 जिन्हें  मैं  इत  अवसर  पर  दोहराना  नहीं

 चाहता  ।  faq  माननीय  सदस्य  ने  डिजाइन  संबंधी  जिन  कमियों  का  हवा  दिया  हम  उन्हें

 जानते  हैं  तथा  हम  उन्हें  दूर  करने  के  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 शी  माता  भाई  avo  चौधरी  :  अध्यक्ष  सारे  देश  में  बिजली  की  कमी  चल  रही

 खास  कर  गुजरात  में  बिजली  को  कमी  की  व  से  उद्योगों  we  खेती  को  भारी  नुकसान  हो

 रहा  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  गुजरात  में  ada  पावर  स्टेशन्ज  हैं  ।  अमर  पावर

 स्टेशन्ज  में  भेल  के  यंत्रों  की  कमी  की  वजह  से  बिजली  की  कमी  है  ।  सरकार  ने  बारबार  कहा है  कि

 कमेटी  के  सुझाव  ai  पर  विचार  किया  ।  मैं  कहना  चाहता हूं
 कि  उसकी  we  देखने  के

 जो  बात  हुई  उस  पर  विचार  करना  चाहिए  ।  सरकारी  प्रवक्ता  ने  भी  बताया  है  कि

 दस  सालों  में  बिजली  की  स्थिति  सुधरने  वाली  नहीं  है  ।  जब  तक  भेल  के  अन्दर  यंत्र  सामग्री  बदली

 नहीं  गुजरात  सरकार  कौर  दूसरी  राज्य  सरकारों  को  भो  यह  महसूस  gar  है  कि  भेल  की

 यन्त्र  सामग्री  में  कमी  और  बाहर  से  यन्त्र  सामग्री  मंगवाने  के  लिए  मांग  की  गई  है  ।  क्या  जल्द

 से  जल्द  ag  इसको  दी  जाएगी  जिससे  तुरन्त  बिजली  की  कमी  से  देश  छुटकारा  पा  सके  ?

 श्री  az  दौर  faz  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  बहुत  बे-बुनियाद  नहीं  लेकिन  मैं

 उनसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  भेल  के  प्लांट्स  के  बारे  में  उनकी  राय  हमें  यह

 महसुस  करना  अनुभव  करना  होगा  कि  भेल  ने  पिछले  अनेक  वर्षों  में  देश  के  अन्दर  बिजली

 पैदा  करने  के  प्लांट्स  लगाने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  की  है  ओर  जो  माननीय  सदस्य  कहते  हैं
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 कि  हम  बाहर  से  आयात  करके  प्लान्ट्स  मंगवा  वहू  उतना  आसान  नहीं  TAF  लिए  फारेन

 एक्सचेंज  की  आवश्यकता  है  ।

 थी  नवल  किशोर  सिन्हा  :  यह  समृद्ध  पार्टी  हारा  प्र रक  प्रचार  है  ।  are  ऐसा  क्यों  नहीं

 कहत े?

 एक  माननीय  सदस्य  :  दूसरी  मशीनरी  स्व  राब  है  ।

 थी  चन्द्र  डो स्वर  fag  :  मैं  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  यह  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  रही  है  कि

 हम  सेल्फ  भागम-निर्भरता  की  तरफ  जान  चाहते  हैं  भोर  उसमें  कुछ  तकलीफ  हमें  उठानी

 पड़ती  है  तो  हम  खुद  अपने  परों  से  चलना  छोड़कर  दसरे  के  सहारे  से  यह  ठोक  नहीं

 इसलिए  हम  भेल  को  उचित  प्रोत्साहन  देना  चाहते  हैं  ।  इसका  यह  मतलब  नहीं  है  कि  जो  कमी

 उनको  सहन  करते  उसमें  तरक्की  लाने  की  कोशिश  न  करें  ।  जैसा  मैंने  कहा  कि  पिछले  वर्षों

 में  लगातार  तरक्की  हुई  है  और  उसका  अच्छा  अनुकुल  vara  हमारी  स्थिति  पर  पड़ा  है  और  उसमें

 सुघार  हुआ  है  ।

 saws  उद्योग  को  राज-सहायता

 * 230,  श्री  भीम  fag:  क्या  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  sata  उद्योग  को  सरकार  राज-सहायता  देती

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  इस  उद्योग  को  कितनी  राज-सहायता

 दी  गई a  और

 क्या  इस  उद्योग  को  सरकार  द्वारा  राज-सहायता  देना  बन्द  कर  देने  की  स्थिति  में

 बैरकों  की  at  बढ़  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रसायन  झोर  उर्वरक  मंत्री  वसन्त  :  सरकार  ने  उन  उर्वरकों  के  संबंध  में

 एक  प्रतिदारण  मूल्य  की  योजना  चलाई  है  जिनके  बिक्री  मुल्य  कानूनी  नियंत्रण  में  यदि  इन

 उसको  की  fast  से  कुल  वसूली  सरकार  द्वारा  निर्धारित  उचित  प्रतिदारण  मुल्य  से  कम  हो  जाती

 तो  अन्तर  की  राद  का  सरकार  हारा  उत्पादकों  को  आधिक  सहायता  के  रूप  में  भुगतान  किया

 जाता  है  ।

 स्वदेशी  उर्वरकों
 पर

 आधिक  सहायता  के  रूप  में  दी  गई  राशि  निम्न  प्रकार  है  !

 1980-81  170  करोड़  रुपये

 1981-82  275  करोड़  रुपये

 का 1982-83  550  करोड़  रुपये
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 वर्तमान  स्तर  पर  मूल्यों  को  नियंत्रित  रखने  a  आर्थिक  सहायता  को  बन्द  करने  के

 फलस्वरूप  उत्पादकों  को  बड़ा  घाटा  होगा  ।

 थ्री  भीम  सिह  जेसा  सरकार  ने  उत्तर  दिया  कि  फर्टिलाइजर  की  प्राइस  feta  करने  के

 लिए  हम  सबसिडी  देते  जा  रहे  हैं  ।  सब सीढ़ी  का  फिगर  हर  साल  बढ़ता  गया  1980-81  में

 यह  170  करोड़  रुपये  1981-82  में  275  करोड़  हो  गया  कौर  1982-83  में  यह  550  करोड़

 हो  गया  ।  इस  सबसिडी  के  साथ  ही  साथ  यूरिया  की  प्राइस  72  से  125  रुपये  हो  गई  और  सिविल

 सुपर  फास्फेट  की  35  रुपये  से  50  रुपये  हो  गई  ।  इस  तरह  से  मैन्यूफैक्चरर  सरकार  के  खजाने  से

 भी  रुपया  खींच  रहा  हैं  और  काश्तकार  को  पाकेट  से  भी  खींच  रहा  है  |

 मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  आप  इस  सब्सीडी  के  लिए  यह  भी  दृष्टिकोण

 अपनाएंगे  कि  काश्तकार  को  भी  सरकार  की  सबसिडी  से  कुछ  रात  मिले  और  फर्ट्लाइजर  को

 कीमते  नीचे  आयें  ?  क्या  सरकार  मैन्यूफैक्चरर  को  ही  फायदा  पहुंचाना  चाहती  है  या  काश्तकार

 को  भी  कुछ  लाभ  चाहती  है  ?

 श्री  बसन्त  साठे  :  मैं  माननीय  सदन  को  आर  सदस्य  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  सरकारी

 मूल्य  नीति  का  उद्देश्य  ae  है  कि  किसान  को  भी  कुछ  हिंस्र  कीमतें  मोर  उत्पादन  भी  देश

 में  फर्टिलाइजर  का  बढ़ता  रहे  ।  जिसमें  यूरिया  का  उपयोग  सबसे  जयादा  द्वारा

 उसकी  कीमत  8-6-80  के  पहले  1450  रुपये  प्रति  टन  थी  जो  कि  11-7-81  से  2350  रुपये

 प्रति  टन  हो  गई  यानी  ae  तकरीबन

 फक  माननीय  सदस्य  :  डबल  हो  गई  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  डबल  ही  समझ्  लो  यानी  100  परसेन्ट  बढ़ी  ।  अब  उत्पादन  का

 खर्चा  जिसमें  जो  मूल  चीज  है  और  जो  बहुत  आवश्यक  वह  fray  उसकी  कोमल

 756  रुपये  प्रति  टन  जो  बढ़कर  1931  रुपये  हो  गई  oe  (saaata) "ag यह
 गणित  है  आपका  ।

 756  रुपये  से  1931  रुपये  हो  तो  यह  भी  डबल  हो  गई  |

 यूरिया  में  सबसे  ज्यादा  उपयोग  गैस  का  होता  है  और  गैस  की  कीमत  133  रुपये  प्रति

 हजार  क्यूबिक  मीटर  से  बढ़कर  1566  रुपये  प्रति  हजार  क्यूबिक  मीटर  हो  गई  है  यानी  यह

 करीबन  10  गुणा  बढ़  गई  जरा  सुन  लीजिए  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि  किसानों  के

 लिए  यूरिया  महंगा  न  हो  ।  आप  भी  यहीं  चाहते  हैं  और  हम  भी  यही  चाहते  हैं  (saa)

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कया  हो  रहा  है  ।  सवाल  का  जवाब  देने  दीजिए  ।  ag  स्पष्ट  करने

 का  प्रयास कर  रहे  हैं  ।

 श्री  नागपाल  सिंह  ।  क्वेश्चन  सीधा  है  कि  जिस  परसेंटेज  से  आप  कारखानों  को  सबसे डी

 देते  हैं  क्या  उसी  परसेंटेज  से  आप  किसानों  को  खाद  में  सबसिडी  देंगे  या  नहीं  ?

 श्री  बसत  साठे  :  सबसिडी  केसे  मिलती  यह  आपको  मालूम  नहीं  है  ।
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 थ्री  जगपाल  सिह  :  खाद  सस्ता  करके  देंगे  या  नहीं  ?

 श्री  वसन्त  साठे  :  चिल्लाने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  माप  सुनना  चाहते  हैं  या  नहीं  आप

 तो  मैं  बेठ  जाता  हूँ  ।

 शो  राजनाथ  सोनकर  दिल्ली  :  आप  उत्तर  हम  सुनना  चाहते
 हैं  ।

 श्री  बसन्त  साठे  :  तो  फिर  चुपचाप  रहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  ॥  ये  चुपचाप  रहेंगे  और  धाप  उत्तर  तो  फिर  ये  क्या  करेंगे  |

 श्री  बत  साठे  :  सब्सीडी  का  प्रिसपिल  बया  है  ।  प्रैक्टिस  क्या  we  मैं  बता  रहा

 पहले  एक  दाम  तय  करते  हैं  कि  इससे  ज्यादा  महंगा  afer  किसानों  को  नहीं  मिलना  चाहिए

 क्योंकि  उससे  किसानों  के  उत्पादन  पर  असर  पड़ेगा  ।  यह  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  तय  कर  लेती  है  कि

 किसानों  को  इस  प्राइस  से  ज्यादा  यूरिया  नहीं  मिलना  चाहिए  ।  यह  एक  बार  तय  हुआ  ।  उसके

 बाद  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  पर  आते  हैं  ।  अब  कोई  घंटा  करने  वाला  या  कोई  कारखाना  दुनिया  में

 ऐसा  नहीं  होगा  कि  अगर  कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  ज्यादा  होगी  तो  उससे  सस्ते  में  ag  अपना  माल

 बेचे  ।  ag  बेच  नहीं  सकता  ।  कास्ट  फ  प्रोडक्शन  यदि  3500  प्रति  टन  है  और  ag  दाम  एक

 बार  तय  हो  गया  और  मिनिमम  पोस्ट  टेक्स  प्रॉफिट  किसी  भी  उद्योग  में  तय  कर  लेते  हैं  कि

 12  परसेन्ट  तो  इसे  कहते  हैं  तय  जो  कि  निर्माता  को  राज-प्रधानता  है  ।  इसमें  कास्ट

 आफ  प्रोडक्शन  ज्यादा  भी  तो  उसको  उससे  ज्यादा  नहीं  मिलता  है  ।  इसलिए  सही  महीनों  में

 यह  सब्सीडी  जिस  दिन  आप  बन्द  कर  तो  फिर  यह  कहा  जाएगा  कि  ला  आफ  डिमांड  एण्ड

 सप्लाई  के  मुताबिक  दाम  fata  कीजिए  i  तो  किसानों  के  लिए  यूरिया  बहुत  महंगा  हो

 चार  हजार  रुपये  टन  से  भी  दाम  ऊपर  चला  जाएगा  जिसको  कि  किसान  ans  नह्दीं.कर  सकेगा  |

 इससे  अनन  का  उत्पादन  भी  घट  जाएगा  ।  इसलिए  ag  सब्सीडी  जरूरी  इस  सब्सीडी  से

 भल्टीमेटली  लाम  किसान  का  ही  होता  है  aa  मैन्यूफैक्चरर  को  भी  आपको  चलाए  रखना  है  या

 नहीं  ।  इसलिए  दोनों  में  बैलेंस  रखना  है  ।  जिससे  उत्पादन  भी  बढ़े  और  किसान  को  भी  नुकसान  न

 हो  ।  यह  सब्सीडी  की  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माप  बीच  में  कया  कर  रहे  हैं  ?

 थ्री  मीम  fag  :  अध्यक्ष महोदय  मेरे  प्रशन  का  जवाब  नहीं  आया  जैसा  कि  आपने

 छापने  क्वेश्चन  के  रिप्लाई  में  कहा

 यदि  इन  उर्वरकों  की  बिक्री  से  कुल  वसूली  सरकार  द्वारा  निर्धारित  उचित

 प्रतिदारण  मुल्य  से  कम  हो  जाती  तो  अन्तर  की  afr  का  सरकार  हारा  उत्पादकों  को

 alas  सहायता  के  रूप  में  भुगतान  किया  जाता  है  ी

 array  यह  550  करोड़  रुपये  और  घटा  दिया  भर  मैन्यूफैक्चरर  को  इसकी  कर  दी  ।  जब
 उसकी  पूर्ति  हो  गई  तो  फिर  भी  कया  यह  वाजिब  है  कि  मैन्यूफैक्चरर  72  रुपये  से  175  रुपये  तक

 यूरिया
 के  दाम  बढ़ाता  ही  रहे  ?  जब  आपने  उसकी  पूर्ति  कर  दी  तो  फिर  भी  जो  प्राइस  बढ़  रही
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 है  या  मैन्यूफैक्चरर  बढ़ा  रहा  उसको  तो  आप  रोकिए  ।  क्या  आप  सब्जी डी  दे  करके  यह  व्यवस्था g
 करेंगे  कि  काश्तकार  के  लिए  भी  कीमत  नीचे  ले  ard  जिससे  कि  उसे  कुछ  रास्ते  सकें  ?  दोनों

 हाथों  से  मत  लुटाइए  ।

 थी  बसंत  साठे  :  मैंने  समझाने  की  कोशिश  की  है  कि  रिसेप्शन  प्राइस  से  पुरे  घाटे  की  पूति  नहीं
 होती  उसपे  तो  केवल  12  परसेंट  की  पूर्ति  होती  है  ।  12  परसेंट  आफ  पोस्ट  टैक्स  प्राफिट  की  ही
 गारन्टी  होती  है  ।  बाकी  का  जो  नुकसान  होता  है  वह  मैन्यूफैक्चरर  का  पुरा  नहीं  होता  है  ।  इसलिए
 जो  सब्सीडी  दी  जाती  उसे  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  से  एक  बार  तय  किया  जाता है

 कि  किसी  सुरत
 में  भी  किसान  को  इस  दाम  से  ज्यादा  में  नहीं  मिलना  चाहिए  |

 (snqenia  )

 श्री  जगपाल  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  कौन-सा  पैमाना  तय  किया  हैकि

 इससे  ज्यादा  पर  किसान  को  नहीं  मिलेगा  ?

 श्री  बसंत  साठे  मैंने  बताया  कि  यूरिया  के  दाम  2,350  wd  पर  टन  11  1981

 के  बाद  से  स्टेबल  हैं  ।
 यह मैंने  श्रापकों  पहले  ही  बता  दिया  ।  अब  इसमें  भी  सुधार  करना  हो  at

 ag  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  ae  मैन्यूफैक्चरर  नहीं  करेगा  ।  इस  कीमत  को  तय  करने  के  बाद

 फिर  aa  बेक  में  सब्सीडी  तय  की  जाती  है  ।  सब्सीडी  इस  तरह  से  दी  जाती  है  जिससे  कि  उत्पादन

 भी  बना  रहे  और  सब्सीडी  देने  से  नुकसान  भी  न  हो  ।  सब्सीडी  का  यह  उद्देश्य  होता  है  कि

 मैन्यूफैक्चरर  का  भी  बना  रहे  और  किसान  का  नुकसान  भी  न  हो  !

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  जब  जनता  पार्टी  की  सरकार  थी  तो  उसने  यूरिया

 का  भाव  108  रुपये  बोरा  से  घटाकर  70  रुपये  टन  किया  था  ।  38  रुपये  दाम  घटाये  थे  ।  आपकी

 सरकार  जो  कि  किसानों  के  लिए  खून  देने  वॉली  सरकार  जब  से  वह  पायी  है  तब  से  भाव

 बढ़  करके  125  रुपये  बौरा  पर  चला  गया  भाप  सब्सीडी  देत ेहैं
 या  नहीं  देते  हमें  इससे

 कोई  मतलब  नहीं  हमको  मतलब  है  कि  किसान  को  सस्ती  दर  पर  खाद  70  रुपये  की

 दर  से  किसान  को  खाद  इसके  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  है  ?

 ait  बसंत  साठे  ;  अध्यक्ष  यह  बात  सही  है  कि  जनता  पार्टी  की  जब  सरकार  थी  तो

 खाद  का  दाम  घटाया  था  भोर  खाद  का  उत्पादन  भी  घटाया  था  ।  गन्ने  के  दामਂ

 जनता  पार्टी  के  राज  में  गलने  जेसी  गन्ना  जलाया  गया  ।  उससे  शायद  ये  लाद

 बनाने  की  कोशिश  कर  रहे  थे  ।

 श्री  ag  दण्डवत  :  23  प्रतिशत  कंजम्दन  बढ़  गया  था  खाद  का  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  खाद  के  लिए  काम  में  खाने  वाले  इनपुट्स  की  कीमत  बढ़  गई  है  ।

 चिल्लाने  से  काम  नवदीं  चलेगा  ।  )
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 बाप  ताने  लगाते  नोक-झोक  करते  लेकिन  जब  उल्टा  पड़ता  है  तो  फिर  चिल्लाने

 लगते  हैं  ।  इम  तरह  से  केसे  काम  होगा ?  1000  क्यूबिक  मीटर  की  कीमत

 133  रुपये  जनता  पार्टी  के  राज  में  थी  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  तरीका  नही ंहै  ।  उनको  जवाब  देने  दीजिए  ।

 श्री  ada  साठे  :  यूरिया  के  उप-दन  के  लिए  ta  मेन  इनपुट  जब  इनको  यह  चीज

 मालूम  ही  नहीं  है  तो  मैं  क्या  कर  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कर  रो  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनको  जवाब  देने  दीजिए  ।  इस  तरह  से  तो  आप  बीच  में  सब  गड़बड़

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  पहले  प्रश्न  का  जवाब  तो  आ  जाने  दीजिए

 ध्रच्यक्ष  महोदय  :  सत्य साधन  जी  पहले  उनके  सवाल  रन  जवाब  तो  ora  दीजिए  ।  आप

 कया  कर  र  ee:  उनका  जवाब  आने  दीजिए  ।  उनको  कुछ  बोलने  तो  दीजिए  |

 )

 थी  बसंत  साठे  :  1979  में  जब  जनता  पार्टी  की  सरकार  थी  तब  गैस  का  मुल्य  133  रु०

 प्रति  हजार  क्यूबिक  मीटर  था  जो  1982  में  बढ़कर  1566  रु०  प्रति  हजार  क्यूबिक  मीटर  हो

 गया--निवेश  मूल्य  में  दस  गुणा  वृद्धि  ।

 भविष्य  महोदय  :  उनकों  जवाब  तो  देने  दीजिए  ।  जब  इनपुट  को  कोमल  बढ़ेगी  तो  भाव

 तो  बढ़ेगा  ही  ।  पहले  जवाब  तो  देने  दीजिए  ।  गलत  है  तो  देखेंगे  ।

 )

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  गलत-सही  कोई  जवाब  तो  आने  बाकी  बात  तो  बाद  में  देखेंगे

 समझ  में  नहीं  आता  ।

 )

 थ्री  राम  विलास  पासवान  :  आपने  70  से  बढ़ाकर  125  कर

 भ्रष् यक्ष  भद्दोदय  :  उन्हें  गलत  ही  होने  दो  ।
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 प्रत्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  कुछ  करने  ही  नहीं  देते  तो
 मैं  ग्या  करूं  ?  वह  कारण  बता  रहे

 आप  निरन्तर  व्यवधान  डाल  रहे  हैं  ।

 आप  जवाब  ही  नहीं  आने  देते  ।  भाप  ही  बोलते  उनको  जवाब  मत  देने  दीजिए  ।

 बड़े  ह. शम  की  बात  है  ।

 श्री  बचत  साठे  :  जो  मी  सरकार  होगी  लागत  अवश्य  हो  निर्धारित  करेगी  ।  आपको  था

 तो  किसान  को  राजसहायता  देनी  होगी  या  उत्पादन  पर  राजसहायता  देनी  होगी  याँ  गैस  के

 उत्पादन  पर  राजसहायता  देनी  एक  स्तर पर  तो  आपको  राजसहायता  देनी  ही  होगी

 राजसहायता  को  संतुलित  करने  प्रयास  किया  जाता  है  ताकि  खाद्यानों  के  उत्पादक  प्रभावित  न

 हों  ale  उर्वरकों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  होती  रहे  ।  इसी  सन्तुलन  पर  राजसहायता  के  सिद्धान्त  का

 प्रयास  किया
 जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्र देन काल  समाप्त  हुआ  |

 का  पा

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 बम्बई  हाई  फे  लिए  वक  ओवर  रिणों  को  खरीद  का  प्रस्ताव

 *
 7224.  श्री  जी०  बाई ०  कृष्ण :

 श्री  ato  ato  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  फि  सरकार  ने  बम्बई  हाई  के  कामों  की  मरम्मत  करने  के  लिए  दो

 ओवर  रिंग  खरीदने  का  निर्णय  किया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  समय  बाजार  में  शिथिलता

 यदि  तो  इनकी  लागत  और
 उपयोग

 का  ब्यौरा  क्या  भीर

 बम्बई  हाई  के  तथा  अन्य  स्थानों  के  उन  कुओं  की  संख्या  का  ब्यौरा  कया  है  जिनको

 मरम्मत  की  भ्रावश्यकता  और  ये  कुएं  कब  से  रुग्ण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  ato  दिव  :  हां  ।  बम्बई  हाई  में  मरम्मत  कार्य  संचालकों

 के  लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  का  दो  aradla  जैक-अप  रिणों  की  खरीद  के  लिए

 प्रस्ताव 2  ।

 हां  ।

 एक  वीं-ओवर  जेक-अप  रिंग  की  खरीद  के  लिए  34  मिलियन  अमरीकी  डालर  से

 67  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  श्रेणी  में  विंमान  मुल्य  बताए  गए  हैं  ।
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 Se  oo

 तेल  एवं  प्राकृतिक गैस  आयोग  द्वारा  खरीदे  जाने  वाले  प्रस्तावित  जैक-अप  मुख्य  रूप  से

 मरम्मत  कायें  संचालनों  के  लिए  हैं  परन्तु  उनका  उपयोग  बिकास  कूपों  की  खुदाई  के  लिए  किया

 जा  सकता  है  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  1983  तक  बम्बई  हाई  तथा  रतना

 क्षेत्र
 में

 खोदे  गए  कुल  107  तेल  उत्पादक  कूपों में  21  कप  ऐसे  हैं  कि  उनमें  मरम्मत  काय

 संचालनों  की  आवश्यकता  है  ।

 पाकिस्तानी  फिल्मों  का  भ्राण्यत

 *226.  श्रीमती  माधुरी  fag :  कया  सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 जि  च  सरकार (*)  क्या  पाकिस्तानी  फिल्मों  का  प्रख्यात  करने का  कोई

 धीन

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  ने  भारतीय  फिल्मों  फर  लगी  रोक  हटाने  की  इच्छा

 व्यक्त  की

 wry  aes
 (a)  क्या  दोनों  देशों  के  सोच  फिल  मा  अर  मी  कला  कारों  के  आदान-प्रदान  का  विचार

 कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 सुचना और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एच०  छे०  एल०  :  (=)  से  यद्यपि  पाकिस्तानी  फिल्मों  के  आयात  के  संबंध  में

 कोई  संकोच  नहीं  इस  संबंधी  में  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  विचाराघीन  नहीं  राष्ट्रीय

 फिल्म  विरासत  निगम  पाकिस्तान  के  साथ  फिल्मों  का  यापार  शुरू  करने  लिए  gow  है  ।

 1982  में  कुछ  समाचार  पत्रों  में  इत  आशय  के  समाचार  छपे  थे  कि  पाकिस्तान  भारत

 सरकार  के  साथ  फीचर  फिल्मों  के  बारे  में  व/शिज्यिक  आधार  पर  नादान-प्रदान  व्यवस्था  शुरू  करने

 के  लिए  इच्छुक  है  ।  इसको  देखते  भारत  के  राष्ट्रीय  फिल्म  faarq  निगम  ने  इस  प्रकार  जी

 व्यापार  के  बारे  में  TAP aT  शुरू  करने  के  उददश्य से  पाकिस्तान  के  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम

 को  लिखा  था  ।  न  तो  उस  पत्र  का  कोई  उत्तर  मिला  है  और  न  ही  पाकिस्तान  में  भारतीय

 फिल्मों  के  आयात  पर  मौजूदा
 प्रतिबन्ध

 को  हटाया  गया  है  ।

 3  जनवरी  से  17  1983  तक  नई  दिल्‍ली  में  हुए  भारत  के  नवें

 अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  तीन  सदस्यीय  फिल्म  प्रतिनिधिमण्डल  ने  भाग  लिया  था  ।  समारोह

 के  सुचना  और  बाजार  विभाग  में  पाकिस्तान  की  तीन  फ़िल्में  भी  शामिल  हुई  थीं  ।
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 oe

 दिल्‍ली -घ्रम्बाला  और  प्रम्बाला-जालंधर  पाइपलाइनों  दो  पुरा  करना

 न
 207.  श्री  निहाल  सिह  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  2

 क्या  टिकली-अम्बाला  और  अम्बाला-जालंधर  डिवीजन  पाइपलाइनों

 का  कायें  पूरा  हो  गया  है  कौर  यदि  तो  उसके  कारण  क्या  और

 प्रत्येक  डिवीजन  पाइपलाइन  बिछाने  पर  कितना  at  आया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  शिव  (#)  और  मधुरा-दिल्‍ली-अम्बाला-जालंधर

 उत्पाद  पाइपलाइन  पहले  ही  चालू  हो  गयी  है  ।  प्रत्येक  खण्ड  में  पाईप लाईन  को  बिछाने  में  अभी  तक

 हुआ  व्यय  निम्न  प्रकार  है  :

 रुपये/क  रोड़
 द SD

 (1)  मथुरा--दिल्ली  खण्ड  13.76

 (2)  दिल्ली--अम्बाला  खण्ड  16.39

 (3)  अम्बाला--जालंधर  खण्ड  13.28

 योग  :  43.43

 कट टन फ डस टल गला

 धूलिया
 में  टेलीफोन  कारखाना

 #231.  श्री  रेदामा  मोतीराम  भोगे  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  महाराष्ट्र  के  घूलिया  जिले  में  एक  टेलीफोन  कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वहू  कारखाना  कब  तक  काय  करना  शुरू  कर  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  बी०  एन०  ;  जी  att

 स्विच  बोड़े  प्लग  और  स्विच  बोड़  कागज  के  विनिर्माण  के  लिए  धुलिया  में  डाक  तार

 बोर्डे  के  अधीन  दूरसंचार  फैक्टरियों  की  एक  नई  छोटी  युनिट  cara  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 प्रभी  यह  प्रस्ताव  आरम्भिक  चरण  में  है  और  तकनीकी  व  मानसिक  दृष्टि  से  इस  पर

 विचार  किया  जा  रहा  इस  फैक्टरी  के  चालू  होने  के  बारे  में  अभी  कुछ  भी  कहना  सम्भव

 नहीं है  ।
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 meal

 के  लिखित  उत्तर

 इस  समय  इसका  ही  नहीं  उठता  |

 कम्पनी  की  समापन-किये वाही  में  श्रमिकों  को  सम्मिलित  किया  लागा

 *232,  st  wae  राय  प्रधान  :  क्या  न्याय  ale  कल्पना  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कम्पनी  अधिनियम  के  अंतगर्त  केवल  ऋणदाता  मौर  मतदाता

 कम्पनी  को  समापन  कार्यवाही  में  सुनवाई  के  हकदार  हैं  और  श्रमिकों  की  सुनवाई  नहीं  कौ

 जाती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  उत्पादन  में  श्रमिकों  के  भारी  योगदान

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  मौजूदा  कम्पनी  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का

 भीर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 घि  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  जगन्नाथ  :  जबकि  कम्पनी

 नियम  न्यायालय  के  समक्ष  परिसमापन  कार्यवाहियों  में  श्रमिकों  को  सुनवाई  के  अधिकार  प्रदान

 करते  हुए  कोई  स्पष्ट  उपबन्ध  नहीं  कम्पनी  1959  के  fray  34

 में  साथ-साथ  प्रावधान  है  कि  प्रत्येक  ऐसा  व्यक्ति  जो  परिसमापन  «याचिका  में  सहायता  अथवा

 इसका  विरोध  प्रकट  करने  का  विचार  रखता  उसमें  विहित  प्रक्रिया  को  अपनाते  हुए  ऐसा  कर

 सकता  है  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  हाल  ही  में  fate  किए  गए  मामले  में  धारित  किया  है  कि  ऊपर

 कथित  नियम  में  उपचारित  है  कि  ऋणदाताओं  तथा  अंशदाताश्रों  के  कुछ  ऐसे  व्यक्ति

 भी  हो  सकते  जो  परिसमापन  कार्यवाहियों  की  सुनवाई  में  उपस्थित  होने  के  अधिकारी  होते  हैं

 इस  प्रकार  से  श्रमिक  इस  प्रकार  की  कार्यवाहियों  में  सुनवाई  किये  जाने  के  प्राधिकारी  हैं  ।

 तथा  :  श्रीमान्‌  क्योंकि  ऊपर  की
 दृष्टि

 से  यह  आवश्यक  प्रतीत

 नहीं  होता
 ।

 उड़ीसा  में  नए  रेडियो  स्टेशन

 श्री  गिरिधर  क्या  सुचना  ale  प्रसारण  मंत्री  यहं  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  उड़ीसा  सरकार  छठी  योजना  के  दौरान  राज्य  में  नए

 रेडियो  स्टेशन  छोलने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  कया

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  प्रस्ताव  की  जांच  की  है  और  सरकार  के  आश्वासन  से  राज्य

 को  अवगत  करा  दिया  गौर
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 यदि  तो  उस  राज्य  में  छठी  योजना  की  समाप्ति  से  पुर्व  नए  रेडियो  प्टैंग्न  खोलने

 के  लिए  किन  किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  और  इस  दिशा  में  अब  तक  उनके  मंत्रालय  द्वारा

 पहले  ही  बया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  fear  में  राज्य  मंत्री

 Gao  फके०  एल०  हों  ।

 राज्य  सरकार  ने  सुझाव  दिया  था  कि  5  नए  केन्द्र  खोले  जाने  चाहि

 हां

 agit  में  नया  केन्द्र  स्थापित  करने  संबंधी  स्कीम  को  छटी  योजना  में  afaa  करना

 सम्भव  पाया  गया  था  ।  इस  स्कीम  को  मंजूर  कर  दिया  गया  है  ।  नए  केन्द्र  के  चालू  योजना  अवधि

 के  दौरान  मुकम्मल  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।

 ताप  बिजली  कोटा

 *234,  श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  ।  कया  कर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 योजना  के  निर्धारित  कार्यक्रम
 के  अनुसार  ताप  बिजली  कोटा  को

 कब  तक  पुरा  हो  जाना  चाहिए  था  और  उसे  बिजली  पेदा  करना  आरम्भ  कर  देना  चाहिए

 झोर

 प्राक् कलित  लागत  को  तुलना  में  उस  पर  कुल  कितना  व्यय  होने की

 सम्भावना  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  शिव  :  (#)  परियोजना  की  स्वीकृति  देते  कोटा  ताप

 विद्युत  केन्द्र  की  दो  यूनिटों  को  चालू  करने  की  निर्धारित  तारीखें  1981  आर

 1981  थो  जब  छठी  योजना  तैयार  की  गई  उस  समय  इन  तारीखों  को  संशोधित  करके

 1983  में  चाल  की 1981  भर  1982  कर  दिया  था  ।  पहली  यूनिट

 और  दूसरी  afaz  1983  में  चालू  किए  जाने  की  आठा है
 |

 परियोजना  की  ga  अनुमानित  लागत  लगभग  81.60  रुपये  थी  और  राजस्थान

 राज्य  बिजली  ae  के  अद्यतन  संशोधित  अनुमानों  के  अनुसार  वर्तमान  अनुमानित  लाग  लगभग

 143.04  करोड़  रुपये  है  ।

 भारतीय  टेलीफोन  रायबरेली

 क्या  संचार  मंत्री  as  बताने  की  कृ ध  कृपा  करेंगे  कि  : *  235.  श्री  calla  मसुद :

 ने  हाल | क्या  सरकार  में  भारतीय  टेलीफोन  रायबरेली में  अनिश्चित  काल

 के  लिए  तालाबन्दी  घोषित

 क

 कर  दी

 22



 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 24  1904

 यदि  तो  उसके  ear  कारण  और

 _  इसके  फलस्वरूप  सरकार  को  उत्पादन  में  कितनी  हानि  हो  रही  है  तथा  मजूरी-खां

 आदि  पर  कितना  ad  हो  रहा  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वी०  एन०  :  से  (a)  इण्डियन

 टेलीफोन  इण्डस्ट्री  लिस्टेड  के  रायबरेली  एकक  में  10-2-1983  से  श्रमिक  दाहर  की

 एक  दुकान  से  चोरी  के  आरोप  दिनांक  7-2-1983  को  इण्डियन  टेलीफोन  दृष्डस्ट्रीज  लिमिटेड

 के  एक  श्रमिक  की  पत्नी  सहित  3  महिलाओं  की  faced  के  फलस्वरूप  शुरू  हुआ  ।  रायबरेली

 कौर  उसके  आसपास  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  रद्द  इक  से  जिला  मजिस्ट्रेट  ने  पहले  ही

 1983  से  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  144  लागू  कर  रखी  थी  ae  ag  घारा  तब

 लागू  थी  ।  दिनांक  11-2-1983  को  कुछ  रियों
 ने  शहर  में  लगी  धारा  144  का  उल्लंघन

 किया  ate  वे  हवा  पर  उतारू  होए  ।  पुलिस  ने  लाठी  are  ata  ta  के  गोले  छोड़े

 शरीर  गोली  चलाई  ।  कुछ  कर्मचारी  गोली  लगने  से  जख्मी  हुए  और  एक  की  घटनास्थल  पर  ही

 मृत्यु  हो  गई  |  अन्य  कई  कर्मचारियों  को  चोटें  आई  ।  लगभग  70  व्यतीत  गिरफ्तार  किए  गए  ।

 कम्पनी  की  दो  अधिकारियों  की  दो  निजी  कारों  को  नुकसान  पहुंचा  ।  इमा  रत  की  खिड़कियों

 के  शीशों  को  तोड़ा  गया  ।

 यह  जानकारी  भी  मिली  है  कि  कर्मचारियों  के  एक  वग  ने  कारखाने  के  प्रशासनिक  कार्यालय

 में  कोष  कक्ष  की  रक्षा  के  लिए  dara  एक  सशस्त्र  सुरक्षा  गाड  पर  हमला  कर्मचारियों  ने

 सुरक्षा  गार्डे  से  बन्दूक  छीन  ली  और  उसे  खिड़की  से  बाहर  फेंक  उस  पर  हमला  किया

 जिससे  उसे  कई  चोटें  आईं  ।  यह  भी
 सुचित

 किया  कि  सुरक्षा  गाड  को  इन्द्रक  के
 दो  कारतूस

 गुम  हैं
 ।

 तनावपूर्ण  स्थिति  को  देखते  हुए  प्रबन्धकों  ने  2-2-1983  को  6.00  बजे  सुबह  से  तालाबन्दी

 की  घोषणा  कर  दी  ।  तालाबन्दी  दिनांक  17-2-1983
 को  6.00  बजे  सुबह  से  समाप्त  कर  दी

 गई  ।  स्थिति  aa
 सामान्य

 बताई  जाती  हैं  ।

 तालाबन्दी  के  कारण  उत्पादन  की  दृष्टि  से  लगभग  50  लाख  रुपयों  की  हानि  हुई
 ।

 कर्मचारियों  को  तालाबन्दी  की  अवधि  का  वेतन  प्राप्त  करने  का  हक  नहीं  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  की  न्यूनतम  मजूरी  की  अदायगी  के  बारे  सें  facia

 *  236.  थे  सुरख  भान  :

 अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  कया  शरम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  विगत  18  सितम्बर  को  निर्णय  दिया  था

 कि  न्यूनतम  मजूरी  से  कम  अदायगी  पर  काम  लेना  अथवा  सेवाएं  प्रा  प्त  करना  संविधान  में

 गारंटीकृत  अधिकारों  का  उल्लंघन
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 a

 इस  संबंध  में  अनुवर्ती  RIAA  DAT Ware  करने
 हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 क्या  श्रम  अधिकारियों  को  सचेत  रहने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  उनके  क्षेत्रों  में

 मिक  को  निर्धारित  न्युनतम  मजूरी  से  कम  मजूरी  की  अदायगी  न  यदि  तो  किस  स्तर  तक

 कहा  गया  है  ?

 aa  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  :  हां  उच्चतम

 न्यायालय  ने  इस  मामले  में  कुछ  निर्देश  जारी  किए

 भर  उच्चतम  न्यायालय  के  निंदा  संग्घित  प्राधिकारियों  को  इस  अनुरोध  के

 साथ  भेज  दिए  गए  हैं  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के
 तत्काल

 कदम  उठाए  जाएं  कि  श्रम  कानूनों  के

 उपबंधों  को  कड़ाई  से  लागू  किया  जाता  है  |

 न्युनतम  मजदूरी  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  ताकि  area

 बातों  के  साथ-साथ  दाण्डिक  उपबंधों  को  और  कड़ा  बनाया  जा  सके  |

 पश्चिम  बंगाल  में  कोयले  के  भण्डार

 क  237,  श्री  dita  घोष  :  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिचय  बंगाल  के  बीरभूम  जिले  में  कोयले  के  भण्डारों
 का

 पता
 चला

 यदि  तो  निक्षेपों  की  मात्रा  कितनी  है  और  वे  कहां  मिले

 क्या  वहां  एक  सुपर  ताप  संयंत्र  लगाने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 क्या  तत्संबंधी  कार्य  शुरू  हो  गया  कौर

 उक्त  संयंत्र  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी  ०
 :  हां  ।

 आरम्भिक  जांच  से  बीरभूम  जिले  के  जयदेव-नागरा  और  देवनगर-हरीसिंह

 क्षेत्रों  में  840  मिलियन  टन  के  सम्भावित  भण्डारों  का  पता  चला  है  |  भण्डारों  को  विश्वसनीय

 माजा  के  निर्धारण  के  लिए  अभी  और  विस्तृत  समन् वेषण  किया  जाना
 है

 |

 से  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  का  प्रस्ताव  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  बीरभूम

 जिले  में  एक  ताप  बिजली  घर  स्थापित  किया  ।  परियोजना  को  साध्यता
 सभी-स्थापित  नहीं

 को  गई  है  ।

 कच्चे  तेल  का  आयात

 *238.  श्री  सनत  कुमार  मंडल
 :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  18  1983  के  कलकत्ता  के  बिजनेस  स्टैंड  में  प्रकाशित
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 मैक्सिको  नगर  से  प्रप्त  इस  समाचार  की  भ्रोर  दिलाया  गया  है  कि  विश्व  बैक  रिपोर्टे  एजेंसियों  के

 अनुसार  भारत  सहित  तेल  का  आपात  करने  वाले  विकासशील  देशों  को  आगामी  तीन  वर्षों  में

 ऊर्जा  के  मुल्यों  में
 भारी  वृद्धि  का  सामना

 करना

 क्या  रूड़ी  के  कुछ  देशों  ने  निर्यात कर्ता  समूह  के
 अन्य  सदस्यों  द्वारा  जाने  वाली

 रियायत  से  प्रतियोगिता  करने  के  लिए  ato  पी०  ०  सी०  के  घोषित  मूल्यों  से
 कम  मूल्य  पर  तेल

 बेचना  आरम्भ  कर  दिया  और

 यदि  तो  भारत  किस  प्रकार  अपने  तेल  का  भंडार  बनायेगा  और  स्पाਂ

 खरीद  करेगा  तथा  इस  प्रकार  निर्यात  से  होनें  वाली  अपनी  आय  को  अघायेगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  श्र  पी०  शिव  हां

 भोर  (7)  ऐसी  प्रस  रिपो  आयी हैं  कि  हाल  ही  में  खाड़ी  के  कुछ  राज़्यों  ने  स्थल

 वजर
 में  कुछ  छूटें  दी  हैं  ।

 सरकार  की  यह  नीति  रही  है  fa  ध्रपरिष्कृत  तेल  के  आयात  की  व्यवस्था  तेल  निर्यातक

 देशों  की  राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  साथ  सरकारी  मुल्यों  पर  मियादी  ठेकों  के  जिरये  की  जिससे

 कि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  चाहे  विश्व  बाजार  में  अपरिष्कृत  तेल  को  कमी  भी  क्यों  न

 हो  जाए  जैसी  कि  कई  अवसरों  पर  स्थिति  रही  फिर  भी  तेल  की  सप्लाई  उचित  खप  से  सुरक्षित

 रूप  से  होती  रहे  ।  कुल  मिलाकर  यह  व्यवस्था  लाभकर  भी  सिद्ध  हुई  है
 क्योंकि  कई  बार  स्थल

 बाजार  मूल्य  सरकारी  बिक्री  geal  से  अधिक  रहे  हैं  ।

 अपरिष्कृत  तेल  के  देना  में  भण्डारण  की  क्षमता  बढ़ायी  जा  रही  है  ।

 कम  हो  रही  प्राकृतिक  उर्जा

 #239,  थी  राजनाथ  सोचकर  शास्त्री  :  बया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्राकृतिक  ऊर्जा  के  संसाधनों  के  निरन्तर  कम  होते  जाने  से  उत्पन्न  चुनौती  का

 सामना  करने  हेतु  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  aaa  किये  गये  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  शिव  :  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  ऊर्जा  संबंधी

 निम्नलिखित  मुख्य
 बातें

 शामिल  हैं  :--

 1  पारम्परिक  ऊर्जा  के  घरेलू  स्रोतों  को  भ्रमित  काम  में  लाना  |

 2  तेल  की  मांग  पर  नियंत्रण  करना  |

 3  ऊर्जा के  स्रोतों  का  संरक्षण  करना  |

 नवीन  भर  नवीकरणीय  ऊर्जा  स्रोतों  का  विकास  करना  |
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 काट

 पारम्परिक  ऊर्जा  के  घटते  हुए  स्रोतों  से
 चुनौती  का  मुकाबला  करने  में  उपयुक्त

 (2),  (3)  बोर  (4)  कार्यक्रम  सहायता  करते हैं  ।  इस  संबंघ
 में  ए  गए  निप्र  और  कारंवाइयों

 का  सारांश  इस  प्रकार  है  :

 (1)  तेल  की  मांग  पर  नियंत्रण  करना  ।

 (2)  तेल  को  बढ़ती  हुई  मांग  को  कम  करने  के  लिए  निम्  कहक लि  ||  खत  उपाय  किए

 गए  हैं

 forty रेल  संकीर्ण  में  डीजल  की  खपत  को  कम  करने  के  1९  रेलवे  विज लीक रण

 idea  में  तेजी  लाना  ।

 लम्बी  दूरी  के  यातायात  के  लिए  सड़  ह  परिवहन  की  बजाए  रेलवे  पर  अधिक

 बल  देना  |

 नए  प्रयोज्यता  विद्युत  स्टेशनों  में  प्राथमिक  ईंधन  के  रूप  में  तेल  श्रਂ  गस  का

 इस्तेमाल  करना  |

 (a)  पेट्रोल  में  बने  पदार्थों  के  लिए  विवेकपूर्ण  gear
 wos
 द  दक  be

 (=)  भोजन  बनाने  के  लिए  उच्च  कार्य  क्षमता  वाले  स्टोरों  का  विकास  करना

 और
 इनका  विपणन  |

 उद्योग  में  काम  में  लाए  जा  रहे  अक्षम  बायलरों  को  बदलने  कीं  योजना

 बनाना  ।

 (3)  इंधन  की  कायें  क्षमता  में  सुधार  लाने  के  लिए  परिवहन

 एक्सेल  हैवी  ट्रांसपोर्ट  गाड़ियां  टर्बो  चाहे  में  सुघार  लाने  के
 लिए

 आवश्यक  कारवाई  कर  रहा  है  ।

 स्रोतों  का  संरक्षण  करना

 तेल  संरक्षण  के  लिए  उठाए  गए  उपयुक्त  उपायों  के  अलावा  ऊर्जा  की  कार्य  क्षमता  बढ़ाने

 के  लिए  जो  और  उपाय  किए  गए  हैं  वह  इस  प्रकार  हैं

 बिजली  तथा  तापीय  प्रोसेस  एक  साथ  उत्पन्न  करना  सम्भव  है  ।
 इसको  प्रोत्साहित

 किया  जा  रहा  है  ।

 कई  राज्यों  में  सिचाई  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जाने  बाले  पम्प  सेटों  की  कायें  क्षमता

 ऐं  सुधार  लाने  के  लिए  कार्रवाई  शुरू  कर

 लकड़ी  जलाकर  काम  में  लाने  वाले  घरेलू  स्टोरों  के  परिरूप  में  सुधार  लाया  जा

 रहा है  ।
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 बिजली  के  उत्पादन  और  वित्तरंण  में  प्रयोग में  भाने  वॉली  ऊर्जा  के  अनुपात  में  कमी

 लाने  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 बिजली  का  श्रमिक  से  प्रयोग  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  लोड  डिस्पैच

 क्षेत्रीय  ग्रिड  को  gag  करने  र  संयुक्त  क्षेत्रों  के  लिए  हाई  वोल्टेज  ट्राई  मिस
 लाईन  बनाने  के  लिए  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 Hat  बचत  युक्तियों  को  प्रतिष्ठापित  के  लिए  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 उद्योग  क्षेत्र  में  ऊर्जा  संरक्षण  के  उपायों  पर  विचार  करने  के  लिए  भारी  उद्योग  विभाग
 (3)

 द्वारा  एक  अन्तर  मंत्रालय  कार्यकारी  aa  गठित  किया  गया  है  ।

 afer  विभाग  द्वारा  विद्युत  ऊर्जा  संरक्षण  के  लिए  एक  स्थायी  दल  स्थापित  किया

 गया है

 के  नवीकरणीय  sta

 छठीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ऊर्जा  वन  खण्ड  और  जैव  गैस  के  कार्यक्रमों  को  व्यापक  रूप  से

 शुरू  किया  गया  है  |  ऊर्चा के के  अतिरिक्त  स्रोतों  का  एक  आयोग  और  गेर-पारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों

 का  एक  विभाग  सरकार  द्वारा  स्थापित  किया  गया  है  ।  देश  भर  में  नवीकरणीय  ऊर्जा  प्रौद्योगिकियों

 जैसे  कि  सीर  घौर  पवन  ऊर्जा  के  क्षेत्रीय  प्रशिक्षण  ate  प्रदान  तेज  किए  जा  रहे  हैं  ।  अन्य

 करणीय  ऊर्जा  प्रौद्योगिकियों  में  भी  अनुसंधान  और  विकास  के  कायें  तेज  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पर  सलाहकार  बोड़ें

 ऊर्जा  पर  एक  सलाहकार  ats  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  जो  प्रदान  मंत्री

 को  इस  संबंघ  में  किए  गए  कार्यों  को  रिपोर्ट  देगा  और  ऊर्जा  की  स्थिति  की  समीक्षा  करेगा  भोर

 एकीकृत  at  समन्वित  आधार  पर  भावी  ऊर्जा  सम्बन्धी  नीति  बनाने  के  लिए  यह  ws  सुझाव

 देगा ।

 घानेज  में  तेल  को  चोरी

 *240.  श्री  नवल  किशोर  धर्मा  :  क्या  अंडा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  17  1983  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  आयल

 wae  विद  इन  गुजरातਂ  de  से  प्रकाशित  धानेय  में  चोरी  हुए  तेल  के  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  धर्टनां  का  ब्योरा  क्या

 तेल  की  चोरी  के  लिए  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 कया  तेल  की  चोरी  में  तेल  शौर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  कुछ  व्यक्तियों  का  भी  हाथ

 भीर
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 (=)  यदि  तो  इनका  ब्यौरा  क्या है
 और  उनके  खिलाफ  क्या  कायंवाही  की  गई  है

 |

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  दिव  :  हा

 दिनांक  31.12.1982  को  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  गुजरात  राज्य  में

 दानेज  गांव  के  एक  भू-स्वामी  से  सूचना  प्राप्त  हुई  थी  कि  उसकी  भूमि  से  गुजरने  बानी  पाइपलाइन

 में  से  तेल  रिस  रहा  है  ।  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  की  अहमदाबाद  प्रायोजना  के  प्राधिकारी

 तुरन्त  घटनास्थल  पर  पहुंचे  तथा  पुलिस  द्वारा  घटनास्थल  को  जांच  के  पश्चात्‌  उन्हों ने
 छिद्रित

 पाइपलाइन  की  मरम्मत  कर  तथा  1-1-1983  तक  इसे  शुरू  कर  दिया  गया  ।  घटनास्थल

 पर  कई  औजार  बरामद  हुए  थे  ।  दिनांक  1-1-1983  को  काजोल  पुलिस  स्टेशन  में  प्रथम

 सुचना  रिपोर्टे  आई०  दर्जे  को  गयी  थी  ।  पुलिस  द्वारा  मामले  की  जंच  की  जा

 रही

 अभी  तक  काजोल  पुलिस  स्टेशन  से  इस  मामले  में  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  की  है

 इस  मामले  में
 तेल  एवं  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  किसी  कर्मचारी  के  शामिल  होने  की

 सम्भावना  नहीं  है  ।

 प्रश्न नहीं
 उठता  ।

 बिजली  घरों  में  हो  रही  कोयले  के  रटाक  को  कमी

 #241.  ot  एस०  चली  चन्द्र दो वर  मूर्ति  :

 थी  सुशीलਂ  मद्टाचायं  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ताप  बिजली  घरों  में  कोयले  के  की  स्थिति  विद्युत  विभाग  के  लिए

 चिंताजनक

 fa)  यदि  तो  क्या  सारे  देश  में  faa  यूनिटों  के  पास  1982  के  अन्त  तक

 का  कोयला  भंडार  एक  दिन  से  लेकर  अधिकतम  14  दिनों  तक  ही

 कोयले  के  भंडा  में  तेजी  से  कमी  होने  के  कया  मुख्य  कारण

 इस  स्थिति  में  किस  सीमा  तक  सुधार  हुआ  और

 क्या
 1983

 में  स्थिति  में  और  सुधार  होगा  ?

 ऊर्जा  मंत्री  (sit
 पी०  शिव  att)  :  से  अप्रैल  से  1982  के  दोरान

 ताप  विद्युत  केन्द्रों  मेंको पले  की  प्राप्ति  तथा  ख़पत  ही  मात्रा  पिछने  ay  की  dt  अवधि  की  तुलना

 में  निम्नानुसार  है

 मिलियन  टनों
 में  )

 82  बृद्धि

 दिसम्बर  81  82.

 िनननननननण हात नए न यव नए  ee  et  es ए  ee

 प्राप्ति  32.47  12.80%

 ख़पत  31.69  36.60  15.5%
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 ai  पर  कोयले  के  भण्डार  एक  दिन
 1982

 के  अन्त  तक  सारे  देश  में  fara  के

 से  लेकर  55  दिन  तक  अलग-प्रलय  थे  ।  यद्यपि  कुछ  विद्युत  केन्द्रों  पर  कोयले  के  भण्डार  की  स्थिति

 में  सुधार  हुआ  है  तथापि  अन्य  विद्युत  केन्द्रों  पर  कोयले  के  भण्डारों  में  कमी  हुईं  भण्डारों  में

 कमी  मुख्य  रूप  से  ताप  विद्युत  केन्द्रों  बढ़ी  हुई  आवश्यकताओं  को  पूरा  करते  के  लिए  कोयले

 की  ढुलाई  में  आने  वाली  बाधाओं  के  कारण  हुई  है  ।

 विद्य/त  केन्द्रों  को  कोयले  को  सप्लाई  की  रेलवे  और  अन्य  संबंधितों  के  साथ  परामर्श

 करके  ध्यान पु वंक  मानीटरिंग  की  जा  रही  1983  में  fare  केन्द्रों  पर  कोयले  के

 भण्डारों  की  समग्र  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुआ  आगामी  महीनों  के  दौरान  स्थिति  में  और

 सुधार  होने  को  सम्भावना  है  ।

 स्वेदी  पोसिटेक्स  लि  के  शिकायतें

 *  242,  aft  कृष्ण  चन्द्र  क्या  न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  स्वदेशी  पॉलिटिक्स  लि०  विरुद्ध  व्तंमान  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 निदेशक  हारा
 कम्पनी

 मग धि नियम  की  विभिन्न  ब्य ति क्रमों  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  निदेशक  तथा  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  के  विरुद्ध

 कोई  कार्यवाही  की  श्र

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या है  ?

 न्याय  शौर  कम्पनी  काय  मंत्री  जगन्नाथ  :
 (#)  श्रीमान

 (or q  (a (=)  )  कम्पनी  भ्र घि नियम  के  कतिपय  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  आरोपों  और  उन

 पर  की  गई  कार्यवाही  का  उल्लेख  करता  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता

 वितरण

 आरोप  की  गई  कारवानों  का  ब्यौरा

 ee  ee  re  EE  Ra  en  ee न

 केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  के  म०  स्वदेशी  )  मामले  की  परीक्षा  की  जा  रही  है
 पॉलिटिक्स  लिमिटेड  में  जयपुरिया ओं  द्वारा  शेयरों  का  |  और  जो  भी  कार्यवाही  जरूरी

 दर्जन  की  जाएगी  ।

 उत्पादन  और  बिक्री  की  अप्राप्ति  को  छिपाना

 कम्पनी  के  प्रबन्ध  निदेशक  के  व्यक्तिगत  rat  |

 व्ययों  को  लेना
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 आरोप  की  गई  कायेवाह्दी  का  ब्योरा
 ee ee  eee

 कम्पनी  के  शेयरों  को  खरीद  के  लिए  कतिपय  न्यासों  में  यह  आरोप  कम्पनी  विधि  बोड़
 मग़रिब  निधियों  को  देना  जो  अधंन्यायिक  संस्था  के  समक्ष

 कम्पनी  अधिनियम  को  धारा  408

 के  अन्तरगत  कार्यवाहियों  का  भाग

 बना  भर  यह  विचार  मान्य  किया

 कि  इससे  कम्पनी  अधिनियम  की

 लारा  77  का  उल्लंघन  नहीं  माढ़ा

 गया  |

 प्रबन्ध  निदेशक
 को

 कतिपय  अधिक  को  wg  आरोप  भी  उपरोक्त

 प्राण  घान  धारा  408  के  अंतगर्त

 वर्दियों भाग  बना  भर  कम्पनी

 विधि  बोड़े  को  सुचना  में  कस्प्रन्नी

 अधिनियम  के  उपबन्धों  का  कोई

 उल्लंघन  नहीं  गाया  |

 सागर  विकास  में  लगों  भाग  को  जांच

 *  243,  (16  वसंत  कुमार  पंडित  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विकास *  के  तेल  के  कुएं  में  30  जुलाई  को  लगी  आग  की  जांच  करने

 के  लिए  कोई  जांच  निकाय  नियुक्त  क्या  गया  यदि  तो  उसके  निदेश  पद  क्या  हूँ  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 (@)  उन  व्यक्तियों  के  नाम  और  उनको  अछूतों  कया  हैं  जो  इस  दू्घंठना  की  जांच  कर

 रहे

 सागर  fasta  परियोजना  का  यूनाइटेड  इंडिया  इंश्योरेंस  कम्पनी  ०:-झाई०

 सी०  सामान्य  बीमा  की  सहायक  कम्पनियों  में  कुल  कितनी  राशि  का  बीमा  कराया

 गया  था  भर  क्या  इस  में  आग  पर  काबू  पाने  तथा  कुएं  का  मुंह  बन्द  करने  लागत

 शामिल  इसका  पूरा  ब्यौरा  क्या  और

 बीमा  की  जोखिम  का  अन्य  विदेशी  बीमा  कम्पनियों  में  बीमा  कराया  गया

 यदि  gi,  तो-तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  यदि  तो  इसके  sar  कारण  हूँ  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  शिव  :  कौर  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा

 एक  समिति  का  गठन  किम्रा:गय्ा  था  !  जिसमें  निम्नलिखित  सदस्य  थे

 न i  श्री  एस०  एन०  एम ०  To  (qr  विदा  |  /|  म  ० \  fore
 एस०  ato)

 |
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 श्री  जी०  सी०  एम०  To,  समूह  महाप्रबंधक
 तथा

 श्री  आर०  के०  बी०  एस०  सी०  महाप्रबंधक

 श्री  एस०  एन०  ae  बी०  इ०  व्यघन

 शिक  संस्थान

 श्री  जे०  एस०  एम०एस०  सी०  विज्ञान  एस०  सी
 ०
 (aitfa-

 संयुक्त  सलाहकार
 योजना  आयोग

 श्री  बी०  बी०  ato  एस०  सी०/बी०  go  उफ--मुख्य  व्यसन

 धायल  लिमिटेड

 समिति  के  विचारां  निम्नलिखित  विषय  थे

 (=)  धमाके  से  पुर्व  जबकि  कुल का
 व्यसन  किया  जा  रहा  को  परिस्थितियों

 की  जांच  करना  तथा  उन  परिस्थितियों  तथा  कारणों  की  जांच  करना  जिनके

 कारण  वास्तव  में  धमाका  हुआ

 क्या  इस  कुछ  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  एहतियाती  उपाय  किये  गये  जो

 कि  ऐसे  व्यसन  कायें  संचायनों  में  लेने  आवश्यक  होते

 धमाके  के  तुरन्त  बाद  तथा  इसके  पश्चात  की  गयी  कार्यवाही  किस  सीमा  तक

 धमाके  से  उत्पन्न  स्थिति  का  सामने  के  लिए

 ऐसी  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  निरोधक/दोष  निवारक

 वाही  के  लिए  समिति  की  अनुशंसाएं  तथा  इसमें  10  ag  at  परिप्रेक्ष्य

 योजना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसी  आकस्मिकताओं  का  सामना  करने  के

 लिये  आवश्यक  सुविधाग्रों/उपकरणों  की  व्यवस्था  भी  शामिल  है  ।

 बौर  :  सागर
 का  बीमा  मेससे  यूनाइटेड  इंश्योरेंस  कम्पनी  द्वारा  कराया

 गया  था  जिसने  लन्दन  के  बाजार  में  इसका  पुनः  बीमा  अनेक  लॉर्ड्स  बीमाकर्ताओं  बीमा

 कंपनियों  दरा  कराया  था  ।  इस
 कीमा  पालिसी  निम्नलिखित  बातें  शामिल  :2--

 (1)  सागर  विकास  fea  की  हानि  ।

 कुल  हानि/कुल  रचनात्मक  हानि  के  मामले  मिलियन  अमरीकी

 डालर
 जिंसमें

 से  0.25  मिलियन  भ्रंमरीकी  डालर  कम  किया  गया  हो  ।

 ध्वानिक  हानि  के  मामले  मिलियन  अमरीकी  डालर  जिसमें  से  0.25

 मिलियन  अमरीकी  डालर  को  कम  किया  गया  हो  ।

 (2)  एस०  जे०  प्लेटफार्म  की  हानि--कुल  हानि  के  लिए  14  मिलियन  अमरीकी

 भारिक  हानि  के  लिए  11.2  मिलियन  अमरीकी  हालत
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 (3)  नियंत्रण  करने  की  लागत  होने  तथा
 कूप  को  बंद

 करने
 मिलियन  अमरीकी  डालर

 (4)

 यन  अमरीकी  डालर

 एक  एवजी  कूप  के  व्यसन  की  लागत  तथा  किसी  अन्य  कूप  की  हुई

 (  5)  प्रदूषण  तथा  साफ  करने  के  मिलियन  अमरीकी  डालर

 (6)
 बिना  किसी  सीमा  सहित  वास्तविक  रूप  में  मलबा  हटाने  की  लागत  and  कि
 बीमा कृत  ऐसी  लागतें  वहन  करेगा  |

 धमाके  की  नियन्त्रण  करने  तथा  कूप  को  बंद  करने  की  लागत  उपयु क्त  (3)  में
 शामिल  हैं  ।

 बम्बई  हाई  की  सुरक्षा

 ने  244,  डा०  ए  यू०

 श्री  आर०  एन०  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  हाई  की  सुरक्षा  व्यवस्था  संतोषजनक  नहीं  है  क्योंकि

 सागर  विकास  से  कुछ  ही  मील  की  दूरी  पर  तस्कर  डम्प  स्थानों  का  निरन्तर  उपयोग  करते

 और

 यदि  तो  बम्बई  हाई  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  ठोस  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 ऊर्जा
 मंत्री  पी०  दिव  :  (#)  नहीं  ।

 बम्बई  हाई  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  ta  आयोग  के  प्रतिष्ठानों  की  देखभाल  तटरक्षक

 और  रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  की  जा  रही  है  ।  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  विस्तृत  उपायों  को  प्रकट

 करना  जनहित  में  नहीं  ।

 दरभंगा  प्रसारण  केन्द्र  की  क्षमता  में  वद्ध

 2548.  श्री  भोगने  भा  :  क्या  सुचना  झीर  प्रसारण  मंत्री  दरभंगा  प्रसारण  केन्द्र की

 क्षमता  में  वृद्धि  के  बारे  में  19-10-1982  के  अतारांकिस  प्रश्न  संख्या  2496  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  को  कृपा  करने  कि  :

 क्या  आ  का दा वाणी  के  दरभंगा  प्रसारण  केन्द्र  का  उद्घाटन  करते  समय  तत्कालीन

 मंत्री  ने  इस  सदन  में  यह  उत्तर  दिया  था  कि  बाद  में  प्रसारण  क्षमता  बढ़ाकर  100
 कि०  वा०  कर

 दी  और

 यदि  at,  तो  तब  से  कितनी  क्षमता  भोर  कितने  ट्रांससीटर  स्थापित  किए  गए  हैं  और

 भेदभाव  करने  के  लिए  मिथिला
 केन्द्र  को  ही  इससे

 क्यों  वंचित
 रखा  गया  है  ?
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 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  सल् लिका जु

 7  1976  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  26  के  पूरक  प्रश्न  के  उत्तर  सदन  को  यह

 सूचित  किया  गया  था  कि  दरभंगा  के  ट्रांसमीटर  की  क्षमता  10  किलोवाट  मीडियम  वेव  है  भोर

 यह  कि  जबर  और  अधिक  संसाघन  उपलब्ध  हो  जाएंगे  तब  इस  ट्रांसमीटर  की  क्षमता  बढ़ाने के

 wea  पर  विचार  शिया  इससे  सदन  को  25  1980  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  1200  के  लिखित  उत्तर  में  भी  सूचित  कर  दिया  गया  था  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उन  स्थानों  के  नाम  दिए  गए  जहां  पर  2

 1976  के  बाद  ट्रांसपोर्टर  लगाए  गए  हैं  ।

 यह  कहता  सही  नहीं  है  कि  दर  मंगा  केन्द्र  के  बारे  में  भेदभाव  किया  गया  है  ।  बिहार

 में  85  क्षेत्र  बर  91  प्रतिशत  जनसंख्या  को  आकाशवाणी  की  सेवा  उपलब्ध  है  ।  ये  आंकड़े

 कुछ  अन्वय  राज्य  के  आंकड़ों  और  राष्ट्रीय  आंकड़ों  से  भी  ध्रधषिक  हैं  ।

 इसके  ट्रांसमीटरों  की  क्षमता  बढ़ाने  या  नए  केन्द्र  खोलने  के  मामले  में  मानदण्ड

 यह  है  कि  इस  समय  जिन  क्षेत्रों  में  आकाशवाणी  की  सेवा  उपलब्ध  नहीं  है  उनमें  यह  सेवा  उपलब्ध
 को  जाए  ।  इसलिए  इस  श्रकार  की  स्कीमों  को  अनिवार्य  रूप  से  परस्पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर

 उपलब्ध  वित्तीय  संसाधनों  के  aaa  में  कार्यान्वित  किया  जाना  होगा  ।

 पटना  के  ट्रांसमीटर  की  क्षमता  बढ़ाकर  100  किलोवाट  मीडियम  वेव  प्रस्ताव

 है  भोर  यह  दरभंगा  क्षेत्र  को  भी  कवर  करेगा  |

 विवरण

 केन्द्र  का  नाम  ट्रांसमीटर  को  क्षमता
 चालू  होने

 की कम
 सख्या

 तारीख

 1  रोहतक  20  किलोवाट  aifsan  वेव  8-5-1916

 2  नागपुर  100  किलोवाट  मीडियम  वेव  6-6-1976

 3.  इन्दौर  100  किलोवाट  मीडियम aa  6-6-1976

 4  छत  कपूर  20  किलोवाट  मीडियम  वेव  7-8-19 76

 5  विशाखापत्तनम  100  किलोवाट  मोडियम  वेव  29-8-1  976

 औरंगाबाद  1  किलोवाट  भीडियम  aq  19-9-1976

 बड़ौदा  1  किलोवाट  मीडियम
 वेव  13-11-1976

 मंगलौर/उदीपी  1  किलोवाट  मीडियम
 वेव  11-12-1976

 26-12-1976 अमरीका  पुर  20
 किलोवाट  मीडियम  वेद

 10  जलगांव  20  किलोवाट  मीडियम  वेव  16-10-1976

 11.  रत्नागिरी  20  किलोवाट  मीडियम  वेव  30-1-1977
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 क्रम  केन्द्र  को  नाम  ट्रांसमीटर  को  क्षमत  चाल  होने  की

 सख्या  तारीख़

 12  जगदलपुर  20  किलोवाट  मीडियम  वेव  2-1-1977

 13  tar  20  क्रिलोवाट  मीडियम  वेव  2-10-1977

 14  नजीबाबाद  100  किलोवाट  मीडिया  वेव  27-1-1976

 15  ऐजवाल  20  किलोवाट  मीडियम  वेव  30-9-1979

 16  सूरतगढ़  10  किलोवाट  मीडियम  वेव  22-2-1981

 17.  श्रीनगर  2.0  100  किलोवाट  मीडियम  वेव  6-10-1981

 18  गंगटोक  10  किलोवांट  मीडियम  वेव  1-10-1982

 सरकारी  कम्पनियों  द्वारा  लेखा  परीक्षकों  कौ  नियुक्ति

 2549.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  fafa,  न्याय  wit  कम्पनी  कोय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  कम्पनियों  के  लिए  लेखा
 -
 परीक्षक  नियुक्त  करते  समय  चाटेंडें  एकाउन्टेंट

 को  स्थानीय  फर्मों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  ध्रौर

 से  बाहरी  उन  aes  एकाउन्टेंट  फर्मों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्हें  विगत

 हीन  क  दौरान  बिहार  की  सरकारी  कम्पनियों  के  लिए  लेखा-परीक्षक  नियुक्त  किया  उन

 कम्पनियों के  भी  क्या  नाम हैं  ?

 न्याय  मौर  कानों  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गुलाम  नबी

 (=)
 कम्पनी  1956  की  घारा  619  की  उपधारा  (2)  के  सरकारी  rq

 के  लेखा-परीक्षक
 को  भारत  के  नियंत्रक  एवं  लेखा-परीक्षक  के  quae  पर  नियुक्त  किया

 जाता

 अनुभव  की  चाटेंगे  एकाउन्टेन्ट्स  की  फर्मों  की  विशेषज्ञता  कौर  जन दा वित  तथा

 सरकारी  कम्पनी  के  जिनकी  लेखा-परीक्षा  की  जानी  पर  fade  करते

 एकाउन्टेन्टों  की  स्थानीय  फर्मों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  में  अर्थात  1980  1981  शौर  1982  की  अवधि  में  aes

 एकाउन्टेन्टों  को  जिनको  सरकारी  कम्पनियों  के  लिए  बिहार  के  बाहर  लेखा-परीक्षकों  के  रूप

 में  नियुक्त
 किया  गया  था  और  जिनके  पंजीकृत  कार्यालय  बिहार  में  के  नामों  को

 संलग्न  विवरण
 में  faar  जाता  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  6089  /8  3]

 देश  में
 अनुसूचित

 जाति  जनजाति  के  एडवोकेट ों  को  संख्या

 2550,  श्री  रास  विलास  पासवान :  क्या  न्याय  पौर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 देश  म  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  एडबोकेटों
 की  कुल  संख्या  कितनी  कौर

 उनमें  से  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  एडवोकेट ों
 की

 अलग-अलग  संख्या

 कितनी  है  ?

 न्याय  झोर  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  ज्गल्ताय  भारतीय  विधिज्ञ

 परिषद्‌  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  भारत  के  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  अधिवक्ताओं  की  कुल

 संख्या  2,38,471  है  +

 जानकारी  इकट्ठी  को  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  में  बिल्ली  राज्य  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  दारा  खानों  में  सुरक्षा  नियमों  का

 लागू  न  किया  जाना

 2551.  थी  पीयूष  facet  :
 क्या

 धम  धौर  पुनर्वास  मंत्री
 यह  बताने  को  करेंगें

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  के  नियंत्रण  में  आने  वाली

 खानों  में  अपनी  खानों  में  are  के  लिए  सुरक्षा  नियम  लाग  नहीं  किए  और

 वर्ष  1982  में  खानों  की  दुर्घटना ग्र ों  में  माह-वार  कितने  श्रमिक  मरे  ?

 aq  आर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घर्म  इस  सम्बन्ध  में  श्रम

 तथा  पुनर्वास  मंत्री  हारा  22  1983  को  लोक  सभा  में  दिए  गए  स्वप्रेरणा  वक्तव्य  को

 जोर  ध्यान  आक्षित  किया  जाता  है  ।

 वह  1982  के  दौरान  जिन  महीनों  में  दुर्घटनाएं  हुईं  उनके  बारे  में  .  तथा  मारे  गए

 व्यक्तियों  की  संख्या  के  बारे  में  सूचना  नीचे  दी  गई  है  ——

 फरवरी  कन्नन

 भई

 जुलाई

 अक्तूबर

 शीरा  को  निर्यात

 2552.  श्री  जैनुल  बशर  :  कया  रसायन  और  उ्ंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  मिलों  द्वारा  लगभग  एक  करोड़  क्विंटल

 शीरे  का  उत्पादन  किए  जाने  की  सम्भावना
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 ee

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  से  25  लाख  faaza  जीरे  तथा
 50  लाख  टन

 अल्कोहल  का  निर्यात  करने  हेतु  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इन  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  उसका  विचार  उक्त
 निर्यात व्यापार  को  किस  प्रकार  करने  का  है  ?

 रसायन  प्लोर  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  way  राम  चन्द्र  :  19-1-1983

 को  हुई  केन्द्रीय  बीरा  जोड  की  बठक  में  यह  अनुमान  लगाया  गया  था  fe  चालू  अल्कोहल  ag
 1982  से  1983)  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  की  चीनी  मिलों  में  शीरे  का  उत्पादन

 एक  करोड़  क्विंटल  होगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  28  लाख  क्विंटल  शोरे  और  67  लाख  लिटर  seme  के

 निर्यात  की  अनुमति  सांगी  थी  ।

 उत्पादन  भीर  aia  की  स्थिति  की  समीक्षा  करने  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  को  2.8  लाख  टन  शीरे  के  क्रमिक  लग  से  भर  50  लाख  लिटर  अल्कोहल  राज्य

 व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  निर्यात  की  agate  देने  का  निर्णय  किया  है  ।

 नक्शानवीसों  के  तथा  पदों  को  नियमित  करना

 १553.  श्री  सलाम  मोहम्मद  खान  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  प्रधान  नक्शानवीस  के  पद  के  लिए  भर्ती  नियम  बनाए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  निदेशालय  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 प्रधान  नक्शानवीस  के  पदों  पर  कितनी  तथा  प्रोन्नति  की  गई  और

 इन  मामलों  में  अभी  भी  नियमित  पदोन्नतियों  न  करने  का  कया  कारण  है
 ?

 सुचना  हर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उपमंत्री  मल्लिका लु

 और  आकाशवाणी  में  इस  ग्रेड  में  कोई  पद  नही ंहै  ।  दूरदर्शन  1  पद  मौजद  है  जिसके

 लिए  भर्ती  नियम  अभी  नहीं  बनाए  गए  उस  पद  को  सबसे  वरिष्ठ  विभागीय  ड्राफ्ट मेन  ग्रेड

 की  नियुक्ति  करके  भरा  गया  है  ।

 1981  में  इस  प्रकार  की  कोई  पदोन्नति  नहीं  की  गई  1  पदोन्नति  1980  में

 दौर  4  पदोन्नतियों  1982  में  की  गई  थीं  ।  ये  सभी  ड्राफ्ट्समेन  ग्रेड  में  की  गई  थीं  ।

 भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  5  पदोन्नतियों  में  1980  वाले  को

 नियमित  कर  दिया  गया  है  ।  दोष  पदोन्नतियों  केवल  अल्प  अवधि  वाले  अस्थायी  पदों  पर  ही  की

 गई  उनका  नियमन  इस  बात  पर  frat  करता  है  कि  क्या  इस  प्रकार  के  पद  जारी  रहेंगे  ।
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 1982  83%  दौरान  कम्पनियों  का  पंजीकरण

 2554.  थी  हन्नान  मोहल्ला  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने को

 कृपा  करेंगे

 (*)  प्रत्येक  राज्य  में  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  31  1983  तक  कितनों नई  कम्पनियां

 पंजीकृत  की  गत  पांच  वर्षों  के  लिए  पंजीकृत  के  वर्ष-वार  ओर  राज्य-वार  झांकने  क्या

 मोर

 उक्त  अवघि  के  दौरान  कितनी  कम्पनियों  को  राज्य-वार  आदयय-पत्र  प्राप्त  हुए  भोर

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  व्य-वार  आकड़े  कया  हैं  ?

 न्याय  शोर  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  गुलाम  नयों  :

 1-4-1982  से  31-1-1983  तक  के  गत  दस  महीनों  तथा  साथ  हो  गत  पांच

 1977-78  से  1981-82  के  मध्य  पंजीकृत  हिस्सों  द्वारा  सीमित  कम्पनियों  वर्ष-अनुसार  तथा

 राज्य-भूसाघर  संख्या  संलग्न  में  प्रदर्शित  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  टी ०  6090/83}

 उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  मेजी  गत  पांच  यथा  1978  से  1982  तथा  साथ

 ही  1983  तक  के  दौरान  प्रेषित  आशय
 पत्रों

 की  बाबत
 वर्ष

 तथा

 संलग्न  में  प्रदर्शित  है  ।  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  tHe

 6090/83]

 स्वदेशी  काटन  मिल्स  लिमिटेड  के  निदेशकों  के  facta  कार्यवाही

 2556.  थी  नाथूराम  faut:  बया  न्याय  जौर  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  हाल  में  किए  गए  निरीक्षण  में  पाए  गए  कम्पनी  अधिनियम  के

 उपबंधों  के  विविध  उल्लंघनों  के  लिए  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  के  तत्कालीन  निदेशकों

 के  विरुद्ध  सरकार  ने  बया  कार्यवाही  की  है  अथवा  उसका  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 fafa, eng  कौर  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गुलाम  नवी  :
 स०  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  पर  कम्पनी  अधिनियम  की  घारा  के  अर्न्तगत

 सरकार  को  प्रस्तुत  निरीक्षण  रिपोर्ट  से  प्राप्त  उपलब्धियां  कम्पनी  विधि  बो  के  विचाराधीन

 एवं  इन  पर  यथा  आवश्यक  समुचित  कायंवाही  की  जाएंगी  ।

 बिहार  में  राजमहल  में  कोयला

 2557.  श्री  नवीन  रवाणी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्र  को  कोयले  का  भारी  गुप्त  खजाना  प्रदान  करके  बिहार  के  राजमहल  ने

 भारत  के  कोयले  के  नक्शे  में  अपना  स्थान  बना  लिया
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 (a)  यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  कितना  कोयला  कौर

 (7)  क्या  कोयला  निकालने  का  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  और

 राजमहल  कोयला  क्षेत्र  में  कोयले  का  कुल  भण्डार  4284  मिलियन  टन  होने  का

 अनुमान  है  ।

 कोयला  खनन  ge  कोल्फील्ड  के  लालमटिया  और  चापरभीटा  mages  में  सिम लोंग

 क्षेत्र  में  चल  रहा  है  ।  पूरा  कोल फील्ड  में  एक  बड़ी  MTHS  खान  खोलने  की  कारवाई  भी  शुरू
 की  गई  है  ।

 गुजरात  में  ग्रामीण  विघुतीकरण  योजनाएं

 2558.  sit  मार०  पी०  गायकवाड  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  ने  ad  1982  के  दौरान  गुजरात  में  कितनी  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  योजनाओं  को  मंजूरी  उनके  लिए  कितनी  निधियों  का  नियतन  दिया  गया  और  उन

 aaarey  के  कितने  गांव

 गुजरात  के  दोष  गांवों  में
 भी  उक्त  योजनाओं  के  अंतगर्त  लाने  हेतु  वह  1983  के

 दौरान  कितनी  योजनाओं  को  मंजूरी  देने  का  विचार

 वर्ष  1983  के  अन्त  तक  गुजरात  में  कितने  गाँव  विद्युतीकरण  हीन  रह  और

 शत  प्रतिशत  गांवों  में  विद्युतीकरण  करने  हेतु  दोष  गांव  के  लिए  विद्युतीकरण  का  क्या

 कार्यक्रम
 है

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  बखर  :  प्राम  विद्युतीकरण  निगम  ने

 aq  1982-83  के  दौरान  1983  गुजरात  में  8.15  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता

 की  36  स्कीमें  स्वीकृत  की  हैं  ।  इन  स्कीमों  में  48 1  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  जाना  है  ।

 जैसा  कि  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  पता  लगाया  गया  गुजरात  राज्य  बिजली

 बोर्ड  का  वर्ष  1983-84  के  दौरान  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  स्वीकृति  के  लिए  480  लाख

 रुपये  की  ऋण  राशि  की  10  ग्राम  विद्युतीकरण  रुकी
 में  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव  इन  स्कीमों  में

 328  गांव  शामिल  होंगे  ।

 (a)  जनगणना  के  अनुसार  कुल  18,275  आबाद  गांवों  में  से  1983  के  अन्त

 तक  13,761  गांव  विद्युतीकृत  कर  दिए  गए  हैं  तथा  देख  4514  गांवों  को  अभी  विद्युतीकृत  किया

 जाना  है  ।

 गुजरात  में  1987-88. तक
 शत-प्रतिशत  विद्युतीकरण  हो  जाने  की  आदा  aq

 कि  निधियां  उपलब्ध  हों  ।
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 aa
 1904

 —— = a

 छठी  पंचदर्षोध  योजना  में  प्रमाण  विद्युतीकरण
 का  लक्ष्य

 2559.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  कल्लूरी  :
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  गांवों  के  विद्युतीकरण  का  सरकार

 का  लक्ष्य  कया

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  अब  तंक  प्रत्येक  वर्ष  राज्यवार  कितने  गांवों  का

 विद्युतीकरण  किया  गया  और

 क्या  पूर्ण  लक्ष्य  की  प्राप्ति हुई  यदि  तो  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में
 कितनी  कमी

 WY  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  wea  मंत्री  चन्द्र  sax  से  (7)  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  में  अखिल  भारतीय  आधार  पर  एक  लाख  गांवों  को  विद्युतीकृत  किया

 जाना  है  ॥  प्रत्येक  राज्य  में  साधनों  की  श्रवसंरचनात्मक  कार्यक्रम  को

 कार्यान्वित  करने  की  fara  संगठनात्मक  क्षमता  की  विशिष्ट  क्षेत्रों  को  विकसित  करने

 की  प्राथमिकता  शादी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्यवार  विधिक  योजना  के  विचार-विमधों

 के  दौरान  हर  ag  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।  1980-81,  1981-82  और  1982-83  के

 दौरान  गांवों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  निर्धारित  राज्यवार  वास्तविक  उपलब्धि  तथा  ay

 1980-81  तथा  1981-82  के  दौरान  कमी  की  मात्रा  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न दै
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  eo  6091/83]

 लक्ष्यों
 की  प्राप्ति  में  कमी  के  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  में  से  एक  अथवा  अधिक  हैं

 (1)  निर्माण  सामग्री  की  कम  सप्लाई  ।

 (2)  राज्य  बिजली  जोडों  तथा  राज्य  सरकारों
 की  विकास  एजेंसियों के  बीच

 समन्वय  की  कमी  ॥

 (3)  समुचित  संगठन  की  कमी  ।

 (4)  विद्युत  की  भ्र पर्याप्त  सप्लाई

 (5)  अपर्याप्त  उप  पारेषण  प्रणाली  |

 (6)  लागत  में  विधि  ।

 (7)  पहाड़ी  तथा  आदिवासी  क्षेत्रों  में  दुर्गम  तराइयों  |

 कर्म  में  कोयले  का  पता  चलना

 2560.  थी  मोहन  लाल  पटेल  :

 थी  डी०
 पी०  जडेजा  :

 कया  ऊर्जा  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह

 पता  चला

 सच  है  कि  गुजरात  के  कच्छ  क्षेत्र में  कोयलें  की  एक  बहुत  बड़ी  परत  का

 39



 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर  15  1983

 ee  शाण

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  कया  निष्कर्ष  निकले  और  उस  क्षेत्र  में  कोयला  निकालने  का  कार्य

 कब  तक  करने  की  सम्भावना

 कर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  सरकार

 को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  गुजरात  के  कच्छ  इलाके  में  कोप्ले  की  सीम  मिली  है  ।

 हाल  ही  में  कच्छ  के  लखपत  इलाके  में  लिग्नाइट  मिला  है  जहां  राज्य  का  संविधान  ओर

 खनन  विभाग  ड्रिलिंग  कर  रहा  है  ।

 धायल  इंडिया  द्वारा  तेल  के  लिए  उड़ीसा  में  सर्वक्षण

 2561.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  क्या  कर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां
 आयल  इण्डिया  ने  उड़ीसा  के  विभिन्न  जिलों  में  सर्वेक्षण  का  प्रारम्मिक  सर्वेक्षण

 कार्य  कर  लिया

 क्या  इन  जिलों  में  भूमिगत  सवाल  किया  गया

 यदि  तो  घायल  इण्डिया  ने  उन  जिलों  के  कौन  से  स्थानों  का  सर्वेक्षण  किया

 भोर

 के  क्या  परिणाम  निकले  हैं
 ?

 कर्ना  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  शंकर
 :  से

 हां  ।  at  1980  में  उड़ीसा  राज्य  के  पुरी  बालासोह  जिलों  में  तेल  और  गेस  के

 अन्वेषण  कार्य  के
 लिए

 6500  वर्ग  कि०  मी०  तटीय  क्षेत्र  सौंपा  गया  था  ।

 माचे/अप्रैल,
 1978  में  वायुयान  द्वारा  चुम्बकीय

 सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  इस  समय

 भूकम्पीय  सर्वेक्षण  प्रगति  पर  है  और  लगभग  2400  लाइन  किलो  मीटर  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  पुरा

 किया  जा  चुका  ।  आंकड़ें  प्रक्रियाघीन  हैं  az  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  के  अन्तिम  परिणामों  की  प्रतीक्षा

 उड़ीसा  में  agar  मजदूर  पुनर्वास  के  लिए  धनराशि  दिया  जाना

 2562.  श्री  के०
 प्रधानों  कया  श्रम  ओर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बदलने  की  स्पा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  सरकार  के  के  बावजूद  कि  राज्य  में
 बरुआ  मजदूरी

 समाप्त  कर  दी  गई
 यह

 शब  भी  वहां  Feraraa  है  तथा  पश्चिमी  उड़ीसा  के  अनेक  भागों  में  व्यापक

 रूप  से  व्याप्त

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  संबंध  में  सूचना  एकत्रित  कर  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  और
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 उड़ीसा  में  agar  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं

 तथा  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  है  ?

 श्रम  झोर  grata  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और  उड़ीसा

 सरकार  ने  राज्य  के  13  जिलों  अर्थात

 वालसोर  किशोर  में  बरुआ  श्रमिकों  की  विद्यमानता

 के  बारे  में  सूचित  किया  गया  है  ।  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  31  1982

 की  स्थिति  के  मुताबिक  राज्य  में  पता  लगाए  गए  और  मुक्त  कराए  गए  बन्धुदा  की  संख्या

 21,726  जिसमें  &  12,878  को  फिर  से  बसाया  जा  चुका है
 ।

 राज्य  सरकारों  सरकार  से  समय-समय  पर  अनुरोध  किया  जाता

 रहा  है  कि  वे  तुरन्त  और  प्रभावी  कदम  जिसमें  बन्घुग्रा  श्रमिकों  की  विद्यमानता  की  दुष्टि

 से  संवेदनशील  क्षेत्रों  में  गहन  सर्वेक्षण  प्रारम्भ  करना  भी  शामिल  ताकि  बरुआ  श्रमिकों

 जहां  कहीं  वे  विद्यमान  शीघ्र  मुक्त  कराया  जा  सके  तथा  उन्हें  फिर  से  बसाया  जा  सके  ।.  राज्य

 सरकारों  के  प्रयासों  को  सम्पूर्ण  बनाने  उद्देश्य  से  1978-79  से  केन्द्र  द्वारा  संचालित  एक

 योजना  प्रारम्भ  की  गई  जिसके  orate  राज्य  सरकारों  को  बरुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए

 बराबर-बराबर  (50  :  50)  के
 आधार

 पर  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  इस

 योजना  में  प्रत्येक  बरुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  4000  रुपये  के  अनुदान  की  व्यवस्था

 की  परिकल्पना  की  गई  जिसमें  से  आधी  राशि  केन्द्र  के  भाग  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।  अब  तक

 उड़ीसा  सरकार  को  1978-79  से  1982-83
 के

 दोरान  agar  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  केन्द्र

 द्वारा  संचालित  योजना  के  भगत  केन्द्र  की  हिस्से  को  सहायता  के  रूप  में  1.77,55,500  रुपये

 की  राशि  दी  गई  है  ।

 लगाए  गए  पम्प  सेटों  की  राज्यवार  संख्या

 2563.  थी  चिन्तामणि  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वह  1980-81  गौर  1981-82  में  राज्यवार  कितने  पम्प  सेट  लगाए  गए
 बौर  वर्ष  1982-83  में  राज्यवार  कितने  पम्प  सेट  लगाए  जाने  की  संभावना

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिकांश  पम्प  सेट  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  कर  रहे

 यदि
 हो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  ऐसे  पम्प  सेटों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 और

 पम्प  सेटों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  तथा  सूखे  की  चपेट  में  आये  राज्यों  को  और

 बधिक
 पम्प  सेट

 सप्लाई  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  hax  :  वर्ष  1980-81,  1981-82

 के  दौरान  पम्पसेटों/ट्यूबबेनों  के
 ऊर्जा के

 सम्बन्ध  में
 -  उपलब्धि  तथा  बर्ष  1982-83

 के  दौरान
 लक्ष्यों बौर  उपलब्धियों  को  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न

 र्थ्य
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 ह

 से  दौ क्षणिक  तथा  संस्थानों  द्वारा  किए  गए  सैम्पल  अध्ययनों  से  पता

 चलता  है  कि  सिचाई  पम्पसेटों/ट्यूव बैलों
 के  कई  प्रतिष्ठानों  में  अनेक  कमियां  हैं  जेसे  कि  पस् पसे टों

 का  अनुचित  पम्पों/मोटरों/डीजल  इंजनों  का  मैच  सही  न  सैक्स नों /  डिलीवरी  पाइपों

 फूट  वाल्वों  के  गलत  साइजों  का  खपत  के  प्वाइंट  वोल्टेज  में  घट  अनुपयुक्त  अनुरक्षण

 भारी  ।  इन  कारणों  की  वजह  से  पम्पसेट  कुशलतापुबंक  कायें  नहीं  कर  सका  ale  परिणामस्वरूप

 बिद्युत  ऊर्जा  तथा  डीजल  तेल  की  अधिक  ख़पत  होती  है  ।  इस  समस्या  पर  कई  बार  विभिन्‍न  मंचों

 पर  विचार  विमान  किया  गया  है  ताकि  पम्पसेटों  के  सुधार  और  बेहतर  उपयोग  के  लिए  समुचित

 उपाय  तेयार  किये  जा  सकें  ।  चूँकि  पम्प सेटों  के  प्रचलनात्मक  कार्य  कुशलता  में  सुधार  लाने  का

 कार्य  एक  सतत  प्रक्रिया  हैं  ।  ara  सरकार  ने  कृषि  पम्प सेटों  की  काय  कुशलता  में  सुधार

 लाने  के  लिए  उपचारात्मक  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  स्थायी  समिति

 कां  गठन  किया  गया है  ।

 विवरण

 ad  1980-81,  1781-82  के  दौरान  पम्प सेटों  बेलों  के  कर्जन  के  संबंध  में  उपलब्धि  तथा

 ay  1982-83  के  दौरान  लक्ष्य  प्रौढ़  उपलब्धियां  दिखाने  वाला  विवरण

 ee

 1980-81  19R  1-82  1982-83

 अक्का  aq  31-1-83 क्रम  To  राज्य  का  नान  b>  a
 a  faq  उपलब्धि  लक्ष्य

 तक  उपलब्धि

 en  LL

 6

 a —  ि

 1.  श्रीनगर  देश  39,657  50,182
 56,000

 33,060

 way  210  24  1,030  21

 बिहार  5,213  4,180  50,000  6,082

 28,373  20,390  25,000  7,451 गुजरात

 22,034  11,575  20,000  12,457 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  92  204  730  169

 जम्मू  व  कश्मीर  उपलब्ध  नहीं  14  67  60

 8.  कर्नाटक  18,455  23,697  20,000  13,507

 13,526  12,758  12,000  5,496 केरल

 10  मध्य  प्रदेश  37,557  37,657  32,000  20,772

 11  महाराष्ट्र  70,584  31,225  60,000  26,795

 12  मणिपुर  शुन्य  शुन्य  100  शून्य
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 4  5  6

 ——

 13.  मेघालय  तन्य  120  qa धन्य

 14.  नागालैंड  X  न्य  ua  ya द्न्य

 15  उडीसा  3,236  2,929  00

 16  पंजाब  20,979  24,146  20,000  12,157

 117  राजस्थान  24,570  25,501  25,000  3,269

 18  सिक्किम  शून्य  शून्य  शून्य  शुन्य

 19  तमिलनाडु  31,935  26,358  30,000  18,972

 20.  त्रिपुरा  120  305  300  142

 21.  उत्तर  प्रदेश  41,115  31,487  38,010  12,757

 764 22.  पश्चिम  बंगाल  818  3,000  779

 ee  TS  SS  NS  GG  GEG  aml  One  nay

 जोड़  3,58,534  3,23,396  4,22,357  2,05,991

 ee  ae  ay  ED  EE  ES  ण  A  SAS  Sh  SPD  Ga

 जोड़  शासित  1,582  677  368

 eel दि

 जोड़  3,60,116  3,  24,708  4,23,034  2,96,359
 NY  A  AE  LY  पिला

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  को  बकाया  राशि  को  अदायगी  न  किए  जाने  संबंधो  मामले

 2564.  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :  क्या  श्रम  धौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विभिन्‍न  राज्यों  में  वह  1981-82  तथा  1982-83  में  पंजीकृत  कर्मचारी  भविष्य
 -  5

 fafa  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  न  किए  जाने  संबंधी  मामलों  की  कुल  संख्या  कितनी  द्

 ऐसे  मामलों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  जो  अब  an  निपटाये  जा  चुके

 गौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भविष्य  निधि

 कारियों  के  3  1-3-1982  को  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध

 1952  के  अन्तगंत  भराने  वाले  छूट  न  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  की  कुल  संख्या  1,08,090  जिनमें  से

 1981-82  में  6630  गौर  1982-83  1982  6867  प्रतिष्ठानों  ने  भविष्य

 निधि  की  देय  राशियों  का  भुगतान  नहीं  किया  था  ॥
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 a  आआ
 और  वर्ष  1981-82  और  1982-83  के  दौरान  राजस्व  वसूली  मामलों  की

 संख्या  और  चलाये  गये  तथा  निर्णीत  अभियोजन  मामलों  की  संख्या  को  शनि  वाला  विवरण

 संलग्न है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०

 केन्द्रीय  ठेका  श्रमिक  सलाहकार  बोड़े

 2565,  श्री  ए  के०  राय  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  ठेका  श्रमिक  सलाहकार  बोड़  अभी  भी  चल  रहा  यदि  तो  are
 के  ब्योरेवार  तथ्य  क्या  उसके  सदस्यों

 के
 नामे  क्या  हैं  और  1981  तथा  1982  में  इसकी

 बैठकें  कब-कब

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  कें  उद्यमों  ने  इस  बोर्ड  की  te  सिफ़ारिशों  रविवार

 नहीं  को  यदि  तो  गत  पांच  वर्षा  के  लिए  इस्पात  और  रेलवे  के  लिए  की  गई  ऐसी

 सिफ़ारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  उन  सिफारिशों

 स्वीकार  किया  जाये  ?

 धाम  alt  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धम  :  केन्द्रीय

 ढेका  श्रम  सलाहकार  बोड़ें  की  बैठक  के  सदस्यों  के  नाम  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  1981  में  बोड़ें

 की  कोई  बठक  नहीं हुई  थी  लेकिन  13  1982  को  बोर्ड  की  एक  बैठक  हुई
 ः

 az  केन्द्रीय  ठेका  श्रम  सलाहकार  बोलें  ने  30  1978  को  नई  दिल्‍ली

 में  हुई  अपनी  बैठक  में  यह  सिफारिश  की  कि  लोहा  अयस्क  खानों  में  निम्नलिखित  सं  क्रियाओं

 में  श्रम  पद्धति  को  प्रतिनिधि  किया  stg:

 (1)  भीतर

 (2)  ड्रिलिंग  भौर

 (3)  खनिजों  जिनमें  उन्हें  उन्हें  आकर  देना  तथा  छॉटनों

 शामिल

 (4)  फ्लोट  अयस्क  और

 (5)  कुड़ा-करकट  साफ  करना  तथा  समतल  करना  |

 बो  में  मतैक्य  यह  था  कि  उपयु क्त  संक्रियाओं  में  ठेका  श्रमिकों  के  रोजगार  प्रति  सिद्ध

 किया  जाए  ।  निम्नलिखित  संक्रियाओं  में  ठेका  श्रमिकों  के  रोजगार  की  समाध्ति  को

 भचिसुचित  किया  गया  है  :--

 (1)  अधिभार

 44



 geal  के  लिखित  उत्तर
 24  1904

 (2)  ड्रिलिंग  और

 फ्लोट  अयस्क (3)

 (4)  क्रशिंग  प्लाटों  स्क्रीनिंग  प्लाटों  और  कर्मबीर  MANGE  WAI
 <aanrr  हलकों  में  कहानी

 रकम
 साफ  करने

 को  भर

 ana  लेबलिंग  संक्रियाएं  | (5)

 2.  बोर्डे  ने  1978  से  1982  वर्षों के  दौरान  कोयला और  रेलों  के  बारे में  कोई  सिफारिश

 नहीं  की  ।  तथापि  13  1982  को  नई  दिल्‍ली  में  हुई  बैठक  इस  बोलें  ने  निम्नलिखित

 समितियों  के  गठन  की  सिफारिश  की

 (1)  ठेका  श्रम  at  1970  की  घारा  10  के  अधीन

 जारी  की  गई  अधिसूचना  के
 कार्यान्वयन

 में  कोयला  कम्पनियों  द्वारा  महसुस  को  जा

 रही  कठिनाइयों  पर  विचार  करने  के  लिए

 (2)  मुख्य  पत्तन  ट्रस्टों  में  ठेका  श्रम  पद्धति  सम्बन्धी

 (3)  भारतीय  रेलों  के  लोको  में  कोयला  और  रा  उठाने  में  ठेका  श्रम  पद्धति  संबंधी

 (4)  भारतीय  रेलों  में  नीचे  निर्दिष्ट  कार्य  की  श्रेणियों में  ठेका  श्रम  पद्धति  सम्बन्धी

 समिति

 रेलवे
 कार्यालयों  और

 स्टेशन  आदि की  सफेदी  तथा  रंग
 रोगन

 रेलवे  आदि  का  रंग  रोगन  और

 रेलवे  स्टेशनों  तथा  ट्रान्सशिपमेंट  शेडों  में  qa  तथा  गुड्स  ट्रैफिक  संचालन

 करना

 चार  समितियां  गठित  की  गई  और  वे  कार्य  कर  रही  हैं  ।  क्त  सिफारिशों

 के  बारे  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  कोई  आपत्ति  नहीं  थी  ।

 विवरण

 केन्द्रीय  ठेका  थम  सलाहकार
 10.0

 के  सदस्यों  की  सूची

 मुख्य  श्रमायुक्त  नई  दिल्‍ली  ।

 श्री  ए  Fo  सिविल

 रेल  मंत्रालय  नई  दिल्‍ली  ।

 ट्रैफिक

 रेल  मंत्रालय  नई  दिल्‍ली  ।
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 15  1983 प्रश्नों  के
 लिखित

 उत्तर

 श्री  अनार  के ०  निदेशक  (afaa),

 ated  कोल फील्ड्स  नागपुर  ॥

 श्री  aito  डी ०  प्रबन्धक

 नेशनल  मिनरल्स  डिवलपर्मैंट  कारपोरेशन

 मुकारामजाही  पोस्ट  बाक्स  Fo  195,  हैदराबाद  ।

 श्री  हजारी  लाल  प्रेजी

 सेन्ट्रल  फील्ड्स  44,  रोगी

 कनाट  नई  दिल्ली  ।

 थ्री  टी०  भार०  गोयनका  सिरस  (ste)  fto,

 निवासਂ  पोस्ट  बाक्स  ao  271,

 1062,  वेस्ट  हाई  कोटे  10.

 8  sft  जी०  arto  मुख्य  अभियन्ता  क्षेत्र 2,

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 ईस्ट  आधार  के०  नई  -1
 10022.

 9  एस०  सी०  प्रबन्ध

 नेपाल  बिल्डिंग  कन्सट्क्दन  कारपोरेशन

 44,  रिंग  लाजपत  नई  10024.

 10  श्री  चौधरी  शशि  भूषण  महा

 साउथ  ईस्टर्न  रेलवे  मेंन्स  गोरखा

 साउथ  जेन  विशाखापत्तनम  t

 1
 ड  श्री  एस०  दास  यहां

 इण्डियन  नेशनल  माइन  वर्क्स  राजेन्द्र  पथ

 धनबाद  |

 12  श्री  बी०  सी०  वरिष्ठ  भारत  का  उच्चतम  न्यायालय

 कौर  एन०  एफ०  रेलवे  मजदूर

 रामा
 कृष्णा  पटना  ।

 13.  श्री  Yo  एन०  महा  टाटा  ave

 जमशेदपुर  ।

 14  श्री  एस०  Ho  कार्य  कारी  प्रे  जी  इण्डियन  ATSra  add
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 णणणााााणण
 a

 15.  श्री  पी०  आर०  महा  फेडरेशन  आफ  झाल  इण्डिया

 हिन्दुस्तान  कन्सटक्शन  विकास  यूनियन

 हिन्दुस्तान  कन्सट्क्शन  क  पी०  वी०  डेम

 7504.

 16  oft  ato  भार०

 कमरा  न०  36,  तीसरी  जावेरी

 डा०  बाट ली बाला

 परिवार  न्यायालय

 2566.  थी  डी०  पी०  जडेजा  :  कया  न्याय  हर  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने  को

 wa  करेंगे कि

 क्या  देश  में  परिवार-न्यायालयों  कौ  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  ऐसे  न्यायालय  विश्व  के  किसी  भाग  में  काम  कर  रहे

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  ओर  न्यायालय  किस  प्रकार
 काम  कर

 रहे  @>  कौर

 (3)  क्या  सरकार  का  विचार  भारत  में  ऐसे  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  से  पहले

 च  हेतु  उन  न्यायालयों  के  काम-काज पर  ध्यान  देने  का  है  ?

 न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  कुछ

 सिएशनें  और  संगठन  तथा  व्यक्ति  परिवार  न्यायालयों  की  स्थापना  का  अनुरोध  करते  रहे

 कयोंकि  वे  महसुस  करते  हैं  कि  ऐसे  न्यायालय  पारिवारिक  विवादों  को  निपटाने  के  लिए  अधिक

 उपयुक्त  होंगे ।

 और  सरकार  को  पता  चला  है  कि  जापान  भर  श्रास्ट्रलिया  में  परिवार

 न्यायालय  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  इस  विषय  पर  बिचार  करते  समय  इन  न्यायालयों  की  प्रक्रिया  के

 सम्बन्ध  में
 उपलब्ध

 जानकारी  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 विजय  नगर  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  भ्रम्याबेदन

 2567.  थी  ए०  नीला  लोहिया  हसन  नाडार  :  बया  संचार  मंत्री  a  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 {%)  क्या  सरकार  को  विजय  नगर  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई

 PE EG |  प्राप्त  हुसना  और

 qty  wero यदि  तो  न्य  च्च्  न्या  का  ब्यौरा  क्या द ेहै  मौर  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 गई
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 का  ५.  नी  न

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  कौर  विजय  नगर

 एक्सचेंज  की  क्षमता  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  डाक  तार  विभाग  को  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ
 तथापि  छठी  योजना  में  मोजूदा  एक्सचेंज  क्षमता  को  600  लाइनों  में  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 केन्द्र  सरकार  दारा  उत्तर  प्रदेश  में  उधर  संयंत्रों  की  स्थापना

 2568.  श्री  रामलाल  राही  क्या  रसायन  ध्रौर  उबर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  चार  save  कारखाने  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  तथा

 उनमें  से
 कितने

 कारखाने  केन्द्र  सरकार  के  श्रीहीन  और

 यदि  इनमें  से  कोई  भी  कारखाना  केन्द्र  सरकार  के  अधीन  नहीं  होगा  तो  उसके

 कारण  हैं  जबकि  सरकार  द्वारा  की  गई  घोषणा  के  अनुसार  कुछ  कारखाने  केन्द्र  सरकार  के  अधीन

 रखे  जाएंगे  और  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्या  है

 ||

 रसायन  कौर  बे्रक  मंत्री  (ait  :
 और  उत्तर  प्रदेश  में  गैस  पर

 ग्राघारित  यार  उवंरक  संयंत्र
 स्थापित

 करने  का  निर्णय  किया  गया
 शाहजहांपुर

 प्रो

 इतन डु री

 जिलों  में  एक-एक  |

 ‘ea  संयंत्रों  के  स्वामित्व  के  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है

 राजस्थान  के  लिए  संचार  सुविधाएं

 2569.  श्री  चतुर  ज  :  क्या  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  1983-84  के  दौरान  राजस्थान  को  संचार  सुविधाएं  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  कोई  प्रारूप  योजना  बनाई

 यदि  तो  ae  1983-84  में  राजस्थान  के  27  जिलों  में  प्रत्येक  क्रियान्वयन

 के  लिए  बनाई  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  जी  हां

 दूरसंचार

 राजस्थान  के  विभिन्‍न  जिलों  में  1983-84  के  दौरान  मौजूदा  नेटवर्क  में  लगभग  80  लम्बी

 दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  तथा  25  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  वुद्धि  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 बाड़मेर  जिले  में  नवीन  तकनीकी  नियोजित  कर  सम्पूर्ण  अंकीय  नेटवर्क  आरंम्भ  किए  जाने

 का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 डाक

 राजस्थान  में  1983-84  के  लिए  प्रामीण  इलाकों  में  ढाक घर  खोलने  तथा  वितरण
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 i  eo

 कर्मचारियों  की  वृद्धि  करने  की  अस्थायी  यो  जना  मंगलवार
 तैयार  की  गई  है  तथा ये  सुविधायें

 प्रदान

 कर  दी  जाएंगी  बात  कि  निधि  उ  लब्ध  हो  ।

 दिल्ली  दूरदर्शन  पर  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  की  फीचर  फिल्मों  का  प्रदर्शन

 2570,  श्री  सी  ०.  चिन्ना  स्वामी
 :

 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 मद्रास  दूरदर्शन  केन्द्र
 से

 1982  में  कितनी  हिन्दी  far  प्रदर्शित  की

 1982 के  दौरान  दिल्‍ली  दूरदर्शन  केन्द्र
 से

 कन्नड़  की

 कितनी  फीचर  फिल्में  प्रदर्शित  की  और

 पिली में  हर  शनिवार/एक  छोड़कर  दूसरे  शनिवार  को  दक्षिण  भारत  की  भाषा  को

 एक  फीचर  फिल्म  दर्शित  करने  में  क्या  कठिनाई  है  ?

 सुचना  धौर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्री  सल्लिकाजु  :
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 afer  भारतीय  मांग  को  देखते  दूरदर्शन  दिल्‍ली  सभी  दूरदर्शन

 केन्द्रों  वारा  हिन्दी  फीचर  फिल्में  सप्ताह  में  एक  वार  दिखाई  जातीं  है  दूरदर्शन  ने  सभी  प्रादेशिक

 केन्द्र  भी  अपने  अपने  सेवा  क्षेत्रों  में
 दर्शकों

 की  भाषायी  दशकों  कौ  मांगों  और  अन्य  कार्य

 क्रम  भावश्कताओं  पर  गंभीर  करते  हुए  प्रादेशिक  भाषाओं  में  फीचर  फिल्में  टेलीकास्ट  करते  हैं  भ्रम

 दूरदर्शन  दिल्ली  उपरोक्त  alfa  के  अनुसार  के  अलावा  अन्य  जिनमें  दक्षिण

 भारतीय  भाषाएं  भी  शामिल  हैं,में  फीचर  फिल्में  टेलीकाम  करता  है  |

 बस्तर  को  सूक्ष्म  तरंग  संचार  प्रणाली  द्वारा  जोड़ना

 लक्ष्मण  कर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सकार  मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  क्षेत्र  बस्तर  को  सूक्ष्म  तरंग

 संचार  प्रणाली  से  जोड़ने  पर  सहमति  हो  गई

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  aa  तक  कितनी  राशि  मंजूर  को  गई  है  तथा

 कांयं  को  पुरा  होने  में  कितना  समय

 क्या  यह  सच  है  कि  बस्तर  के  वन  तथा  पहाड़ी  क्षेत्र  होने  के  कारण  वहां  टेलीफोन

 सके  भामतौर पर  खराब  रहते  और

 इस  पिछड़े  क्षेत्र  के  लोगों  की  टी ०  डी०  सुविधा  कब  तक  उपलब्ध  कराई

 संचार  मंत्रालय
 में  मंत्री  wo  एन०  :

 हाँ  ।

 अभी  तक  इस  प्रयोजन  के  लिए  1.72  करोड़  रुपये  राशि  मंजूर की  गई  है  ।  यह

 कार्य  चालु  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पूरा  किए  जाने  की  संभावना  है  बशर्ते  उपस्कर  उपलब्ध

 रहूँ  ।
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 वनों  शर  पहाड़ी  क्षेत्रों  से  गुजरने  वाली  ऊपरी  लाइनों  में  खराबियों  अवश्य  आती

 परन्तु  सेवा  बहाल  करने  के  लिए  तुरन्त  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 इस  क्षेत्र  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  एस०  do  डी०  सुविधा  प्रदान

 किए  जाने  की  है  ।

 कोयला  खानों  के  फिमूनुसोनोकोनियोसिस  रोगियों  का  उपचार  तथा  उन्हें  सुझाव

 की  अदायगी

 2572.  sit  एन०  ०  हीरो
 :

 क्या  श्रम  शोर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  उन  कुछ  मामलों  की  जानकारी  मिली है  जिनमें  कोयला  खानों  के

 श्रमिकों  की  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  फिप्ुनुमीनोको  मियोसिस  रोग  के  लिए  जेनिफर  किया  गया  था

 उन्हें  मुआवजा  अदा  किया

 यदि  तो  उनके  बारे  में  खान वार  ब्योरा  क्या  है  तथा  उन्हें  कितनी  राशि

 की  भोर

 ऐसे  श्रमिकों  सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  जिनका  रोग  दूर  हो  गया  और  उन्हें  काम  के

 लिए  योग्य  ठहराया  गया  और  क्या  उनमें  से  कुछ  श्रमिक  स्थायी  रूप  से  अथवा  आंशिक  रूप  से

 अपंग  हो  गए  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ara  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धर्म  से  पिछलें  तीन  वर्षों

 के  दौरान  कोयला  खानों  में  फियुनुमो  नोकोनिओसिस  मामलों  के  बारे  में  कम्पनी-वार  नवीनतम

 उपलब्ध  सुचना  निम्न  सारणी  में  दी  गई  है

 1980  1981  1982*

 वी  oft oglovato  शुन्य  22 शुन्य

 सी०सी०एल ०  तन्य  ara  शून्य

 ya ईपीएल  ya  ya

 डब्ल्य०सी ० एल० oA  onto  3  37  13

 एसईसीएल  qa  qa  ea

 सी  एमपी डी भाई  द्न्य  द्न्य  शून्य

 सिंगरेनी  कोल  कम्पनी  5  ara

 इसको  ya  द्न्य

 डिस्को  शुन्य  ea  year

 एक  मामले  के  सिवाय  बाकी  सभी  मामलों  में  चिकित्सा  बोर्ड  द्वारा  मुल्यांकन  होता  2  |

 मुल्यांकन  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  पर  क्योंकर  प्रतिकर  अधिनियम  के  अधीन  मुआवजे  की  अदायगी

 र  प्रतिकर  आयुक्त  gee  विचार  जाएगा  ।  पहुं  अधिनियम  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा

 लागू  किया  जाता  है  ।

 गोट  के  आंकडे  अनन्तिम  हैं
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 an  में  गोबर  गैस  संयंत्र
 र

 के  प्रयास

 2574.  थी  amen  रसूल  मल्लु  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 सरकार  ने  देश  में  गोबर  गैस  संयंत्र  लगाने  हेतु  राज्य-वार  क्या  प्रयास  किए

 और

 सरकार
 ने  वर्ष  1983-84  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए हैं

 ?

 कर्जा  मंत्री  पी०  शिव  :  सरकार  राज्य  सरकारों  और  खादी  कौर  ग्राम

 उद्योग  भाषाओं  केन्द्रीय  अभिकरण  के  माध्यम  से  सभी  राज्यों  राज्यों  में  जैव  गैस  विकास  को

 राष्ट्रीय  परियोजना  को  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।  जैव  गस  विकास  की  राष्ट्रीय

 परियोजना  (atoTtos os}o ०  केन्द्रीय  स्टाफ  सम्बन्धी  टनों-की  जाब

 संवर्धन  के  लिए  प्रोत्साहन  और  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  सहायता  आदि  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराती

 इस  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करते  वाली  एजेंसियों  को  नेवी  का  सीमेंट  भी  केन्द्रीय  ale  से

 आबंटित  किया  जाता  है  ।  gat  भर  वित्तीय  संस्थाओं  को  यह  प्रदेश  दिया  गया  है  कि  वे  जेब  गेस

 यंत्रों  के  निर्माण  के  लिए  तथा  प्रयोगकर्ताओं  को  बेक  ऋण  उपलब्ध  कराएं  |

 1983-84  के  लिए  लक्ष्यों  को  निर्धारित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों/खादी  एवं

 प्राम  आयोग  से  पराग्वे  किया  जा  रहा  है  ।

 राज्य  बिजली  बोडो  को  गस  टर्बाइन्स  का  rata  करने  की  अनुमति

 2576,  धी  ईरा  प्रनबारातु  :
 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  गेप  टर्बाइन  का  आयात

 है  साथ करने  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  है  और  उनमें  से  कितनों  ने  उनका  आयात  कर  लिया  Q?

 ही  साथ  इस  प्रकार  आयात  की  गई  गस  टर्बाइन्स  का  मुल्य  कया  और

 राज्यों  से  मिले  कितने  अनुरोध  अस्वीकार  कर  दिए  गए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द  शेयर  और  पिछले  तीन  वर्षो

 के  दौरान  गस  टर्बाइन ों  की  प्रतिष्ठापन  के  लिए  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  किए  गए  आयात

 भौर  उनकी  कीमत  संगीत  विवरण  में  है  ।

 सरकार  की  वर्तमान  नीति  के  जहाँ  तक  बव्यवहायं  का  प्रयोग  seca

 पेट्रो-कैमीकल्ज़  आदि  के  उत्पादन  के  लिए  फीड  बैक  रूप  में  जाना  है  ।  जहां  तक  इन  कार्यों

 के  लिए  गेस  प्रयोग  तत्काल  नहीं  किया  जा  जब  तक  उकेरा  और  पढ़ो  क ेसीरीज  संयंत्र

 इसे  पूर्ण  रूप  से  प्रयोग  करने  के  लिए  तयार  नहीं  हो  जाते  तब  तक  Te qtay  आधार  पर  सहारे  के

 रूप  विद्युत  उत्पादन  जेसे  ara  कार्यों  के  लिए  इसे  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता है  ।  इसके

 घन  तेल  की  अत्याधिक  लागतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जिसमें  पर्थाप्त  विदेशी  मुद्रा  ad
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 eres

 करनी  पड़ती  है  सरकार  ने  गेप  टर्बाइन ों  के  सं  यंत्रों  का  आयात  न
 करने

 का  निर्णय  लिया  है  ।
 सरकार  को  नीति  को  ध्यान  में  रखते  gu,  da  टर्बो  रनों  की  प्रतिष्ठापन  के  लए  कुछ  राज्य  बिजली
 बोर्डों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  अनुकूल  रूप  से  विचार  नहीं  किया

 गया  राज्य  सरकारें  इनकी
 प्रतिष्ठापन  के  लिए  लगातार  अनुरोध  कर  रद्दो  हैं  ।

 विवरण

 Ui  म्  a
 अनुज  किए  गए  आयात  तथा  उनकी  लागत  दिखाने  वाला  विवरण

 $$.

 स्कीम  का  नाम  तथा  क्षमता  स्वीकृति  की
 अनुमान  दिल  आयातित  arated

 तारीख  लागत  उपस्करों )

 न  का  मुल्य

 2  3  4

 1  मोबाइल  गेस  टर्बाइन  23-5-8 0  764  6.31

 भान  प्रदेश  विद्युत  ae  करोड़

 (4x3

 2  लकवा  गैस  टर्बाइन  18-3-82  621  आयात  करने  के

 प्रस्ताव  पर  कारवाई टी  odte ०  एस०

 प्रदेश  विद्युत  की  जा  रही  है

 X15  मेगावाट

 पातल a
 बारा सुरा  गैस  जी  ०टी ०  20-1-83  463  झा  द  तका  प्रस्ताव

 x  5  मेगावाट  अभी

 शप्त
 होना

 ise  a  दा

 कावेरी  बेसिन  में  तेल

 2577.  श्री  के०  टी ०  कोसल राम  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कावेरी  बेसिन  में  17  कपों  में  से  एक  कूप  में  तेल  होने  के  तथा  तीन  अन्य

 कूपों  में  गस  होने  के  संकेत  मिले

 यदि  तो  इस  समय  वहां  काम  कर  रही  वर्तमान  एक  ही  रिंग  के  साथ  और  रिंग

 बढ़ाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  और

 वहाँ  किए  गए  भूकम्पीय  सर्वेक्षणों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 32



 gray  के  लिखित  उतर
 24  1904

 कर्जा  मंत्रालय  के  पेद्रो  नियम
 विभाग

 में
 राज्य  मंत्री  |  श्री  गार्गी  कर  :  कावेरी

 में  से  दो  कपों  में  तेल  ate 7  कपों  में बेसिन  अपतटीय  क्षेत्र  में  अभी  तक  खुदाई  किए  गए  17  कूपों

 गेस  की  विद्यमानता  के  संकेत  मिले  हैं  ।

 दोनों  तटीय  एवं  अपतटीय  क्षेत्रों  में  एकत्र  किए  गए  सम्पूर्ण  आंकड़ों  का  अध्ययन

 रिणों  को  संख्या  में  कोई
 किया  जा  रहा  है  ताकि  इस  क्षेत्र  में  आगे  और  अन्वेषण  किया  जा  स

 भी  वृद्धि  आंकड़ों  के  अध्ययन  के  परिणामों  पर  निर्भर  होगी  ।

 कावेरी  बेसिन  के  अपतटीय  क्षेत्र  में  कुल  15,588  लाइन  किलोमीटर  भूकम्पीय

 मौके  प्राप्त  कर  लिए  गए  और  इन  सर्वेक्षणों  के  आधार  पर  9  संरचनाएं  चित्रित  की  गई

 कावेरी  बेसिन  के  तटीय  क्षेत्र  में  कुल  17235  लाइन  किलोमीटर  तक  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  पूरे  किए

 गए  हैं  ।  1983  तक  करीब  2240  लाइन  किलोमीटर  का  गुरुत्व  चुम्बकीय  चित्रण  भर

 4830  लाइन  किलोमीटर  का  चुम्बकीय  चित्रण  भी  किया  गया  है  ।

 रेलवे  डाक  सेवा  को  सरल  बनाने  के  बारे  में  महाडाकपालों  का  सम्मेलन

 2578.  श्री  एस०  णु०  aug  सेबस्तियान  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 रेलवे  डाक  सेवा  एम०  को  सरल  बनाने  के  बारे  में  महाडाकपालों  के

 सम्मेलन  द्वारा  क्या  सिफारिशें  को  गई  और

 उन  पर  नया  कार्रवाई  की  गई  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  पोस्टमास्टर  जनरलों

 के  सम्मेलन  में  यह  सिफारिश  को  गई  कि  रेल  डाक  सेवा  के  पुनर्गठन  के  मामले  पर  डाक  में  तेजी

 लाने  तथा  किफायत  को  ध्यान  में  रखकर  बिचार  किया  जाए  ।  अनेक  डाक  कार्यालयों  और  सैक्शन ों

 के  जरिए  डाक  निपटाने  को  अनावश्यक  प्रक्रिया  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  जो  छंटाई

 सैक् यान  अनावश्यक  हों  उन्हें  बन्द  कर  दिया  जाए  |

 विभाग  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  ने  इस  सिफारिश  की

 पहले  ही  विस्तृत  जांच  की  है  ।  उनके  निणंय  के  आघार  पर  हो  कुछ  सीमा  तंक  सैटिंग  सैक्शन ों  को

 ट्रांजिट  सेक्टरों  में  अन्त  रित  किया  गया  है  ।  देश  में  कुल  88  सैटिंग  सैक्शन ों  को  पहले  ही  समाप्त

 कर  दिया  गया  है  या  ट्रांजिट  dara  में  अन्तरित  कर  दिया  गया  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उवंरक  उद्योग  की  नई  पुनर्गठन  योजना  का  ब्यौरा  तथा  राज्यों  की

 इक्विटी  देयर  देना

 पगा  करप
 2579,  श्री  के०  राममूर्ति  :  नया  ह  पत्र  और  BACH  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 शश

 सरकारी  क्षेत्र  के  उकेरा  उद्योग  की  सस  नई  पुनर्गठन  योजना  का  ब्यौरा रा  क्या है  जिसे
 दीपा  कार्यान्वित  किया  जाना  और

 क्या  क्षेत्रीय  उर्वरक  एककों  में  राज्यों  को  इक्विटी  शेयर  देने  का  कोई  प्रस्ताव है  ?

 रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री  वसन्त  :  सरकारी क्षेत्र  की  sate  कम्पनियों
 के  कायें  निष्पादन  में  सुघार  लाने  के  उद्देश्य  से  सरकार  कम्पनियों  के  पुनर्गठन  बहुत  से

 प्रस्तावों  की  जांच  कर  रही  है  ।

 )  नहीं  ॥

 डाक-तार  विभाग  में  समयबद्ध  पदोन्नति  योजना

 258  थी  ato  पलानी  अप्पन  :  कया  संचार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डाक-तार  कर्मचारियों  को  दो  समयबद्ध  पदोन्नति  देने  को  कोई  प्रस्ताव  स्वीकृति
 के  लिए  आया  है

 यदि  तो  इसकी  adara  स्थिति  क्या  और

 उसे  किसी  sare  क्रियान्वित  किया  भर

 इसे  कब  क्रियान्वित  किया  जाएगा
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वो०  एन०  :  से  मामला  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ।

 भारतीय  उद्योगपतियों  हारा  गेस  पर  आधारित  उदास  संयंत्र  ह्ययानि  करने  का  प्रस्ताव

 2581.  श्री  राम  fag  शाक्य  :  क्या  रसायन  भोर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे

 कि

 क्या  कुछ  बढ़े  भारतीय  उद्योगपतियों  ने  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों  से  गस  पर

 आघारित  sata  संयंत्र  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  किए  हैं

 यदि  तो  उन  उद्योगपतियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  आवेदन  पत्र  दिए  हैं  तथा

 उन  स्थानों  के  नाम॑  कया  हैं  जहां  वे  संयंत्र  स्थापित  करना  चाहते  भोर

 उन  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है
 ?

 रसायन  प्रौढ़  उर्वरक  मंत्रो  वसन्त  कौर  निम्नलिखित

 सरकारी  कम्पनियों  ने  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  में  गस  पर  आधा  fra
 |  रत  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित

 करने  की  अफ़ीमची  प्रकट  की  है

 मेंसे  जुआरी  एग्रो  DD  लस  qT) 2
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 ee

 2.  टाटा  कैमिकल्स  ग्रुप )

 3.  मैसेज  इण्डियन  एक्सप्लोजिव  ०सी  भाई  ग्रुप

 4.  श्रीराम  केमिकल्स  ०सी०एम०

 गैस  पर  आधारित  इन  cate  संयंत्रों  के  क्षेत्रवार  स्वामित्व  के  सम्बन्ध  में  अभी  तक

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 ava  कपड़ा  सिलों  को  दूसरे  स्थान  पर  ले  ज्ञाना

 2582,  थी  बाला  साहिब  पाटिल  :  क्या  श्रम  cite  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  बम्बई  के  कपड़ा  मिल  मजदूरों  की  हड़ताल  के  बन्द  कपड़ा

 मिलों  में  से  कुछ  को  कुछ  ग्न्य  राज्यों  में  ले  जाने  अथवा  ले  ज़ाने  की  अनुमति  देने  की  कोई  योजना

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ?

 अम  att  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धम  :  महाराष्ट्र  सरकार  प्र।प्त

 सुचना  के  बम्बई  की  दो  सुती  कपड़ा  मिलों  अर्थात्‌  ब्रादबुरी  मिल्स  तथा  कमला  मिल्स  ने

 अपनी  मिलों  को  बम्बई  से  बाहर  ले  जाने  के  लिए  राज्य  सरकार  की  अनुमति  माँगी  है  और  राज्य

 सरकार  ने  इस  मामले  में  सभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  हैं  ।

 तमिलनाडु  में  बिजली  की  कमी  के  लिए  केन्द्र  सरकार  जिम्मेदार

 2583.  भी  एस०  सिसारावाडोवेल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  तमिलनाडु  में  कतिपय  जिम्मेदार  व्यक्तियों
 के  इस  आरोप  के  बारे

 में  जानकारी  है  कि  तमिलनाडू  में  विंमान  बिजली  संकट  के  लिए  केन्द्र  सरकार  जिम्मेवार

 क्या  यह  सच  है  कि  तमिलनाडू  में  ताप  संयंत्रों
 को

 चलाने  के  लिए  भारत  सरकार

 पर्याप्त  मात्रा  में
 कोयला

 आबंटित  नहीं

 में  बिजली  संकट  के  कारण  क्या  और

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  को  नवेली  लिग्नाईट  निगम  को  बिजली  सप्लाई  की  बकाया

 राशि  अदा  करनी  यदि  at,  तो  कितनी  ?

 कर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  दौर  fag):  से  भारत  सरकार  इत

 बात  से  सहमत  नहीं  है  कि  तमिलनाडु  में  विद्युत  की  वर्तमान  कमी  का  मुख्य  कारण  भारत  सरकार

 के  निर्णय  और  नीतियां  हैं  ।  वर्तमान  स्थिति  का  ger  कारण  यह  है  कि  तमिलनाडू  मुख्य  रूप  से

 जल  विद्युत  उत्पादन  पर  निसार  है  जो  कि  मानसून  के  निरन्तर  फेल  हो  जाने  से  कुप्रभावित  हुआ

 है  ।  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के
 कम  कायें-निष्पादन  तथा  पांचवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  विद्युत  क्षेत्र

 में  कम  निवेश  होने  के  कारण  स्थिति  और  भी  बिगड़  गई  ।  जहां  तक  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित

 नई  विद्युत  परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  है  या  तो  व्यवह्दायंता  रिपोर्ट  हाल  ही  में  प्रस्तुत  की  गई  हैं
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 था  राज्य  प्राधिकारियों  से  झ्ावय्यक  ब्यौरे  उपलब्ध  न  होने  श कारण  तकनीकी  आधिक  मंजरी
 रुकी  हुई  है  ।

 तमिलनाडु  राज्य  बिजली  बोले  के  ताप  विद्युत  केन्द्रों  की  _  आवश्यकताओं  की  पूति  की  जा

 रही  है  ।  तुमको  रिन  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  लिए  बांया  हल्दिया  पोर्ट  से  कोयले  के  लदान

 और  उतारने  दोनों  स्थानों  पर  कोयले
 .
 की  ढुलाई  के  सम्बन्ध  में  कठिन  रही  है ं।

 तमिलनाडु  के  विद्युत  केन्द्रों  सहित  विभिन्‍न  ताप  विद्युत  केन्द्रों  के  लिए  कोयले  :  सप्लाई :  को

 सरकार  द्वारा  नियमित  रूप  से  मॉनिटरिंग  की  जा
 रही  है  तथा  जब  कभी  किसी  विद्युत  केन्द्र  से

 कोयले  की  असंतोषजनक  सप्लाई  की  जानकारी  सरकार  को  प्राप्त  होती  हैं  तो  सभी  सम्बन्धियों

 द्वारा  सुधार  करने  के  लिए  विशेष  उपाय  किए  जाते  हैं
 ।  तमिलनाडू  राज्य  बोलें

 के  विद्युत
 केन्द्रों

 के
 पास  कोयले  के  अद्यतन  भण्डारों  की  स्थिति  इस  प्रकार  है

 गन्नौर  9  fer  का  भण्डार  5-3-83  की  स्थिति  के  अनुसार

 बेसिन  ब्रिज  39  दिन  का  भण्डार  5-3-83  की  स्थिति  के  अनुसार

 पुती  कोकीन  5  दिन  का  भण्डार  5-3-83  की
 स्थिति

 3  अनुसार

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  ने  सुचित  किया  है  कि  तमिलनाडू  राज्य  fase .  बोड़ें  पर

 विद्युत  सप्लाई के  लिए  अद्यतन  बकाया  राशि  लगभग  46.03  करोड़  रुपये  है

 सरकारी  अलॉटियों  द्वारा  प्रतिभूति  जसा  करना

 2584.  श्री  भार०  पी०  अहिरवार  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  किसी  सरकारी  कर्मचारी  को  यदि  निगम  के  अधीन  किसी  बस्ती
 '  सरकारी

 मकान  आबंटित  हो  तो  उसे  बिजली  का  कनेक्शन  लेने  के  लिए  बिजली  का  मोटर  लगवाने  से

 पहले  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  में  के  रूप  में  घननाशि  जमा  करनी  पड़ती

 क्या  एक  अन्य  सरकारी  कमेंचारी  को  यदि  नई  दिल्ली  नगर  निगम  के  क्षेत्र

 सरकारी  मकान  आबंटित  हो  तो  उसे  बिजली  का  मोटर  लगवाने  के  लिए  अपने  कार्यालय  से  केवल

 सुरक्षा  बन्ध-पत्र  प्रस्तुत  करना  होता

 यदि  तो  इस  असमानता  के  क्या  कारण  हैं

 क्या
 सरकार

 का  विचार  निकट  भविष्य  में  इस  असमानता  को  दूर  करने  का  है

 ताकि  यदि  किसी  कर्मचारी  को  निगम  की  बस्ती  में  भी  मकान॑  आबंटित  होता  तों  ससे  मोटर

 लगवाने  के  लिए  नकद  प्रतिभूति  जमा  करने  के
 बाध्य

 न  किया  यदि  तो  कैब

 कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 ऊर्जा
 मंत्रालय

 में
 राज्य ra

 मती
 चन्द्र

 शेखर  सिंह  हाँ  ।  सिक्यूरिटी  विद्युत
 >  fr

 की  खपत  प्रभारों  ण  लिए  है
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 a  el  22

 (3)  att

 1-  2-76  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  क्षेत्र  के  सरकारी  क्वार्टरों  में  रह  रहे
 से  (=)

 सरकारी  कमंचारियों  को  विद्युत  कनेक्शन  के  लिए  सिं क्यू  रिटी  जमा  करने  की  छुट  थी  i  दिल्‍ली

 विद्युत  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  आतंकियों  से  वाटर  छोड़कर  जा  ने  पर  उनसे  बकाया  रानी  वसूल  करने

 में  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  1-2-16
 से  यह  निर्णय  लागू  किया  गया  कि  सरकारी  आवास

 के  आतंकियों  को  भी  उनसे  नकद  सिक्यूरिटी  प्राप्त  करने  के  लिए  ay  उपभोक्ताओं
 के

 समान  माना  जाए  1976  की  गृह  मंत्रालय|/बित्त  मंत्रालय  और  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय

 संस्थान  के  प्रतिनिधियों  की  आवास  एवं  निर्माण  मंत्रालय  में  हुई  बैठक  में  इंस  विषधर
 पर  भी  चर्चा

 हुई  ।  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  सरकारी  आवास  के  आंटियों  सिक्यूरिटी  जमा  लेने  के

 झपने  निर्णय  पर  मौरेटारियम  लागू  करने  को  सहमत  हो  गया  तथा  इसकी  अवधि  भी  दो  बार  बढ़ाई

 गई  सरकारी  आवासों  में  रह  रहे  सरकारी  कर्मचारियों  की  बकाया  राशि  की  वसूली  के  प्रति

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  प्रतिकूल  wat  को  देखते  हुए  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  ने  सरकारी

 चोरियों  से  सिक्यूरिटी  जमा  लेने  का  निर्णय  फिर  से  लाग  करना  पड़ा  ।  1977

 में  ag  आदेश  दिया  गया  कि  सरकारी  कर्मचारियों  को  दिल्‍ली  के  अन्य  विद्युत  उपभोक्ताओं  के

 समान  समझा  जाए  तथा  उनसे  नकद  सिक्यूरिटी  जमा  कराई  जाए  ।  यह  निर्णय  अभी  भी  लागू  है

 तथा  इसको  gare  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 कमरा मनों
 के  लिए  विभागीय  पदोन्नति  समिति

 2585.  थी  वादेसुब  ward  :  क्या  सुचना  शोर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कैमरामैनों  के  लिए  अभी  तक  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  न  किये  जाने
 के  क्या  कारण

 (a)  इसके  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना

 इसके  पात्र  कौन

 दूरदर्शन  के  कैमरामैनों  को  लगभग  10  वर्ष  तक  कार्य  करने  are  भी  Tara  मियां
 न  मिलने  के  क्या  कारण  और

 (=)  कया  चयन  प्रेम  की  व्यवस्था  है  जैसा  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामले  में  लागू  होता
 है  और  ?

 सुचना  हर  प्रसारण  मंत्रालय  संसदीय  काय  विभाग  में  उसमें  श्री
 सल्लिकाजु  :

 और  कैमरामैन  की  कैमरामैन  के  पद  पर  पदोन्नति  के  बारे  में  विचार
 करने  के  लिए  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  पीछे  9  1983  को  हुई  थी  ।

 वर्ष  की  सेवा  वाले  grata  के  कैमरामन  कैमरामैन  के  पद  पर

 पदोन्नति  हेतु  बिचार  किए  जाने  के  लिए  पात्र हैं  ।
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 (a)  पदोन्नतियों  कैमरामैन  del  की  श्रेंणी  में  रिक्त  पदों  की  उपलब्धता
 पर

 निर्भर

 करती  हैं  ।

 फिलहाल  इस  प्रकार
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है
 ।

 कोयला  घौर  कोक  के  सामान  मूल्य

 2586.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया
 :

 eat  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पंजाब  कोयला  खदान  लतों  से  qa

 दूर  एक  सीमावर्ती  राज्य  होने  के  कारण  पश्चिमी  बंगाल  और  उत्तर  प्रदेश  राज़्यों  में

 विद्यमान  एककों  की  तुलना  में  प्रायः  कोयले  की  दुगनी  कीमत  का  भुगतान  करना  पड़ता

 क्या  सरकार  ने  पंजाब  को  oat  पद्धति  पर  जिस  पर  कि  लोहे  कौर

 इस्पात  की  सप्लाई  की  जाती  कोयला  और  कोक  उपलब्ध  कराने  के  लिए  स्टेशन  का  ध्यान

 किए  बिना  रेल  तक  निष् प्रभार  ({%o  थ्रो०  आर० ॥  समान  मुल्य  अपनाने  के  औचित्य  पर  विचार

 किया  भोर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  का  विचार  कब  ऐसा  करने

 का

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  ()  यह  सच  है

 कि  कोलियरियों  से  दूर  स्थित  राज्यों  में  कोयले  को  को  मत  को लिय रियों  के  निकट  स्थित  राज्यों  की

 तुलना
 में  कफी  भ्रमित  है  ।  यह  ग्र ति रिक्त  भाड़े  पर  अतिरिक्त  aa  होने  के  कारण  है  ।

 शर  कोयले  की  कीमतें  एफ०  थ्रो ०  आर०  खान-मुहाना  नियत को  जाती  हैं  ।

 कोयले  के  लिए  एकरूप  गंतव्य  कीमतें  तय  करना  साध्य  नहीं  है  जिसके  कारण  हैं  सप्लाई  के  अनेक

 स्रोत  और  कोयले  की  विभिन्‍न  किस्में  एक  रूप  गंतव्य  कीमतें  शुरू  करने  के  लिए  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 असर  प्रमाण-पत्र  से  पुर्व  सिनेमा  हालों  की  अज़ीम  बुकिंग

 2587.  श्री  मनोहर  लाल  सेनी  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कानून  दोहरे  प्रिट  बनाने  और  फिल्म को  सेंसर  प्रमाण-पत्र  मिलने

 से  पूर्वे  सिनेमा  हालों  की  अग्रिम  बुकिंग  की  अनुमति  नहीं  देता  परन्तु  अधिकाश  मामलों  एक

 विशिष्ट  शुक्रवार  को  fac  जारी  करने  के  लिए  हालों  और  प्रयोगशालाओं  की  अपील  बुकिंग  करके

 इम  नियमों  का  उल्लंघन  किया  जाता

 यदि  तो  ऐसा  कसे  होता  है ंकि
 लगातार  फिल्म  जारी  करने  के  लिए  हॉलों  को

 मकीम  बुक  कर  दिया  जाता  है  safe  फिल्म  को  सेंसर  प्रमाण-पत्र  नहीं  मिला  और  प्रिट

 dare  होने  से  पूर्वे  सिनेमा  हालों  पर  बहुत  पहले  ही  अग्रिम  बुकिंग  ge  हो  जाती  और
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 रोकने  के  लिए

 (a)  फिल्म  निर्माताओं  द्वारा  सेंसरशिप  के  नियमों  को  घोर  उल्लंघन  को

 war  कदम  उठाए  गए  हैं  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सुचना  घोर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  दिमाग  में  उपमंत्री  मल्लिका जु
 :

 1958  में
 और  चल  वित्र  1952  या  चल  चित्र  नि

 किए  जाने  से  पहले
 बारे  में  कोई  उपबन्ध  नही ंहै  कि  किसी  फिल्म  को  सेंसर  प्रमाण-पत्र  प्रदान

 उसकी  दोहरी  fare  बनाने  की  अनुमति  नहीं  है  ।  केर  द्वीप  उत्पाद  में  भी  ऐसा  कोई  कानून  नहों  है

 जिससे  कि  किसी  प्रयोगशाला  को  सेंसर  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  कर  ने  से  पहले  दूसरी  प्रिन्ट  लेने  की

 मना हों  हो  ।

 चल  चित्र  1952  या  इसके  अन्तर्गत  बनाए  निगमों  में  ऐसा  भी  कोई

 उपबन्ध  नहीं  है  जिससे  संसर  प्रमाण-पत्र  मिलने  तक  सिनेमाघरों  में  फिल्म  की  अग्रिम  बुकिंग  करने

 को  agate न  हो  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सेंसरशिप  सम्बन्धी  नियमों  के  उल्लंघन  का  प्रश्न  उक्त  भाग

 भर  (@)  के  उत्तर  में  स्पष्ट
 गए

 कारणों  से  नहीं  उठता  फिल्म  सेंसर  बोझ  ने  फिल्म

 निर्माताओं  के  संगठनों  को  बार  बार  यह  सलाह  दी  है  कि  वे  सेंसर  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  से  पहले

 फिल्मों  को  रिलीज  करना  तय  न  करें  ।

 ईब  cae  ata  क्रेज  फार  फिल्मसਂ  शोषक  समाचार

 2588.  श्री  मानव  राब  सिंधिया  :  बया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  31  1982  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में

 ईव  असल  aia  क्रेज  फार
 फिल्मस

 शिक्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  भोर  दिलाया  गया

 क्यों  फिल्म  समारोह  कार्यक्रम  के  अपराध  प्रदर्शित  फिल्मों  क्षे  प्रति  प्रदर्शकों  में  उत्साह

 नहीं  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रशंसकों  द्वारा  दिखाये  कम  उत्साह  के  लिये  यदि  WE  स्पष्ट

 कारण  बताये  गए  तो  वे  क्या  भर

 क्या  प्रदशकों  ने  फिल्म  समारोह  की  फिल्मों  के  प्रदर्शन  के  सम्बन्ध  में  कोई  मांगें  रखी

 थीं  तथा  क्या  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  कोई  आश्वासन  दिया  गया  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्योरा  क्या

 सुचना  भोर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  का  विभाग  में  उप मन्त्री  भाकियू  :

 at

 और  नहीं  ।  भारत  के  नवें  अन्तराष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  के  लिए  सिनेमाघरों

 को  किराये  पर  लेने  के  करार  को  दाता  को  सिनेमाघरों  के  प्रबन्धकों  के  पंरामददं  से  अन्तिम  रूप

 दिया  गया  था  ।  फिल्मों  का  झ्राबंटन  लाटरी  निकाल  कर  किया  गया  था  ।  सिनेमाघरों  के  प्रबन्धकों
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 के  साथ  alae  =  वना पूरण  थी  भर  उर  होंने  समारोह  प्रबन्धकों  को  अपना  पुरा  सहयोग
 दिया |

 maar  परिवार  पहचान  निधि  योजना  और  wart  सम्बद्ध  बीमा  निधि

 योजना  में  सरकार  का  dara

 2589.  को  झा नन्द  पाठक  :  क्या
 श्रम

 कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  सरकार  जो  एक  बड़ी  नियोजक  कर्मचारी  परिवार  पेंशन  निधि  योजना बौर
 कर्मचारी  जमा  सम्बद्ध  बीमा  निधि  योजना  में  अंगदान  का  अपना  भाग  अदा  करने  में  असफल

 रही

 यदि  तो  इस  प्रत्येक  योजना  के  सम्बन्ध  में  उद्योग-वार  कितनी  राशि  अदा  नहीं
 की  गई  कौर

 (7)  सरकार  का
 इन

 देय  राशियों  को  कब  जमा  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  alt  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  घर्म  :  नहीं  ।

 परिवार  पेंशन  1971  तथा  कर्मचारी  जमा  सम्बद्ध  बीमा  ६976  के  लेखों  की

 लेखा-परीक्षा  के  लम्बित  रहते  हुए  दोनों  योजनाओं  के  अंशदानों  में  अपने  हिस्से  का  अन्तिम  आधार

 पर  भुगतान  करती है
 ।  दोनों  योजनाकारों

 के
 198  1-82  तक  के  लेखों  की  लेखा  परीक्षा  की  जा  चुकी

 है  भर  कमेंचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  सरकार  द्वारा  देय  शेष  राशि  के  भुगतान  के  लिए

 दावे  प्रस्तुत  कर  दिए  हैं  ।

 देख  अंशदान  का  उद्योगवार  यां  प्रतिष्ठानवार  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 1981-82  तक  सरकार  द्वारा  देय  राशि  इस  प्रकार  है

 (1)
 परिवार  पेंशन  50.26  करोड़  रुपये

 (2)  कमेंट्री  जमा  सम्बद्ध  बीमा  करोड़  रुपये

 अगले  वित्तीय  वर्ष  अर्थात्‌  1983-84  से  दोष  राशि  का  भुगतान  उपयुक्त  किस्तों  में

 करने  का  प्रस्ताव है  ।

 दिल्‍ली  संतान  दुर्घटनाओं  के  कारण  हुई  मौतें

 2590.  श्री  रीत  लाल  प्रसाद  कमा  :  क्या  श्रम  धौरਂ  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (%)  फतेहपुर  मंडी  और  रंग पुर  खानों  में  अब

 तक  1977  के  दौरान  और  उसके  बाद  खान  ay x)
 TaITay

 at,  घातक  कौर  धंसने  के  कारण  प्रतिवर्ष  प्रति

 खान  में  कितने  श्रमिक  मारे  सौर
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 थवा  अक्षम  हो  गए  व्यक्तियों
 को  faq  गए

 शतकों  के  परिवारों  और  अंगहीन  अंधे  अ

 दि  तो  संतप्त  परिवारों

 मुआवजे  का  ब्यौरा  क्या  है  और
 क्या  मुआवजा

 ot  है  और  य

 भलीभांति  पुनर्वास  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 अस  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धर्मे  :  अपेक्षित  सूचना  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  तत्काल  सहायता  प्रदान  करने  के

 उद्देश्य  दिल्‍ली  र  जय  भौद्योगिक  विकास  निगम  ने  1980  से  23  घातक  मामलों  में  से  20

 मामलों  में  5,000/:  रपये  की  भनुग्र हूपूवंक  राशि  का  भुगतान  किया  हैं  |  इसके  कर्मकार

 +  के  वारिसों  को  मुआवजा  भी

 प्रतिक  र
 1923  के  अधीन  घायल  व्यक्तियों  और  मृतक

 देय है  ।

 घायल  व्यक्तियों  यदि  कोई  दी  गई  अनुग्रहपूवेंक  राशि  की  अदायगी  के  बारे  में

 सुचना  दिल्‍ली  प्रयास  से  प्राप्त  की  जा  रही है
 और  वह  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विवरण

 1977  से  मारे  गए  श्रमिकों  के  ब्यौरे

 वा

 भट्टी  महिपालपुर  जौनपुर  असौला  मंडी  रंगपुरी

 qq

 1977

 1978
 2

 1979  1

 1980  8
 है

 1981

 1982

 1983

 हिन्दुस्तान  एंटी-बाथोटिक्स  पिम्परी  पुणे

 2591.  श्री  रामनाथ  दुबे  :  क्यो  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  एंटीबायोटिक्स  पिम्परी  पुणे  में  उत्पादित  की  जा  रही
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 नेकियों  की  गलत  मुल्य  निर्धारण  नीति  के  कारण  यह  कारखाना  घाटे  में  थल  रहा  शर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  कया  कार्यवाही  कर  रही

 रसायन  और  seen  मंतो  eer
 :

 ओर  मस सं हि हि

 एन्टी वा यो  टैक्स  लिमिटेड
 ए०  को  हुई  हानियों  के  लिए  निम्नलिखित  परिस्थितियां

 उत्तरदायी  हैं

 इसके  उत्पादन  मिश्रण  में  प्रभु  ज  areal  की  अधिकता  ।

 2  इसके  मामू  लेशनों  को  सरकारी  संस्थाओं  को  अधिकतम  बिक्री  ।  प्रतियोगी  टेंडरों

 के  आधार  पर  संस्थागत  बिक्री  से  बहुत  कम  लाभ  हुआ  तथा  वर्ष  के  दौरान  असमान

 आडर  और  भुगतान  में  अत्यघिक  विलम्ब  से  लागत  उच्चतर  हो  गई  ।

 इसके  उत्पाद  मिश्रण  में  श्रेणी  और  छह  के  og  पेशनों  की  जिससे  बहुत
 कम  बचत  हुई ।

 पहले  हुई  नकद  हानि  को  पूरा  के  लिए  सरकार  से  प्राप्त  किए  गए  ऋणों  पर

 ब्याज  ।

 &
 fetal  की  लागत  में  वृद्धि  ।

 6  प्रौद्योगिकी  समस्याएं  |

 हानियों  को  कम  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)  फा समु  किशन  कार्यकलाप  व्यापारिक  बिक्री  को  विपणन  क्षेत्र  को

 सुदृढ़  उत्पादिता  लागत  को  कम  करने  आदि  के  लिए  कम्पनी

 ने  विभिन्‍न  उपाय  किए  हैं  ।

 (2]  ब्याज के  भार  को  कम  करने  के  लिए  जी  का  पुनर्गठन ।

 विस्ताप्ति  तथा  नए  संयंत्रों  के  चालू  हो  जाने  से  तथा  स्वीकृत  किए  गए  मूल्य  पुनरीक्षण  ते

 चाल  धन  के  दौरान  कम्पनी  के  द्वारा  बेहतर  निष्पादन  दर्शनी  की  आशा

 लीला  सहारनपुर  में  पनियाली  कासी  कपूर  डाकघर  में  गवन

 2592.  st  नागपाल  fags  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  सरकार  का  ध्यान  जिला  सहारनपुर  की  देवबन्द  तहसील  में  पटियाला

 पुर  डाकघर  के  कर्मचारियों  और  अधिकारियों  द्वारा  1970  से  1978  की  अवधि  के  दौरान  बचत

 बेक  खाते  में  जमा  कराए  गए  लाखों  रुपये  के  गबन  की  घटना  की  भर  दिलाया  गया  है  जिसके

 लिये  पनियाली  डाकपाल  की  सेजा  दी  गई  थी  और  जुर्माना  किया  गया  था
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 जमाकर्ताओं  द्वार  बचत  बेक  खाते  में  जमा  कराई  afar  को  वापस  मांगने  के  बा

 उस  राशि  की  अदायगी  न  किए  आने  के  क्या  कारण

 कर्मचारियों  दारा
 अब  तक  बचत

 पटियाला  का सिम पुर  डाकघर  के  अधिका  रियों

 बेक  खाते  के  कितने  पासबुक  एकत्र  किये  गये  हैं  और  जमाकंत  fat  को  श्रमी  कितनी  राशि  की

 mara  की  जानी  घर

 जमाकर्ताओं  के  हितों  की  जितनी  अवधि  के  सम्बन्ध  में  उपेक्षा  की  जायेगी  भर

 सरकार  हारा  उनकी  देय  राशियों  की  अदायगी  कंब  सके  की  जायेगीं  ?

 संधार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wo  एन०  :  1974-78  के  दौरान

 सहारनपुर  जिले  में  पनिया लीं  कासीमपुर  डाकघर  के  अतिरिक्त  विभागीय  शाखा  पोस्टमास्टर

 श्री  हुरी  राज  द्वारा  डाकघर  बचत  बैक  में  की  गई  2,3  5,334.  90  रुपये  को  धोखाधड़ी  का  पता

 चला  था  ।  श्री  हरी  राज  के  खिलाफ़  मुकदमा  चलाया  गया  था  शौर  न्यायलय  ढारा  उसे  दोषी

 पाया  गया  |

 से  विभागीय  लॉच  के  दौरान  46  पासबुक ों  को  इकट्ठा  किया  गया  था  ।  15

 दावों  का  निपटान  कर  दिया  गया  है  ।  शेष  दावों  की  अभी  छानबीन  की  जा  रही  है  ।

 भारत  में  सालिसिटर  फर्मों  का  कार्यकरण

 2593.  श्री  उत्तम  राठौर :  क्या  ara  धौर  कंपनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 (*)  बया  यह  सच  है  कि
 भारत  के  प्रेसिडेसी  नगरों  में  कुछ  सालिसिटर  फर्म  काम  कर

 रही

 सर्दी  तो  उनकी  संख्या  क्या

 क्या  वर्तमान  विधि  में  सालिसिटर  प्रणाली  की  अनुज्ञा

 यदि  तो  सालिसिटर-फर्मों  के
 काय किरण

 फा  औचित्य  क्या  और

 (&)  यदि  तो  सालिसिटर  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाए हैं  ?

 vara  और  कंपनी  कार्य  मंत्री fst  जगन्नाथ  :  अधिवक्ता

 1961  अधिवक्ता  1976  (1976  का  अधिनियम  107)

 संशोधन  किए  जाने  के  पश्चात्‌  1-1-1977  से  कोई  भी  aifterz  देश  के  न्यायलयों  में  विधि

 व्यवसाय  करने  के  लिए  हकदार  नहीं  अधिवक्ता  1961  की  29

 के  अधीन  स्थितियों  का  केवल  एक  अति  अधिवक्ता  ही  विधि  व्यवसाय  करने  का  हकदार
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 ह  फिर  भी  भारतीय  विधिज्ञ  परिषद  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  कुछ  भूतपूर्व  सा लिस्टर  अधिवक्ता
 बन  जाने  पर  अपने  को  सा लिस्टर  ate  अधिवक्ता  के  रूप  में  प्रगट  करत ेहैं  |

 ऐसे  gage  सा लि स्टारों  की
 संख्या

 का  पता  नहीं  लगाया  जा  सका  है  जो  अपने  को

 सालिसिटरों  और  अधिवक्ताओं  के  रूप  में  प्रगट  करते  हैं  ।

 नही ं।

 प्रशन  ही  नवदीं  उठता  |

 जेसा  कि  1961  की  धारा  35  और  36  में  परिकल्पित

 यह  pia  राज्य  विधिज्ञ  परिषदों  और  भारतीय  विधिज्ञ  परिषद  का  जो  निगमित  निकाय  कि

 वे  इस  प्रकार  के  वृत्तिक  आचार  के  लिए  अनुशासनिक  कार्रवाई  करे  |

 सोलर  सल  को  कीमत  में  गिरावट

 2594,  श्री  एन ०  के०  दोज वल कर  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बयाने  की  Har  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  डा०  रीनट्राडं  ढाल बग  संहित  प्रजनन

 fant  ने  यह  भविष्यवाणी  की  हैं  कि  1985  तक  *सोलर  सेलਂ  को  कीमत  घटकर  5  खाली  रह

 जाएगी  भर  क्या  यंह  सच  है  कि  वैज्ञानिकों  ने  यह  भविष्यवाणी  की  है  कि  उक्त  अवधि  के  समाप्त

 होने  से  पुर्व  सोलर  सेलों  के  माध्यम  से  यह  सौर  ऊर्जा  का  मुख्य  स्त्रोत  होगी

 यदि  gt,  तो  क्या  सरकार  का  विश्वास  सौर  ऊर्जा  का  उपयोग  करने  हेतु  तत्काल

 कदम  उठाने  का  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  1985  तक  सौर  सेलों  का  मुल्य  प्रति  पीक

 वट  rat  तक  आ  जाने  के  लिए  कुछ  वैज्ञानिकों  और  संगठनों  द्वारा  जो  भविष्यवाणी  की

 गई  सरकार  को  उसके  बारे  में  जानकारी  है  ऊर्जा  की  आवश्कताओं  को  पूरा  करने  के  लिए

 सौर  सैलों  का  प्रयोग  कहाँ  तक  किया  जा  सकेगा  यह  प्रौद्योगिकी  के  विकास  भर  बड़े  पैमानें

 पर  इनके  उत्पादन  से  आने  वाली  वास्तविक  लागत  पर  निरभर  करेगा  ।  सौर  ऊर्जा  के  प्रयोग  के  कई

 गौर  भी  तरीके  हैं  त्रिदोष  रूप  से  तापीय  और  शुष्क-करण  के  लिए  इसका  प्रयोग  किया  जा

 सकता  है  ।

 सौर  mat  के  उपयोग  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  पहले  ही  कई  उपाय  किए  हैं

 1985  तक  एक  मेगावाट  प्रति  ag  क्षमता  वाले  सैल  और  माइयूलज  का  निर्माण  करने  के  लिये

 सरकार  एक  कार्यक्रम  चला  रही है
 ।  जल  टी०  वी०  और  रेडियो  के

 लिए  सौर

 सैलों  का  इस्तेमाल  अभी  क्षेत्रीय  परीक्षण  के  रूप  में  किया  जा  रहा  सोर  जल  सौर

 कर्जा  के  शुष्क  भर  खाना  पकाने  जेसे  अन्य  तापीय  साधनों  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।

 बिना  तथा  रोजगारों  सम्बन्धी  घोटाला

 2595.  श्री  एन०  रामगोपाल  रेडडी

 शी  यादव  क्या  श्रम  ata  मंत्री  यद  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 64



 हों  के  लिखित  उत्तर 24  1904

 a

 क्या  यह  सच  है  ऐसी  अनेक  व्यक्ति  हैं  जो  विदेशों  में  वीसा  और  रोजगार

 प्राप्त  करने  में  गिरोह  चला  रहे

 क्या  यह  मो  सच  है  कि  ऐसी  एजेंसियों/कार्मिकों  ने  विदेशों  में  रोजगार  दिलवाने  में

 अनेक  गरीब  व्यक्तियों  को  धोखा  दिया

 सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  गिरोह  वालों/कारमिकों  का  पता

 लगाया  कौर

 क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  मामले  में  कोई  कार्यवाही  को

 :  (=)  तथा  कुछ  रिपोर्ट

 प्राप्त हो  गई  हैं  ।

 तथा  सुचना  एकत्र  को  जा  रही  है  ।

 सभो  समुदायों  और  धर्मा  के  लिए  एक-समान  सिविल  संहिता

 2596.  डा०  कृपा  सिन्धु  मोई  :  क्या  न्याय  झोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  को

 करेंगे  कि

 क्या  सावंदेशिक  are  प्रतिनिधि  सभा  ने  सभी  समुदायों  और  धर्मों  के  लोगों  के  लिए

 एक-समान  सिविल  संहिता  बनाए  जाने  की  मांग  की  है

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ate

 सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  विधान  क्र  तक  बनाने  का  है  ?

 fafa,  vara  और  कम्पनी  काय  मंत्रो  जगन्नाथ  :  सरकार  को  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 और  एक-समान  सिविल  संहिता  अधिनियमित  करने  के  लिए  अल्पसंख्यक

 समुदायों  की  स्विस  विधि  में  qfzaqa  करना  होगा  ।  सरकार  की  नीति  अल्पसंख्यक  समुदाय  की

 स्विस  विधि  में  तब  तक  कोई  परिवहन  न  करने  की  रही  है  जब  तक  कि  उसके  लिए  स्वयं  वही

 समुदाय  पहल  न  करे

 विद्युत  उत्पादन  के  लिए  परिव्यय

 2597.  प्रो०  पी०  ज  कुरियन :  क्या  जी  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  छड़ी  पंचवर्षीय  योजना  को  दोष  अवधि  के

 दौरान  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  परिव्यय  में  कटौती  को

 यदि  तो  कितनी  कटौती  की  गई  और
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 लिखित बना

 विद्युत  उत्पादन  के  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  संवर्ग  में  देश  में  तापीय  और  पन-बिजली

 परियोजनाओं  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पढ़ने  को  सम्भावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  fag):  से  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  में  विद्युत  क्षेत्र
 के  लिए  19,265  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रावधान  रखा  गया

 1979-80  में  योजना  पर  विचार-विमश  के  दौरान  परियोजना  प्राधिकारियों  द्वारा  सुचित  किए

 लागत  अनुमानों  और  अपेक्षित  निधियों  के  प्राकार  पर  इस  परिव्यय  का  प्रावधान  किया  गया  था

 इस  प्रावधान  में  अन्य  चल  रही  स्कीमें  और  कुछ  नई  परियोजनाएं  भी  सम्मिलित  हैं  जिनसे  छठी

 योजना  के  बाद  लाभ  प्राप्त  होगा  |  छठी  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  बाद  विद्युत  परियोजनाओं

 की  लागत  में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है  ।  योजना  निधियों  में  इसके  अनुरूप  प्रावधान  रखना

 सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।  योजना  के  पहले  चार  वर्षों  में  विद्युत  सेक्टर  में  परिव्यय  और  उनका

 विद्युत  उत्पादन  का  कार्यक्रम  दिए  अनुसार  है  :---

 ay  कुल  बिद्युत  aaa  विद्युत  उत्पादन  के  लिए

 योजना  आबंटन

 o)

 en  a  ह  ह
 | ह  थ  |

 कनात ae  य  oo

 19265.00  11852.00

 1980-8 1  2800.88  1640.61

 1981-82  3322.09  2034.12

 1982-83  3894.60  2501.46

 CARNE
 1983-84  4  649.5  IU.  22

 4  वर्षों  का  जोड़  14662.66  9275.41

 ae  ay  SE  EE  wy  कान

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  19666  मेगावाट  क्षमता  की  बढ़ोतरी  करने  की  परिकल्पना

 की  गई  है  ।  छठी  योजना  के  दौरान  उत्पादन  क्षमता  में  14,000  मेगावाट  की  agate  होने  की

 सम्भावना  है  |

 उद्योगों  में  हड़तालों  को  लगातार  वृद्ध

 2508,  थी  मोती  argo  ate  चौधरी  :

 att  arg  साहिब  परूलेकर  :

 eft  रवीन्द्र  वर्मा  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ™
 क्या  याद  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  उद्योगों  में  हड़ताल  की

 घटनाओं
 में  लगातार

 वृद्धि  हुई

 यदि  gi,  तो  इस  सम्बन्ध  में  पूरा  ब्यौरा  क्या  और
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 __  नभ

 इन  हड़तालों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  को  ब्यौरा  क्या  है

 तथा  उसके  क्या  परिणाम  रहे  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  wet  धर्म  :  और  नहीं  ।

 गत
 तीन  वर्षों  के  दौरान  हड़तालों  की  संख्या  में  निम्नानुसार  वर्षानुवष  कमी  हुई है

 aq  दया
 हड़  तालों  ne

 1980  2,501

 1981  2,245

 198  कैं  1,/J1

 शय्म  ब्युरो  में  18-2-83  तक  प्राप्त  सुचना  पर  आधारित  |

 सरकार  देश  में  औद्योगिक  सम्बन्ध  स्थिति  पर  निरन्तर  नजर  रख  रही  केन्द्र

 तथा  राज्यों  दोनों  में  औद्योगिक  संबंध  तंत्र  निवारित  संसाधन  न्यायनिर्णयन  तथा

 विवाचन  के  माध्यम  जैसा  कि  ada  सांविधिक  staal  तथा  स्वेच्छिक  व्यवस्थाओं  के

 अंतगर्त  भनिवायं  काम बन्दियों  तथा  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  में  कमी  करने  के  लिए  प्रयास  करते

 रहते  हैं  ।

 न्यायालय  शुल्क  खत्म  करने  के  लिए  राज्यों  को  निदेश

 2599.  शी  चन्द्रपाल  तोलानी  :  कया
 न्याय  site  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  सरकार  का  विचार  आम  आदमी  को  सस्ता  और  शीघ्र  न्याय  दिलाने  के  लिए

 न्यायालय  शुल्क  खत्म  करने  का

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  जारी  किए

 ate

 राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 न्याय  मोर  कम्पनी  काय  संचालक  में  उप-मंत्री  गुलाम  नबी  :

 से  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  को  सूची  2  की  प्रविष्टि  3  के  अनुसार  न्यायालय

 फीस  न्यायालय  को  राज्य  का  विषय  है  और  वह  राज्य  सरकार  की

 करता  में  आता  है  ।  संघ  राज्य क्षेत्रों  में  न्यायालय  फीस  साधारणतया  पड़ोसी  राज्यों  में  प्रचलित

 दर  संरचना  के  समान  होती  है  ।

 198।  में  इस  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  संसद  सदस्य  परामशं  समिति  ने  अपनी  T-

 समिति  की  सिफारिशों  के  आघार  पर  न्यायालय  फोन  को  पूर्णतया  समाप्त  करने  की  सिफारिश  की

 थी  ।  बहु
 सिफारिश

 1982  में  प्रावश्यक  कार्रवाई  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  को  भेज
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 दी  गई  ।  इलके  पश्चात्‌  इस  पर  1982  में  हुए  विधि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  विचार-विमश॑

 किया  गया  ।  सम्मेलन  का  विचार  था  कि  वित्तीय  मजदूरी  के  कारण  न्यायालय  फीस  के

 करण  के  न  कि  इसको  समाप्त  करने  के  लिए  उपाय  किया  जाना  चाहिए  ।  सम्मेलन  ने

 न्यायालय  फीस  के  सुव्यवस्थीकरण  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  और  विधि  मंत्रियों  के  भ्रामक

 सम्मेलन  में  विचार  करने  के  लिए  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  पांच

 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिमी  बंगाल  के  विधि  मंत्रियों  को  एक  समिति  का  भी

 गठन  किया  ।  न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्री  इस  समय  समिति  के  संयोजक  हैं  ।

 यह  विषय  समिति  के  विचाराधीन  है  ।

 राज्यों  में  बे  रोजगार  व्यक्ति

 2600.  श्रीमती  उषा  प्रकाश  क्या  श्रम  और  पूर्वी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  से  बेरोजगार
 wee  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  से  बेरोजगार

 व्यक्तियों  के  आंकड़े  एकत्र  किए

 यदि  तो  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  राज्यवार  प्रतिशतता  क्या  दि  भोर

 बेरोजगारी  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  धर्म  :  हां  ।

 उपलब्ध  सूचना  विवरण-एक  में  दी  गई  है  ।

 (7)  छठी  योजना  का  एक  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  निर्धनता  और  बेरोजगारी  के  विस्तार  में

 उत्तरोत्तर  कमी  लाना  है  ।  योजना  के  अंग  के  रूप  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  कई  कायक मों  मैं

 रोजगार  की  बहुत  बड़ी  संभाव्यता  है  ।  इनमें  से  कुछ  विवरण-दो  में  सूचीबद्ध  किए  गए  हैं  ।

 विवरण-एक

 राष्ट्रीय  नमूना  दौर  (1977-78)  द्वारा  प्रकट  5  ओर  इससे  कपूर

 की  जनसंख्या  की  तुलना  में
 बेरोजगार  व्यक्तियों

 को  राज्य-वार  प्रतिदातता एं

 क्रमांक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  5  बल  और  इससे  ऊपर  को  जनसंख्या

 की  तुलना  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  को

 संख्या  की  प्रतिशतता

 1

 आन्ध्र  प्रदेश  2.42

 2  असम  0.84
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 वि

 2

 3.  बिहार  1.21

 गुजरात  0.96

 रियाणा  2.76 gt

 हिमाचल  प्रदेश  0.94

 wey व  कश्मीर  1.17

 हरे हर  के ea  उपकरण  1.84

 be is  |
 ser

 8.48

 मध्य  प्रदेश  0.32

 11  महाराष्ट्र  1.71

 12  मणिपुर  0.47

 13  मेघालय  0.30

 14  नागालैण्ड  लिन

 15  उड़ीसा  1.41

 16  पंजाब  1.54

 17  राजस्थान  0.89

 18  पगारा गइ  3.04

 19  earਂ  च्  1.87

 उत्तर  प्रदेश  0.95

 21  पश्चिम  बंगाल  3.40

 22  ह  मेद अरुणाचल  प्रदेश

 23  चंडीगढ़  2.54

 24  दिल्ली  4.05

 25  गोवा  दमन  व  दीव  3-12

 26  पांडिचेरी  6.75

 अखिल  भारत  1.94
 heme

 नोट  अण्डमान  तथा  निकोबार  लक्षद्वीप  तथा  दादर  एवं  नागर  हवेली  कौर

 मिजोरम  तथा  नागालैण्ड  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  बौर  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  को  सर्वेक्षण  के  अंतगर्त

 “  नहीं  लाया  गया  था ।

 भैनतगण्य
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 विवरण-दो

 छठी  पंचवर्षीय  यो  जना  में  रोजगार  सुजन  के  लिए  अपनाए  जा  रहे  कार्यक्रम  तथा  नीतियां

 1  कुषि  तथा  सम्बन्ध  क्षेत्रों  में  विशाल  सिचाई  कार्यक्रमों  सिंचाई  के  उच्च  संघटकों

 सुधार  किए  हुए  कुकी  संबंधी  इन्पुट  आदि  को  विशेषकर  छोटे  किसानों  को

 उपलब्घ  कराने  के  माध्यम से
 ill

 रोजगार  अवसरों  का  सपना  ।  .

 देश  में  सभी  ब्लाकों  के  लिए  एकीभूत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  विस्तार  ।  ag

 पहले  किया  जा  चुका  है  ।  इस  कार्यक्रम  से  1980-85  की  अवधि  के  दौरान  लगभग

 1.5  करोड़  परिवारों  को  लाम  पहुंचेगा  ate  उन्हें  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाया

 जा  सकेगा  |

 छठी  TIATAT.  अवधि  के  दौरान  हेरी  विकास  परियोजना  से

 लगभग  80  लाख  मूल  रूप  से  दुग्ध  उत्पादन  पर  आधारित  परिवारों  को  लाभ

 पहुंचने  की  संभावना  है  ।  प्रत्य  डेरी  विकास  योजनाओं  से  50  लाख  अतिरिक्त

 परिवारों  को  मी  लाभ  पहुंचेगा  ।

 4.  मत्स्य-पालन  का  विकास  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  आर०  Fo  देश  के  सभी  ब्लाकों  में

 लागू  होता  है  तथा  इससे  विशेषकर  मर्दे  क़षि  मौसम  में  मजदूरी  रोजगार  प्राप्त

 होगा  ।  इस  कार्यक्रम  से  प्रतिवर्ष  रोजगार  के  लगभग  30  से  40  करोड़

 दिनों  का  सुजन  होगा  |

 लघु  खादी  तथा  ग्राम  उद्योग  वाले  क्षेत्रों  जो  कुकी  के  अतिरिक़्त  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंसबसे  अधिक  ard  उपलब्ध  कराते  वाले  क्षेत्रों  क ेलिए  योजना  विनीत

 योजन  को  बढ़ाया  गया  है  ।  योजना  अवधि  के  दौरान  अतिरिक्त  90  व्य  पतियों

 को  सेरी कल्चर  आदि  सहित  खादी  और  ग्राम  लघु  उद्योगों  के

 विकास  संबंधी  सहायता  कार्यक्रमों  से  लाभ  पहुंचने  की  संभावना  है  ।

 न्यूनतम
 आवश्कता  कार्यक्रमों  के  विभिन्न  संघटकों  के  निर्माण  उद्योगों  में  काफी

 रोजगार  सुजीत  होने  की  संभावना  है  और  इस  कार्यक्रम  द्वारा  इन्फ्रास्ट्रक्चर  तथा

 समाज  सेवाओं  के  विस्तार  से  भी  पर्याप्त  अप्रत्यक्ष  रोजगार  का  सूजन  होंगा
 ।

 ट्राइसेम  प्रत्येक  वर्ष  ग्रामीण  युवकों  को  प्रशिक्षित  करेगा  जिससे  वे

 रोजगार  प्राप्त  कर  सके  तथा  इन  व्यक्तिओं  को  अपने  उद्योग  घंटे  स्थापित  करने

 सहायता  प्रदान  करेगा  ।  अनेक  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  विशेष

 रोजगार  स्कीमों  को  और  gag  तथा  विस्तारित  किया  जाएगा  ।

 पर्यावरण  गंदी  वस्तुओं  का  पेड़  गरीब  लोगों  के  लिए
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 मकान  बनाने  आदि  जसे  कार्यों  से  बेरोजगार  बाहरी  गरीबों  की  आय  बढ़ाने  मैं

 सहायता  मिलेगी  ।

 1  0  योजना  का  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  जनशक्ति  आयोजन  तथा  रोजगार  सूजन
 के  बारे

 में  श्नपनाई  जा  रही  विकेन्ट्रीकृत  नीति  है  ।  देवा  के  अधिकांश  जिलों  में  स्थापित  किए

 गए  जिला  जनशक्ति  eater  था  रोजगार  सुजन  परिषदें  उन  जिलों  में  स्थानीय

 स्रोतों  के  बेमानी  उपयोग  पर  आधारित  रोजगार  सृजन  के  नीतियां  तथा  योजनाएं

 बनाएगी  ।  परिषदों  की  उपयुक्त  व्यवसायिक  समधन  दिया  जा  रहा  है  और  जिला

 wat  जिला  उद्योग  जिला  कृषि  लीड  बैंकों  तथा

 अन्यों  द्वारा  उनके  कार्य  में  सक्रिय  रूप  से  सहायता  दी  जाएगी  ।

 11  नियोजित ों  के  लिए  नया  व्यवहार  छठी  योजना  की  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  विशेषता

 यह  नीति  संबंधी  उपायों  का  एक  हैं  frat  अलग-अनन  व्यक्तियों

 तथा  व्यक्तियों  के  मुद्दों  के  रोजगार  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  मार्गदर्शन  ऋण

 विपणन  तथा  अन्य  उपाय  शामिल  हैं  ।

 agar  असिक

 2601.  श्री  की ०  नरसिम्हा  रेड्डी  ।  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 afi उन  व्यक्तियों  को  कया  दण्ड  दिया  गया  eis  न्होंने  राज्यों  में
 बंधुआ  मजदूरों  को

 बंधक  बनाकर  रखा  भर

 (a)  क्या  सरकार  के  प्रयासों  में  बेहतर  सफलता  प्राप्त  करने  के  लिए  कानून  में  कोई

 परिवर्तन  करने  का  विचार  है  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धर्म  :  राज्य  सरकारों  से

 प्राप्त  नवीनतम  सुचना  के  अनुसार  बंघित  श्रम  पद्धति  1976  के  आधीन

 agar  श्रमिक  रखने  वालों
 के  विरुद्ध  5254  मामले  पंजीकरण  किए  गए  अब  तक  631  सामलों

 में  सजा  हुई  और  158)  मामलों  में  व्यक्तिओं  को  बरी  गया  तथा  शेष  मामले  न्यायलयों  में

 या  तो  सुनवाई  हेतु  लंबित  पड़े  हैं  या  उनकी  जांच-पड़ताल  अभी  चल  रही  है  ।  दोषी  पक्षकारों  से

 जुर्माने  के  रूप  में  1,07,455  रुपये  को  राशि  वसूल  की  गई  है  ।

 बाधित  श्रम  पद्धित  1976  में  कोई  संशोधन  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दिक्षित  बेरोजगारों  को  संख्या

 2602.  श्री  जयपाल  fag  कश्यप  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे
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 हि

 देश  मे  इस  समय
 जुनियर  हाई  हाई  इं  स्नातकोत्तर  तथा

 विधि  स्नातक  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  कितनी  और

 (8)  उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिल  गया  है  और  कितने  रोजगार  के  लिए
 प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ?

 am  झोर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धम  तथा  उपलब्ध

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 1980  के  प्रारम्भ  में  जन  शक्ति  जो  आर्थिक  रूप  से  सक्रिय  और  बे  रोजगार

 के  स्टाक  के  अनुमान  |

 (aamizt

 विवरण  जनशक्ति  का  ध्वानिक  ST  बेरोजगार  व्यक्ति

 स्टाक  से  सक्रिय

 जन  संख्या

 1  2  3  4

 न  क  अ  य  ल  ल  य  तक  निधि

 मेट्रिकुलेट्स  /  दायर
 सैकण्डरी

 पास  266  50.5  16256.8  2462.9

 स्नातक  और  इससे  ऊपर

 जिनमें  डिप्लोमा  घिरी

 हामिल  हैं  ।  8110.3  6402.7  1009.1

 कुल  शिक्षित
 :

 34760.8  226  59.5  3472.0
 ee

 नोट  :--1.  छठी  पंचवर्षीय  योजना  दस्तावेज  का  अनुबन्ध  13.9.

 2.  कालम
 3

 में  दिए  आंकड़ों  में
 रोजगार

 में  लगे  ओर  बेरोजगार  व्यक्ति  शामिल  हैं  ।

 फ्रांस  की  फर्म  के  साथ  सहयोग  से  कृमिनाशक  ओषधियों  का  निर्माण

 2603.  को  रवीन्द्र  वर्मा  ;  क्या  wart  सनौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्य  सरकार  ने  जो  एक  प्रत्येक
 प्रभावशाली  क्ृमिनाशी  औषधि  के
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 ऋ  क

 निर्माण  के  लिए  फ्रांस  की  एक  फर्म  द्वारा  अपनी  प्रौद्योगिकी  और  जानकारी  निःशुल्क  अन्तरित  करने

 को  पेशकश  को  स्वीकर  कर  लिया  है

 यदि  at,  तो  इसके  लिए  किसी  स्थान  का  चयन  किया  गया  है

 क्या  इसकी  स्थापना  सरकारी  क्षेत्र  अथवा  गर  सरकारी  क्षेत्र  में  की  भर

 इसकी  अनुमानित  निर्माण  की  मात्रा  और  चालू  करने  की  तिथि

 कया  होगी
 ?

 रसायन  ate  gate  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  चल  :
 से  (=)  सरकार

 को  डेकामेप्रिन  (Sfra)  के  निर्माण  के  लिए  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  दो  फर्मों  से  औद्योगिक  लाइसेंस

 हेतु  आवेदन
 पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  जिनके  लिए  फ्रांस  की  एक  फर्म  द्वारा  जानकारी  कराई

 जायेगी  ।  लाइसेंस  देने  के  लिए  आवेदन  पत्र  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 डाक  जोवन  ate  पालिसियों  पर  बोनस  को  वर  बढ़ाना

 2604.  श्री  भनादिचरण  दास  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्लिप  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  का  ढाक  जीवन  बीमा  पालिसियों  पर  बोनस  की  दर  बढ़ाने  का

 प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  से  ote  डाक  जीवन  बीमा  पालिसियों  पर  बोनस  किस  दर  से

 बढ़ाने  का  भोर

 इस  मामले  में  दिए  गए  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  |

 जेसा  कि  21-1-83  को  बताया  गया  इस  बारे  में  पहले  ही  निर्णय  ले  लिया  गया  था

 जिसका  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  |

 विवरण

 Lava,  1978  से  31  ard,  1981  की  अवधि  के  लिए  डाकघर  बीमा  निधि  की

 देयताओं  का  वास्तविक  मूल्यांकन  करने  के  परिणाम  स्वरूप  डाक  जोवन  बीमा  पालिसी वा रियों  की

 डाक  तार  बोर्डे  के  दिनांक  21-1-1983  की  अधिसूचना  संख्या  29-1-82  एल०  ako  में  निम्न

 दरों  पर  बोनस  दिया  गया  था

 एक  :  आजीवन  बीमा  पालिसियां--प्रतिवर्षे  बीमित  राशि  पर

 44/-
 AAT

 हद  प्रति  हजार  ।
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 दो  :  बंदोबस्त  बीमा  aifafaat—s faa  बीमित  राशि  पर

 35/-  रु०  प्रति  हजार  |

 31  1975  से  31  1978  तक  की  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  मुल्यांकन  पर

 दिनांक  20-12-1979  को  अधिसूचना  संख्या  29-  भाई  में
 घोषित

 तोनस  की  दरों

 से  उपयु क्त  दरें  अधिक  हैं  ।  ये  दरें  इस  प्रकार  हैं

 एक  :  प्रा जीवन  बीमा  पालिसियां--बीमित  राशि  पर  प्रतिवर्ष

 40/-  रु०  प्रति  हजार ।

 दो  बंदोबस्त  बोला  पालिसियां--बीमित  राशि  पर  प्रतिवर्ष

 31,/- रु०  प्रति  हजार  |

 चीनी  उद्योग  के  लिए  सजूरी  ब्रोड

 2605.  थ्रो  सत्यनारायण  जटिया  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  को  चीनी  उद्योग  के  श्रमिकों  के  लिए  तृतीय  मजूरी  बोर्ड  के  गठन  के

 बारे  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  द्विपक्षीय  चीनी  समिति  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 तृतीय  मजूरी  बोर्ड  के  सदस्य  कौन-कौन  होंगे  ौर  इसके  निदेश  पद  क्या  होंगे  तथा

 इस  ae  का  कब  तक  गठन  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 अम  घौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  od  :  al  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  फिलहाल  चीनी  उद्योग  के  श्रमिकों  के  लिए  तृतीय  मजूरी  बोड़

 गठित  न  करने  का  frog  लिया है  ।

 मास डा  ओर  विहार  बिजली  घरों  से  हरियाणा  का  हिस्सा

 2606.  भी  चिरंजी  लाल  फार्मा  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हरियाणा  सरकार  ने  अधिक  विद्युत  और  भाखड़ा  और  देहार

 बिजली  घरों  द्वारा  उत्पादित  विद्य,/त  में  इसका  हिस्सा  बढ़ाने  की  मांग  की  है  ताकि  ag  राज्य  में

 बिजली  की  कमी  पर  काबू  पाने  में  सफल हो
 और

 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 pat  dara  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  बेपर  :  और  पंजाब

 कौर  राजस्थान  के  हिस्से  अब  एक  तदर्थ  फार्मूले  के  आधार  पर  विनियमित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 हरियाणा  ag  महसुस  करता  है  कि  उसे  ज्यादा  हिस्सा  मिलना  चाहिए  i  जहाँ  तक  सम्भव  हो  सकता

 हरियाणा  को  उनके  वर्तमान  हिस्सों  से  श्रमिक  सहायता  दी  रही  है  ताकि  ag  विद्युत  की

 कमी  को  पुरा  कर  सके  ।
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 थिएन  बाघ  परियोजना

 2607.  श्री  मूलचन्द  डागा  ।  व्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रावी  नदी  पर  थिलन  बाँध  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 (a)  यदि  तो  उसकी  कुल  कितनी  लागत  है  और  इसकी  जलसंप्रह  क्षमता  क्या  होगी

 तथा  कितने  क्षेत्रफल  की  भूमि  सिंचित  की  जानी  है  और  उससे  और

 कश्मीर  तथा  हरियाणा  का  कितना  क्षेत्र  ति चित  किया  जाना  ओर

 इसके  निर्माण  कायें  के  कब  तक  पुरा  होने  की  संभावना  है  पौर  इसके  निर्माण
 के

 लिए  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  कितनी  धनराशि  दी  जानी  है  ?

 ऊर्जा
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  डोर  :

 1982  में  योजना  आयोग  द्वारा  किए  गए  अनुमोदन  के  अनुसार  अपर  बारी

 दोराब  नहर  सहित  थीन  बांध  की  स्कीम  की  लागत  263.16  करोड़  ष्प्ये  है  (1977  के  eal

 के  स्तर  पर  ।  इस  बांध  में  1.90  मिलियन  एकड़  फुट  (2343.61  fro  क्यूबिक  ayez)

 की  जल  संग्रह  क्षमता  की  व्यवस्था  है  ।  इस  परियोजना  से  3.49  लाख  हैक्टेयर  तक  रूमी  की

 सिचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  होंगी  ||

 परियोजना  रिपोर्ट  के  परियोजना  के  सात  वर्षों  को  अवधि  में  चालू  होने  की

 भावा  है  ।  परियोजना  का  निर्माण  भर  वित्त  पोषण  पंजाब  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा  हैं

 मह  कायें  योजना  आयोग  द्वारा  दिए  गए  अनुमोदन  में  रखो  गई  दवातों  के  अनुसार  इस  परियोजना  से

 facia  के  भाग  के  बारे  में  संबंधित  राज्यों  के  अधिकारों  को  बिना  किसी  पूर्वाग्रह  के  किया  जा

 रहा है  ।

 डाक  भोर  तार  विभाग  के  सेविंग  बेक  के  mvatfzal  के  लिए  सुविधाएं

 2608.  श्री  nage  fag  चौधरी  ।  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  डॉक  और  तार  विभाग  के  सेविंग  बेक  सफलतापृ्वेक  काम  कर  रहे  हैं  और

 सरकार  इस  विभाग  को
 वाणिज्यिक

 संगठन  मानती

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  वाणिज्यिक  संगठन  के  ada  रियों  को  उपलब्ध  सभों

 सुविधाएं
 इस  विभाग  के

 कर्मचारियों
 को  थी  दी

 क्या  डाक  तथा  तार  विभाग  को  विचार  आवासीय  सुविधाएं  कम  से  कम  उन

 कर्मचारियों  को  देने  का  है  जिनकी  प्राथमिकता  तिथि  अन्य  सरकारी  कामना  रियों  के
 मामले

 में  पहले

 से  ही  भ  चुको  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 15.0
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 संचार  मंचालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  डाक-तार  विभाग  में

 बचत  TH  सफलतापूर्वक  कार्य  कर  रहा  है  ।  परन्तु  इसे  एक  अलग  वाणिज्यिक  संगठन  नहीं  माना

 जाता है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (a)  इस  उद्देश्य  के  लिए  बचत  बेक  में  कार्य  करने  वाले  क्यारियों  को  डाक-तार  विभाग

 के  सभी  अन्य  कर्मचारियों  के  समान  समझा  जाता  है  ।

 (५)  oe  ही  नहीं  उठता  |

 डाक  तथा  तार  विभागों  का  विभाजन

 2609,  श्री  नारायण  थोल े:

 प्रो०  नारायण  चन्द  परिदर :

 भी  जितेन्द्र  क्या  संचार  मंत्री  यह  ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरीन  समिति  ने  ढाक  व  तार  सेवा  की  क्षमता  में  सुधार  लागे  हेतु  डाक  व  तार

 विभाग  को  अलग-ध्रलग  विभागों  में  तीन  शाखाओं  में  बांटने  की  सिफारिश  की  भोर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  का  क्या  निर्णय  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संती  वी०  जून  हां  ।

 aa  सिफारिशों  के  साथ  यह  सिफारि दा  अमी  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 सानों  में  कोयले  का  भण्डार

 2610,  श्री  रवीन्द्र  वर्मा

 श्री  बापू  साहिब  परुलेकर

 श्री  सोती  साई  करार  चौधरी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1982  में  कोयला  खानों  में  कोयले
 का  पर्याप्त  भण्डार  जमा  हो

 गया

 यदि  तो  इस  अवधि  में  विभिन्न  कोयला  खानों  में  कोयले  का  कुल  कितना  भण्डार

 जमा  हो  गया  और

 क्या  कोयले  के  भण्डार  का  जमा  होने  का  कारण  रेल  वेतन  उपलब्ध  न  होना  था  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 wort
 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  faa  में  राउ  q  मंत्री  दलबीर  :  और

 1982  के  अन्त  में  कोल  इण्डिया  fo  में  कोयले  का  खान-मुलाना  स्टाक

 18.9  मि०ट०  और  पूरे  भारत  में  19.7  मि०  टन  था  ।
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 स्टाक  जमा  होने  के  अनेक  डाल  जैसे--उन  क्षेत्रों  में  उत्पादन  बढ़ना  जहां  विकास

 कायें  चल  रहा  है  और  उपभोक्ताओं  की  मांग  बाद  में  भौति कोक रण  की  वास्तविक  मांग

 अपर्याप्त  होना  और  कुछ  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  वैगन  उपलब्ध  न  होना  ।  भत  यह्  कहना  सही  नहीं है

 कि  कोयले  का  स्टाक  जमा  होने  का  एकमात्र  कारण  रेलवे  वेतन  उपलब्ध  न  होना  था  |

 मगेर  लिले  में  लक्खी  सराय  स्थान  पर  डाकघर  भवन  का  निर्माण

 2611.  श्रीमती  कृष्णा  साही  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुंगेर  जिले  में  लक्खी  सराय  सब-डिवीजन  का  डाकघर  भवन  50  थ  पुराना

 है  और  बड़ी  ही  क्त-बिन्त  स्थिति  में

 क्या  डाक-तार  विभाग  के  पात  वहाँ  टेलीफोन  एक्सचेंज  एवम्‌  अपने  कर्मचारियों  के

 लिए  अपना  कोई  भवन  नहीं

 (a)  क्या  डाक-भवन  में  कमरों  की  केमी  के  कारण  वहां  तार  भेजने  हेतु  टेलीप्रिंटर  प्रणाली

 स्थापित  नहीं  को  जा  रही  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वेतनमान  डाकघर  प्रांगण  में  एक  संयुक्त-भवन

 का  निर्माण  करके  लोगों  को  आधुनिक  संचार  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ao  एन०  :  लक्खी  सराय  डाकघर

 की  इमारत  50  वर्ष  से  अधिक  पुरानी  है  ।  पुरानी  इमारत  होने  के  इसको  हालत  ठीक  नहीं

 है  ।  फिर  इस  इमारत  का  मरम्मत  कार्य  समय-समय  पर  किया  जाता  रहा  है  तथा  पिछला

 मरम्मत  क्रय  1980-81  में  किया

 जी  हां  ।  लक्की  सराय  टेलीफोन  एक्सचेंज  तथा  इसके  तमंचा  रियों  के  लिए  विभागीय

 इमारत  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।  विभागीय  मानकों  के  अनुसार  टेलीप्रिटर  सकी  का  औचित्य  नहीं  पाया

 गया

 साधनों  की  कमी  तथा  मोजूदा  प्रतिबद्धताओं  के  कारण  विमान  इमारत  के  तत्काल

 निर्माण  को  सम्भावनाएं  नहीं  हैं  ।  डाकघर  के  लिए  भूमि  होने  के  कारण  टेलीफोन

 एक्सचेंज  के  लिए  इमारत  उस  सूची  पर  बनाने  की  उम्मीद  नहीं  है  |

 फालतू  पुर्जा  को  कमी  के  कारण  विजाति  पेदा  न  करने  वाले  ताप  बिजली  संयंत्र

 2612.  श्री  हुरो दा  कुमार  गंगवार  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 (=)  क्या  10  1982  के  हिन्दी  दैनिक  नवभारत  टाइम्स  में  छपे  समाचार  के

 फालतू  पुर्जों  की  कमी  के  कारण  ताप  बिजली  संयंत्र  झर
 fae

 बिजली  पैदा  करने  की  स्थिति

 में  नहीं
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 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 यदि  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  हैं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  दौर  सामान्य  टूट-फूट  के  कारण

 अतिरिक्त  gat  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  विद्युत्  केन्द्र  प्राधिकारियों  द्वारा  रखी  गई

 सामान  सुची  पर्याप्त  है  ।  तथापि  जबरन  बन्दियों  के  मामले  में  उपस्कर  के  अत्यघिक  क्षतिग्रस्त  हो

 जाने  के  कारण  विशिष्ट  भ्र ति रिक्त  पुर्जे  था  संघटक  की  अनुपलब्धता  के  परिणामस्वरूप  युनिट  को

 द्ीघ्रतापूर्वेक  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  चालू  करने  में  कभी-कभी  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़ता है

 और  प्रयोग  में  लाए  जा  रहे  आयातित  सेटों  के  लिए  अतिरिक्त  पुर्जों  के  सम्बन्ध

 में  15  करोड़  रुपये  के  इन्शुरेन्स  फालतू  पुर्जों  के  भण्डार  न  हेतु  एक  स्कीम  चालू  है  ।  स्वदेशी  सेटों

 के  लिए  40  करोड़  रुपये  के  इन्शुरेन्स  फालतू  पुर्जो  के  भण्डांरन  हेतु  इसी  प्रकार  को  एक  स्कीम

 बनाने  के  लिए  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  जिसके  लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों  की  सहमति  माँगी

 गई  है  ।

 अतिरिक्त  पुर्जों  के  लिए  समुचित  सामान-सूखो  नियंत्रण  प्रणाली  और  अग्रिम  आयोजना

 बजट  व्यवस्था  करने  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  राज्य  बिजली
 यूटिलिटी

 ज  को  समुचित

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  दे  दिए  गए  हैं  ।  बोड़ें  अपने  विद्युत  केन्द्रों  में  सामान-सुची  नि
 म

 स्कीम  के

 कार्यान्वयन  के  लिए  कारवाई  कर  रहे  हैं  ।

 लघु  क्षेत्र  की  सोडा  ऐश  की  सांग

 2613.  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  रसायन  शौर  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग

 कि

 वर्ष  1982-83  के  लिए  लघु  क्षेत्र  की  सोडा  ऐश  की  अनुमानित  मांग  कितनी

 लंघुक्षेत्र  की  कुल  मांग  में  से  सोडियम  सहकारी

 समितियों  आदि  की  कितनी  मांग  और

 क्या  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  लघु  क्षेत्र  की  सोडा  ऐश  की  मांग

 में  बृद्धि  यदि  तो  कितनी  प्रतिशत  वृद्धि  का  अनुमान  है  ?

 रसायन  धौर  बे्रक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  चन्द्र  ओर

 अकार्बोनिक  रसायनों  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  ने  1982-83  के  लिए  7.30  लाख  टन  सोडा

 ऐश  की  मांग  का  अनुमान  लगाया है
 ।  इस  मांग  के  लघु  क्षेत्र

 के
 उद्योगों  तथा  लघु  उपभोक्ताओं

 सहित  सभी  प्रकार  के  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताएं  शामिल  हैं  ।  सोडियम  अप

 घरेलू  सहकारी  समितियों  आदि  के  लिए  कोई  अलग  अनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 78



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 24  1904

 ee  oe

 1981-82  में  सोडा
 ऐश

 की  कुल  नुमा  मांग  6.80  लाख  टन  थी  ।  औसत

 7  प्रतिशत  की  वृद्धि  के  आधार  पर  1982-83  के  लिए  7.30  लाख  टन  कीं  मांग  का  अनुमान

 लगाया गया  है  ।

 भारतीय  रसायन  उद्योग  में  लागत  प्रतिस्पर्धा  पर  विचार-गो  उठो

 2614.  श्री  orate  टाईटलर :  क्या  रसायन  ate  sate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  हैं  कि  भारतीय  रसायन  निर्माता  एसोसिएशन  द्वारा  नई  दिल्‍ली

 में  आयोजित  की  गई  रसायन  उद्योग  मे  लागत  प्रतिस्पर्धा  पर  विचार  गोष्ठी  में  भाषा

 are  भेषज  संहिता  उद्योग  पर  एक  पत्र  प्रस्तुत  किया  गया

 क्या  विचार  गोष्ठी  में  पढ़े  गए  उस  पत्र  में  यह  gray  लगाया  गया  था  कि  भारत  ने

 मुद्रिका  से  अपनी  कोई  नई  औषधि  बनाई  उसका  महत्व  उनसे  कम  जबकि  यूनिटों  ने  उच्च

 लागत  के  कच्चे  माल  का  उपयोग  भर

 यदि  तो  ओषध  उद्योग  की  क्षमताओं  को  उच्च  उत्पादन  लागत

 कम  रखने  तथा  इस  उद्योग  को  लाभकारी  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  ओर  उवबंरक  मंत्री  बसन्त  :  सरकार  ने  भारतीय

 रसायन  उद्योग  में  लागत  प्रतियोगितात्मकता  के  बारे  में  भारतीय  रसायन  निर्माता  संघ  को  कथित

 गोष्ठी  के  लिए  भेजे  गए  कागजात  देखे  हैं  ।

 उक्त  कागजात  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भगा रोप  भी  लगाया  गया  है  कि  भारत

 पिछले  दो  अथवा  तीन  दशकों  में  fara  बाजार  में  एक  भी  नया  उत्पाद  सफलतापूर्वक  प्रचलित  नहीं

 कर  सका  जब  कि  कुछ  मूलभूत  अविष्कार  हुए  थे  जेसे  हिन्दुस्तान  एंटीबायोटिक्स  लिमिटेड  का

 हेमाइसिन  ।  यह  भी  उल्लेख  किया  गया  है  कि  awe  उद्योग  में  बहुत  कम  मूल्य  वृद्धि  हुई  है  जबकि

 गिद्धों  के  उत्पादन  में  लगी  हुई  इकाइयां  अधिक  लागत  बाले  कच्चे  माल  का  प्रयोग  करती

 1.  लाम  प्रवक्ता :

 sites  1979  की  दूसरी  अनुसूची  में  fafase  बल्क  भाषणों  की

 लागत  पर  1?  प्रतिशत  ओर  पहली  अनुसूची  में  निर्दिष्ट  बल्क  ओपषधों  की  लागत  पर  14  प्रतिशत

 के  लाभ  व्यवस्था  की  गई  है  ।
 तक  फासू  मैदानों  का  सम्बन्ध  कारखाने  के  बाहर  की

 लागत  पर  40  प्रतिशत  से  100  प्रतिशत  तक  के  मेकअप  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 सरकार  हारा  निर्धारित  मुल्य  औद्योगिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो  द्वारा  लागतों  की  जांच

 पर  आघारित  हैं  और  उनमें  ग्राम तौर  पर  तीन  वर्ष  के  बाद  संशोधन  किया  जाता  है  ।  जो  इकाईयां

 उत्पादकंता  में  सुघार  कर  सकती  हैं  और  लागत  प्रभावी  उपाय  अपना  सकती  वे  इस  भ्र वधि  के

 दौरान  लाभ  उठा  सकती  हैं  ।
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 असाधारण  रूप  से  मूल्य  परिवर्तन  की  स्थिति  में  सरकार  ने  इन  तीन  वर्षों  की

 प्रवर्ध  क
 दौरान  मूल्यों  में  संद धन  भी  किया  उदाहरणार्थ  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मुल्य  ।

 कम्पनी  की  लाभप्रदता  उसके  सम्पूर्ण  कार्यकलापों  पर  निमार  करती  जिनमें  मुल्य  नियंत्रित
 भाषणों  और

 फामू  लेशनों
 से  गेर-सम्बद्ध  कार्यकलाप  भी  शामिल  हैं  ।

 2.  लागत  को  कम  करने  के  लिए  किए  गए  उपाय

 महत्वपूर्ण  के  उत्पादन  के  लिए  अपेक्षित  23  आयातित  भाषा

 भर्तियों  पर  केवल  25  प्रतिश्त  सीमा  शुल्क  की  रियायती  दर  लागू  है  ।  बत

 सम्बन्धित  बल्क  algal  के  yer  कम  रखे  गए  हूँ  ।

 उद्योग  को  लागत  के  बारे  में  सचेत  रखने  की  दृष्टि  से  भाषा  उद्योग  का  लागत

 लेखा  परीक्षण  किया  जाता  है  ।

 3.  क्षमता  बढ़ाने के  लिए  किए  गए  उपाय

 नए  के  निर्माण  के  लिए  अथवा  नए  एककों  को  व्तेंमान  मोषधों  के

 निर्माण  के  लिए  भौदचोगिक  लाइसेंस  देते  समय  संचालन  की  मितव्ययता  को  भी

 घ्यान  में
 रखा  जाता है

 ।

 सरकार  द्वारा  क्षमता  के  पूर्ण  उपयोग  के  बारे  में  घोषित  नीति  के  अनुसार

 बल्क  arqay  की  क्षमता  पृष्ठांकित  करने  के  बल्क  ओषधियों  के  निर्माण

 के  लिए  क्षमता  में  विस्तार  की  अनुमति  भी  दी  जाती  है  ।

 निर्माताओं  को  कुशल  भर  लागत  प्रभावित  प्रौद्योगिकी  अपनाने  के  लिए  प्रेरि

 फिया  जाता  है  ।

 फॉम-अमिका  के  सेवाओं  को  नियमित  करने  हेतु  विधान

 2615.  थी  गुलाम  रसुल  कोचक
 :

 श्री  बी०  ato  देसाई  :  क्या  श्रम  शोर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 कि ः

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  अंतिम  रूप  से  यह  निर्णय  कर  लिया है
 कि  राज्यों  को

 श्रमिकों  की  ad  cal  के  नियमित  करने  हेतु  विधान  बनाना

 यदि  तो  क्या  एक  समानता  रखने  हेतु  केंन्द्रीय  कृषि  श्रम  कानून  बनाने  का

 पहला  प्रस्ताव  हदूद  कर  दिया  गया

 क्या  यह  सच  भी
 है  कि  केन्द्रीय  विधान  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा

 क्या  प्रस्तावित  विधान  का  तदर्थ  मसौदा  राज्य  सरकारों  तथा  संघ-राज्य  क्षेत्रों  की

 सरकारों  उनकी  टिप्पणियों  हेतु  परिचालित  किया  गया  भोर

 80
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 (=)  यदि  gi,  तो  उनकी  टिप्पणियां  बया हैं
 और  उक्त  fara  के  बारे  में  कोई  अंतिम

 fata  कब  तक  कर  लिए  जाने  की  आशा

 शाम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  और
 हां

 ।

 नहीं  ।

 थौर  (s)  खेतिहर  श्रमिकों  के  लिए  केन्द्रीय  विधान  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 किया  गया  भीर  विधान  के  अंतिम  मसौदे  को  राज्य  सरकारों  तथा  विभिन्न  संबंधित  पक्षों  को

 परिचालित  किया  गया  ।  बाद  इस  मामले  पर  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  में  विचार  विद्या  किया

 परन्तु  भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  व्याप्त  दिशा  की  विविधता  ear  राज्य  श्रम  मंत्रियों  द्वारा

 saad  किए  गए  विभिन्‍न  विचारों  के  कारण  एक-समान  विधान  के  कार्यान्वयन  के  नारे  में  व्यक्त

 को  गई  विभिनन  कठिनाइयों  के  कारण  किसी  निष्कर्ष  पर  नहीं  पहुंच सके  ।  इस  प्रस्ताव  का  गहराई

 से  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  भी  गठित  किया  गया  और  कार्यकारी  दल  में  कोई

 म्तक्य  नहीं  हो  सका  |  अन्त  में  यह  faa  किया  गया  है  कि  खेतिहर  श्रमिकों  की  कारें

 दशाओं  को  नियमित  करने  तथा  उनके  कल्याण  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  उपयुक्त  विधान  राज्य

 सरकारों  द्वारा  स्वयं  बनाये  जाने  चाहिए  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  उवंरंक  संयंत्रों  का  पुनगंठन

 2616.
 थी  प्रशासक  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (*)  क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उकेरा  संयंत्रों  के  पुनर्गठन  को  सरकार  को  कोई  योजना

 कौर

 (a)  यदि  at,  तो  अल्प  अवधि  में  इनको  दूसरी  बार  पुनर्गठन  करने  के  क्या  कारण

 रसायन  कौर  युवक  मंत्री  वित्त  :  और  सरकारी  क्षेत्र  की  उर्वरक

 कम्पनियों  के  कार्यनिष्पादन  में  सुघार  Hea  की  दुष्टि  से  सरकार  कम्पनियों  के  पुनर्गठन  सीमित

 अनेक  प्रस्तावों  की  जांच  कर  रही है  ।

 20  लाख  रुपये  तक  wt  फिल्मों  की  सीधी  बिक्री  ओर  acta

 2617.  थ्री  तारिक  अनवर  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्या  नवें  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  के  अवसर  पर  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  ने

 20  लाख  रुपए  तक  की  फिल्मों  की  सीधी  बिक्री  और
 खरीद

 को  अनुमति  दी

 (a)  यदि  क्या  तो  सरकार  इस  स्थिति  को  स्वीकार  कती  है  कि 20  लाख  रुपए  से

 अधिक  की  फिल्मों  के  सौदों  के  मामले  में  20  लाख  रुपए  का  भुगतान  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम

 के  माध्यम  से  किया  जायेगा  और  शेष  राशि  के  भुगतान  का  हिसाब  रखा
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 यदि  at,  तो  नया  सरकार  का  विचार  फिल्मों  की  बिक्री  और  खरीद  के  सभी  सौदों

 का  काम  निगम  को  सौंपने  का  भर

 यदि  कब
 तके  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  भर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  :

 गैर  सरकारी  भारतीय  पार्टियों  द्वारा  20  लाख  रुपये  तक  की  फीचर  फिल्मों  का  सीमित  संख्या

 मैं  आयात  किए  जाने  के  3  जनवरी  से  17  1983  तक  हुए  नली नवं
 श्रीधर  रिट्रीट  फिल्म

 समारोह  के  दौरान  oe  सीमित  मुक्त  बाजार  लगाया  wat  था  ।

 क्योंकि  राय हटी  और  प्रिन्ट/प्रिन्टीं  की  freq  सीमाशुल्क  को  छोड़े  हावी

 का  समग्र  ger  20  लाख  रुपये  तक  सीमित  इसलिए  राष्ट्रीय  फिल्मे  विकास  निगम  द्वारी

 कई  भुगतान  किए  जाने  का  महीं  है  |

 ()
 site  आयात

 नीति  के  भारत  में  फिल्मों  का  आयात  श्रोत

 जनरल  लाइसेंस  के
 अन् तें गत  सरकार द्वारा  रिलीज  की  गई  विदेशी  मुद्रा  के  आघार  पर  केनल

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  ही  जाता  मदान  पिक्चर  एक्सपो

 एसोसिएशन  आफ  waa  ओर  सोवेक्सपोर्ट  फिल्मस  को  विशेष  प्रबन्धों  के  आधार  पर  भारत  मैं

 फीचर  मों  का  आयात  कराने-की  अनुमति  है  ।  नवें  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  के  दौरान

 सरकारी  भारतीय  पार्टियों  द्वारा  फिल्मों  का  सीमित  भायात  किए  जाने  की  अनुमति  भी

 नीति  की  शिथिल  के  रेंके  प्रेयीगरिमेक  आधार  पर  दी  गई  थी  ।

 कुकिंग  गेस  की  नई  एजेंसियों  का  आवंटन

 2618.  थी
 नरसिंह

 मकवाना
 :

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 :

 (6)  गत  एक  ag  के  कैटरिंग  गेंस  की  कितनी  नई  एजेंसियां  दी  गई  और  प्रत्येक

 एजेंसी  के  पासਂ  कितने  कनेंक्दानों  लिए  नाम  crete

 कुकिंग  गेस  उपभीक्ता्रों
 को

 ta  सिलेंडरों  की  नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  करमें

 हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  और

 ऐसे  मामलों  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  गया  जहां  कुकिंग  गैस  के

 सिलैण्डरों  की  नियमित  सप्लाई  नहीं  की  जाती  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग में
 राज्य  det  गार्गी  दांकर  :  वर्ष

 1980-81  तथा  1981-82  को  योजनाओं
 के

 31  12.1982  यथा  स्थिति के

 अनुसार  कुल  388  एजेंसियां  चालू  की  गईं  ।  इन  चालू  की  गई  एजेंसियों  तथा  विमान

 एजेंसियों  gras  1981-82  के  दौरान  लगभग  10  लाख  गैस  कनेक्शन  दर्ज  किये गयें

 थे  ।  नए  गस  कनेक्शनों  के  लिए  एजेंपिवार  पंजीयन  का  fears  सरकार  द्वारो  नहीं  tat

 जाता है



 24  1904  ब्रूनी  के  लिखित  gar

 a

 खाना  पकाने  की  गैस  के  उपभोक्ताओं  को  सिलेंडरों  की  नियमित  gearg  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  निम्नलिखित  प्रबंध  विद्यमान  हैं  :---

 (1)  सिलेंडरों  के  पूरी  तरह  से  समाप्त  हो  जाने  से  बचने  के  लिए  तेल  कंपनियां

 दिन-प्रतिदिन  के  आधार  पर  डीलरों  कौ  को  गई  सिलेंडरों  की  सप्लाई  को

 बड़े  ध्यान  पुर्वक  देखभाल  करती

 (2)  डीलरों  के  अपनी  डिलीवरी  प्रणाली  में  बुद्धि/सुधार  करने  के  लिए  तैयार

 (3)  डीलरों  को  सिलेंडरों  की  पर्याप्त  स्टाक  की  व्यवस्था  प्रदान

 (4)  जिलों  को
 सिलेंडर  का

 पर्याप्त  भंडार  भर

 (5)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  ब्रितरण  प्रणाली  में  किसी  प्रकार  की  ढील

 तथा  कदाचार  प्रवेश  तो  न  कर  ग्राहक  सेवा  कक्ष  समग्र  वितरण  प्रणाली

 की  निगरानी  भी  करता  है  ॥

 कभी  कभी  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  जो  कारं-संचालनात्मक  कारण  जैसे  कि

 परिवहन  औद्योगिक  सम्बन्ध  बिजली  कठौती  आदि  के  कारण  दोगी  तेल

 कंपनियों  द्वारा  वैकल्पिक  साधनों  से  उपभोक्ताओं  को  रिफिलों  की  नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  प्रबन्धों  की  देखभाल  की  गई  है  ।  संभार-तन्त्र  समस्या यों  के  कारण  उन  क्षेत्रों  में

 जहां  रिफिल  की  सप्लाई  में  अनावश्यक  समय  लगता  यह  निर्णय  गया  है  कि  विद्यमान

 ग्राहकों  थो  इसके  cogs  एक  अतिरिक्त  सिलेंडर  को  सप्लाई  किया  जाए

 राज्यों  में  बिद्युत  कीं  वितरण  के  दौरान  क्षति  तथा  उसे  कम  करने  के  उपाय

 2619.  श्री  गुलज़ार  अहमद  :

 थी  के  ०  लक प्पा  ;  बया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिनन  राज्यों  में  विद्युत  की  वितरण  के  दौरान  होने  वाली  क्षति  क्या

 43)  इस  क्षति  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  कमियां  टूर  करने  के  लिए
 कया

 प्रयास
 किए

 जा  रहे  कोर

 (7)  eat  सरकार  के  विचाराधीन  वितरण  के  दौरान  होने  वाली  क्षति  के  कारणों  at  ate

 कमियों  दूर  करते  तथा  प्रगति  को  निगरानी  रखने  के  लिए  शिखर-स्तरीय  समितियों  को

 नियुक्ति  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चख  शेखर  :  वर्ष  1979-80  के  दौरान

 विद्युत  प्रणालियों  की  समग्र  हानियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  dat  विवर
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 ee

 (ga)  राज्यों  को  निम्नलिखित  सलाह  दी  गई  है

 (1)  दीर्घकालिक  परिप्रेक्ष्य  के  आधार  पर  प्रमुख  दायरों  के  लिए  वितरण

 प्रणालियों  के  विकास  को  कारगर  बनाने  के  लिए  मास्टर  प्लान  तैयार  करें

 क्योंकि  ये  प्रमुख  भार  केन्द्र  हैं  जिनमें  प्रणाली  दानियों  को  कम
 करने

 रक

 काफी  गुंजाइश  है  ।

 (2)  माडल  ध्रष्ययनों  के  भा घार  पर  प्रणाली  सुधार  स्कीमें  तयार  कर  |

 (3)  शट  केपेस्टरों  के  उपयोग  के  विशिष्ट  क्षेत्रों  का  पता  लगाएं  att  इन्हें

 युवक  प्रतिष्ठापित करें  ताकि  विद्युत  au  में  सुधार  हो  सके  are

 परिणामस्वरूप  हानियों  की  कमी  हो  सके  ।

 (4)  ऊर्जा  को  चोरी  को  समाप्त  करने  के  लिए  आकस्मिक  जांच  सहित  प्रशासनिक

 उपायों  are  नियंत्रणों  को  सशक्त  कर  ।

 z}—  att  वितरण  हानियों  को  कम  करना  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  शामिल  किय छ्

 गया  है  जिसकी  घनिष्ठ  मानीटरिंग  की  जा  रही  है  ।

 फिलहाल  शीष  स्तरीय  समिति  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 नहीं है  ।

 विवरण

 वर्ष  1979-80  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  प्रणाली  की  समग्र  हानियों  की  ब्रतिदातता

 दिखाने  वाला  विवरण

 ना
 ~

 क्षत्र  राज्य/राज्य  बिजली  बोड़ें  aq  1979-80 के  दौरान

 विद्युत  प्रणाली  की  समझ्

 हानियां

 2

 उत्तरी  क्षेत्र  हरियाणा  28.14

 हिमाचल  प्रदेश  18.04

 जम्मू  व  कश्मीर  46.02

 पजाब  19.82

 राजस्थान  24.70

 उत्तर  प्रदेश  19.04
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 1  2

 —eee  ”
 16.93

 पश्चिमी  क्षेत्र  1  गुजरात

 2  मध्य  प्रदेश
 22.49

 16.97
 महाराष्ट्र

 पूर्वी  क्षेत्र  बिहार
 18.13

 18.33
 उड़ीसा

 सिक्किम  20.81

 पश्चिम  बंगाल  14.32

 दक्षिण  क्षेत्र  मार  प्रदेश  22.85

 21.07 कर्नाटक

 केरल  16.45

 तमिलनाडु  19.29

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  गर्म  19.23

 मणिपुर  47.24

 मेघालय
 4.32

 नागालैंड  32.42

 धणा
 त्रिपुरा  31.95

 अखिल  भारतीय  (qzifretst)  20.44
 नला

 सागर  विकास  रिंग  का  निपटान

 2620.  थी  के०  लक प्पा  :
 कया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  हाई  में  क्षतिग्रस्त  हुए  जैक-रिंग  सागर  विकास  के  निपटान  के  लिए  क्या  प्रयत्न

 किए  गए

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  टेंडर  आमन्त्रित  किए  गए

 कौर
 कया  सागर  बिकास  को  खरीदने  में  किसी  अंतर्राष्ट्रीय  एजेंसी  ने  रुचि  दिखाई

 यदि  तो  उसके  निपटान  के  लिए  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
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 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  sine  :  और

 सागर  विकास  की  बिक्री  के  लिए  है  जहां  आधार  पर  बोलियां  आमंत्रित  करने  के

 लिए  खुला  टेंडर  जारी  किए  गए  थे  ।

 नही ं।

 (a)  मामला  बीमो  कम्पनी  के  साथ  विचाराधीन  है  ।

 रुग्ण  कुओं  से  तेल  का  उत्पादन  करने  के  लिए  विदेशी  सहयोग

 2621.  st  एच०  एन०  नन्हे  गोड़ा  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  ने  अधिकारियों  ने  देश  में  रगण  और  विशेष  कुआं

 हे  तेल  का  उत्पादन  करने  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  प्रबन्ध  में  के  प्र लाइनर  एण्ड  एसोसिएट्स  के  तेल

 विशेषज्ञों  से  विचार-विमश  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 (a)  क्या  केप लाइनर  एण्ड  एसोसिएट्स  के  तेल  विशेषज्ञों  को  रुग्ण  ओर  faze  कुओं  से

 तेल  का  उत्पादन  करने  का  कार्य  सौंप  दिया  गया  भोर

 यदि  तो  1984  में  तेल  की  खोज  की  तेज  गति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  के

 किस  हद  तक  तैल  खोजने  में  सफल  होगा
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sit  गार्गी  शंकर
 :

 और

 विशेष  जलाशयों  से  अधिक  तेल  वसूली  के  सम्बन्ध  में  अहमदाबाद  में  1983  को

 मेस  केपलिंगर  एण्ड  एसोसिएट्स  द्वारा  आयोजित  एक  विचार  गोष्ठी  के  दौरान  रुग्ण  कूपों  को

 दोबारा  चाल  करने  के  लिए  सहायता  के  बारे  में  तेन  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  उनके  साथ

 सामान्य  विचार-विमश  किए  गए  थे  ।  तथापि  इस  सम्बन्ध  सें  मैसेज  किपलिंग  एण्ड  एसोसिएट्स

 द्वारा  कोई  औपचारिक  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया

 कौर  (a)  प्रदान  नहीं  उठता

 प्रवासी  और  ठेका  मजदूरी  को  बचा  मज़दूरी  के  रूप  सें  सानना

 2622.  श्री  बी०  एस०  विजय राघवन  क्या  श्रम  श्र  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को  इम

 करा  कि

 कया  1982  में  हुए  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि

 बंधुआ  मजदूरी  की  परिभावा  में  agra  संशोधन  करके  इसमें  प्रवासी  और  ठेका  मजदूरी  को
 भी

 शामिल  किया  जाना  चा  Qs

 यदि  a,  तो  इस  सिफारिश  के  सम्बन्ध  में  सरकार  मे  क्या  निर्णय  किया
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 a  एसस

 सम्मेलन  ने  अन्य  क्या  सिफारिशें  की  थ it  और  उन  पर  कहां तक
 अमल  किया

 गया

 श्रम  झौर  पुनर्वास  संचालक  में  राज्य  मंत्री  धर्म  :  1982  में

 हुए  श्री  मंत्री  सम्मेलन  में  ऐसी  कोई  सिफारिश  नहीं  की  गई  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 agar  श्रमिकों  से  संबंधित  सिफारिशों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  स्पेन  की  मेज  पर

 रब  दिया  गया  है  ।  इन  सिफारिशों  को  नोट  कर  लिया  गया  है  ।  इन्हें  समुचित  कायंवाह्दी  के  लिए

 राज्य  सरकारों  के  ध्यान  में  ला  दिया  गया  है  ।

 कार्यक्रम  कों  एक  मद  के  श्च्प  बंधुआ  se  पद्धति  के  उन्मूलन  पर  व्यापक  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए  और  उनको  शीघ्र  मुक्त  कराने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  हरे

 तरह  कैं  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  |

 4
 2  राज्यों  को  निम्नलिखित  कार्यवाही  करनी  चाहिए

 (19  बंधुआ  श्रमिकों  का  पता  लगाने  के  लिए  नए  प्रयास  जारी

 (2)  बंघुद्मा  श्रमिकों  का  पता  उन्हें  मुक्त  कराने  तथा  उन्हें  फिर  सै  बसाने

 के  सम्बन्ध  में  समय  पर  मासिक  और  तिमाही  प्रगति

 (3)  उस  निधियों  क  उपयोग  हो  चुकने  के  समान  में  उपयोगिता  प्रमाण-पत्रों  की

 तुरन्त  प्रस्तुति  सुनिश्चित  जो  कि  राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  के  हिस्से

 कौ  बाबत  दी  गई  सहायता  का  प्रतिनिधित्व  करती  है  ।

 (4)  बंघुद्रा  श्रमिकों  के
 पुनर्वास

 के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  की  पूर्ति  ।

 (5)  (1)  समेकित  ग्रामीण  विकास  (2)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 (3)  अनुसूचित  जातियों  के  विकास  लिए  fata  कम्पोनेंट

 (4)  भवुसुचित  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  आदिवासी

 जैसे  विभिन्‍न  रीतों  से  प्राप्त  होने  वाले  साधनों  की  पुलिंग  करके

 इन्हें  कोशल  पर्व  तरीके  से  समकलित  करके  बेहतर  ale  स्थायी  पुनर्वास

 कराने  के  लिए  वास्तविक  प्रयास  करना  और  इस  विषय  के  सम्बन्ध  में  उन

 मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  को  जो  हाल ही  में  सभी  राज्य  सरकारों  को

 भेजे गए

 हंट-भट्ठों  तथा  पत्थर  खदानों  में  दाता  की  सीमा  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रारम्भिक

 भच्ययन  तथा  सर्वेक्षण  राज्यों  द्वारा  शीघ्रातिशीघ्र  आरम्भ  किए  जाने  चाहिए  |
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 4  उन  मामलों  जिनमें  श्रम  मंत्रालय  को  उपयोगिता  saga  पहले  से  ही  भेजे

 जा  चुके  हैं  और  अनुदान  शीघ्र  दिया  जाना  चाहिए  ।

 उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  नए  बिजली  घर

 2623.  ste  जीत  कुमार  क्या  ऊर्जा  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा
 करेंगे

 किः

 .  क्या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  नए  बिजली  घर  स्थापित  करने

 पर  विचार  कर  रही  भर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  लोखर  भर  (=)  मध्य  प्रदेश  में

 विन्ध्याचल  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र
 के  (1260  उत्तर  प्रदेश  मैं  रिहाई  सु

 ताप  विद्युत  केन्द्र  के  (1000  को  तथा  बिहार  में  कोयल  करो  जल  विद्या

 परियोजना  (710  को  चालू  ag  के  दौरान  केन्द्रीय  सेक्टर  में  क्रियान्वयन  के  लिए  स्वीकृत

 किया  गया  है  ।  चाल  ay  के  दौरान  केन्द्रीय  सेक्टर  के  भगत  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए

 कोई  विशिष्ट  नया  प्रस्ताव  सरकार  के  पास  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 बिहार  में  कहलगांव  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  (4x  200  तथा  उत्तर  प्रदेश  में

 टनकपुर  जल  विद्युत  परियोजना  (120  को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  तकनीकी

 रितिक  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  इन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  निवेश  सम्बन्धी  निर्णय  लेने  से  पूर्व

 faa  पोषण  सहित  अनेक  निवेशों  की  व्यवस्था  सुनिश्चित  करनी  होगी  ।

 दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  में  नियुक्त  श्रेणीवार  कर्मचारी

 2624.  श्री  अमल  दत  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  ने  टेलीफोन  सेटों  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  के

 30  ag  बाद  सामान्य  टेलीफोन  के  बेहतर  माडल  के  लिए  नए  प्रोडक्शन  लाइनों  की  स्थापना  करने

 के  लिए  समझौता  किया  और

 सरकार  द्वारा  अपने  दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  में  बेहतर  माडल  का  विकास  न  कर

 सकते
 के  कया  कारण  दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  में  श्रेणीवार  कुल  कितने  कमेंचारी  नियुक्त

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन०  ।  कोई  समझौता  नहीं

 किया  गया  है  परन्तु  मन  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लि०  बेंगलूर  ने  डाक-तार  विभाग  के  परामर्श

 से  समसामयिक  डिजाइन  के  टेलीफोन  उपकरणों  के  उत्पादन  के  लिए  सहयोग  के  प्रस्ताव  भा  मंत्री

 किए  हैं  ।  सहयोग  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  परन्तु  अभी  अन्तिम  fasta  नहीं  लिया  जाना  बाकी  है  ।

 द्र संचार  अनुसंधान  केन्द्र  ने  to  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  लि  के  सहयोग  ले  अपने

 पुराने  माइल  का  आधुनिकीकरण  किया  है
 तथा  माडल  677  का  उत्पादन  किया  जा
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 लिए  ema

 रहा  है  ।  प्रस्तावित  समझोता  नवीनतम  उत्पादन  तकनीक  पर  जानकारी  प्राप्त  करने  के

 लिए  है  ।

 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जा  रहा  है  जिसमें  दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  में  setae

 कर्मचारी  दर्शाए  गए  हैं  ।

 नौ  विवरणी दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  में  श्रेणीवार  कर्मचारी  द

 श्रेणी  कमेंचा रियों  को  संख्या
 ey  aes  ees SE

 निदेशक

 अतिरिकत
 निदेशक

 उप-निदेशक  24

 120 सहायक  निदेशक

 वैज्ञानिक  एवं  तकनी को  अधिकारी  ग्रेड-न  193

 वैज्ञानिक  एवं  तकनीकी  अधिकारी  Ts-II  92

 चन्द्रपुर  तापीय  बिजली  परियोजना  के  लिए  set

 2625.  श्री  पी०  के०  कोरिया  ।  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (#)  चन्द्रपुर  में  500  मेगावाट  को
 तापोय  बिजली

 परियोजना  का  1000  करोड़  रुपये

 का  ढेका  एक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  को  देने  के  क्या  कारण  जबकि  भारत  देवों  इलेक्ट्रिकल्स

 लिमिटेड  एच०  ई०  को  संविदा
 दर

 कम

 (a)  क्या  ag  सच  है  कि  500  मेगावाट  के  ऐसे  उपकरणों  को  सप्लाई  के  लिए  भारत

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  पास  क्षमता  ओर  प्रमाणित  अनुभव  शोर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  उनका  Sait  इस  बात  की  भ्रोर  दिलाया  गया  है  कि  भारत  हैलो

 इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  लिए  feqetta  संयुक्त  समिति  में  प्रबन्ध  समिति  और  श्रमिकों  ने  सरकार

 की  कार्यवाही
 के  संयुक्त  रूप  से  अस्वीकार  किया  है  ?

 ऊर्जा  dere  में  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  बखर  :  चन्द्रपुर  ताप  fret

 योजना  के  लिए  उपस्करों  की  प्राप्ति  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया
 है  ।

 4500  मेगावाट  को  यूनिटों  के  निर्माण  का  कार्य  हाव  में  ले  लिया  है  किन्तु

 उनके  द्वारा  निमित  कोई  यूनिट  अभी  तक  चालू  नहीं  की  गई  है
 ।

 भेलਂ  की  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति  ने  देना  में  उपलब्ध  स्वदेशी  क्षमता  का  उपयोग

 करने  के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  किया  सरकार  के  कायें  को  अनुमोदित  व  करने  का  प्रश्न

 नहीं  उठता  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निंब  नहीं  लिया  कया
 है
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 आसनसोल  टी  ato  रिले  केन्द्र

 2626.  श्री  सत्य गोपाल  मिश्र
 :  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 आसन  सोल  का  टी०  tho  रिले  केद्र  कब  तक  कायें  करना

 कर

 (a)  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं

 रिले  केन्द्र  के  कार्य  की  प्रगति  की  वर्तमान  स्थिति  कपा  मौर

 काय  पुरा  करने  की  योजना  क्या  है
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  सल् लिका जु

 ate  आसन  सोल  में  अन्तरिम  दूरदर्शन  सेवा  के  1963-84  के  दौरान  चालू  हो  जाने

 को  उम्मीद है  ।  इसके  लिए  150  मीटर  ऊंचे  टावर  की  सप्लाई  और  sae  लेंगे  तक  कम  ऊचे

 अस्थायी  टावर  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 ate  ट्रांसमीटर  प्राप्त  हो  गया  है  ।  भवन  निर्माण  कार्य  मुकम्मल  होने  की  अन्तिम

 अवस्था  में  है  ।  अस्थायी  टावर  के  लिए  arse  दे  दिया  गया  है  ।  आपूर्ति  और  निपटान  महा

 निदेशालय  पर  नियमित  स्टील  टावर  को  सप्लाई  शीघ्र  करने  के  लिए  ज़ोर  डाला  जा  रह

 sq}  wud  उड़ीसा  पावर  शिक्षक  समाचार

 2621.  थी  अरविन्द  नेताम  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  2  दिसम्बर  1982  के  टाइम्स  में  प्रकाशित

 aint
 हैल्पर

 उड़ीसा  पावर  प्लैन्स  शीर्ष  समाचार  के  बारें  में
 जानकारी  हैं

 यदि  at,  तो  ताप  शर  जल  विद्युत  संयंत्रों  को  स्थापित  करने  हेतु  उड़ीसा  के  मुख्य

 मंत्री  और  पोलैण्ड  के
 काउन्सिल

 के  बीच  हुई  बातचीत  का  ब्यौरा  क्या

 इस  बारे  में  पोलेण्ड  के  काउन्सिल  द्वारा  सुनिश्चित  की  गई  आधिक  a  af

 टेक्निकल  सहायता
 का  ब्यौरा  कपा  है  और  कोई  समझौता  करने  के  लिए  वादों  का

 कोई

 प्रतिनिधिमंडल  भी  भारत  का  दौरा  कर  रहा  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  .

 क्या  ऐसे  संयंत्रों  के  रखरखाव  और  समुचित  कार्यकरण  हेतु  पोलेण्ड  की  सरकार

 भारतीयों  को  प्रशिक्षण  भी  देगी  कौर  क्या  यदि  अतिरिक्त  कलपुर्जों  की  ओवदयकते  हुई  तो  उन्हें

 भी  सप्लाई  कौर

 सरकार  ऐसे  संयंत्रों  को  बन्द  होने  से  रोकने  हेतु  जेसा  कि  कुछ  संयंत्रों  के  मौतें  में

 किया  गया  दै  क्या  प्रयास  कर  रही  है  ।
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 ध

 a  हि ऊर्जा  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो  चन्द्र  दौर  :  a  ख्

 से  (=)  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ध्रचिष्ठापित  क्षमता  भोर  बिद्युत  उत्पादन

 2628,  थी  शान्तु  माई  पटेल  :  eat  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 इस  समय  देश  में  विद्युत  उत्पादन  की  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  क्या

 इसमें  से  ताप  श्योर  आणविक  fees  उत्पादक  की  पृथक-पृथक  क्षमता  क्या

 और =

 विद्युत  उत्पादन  के  इन  तीन  संसाधनों  में  से  ऐसा  कौन  सा  संसाधन  जिस  पर

 भविष्य में  सरकार  का  अधिक  बल  देने  का  विचार  है  ?

 fog  fan\  2
 अर्ना  मंत्रालय  में  राज्य  संतो  चन्द्र  दौर  ि  )  (P)  ~~  1.1.1983  को  कुल

 स्थापित
 क्षमता  33875  मेगावाट

 (a)
 ताप

 विद्युत  20530  मेगावाट

 12485  मेगावाट जल  विद्युत

 860  मेगावाट न्यूक्लिक  बिद्युत

 33875

 केन्द्रीय  विजय त  प्राधिकरण में  विद्य/त  विकास  के  लिए  15  वर्षीय  विस्तार  भावों

 योजना  तैयार  की  जा  रही  है  ।.  इस  प्रकिया  से  देश  में  आधिक  विकास  की  वांछिक  भावी  योजना

 के  अनुरूप  बिद्युत  विकास  में  एक  महत्वपूर्ण  अध्याय  जुड़  जाएगा  |

 हिमाचल  saa  में  सरकार  द्वारा  झनुभोवित  पनबिजली  परियोजनाएं

 2629.  श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  क्या
 ऊर्जा  मंत्री

 ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  arta  प्रदेश  में  अनुमोदित  पनबिजली  परियोजनाओं  के

 नाम  क्या  भर

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  द्वारा  गत  तीन  ast  के  दौरान  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए

 कितनी  धनराशि  की  मांग  की  गई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  डोर  :  भर  हिमाचल  प्रदेश  सरका र

 से  प्राप्त  हुई  7  जल  विद्युत  रुकी में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  कर  दी  गई  हैं  att  निर्माण  के

 विभिन्‍न  चरणों  में है  ।  राज्य  सर्कार  द्वारा  मांगे  गए  इनके  ब्यौरे  और  रादि  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 ॥
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 विवरण

 प

 स्कोर  का  नाम  प्रतिष्ठापित  क्षमता  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  रानी

 टीएन

 1980-81  1981-82  1982-83

 oe ee  के  eee ane  ewe

 1.  (4.x x  0.5  |  42  70

 बिनवा  3  q  209  165
 (2x 3

 भावा  (3  >(40  700  613  700

 197  210  220 झान्प्रा  (3  5

 बैनर  (2  x  3

 थी रोट  (3  <1
 =|  210"  150

 गाज  _.f
 (3  x  3.5

 *  खोली  तथा  नाथपा-झाकरी  परियोजनाओं  के  लिए  एक

 मुश्त  प्रावघान  |

 ==  बस्सी  किरदार  कौर  साल  चरण

 कौर  2  तथा  चम्बा  विस्तार  इसमें  दा  मिल  हैं  |

 इण्डियन
 एल्युमिनियम  कम्पनी को  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा के

 साथ  विलय  कियां  जाना

 2630,
 थ्री  इन्द्र जोत  गुप्त  :

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  ag  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि :

 (a)  war  हाल  ही  किए  गए  इण्डियन  अल्युमीनियम  कम्पनी  को  dad  महिन्द्रा  एण्ड

 महिन्द्रा  के  साथ  की  शर्तों  को  सरकार  ने  मंजूरी  दे  दी

 क्या  यह  सच  है  कि  इन् डाल  के  दायर  धारकों
 को

 महिन्द्रा
 एण्ड  महिन्द्रा के  4  शेयरों

 बदले  दायरों  के  की  आशा  है

 यदि  gt,  तो  इस  अनुपात  का  निर्णय  किसने  किया

 sar  कोई  निष्पक्ष  मूल्यांकन  नियुकंत  किया  गया

 क्या  वित्त  संस्थानों  ने  सरकार  की  मंजूरी  प्राप्त  करने  के  अनुपात  के  सम्बन्ध

 में  अपनी  स्वीकृति  दे  दी  भोर

 छोटे  झयरधारकों  के  हितों की
 रक्षा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 fefa,  न्याय
 और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 गुलाम  सबो  :

 इण्डियन  अल्युमीनियम  कम्पनी  लिमिटेड  के  म७  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा

 लिमिटेड  के  साथ  सुचित  विलय  के  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 1969  की  धारा  23  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  का  अनुमोदन  भ्रपेक्षित  होगा

 इण्डियन  एल्युमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  इस  बाबत  कोई  आवेदन-पत्र  नहीं  दिया

 गया है  ।

 से  उत्पन्न
 कहो

 होता ॥

 STAT  पकाने  को  गेस-एजेन्सियों  को  संख्या

 2631.  थी  भार०  पी०  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यद  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  15-2-1983  के  अनुसार  कितनी  इन्हें  खाना  पकाने  की  गैस  एजेन्सियों

 काम कर  ग्सि

 (a)  उनमें  से  कितनी  एजेन्सियां  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 सैनिकों  या  उनकी  विधवाओं  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  को  आवंटित

 किए

 क्या  उपयुक्त  ध्रांकड़ों  से  यह  पता  चलता  है  कि  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लोगों  कौ  कुल  मिलाकर  उपेक्षा  की  गई  और

 यदि  gt,  तो  क्या  सरकार  पिछला  बकाया  पूरा  करने  और  बहुत  अपेक्षित  अपेक्षित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  जनसमुदायों  के  लोगों  को  उनका  देय  हिस्सा  देने  उनके  पक्ष  में  अपनी

 नीति  में  संशोधन  करने  का  बिचार है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  इंकर
 :  देश

 में  1-3-83  को  690  इण्डेन  वितरक काम  कर  रहे  हैं  ।

 सूचना  निम्न  प्रकार  है  :--

 67
 1.  अनुसूचित  जाति

 12
 2.  अनुसूचित  जनजाति

 शारीरिक  रूप  से  अपंग/युद्ध  में  विकलांग  हुए

 युद्ध  में  मारे  गए  व्यक्तियों
 की

 ह  218
 विधवाएं  गौर  भूतपूर्व

 eel
 4,  स्वतन्त्रता  सैनानी  कायें  कर्ता

 frost  जातियों  के  लिए  कोई  प्रसंग  कोटा  नहीं  तेल  कम्पनियों  द्वारा  कोई  सुचना

 नहीं  रखी  जाती  है  ।

 93



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  15  1983

 —

 झाई ठो सी  द्वारा  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  एजेंसियां  देने  की  आरक्षण -  नीति

 1-1-1974  को  आरम्भ  की  गई  ।  इस  तिथि  से  अनुसूचित  जाहि/बनुसूचित  जनजाति  श्रेणी  का

 कुल  मिलाकर  25%  आरक्षण  कोटा  प्राप्त  हुआ  है  ।

 उपयु कत
 भाग  ध्यान  सें  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  जाता  ।

 बारासात  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  कार्यकरण  में  सुधार

 2632.  श्री  चित्त  बसु  :  am  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  कार्यक रण  को  सुधारने  के  बारे  में

 अनेक  अवसरों  पर  अनेक  प्रत्यविदन  पेश  किए

 क्या  यह  सच  है  कि  उपभोक्ताओं  ने  वर्तमान  एक्सचेंज  के  कार्यकरण  में  अनियमितता ओं

 को  दूर  करने  के  लिए  और  इसे  सीधे  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  के  wets  लाने  के  लिए

 तार  विभाग  द्वारा  adel  गई  भूमि  पर  नया  एक्सचेंज  स्थापित  करने  को  मांग  की  ओर

 यदि  तो  बारासात  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  कय

 कार्यवाही  की  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  det  घो  एन०  :  बारासात  देलोक्रोद

 एक्सचेंज  के  कार्यकरण  में  सुघार  लाने  के  लिए
 कुछेक

 प्रतिवेदन  आप्त  हुए  है  ॥

 उपभोक्ताओं  ने  डाक-तार  विभाग  द्वारा  खरीदी  गई  भूमि  के  प्लाट  पर  एक  तमा

 एक्सचेंज  स्थापित  करने  और  उसे  कलकत्ता  टेलीफोन  प्रणाली  के  एक्सचेंजों  से  सीघे  जोड़ने  की

 मांग  को  है  |

 बारासात  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  गए  हैं

 (1)  एक्सचेंज  उपस्कर  की  अच्छी  तरह  से  मरम्मत  कीं  गई  है  ।

 जंक्शन ों  में  पाए  गए  दोषों  के  परीक्षण  और  निपटान  सकाय  में  तेजी  लाई
 (2)

 गई  है  ।

 (2)
 एक  स्टैंड बाइ  इंजिन  भाल्टरनेटर  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ताकि

 फेल  होने  के  कारण  उत्पन्न  कठिनाइयों  से  निपटा  जा  सके  ।

 (4)  एक  नए  टेलीफोन  एक्सचेंज  भवन  का  निर्माण  करते  के  लिए  भूमि  खरीदी

 सई  है  ।  ऐसी  योजना है  कि  मौजूदा  एक्सचेंज  को  at  एक्सचेंज  बदल

 दिया  जाए  ।
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 बिहार  में  ईस्ट  चम्पारन  जिले  में  मोतीहारी  में  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज
 को  खोला  जाना

 2633.  थी  कमला  मिथ्  मधुकर  :
 क्य  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कितने  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोले  जा  रहे  हैं

 प्रत्येक  टेलीफोन  एक्सचेंज  परਂ  कितनों  धनराशि  खर्चे  होने  की  सम्भावना  इनकी

 स्थापना  कब  तक  हों  जाएंगी  तथा  किन-किन  सयानों  परे  इनकी  र्थे पि ना  करने  का  विचारे  किया

 गया  है

 dar  Herz  का  विचार  बिहार  में  ईस्ट  चम्पा रत  जिले  में  मोती  हारी  में  ऐसे  at  एक

 एक्सचेंज  की  स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब॑  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  और  यदि  तो  उसके

 क्या  कारण
 हैं  ?

 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ao

 एन ०
 :  देना  में  निम्नलिखित

 इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  खोले  जाने  की  सम्भावना है  :

 एक्सचेंज  की  किस्म
 ली

 सख्या
 ee ee  ee

 एम  ए०  एक्स
 |  41

 मध्य  भास्कर  के  कंटेनराइज्ड  एक्सचेंज  25

 छोटे  प्राकार  के  कंटनराइज्ड  एक्सचेंज  80

 मेटाकोंटा  ग्रामीण  इलैक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  दो  एक्सचेंज  पहले  से
 नदी

 हाय  कर  रहे  हैं  तथा  दो
 गौर  संस्थापित  किए  जां

 रहे  हैं  ।

 9  लाइनों  के  ग्रामीण  इलैक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  100

 संख्या  से  में  दिए  एक्सचेंज  आयात  किए  जा  रहे  हैं  और  क्रम  संख्या

 में  उल्लिखित  एक्सचेंजों  को  स्वदेशी  उत्पादन  से  ही  प्राप्त  करने  के  भादेश  दिए  गए  हैं  ।

 (a)  विवरण  में  दिए  गए  ब्यौरों  का  अवलोकन  करें  ।

 नहीं  ।

 (7)  छोटे  आकार  के  इलैक्ट्रोनिक  एक्सचेंजों  को  मौजूदा  मैनुअल  एक्सचेंजों  का  स्वचलीकरण

 करने  भीर
 छोटे

 स्व चल  एक्सचेंजों  (100  लाइनों  से  कों  बदलने  के  tar  में  जिले

 मुख्यालयों तथा  अन्य  महत्व पुत्र  स्थानों  पर  संस्था fom  fear  जा  रहा लें  किला  भज
 रट्टा  है  चूंकि  पूर्वी  चम्पा रन  जिलें
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 में  स्थित  मोतीहारी  में  पहले  से  ही  400  लाइनों  का  स्व चल  एक्सचेंज  इसलिए  ag  उसी  आकार

 के  इलेक्ट्रोनिक  एक्सचेंज  की  संस्थापना  करने  के  दायरे  में  नहीं  आता  ।

 विवरण

 (1)  ऐसे  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  सूची  जिनके  बोले  जाने  को  सम्भावना है

 (g)  एस०  go  (41)

 क्रम  de  एक्सचेंज  का  नाम  एक्सचेंज  उपस्कर  की

 अनुमानित  एफओबी  लागत

 a

 लाख  रु०

 वा TS

 बम्बई  कूपरेज
 दिल्ली  तीस  हजारी-व

 39.2

 3.  कलकत्ता  टेलीफोन  1  |

 दिल्ली  ईदगाह
 17.9

 15
 3.  करोल  bo I Ded ne  17.4

 19.1
 6.  नेहरू

 19.6
 7.  सेना  भवन

 18.9 8.  किदवई  भवन

 9.  राजौरी  मार्डन-पा  17.6

 10.  तीस  हजारी-  विस्तार  14.7

 11.  नेहरू  प्लेस 11  विस्तार  13.6

 19.1
 12.  करोल  बाग  टेंडर

 रजौरी  WeA-V  25.0
 13.

 19.6
 14.  बिक्री  नगर नया

 15.  भो खला नां  21.9

 16.  शाहदरा  TAT  28.2

 17.5 17  a
 On

 नप

 19.0 मझगांव-पा
 18.

 20.6 19.  प्रभादेवी -11

 20  14.4
 बांद्रानां ्  विस्तार
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 2

 21.  कुमरेश-न  विस्तार
 16.3

 22:  41.7

 23..  घाटकोपर  35.2

 24.  चडा लाना  24.5

 25.  मरोल-का  22.2

 26.  मरोल  टेंडर  20.2

 27.  क्रेज-  23.2

 12.7 28.

 सालेक  14.3 29.
 कलकत्ता

 30.  कोसीपोर  टेंडम  10.4

 31.  टेलीफोन  भवना  '28.2

 32.  सेंट्रल-प  28.5

 33.  26.8

 84.  मद्रास  18.0

 35.  26.4 टी  oVoURo  बिल्डिंग

 36.  अन्ना  Us  टेंडर  10.3

 37.  हैदराबाद  सेफाबाद  46:2

 38.  अहमदाबाद  ४
 49.7

 द  ॥  ars
 39,  कानपुर  ला  जप च  |  १  29.7

 40.  पठानकोट
 क

 41.  श्रीगंगानगर  9.8

 मध्यम  प्राकार  के  इलेक्ट्रानिक  कन्टेनराइक्ड  एक्सचेंज

 ााामणामााममतममाामण्णामाममतणगमाानाणता

 सां  स्थान  एक्सचेंज  उपस्कर  की

 अनुमानित  एफओबी  लागत
 ििीडाााणा

 3

 झालर  प्रदेश  कुरनूल

 बिस्वास  गया  2.3

 प्
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 पोरबंदर  2.3  करोड़  to

 मेहसाणा  —agI—

 1.5 गांधीधाम  ! (

 2.3  (4

 वेरावल  1.5  (64

 जम्मू व  काश्मीर
 श्रीनगर  2.3

 कर्नाटक  गुलबर्गा
 1.5  ह

 उडी पी  1.5  ”

 चंगा नाचे रहैं  1.5  ड्

 महाराष्ट्र
 भावनाओं  2.3  ड्

 1.5  श

 करार-पूर्व
 डीलर गढ़

 सिल्चर  1.5  ि

 तिनसुकिया
 \

 जोरहाट

 सिरसा  1.5  कह
 उत्तर  qe

 2.3  af

 1.5  1.0

 सन्ना  वहीं

 2.3

 —agl— वाली मार वा ड़

 1.5  | | ब्यावर

 2.3  ay करूर
 ee  न  =
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 ना

 छोटे  mer  के  HIATT  एक्सचेंजर  (80
 का

 क्रम  सकील  एक्सचेंज  उपस्कर  की
 एक्सचेंजों  को  स ं०

 मानित  एसओजी  लागत

 बिहार

 2  गुजरात

 3  जम्मू  व  कमी

 मध्य  17
 5  उत्तर-पूर्वे

 उड़ीसा  अभी  जानकारी नहीं  दै  ।
 छत्तर  प्रदेश  10

 पश्चिम
 10 हाजस्थाव

 10  केरल

 11,  भास्कर  प्रदेश  {2

 12.  महाराष्ट्र  2J

 लेटा कोंटा  ग्रामीण  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज

 स्थान का  नाम  एक्सचेंज  उपस्कर  को  अनुमानित

 लागत

 तय  घाव  आ  ee  ee

 अल्मोड़ा  22  लाख  स्७

 |
 उल् नानी

 (ata)  लाइनों  का  प्राणों  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज

 तिम्नातुसार  इन  एक्सचेंजों  को  विभिन्‍न  फील्ड  यूनिटों  में  आवंटित  किया  नया

 कैरल  20

 सहा  राष्ट्र
 20

 इाजस्थाव  19

 20 उत्तर-पूर्वे

 छत्तर  प्रदेश  20  24.009
 रु०  प्रत्येक

 उ०स्त०दू०्सं०  प्रति  केन्द्र

 गाजियाबाद
 हॉणागाााटणाणानथयषं, प

 100

 (2)  चालू  किए  जाने  ath  creda

 उपयु क्त  मद  से  में  दिए  गए  एक्सचेंज  ज
 छठी  भर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजमावरषि

 के  दौरान  1983  से  उत्तरोत्तर  चालू  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।
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 तट  पर  तथा  तट दूर  तेल  की  खोज  का  कार्यक्रम

 2634,  श्री  संतोष  सोहन  देव  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 देश  में  तट  पर  तथा  तट  दूर  तेल  की  खोज  का  क्या  कार्यक्रम  है  गौर  उसमें  क्या

 प्रगति हुई  है

 क्या  तेल  की  खोज  के  लिए  विदेशी  कम्पनियों  को  बुलाया  गया  था  और  यदि

 तो
 तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या  AIT

 (a)
 इस

 aaa देश  में  तेल  का  कितना  उत्पादन  होता  है  और  1990
 तक  उत्पादन  में

 कितनी  वुद्धि  होने  की  संभावना  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  stent  :  तेल

 एवं  प्राथमिक  गैस  आयोग  तथा  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 1980-85  के  दौरान  1176  हजार  मोटरो:की  अन्वेषी  व्यसन  मीटरेज  के  साथ  कुल  412  क्षेत्र

 को  पुरा  करने  की  परिकल्पना  की  गई  थी  ।  प्रति  योजना  के  प्रथम  3  वर्षों  के  दौरान  अर्थात

 1980-81,  1981-82  कौर  1982-83  1983  179  कूप  जमा  6  आंशिक

 रूप  तथा  451.5  हजार  मीटरों  की  अन्वेषी  मीटरेज  प्राप्त  को  गई  थी  ।

 सौराष्ट्र-अपतटीय  ब्लाक  11  अमरीका  की  एक  तेल  कम्पनी  चालान  को  दिया

 गया  है  |  जिसने  ठेके  के  भ्रनुसार  लगभग  5000  लाइन  किलों  मीटर  के  भूकम्पीय  सवाल  कायें

 पूरा  कर  लिया  है  ।  आंकड़ों  का  संसाधन  प्रगति  पर  है  ।

 (7)  भाषा  2  कि  ad  1982-83  के  दौरान  गद यो चित  तेल  उत्पादन  dana  21

 मिलियन  मी ०  टन  की  संख्या  तक  पहुंच  जायेगा  ।  इसके  ae  1984-85  तक  लगभग  29°  fafa.

 यन  मी ०  टन  तक  बढ़  ऐने  को  योजना  बनाई  गई  है  |

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोजन  तथा  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  तेल  अन्वेषण  हवा

 उत्पादन  के  लिए  10  ad  अर्थात  1980-90  के  लिए  परिप्रेक्ष्य  योजनाएं  बनायी
 गई  हैं

 ये

 वित  इन्पुट-भाउटपुट  माडल  पर  आाधारित  हैं  गौर  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।  वेष शह  ।  990  में  होने

 वाला  उत्पादन  भंडारों  को  स्थापना  तथा  खोजे  गए  क्षेत्रों  आदि  के  उत्पादन  संभावनाओं  पर

 fade  करता  वर्ष  1990  तेज  होने  वाली  संभावित  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  इस

 समय  कोई  अनुमान  देने  का  प्रदान  नवदीं  उठता  |

 यूरिया  का  उत्पादन  करने  वाले  गस  पर  आधारित  दस  sate  संयत्रों  को  स्थापना

 2635.  श्री  के  ०  ए  राजन  :  व्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  गस  पर  आधारित  दस  उवंरंक  संयंत्र  स्थापित  करने  है

 जिसमें  प्रत्येक  की  क्षमता  प्रतिवर्ष  750,000  टन
 यूरिया  उत्पादित

 करने  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  2  भर  इन  एककों  में  कुल  राशि  कां

 निवेश  करने  का  विचार  भर
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 इन  नये  संयंत्रों  में  यूरिया  के  उत्पादन  पर
 प्रति  टन  कितनों  लागत  जायेगी  ?

 रसायन  ate  तबरक  मंत्री  (st  बसन्त  :  और  परिश्रमी  तट  को  गस  पर

 आधारित  चार  उर्वरक  महाराष्ट्र  में  थाल  तथा  गुजरात  में  हजीरा  में  दो-दो  संयंत्र  पहले  हों

 कार्यान्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।  थाल  स्थिति  दो  संयंत्रों  की  कुल  वार्षिक  क्षमता  14,  85,  000

 टन  यूरिया  होगी  ।  झीर  अब  इन  की  लागत  के  लगभग  890  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान  है  |

 हजीरा  के  दो  संयंत्रों  की  कुल  वारिक  क्षमता  14,  52,  000  टन  और  उनकी  वर्तमान

 मानित  लागत  लगभग  980  करोड़  रुपये  है  ।

 पश्चिमी  तट  कौ  गस  पर  आधारित  छः  और  उर्वरक  संयंत्र  चरणावद्य  रूप  से  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  जिनमें  से  एक  मध्य  प्रदेश  एक  राजस्थान  में  और  चार  उत्तर  प्रदेश  में

 होंगे  ।  प्रत्येक  संयंत्र  की  विधिक  क्षमता  7.0  42,  -500  के  बराबर  होगी  ।

 मध्य  प्रदेश  संयंत्र
 की  अनुमानित  लागत  अस्थायी  रूप  से  690  करोड़  रु०  लगाई  गई  है  ।

 दोष  संयंत्रों  की  लागत  के  अनुमान  निश्चित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 (7)  जब  तक  संयंत्र  उत्पादन  करना  आरम्भ  नहीं  करते  उत्पादन  की  निश्चित  लागत

 दर्शाना  कठिन  हैं  ।

 atte  एन०  जी०  सी०  को  विदेशी  मुद्रा  का  आबंटन

 2636.  श्री
 कुसुम  कृष्ण  मूर्ति  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1981-82  और  1982-83  के  दौरान  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  झ्रायोग  के  लिए

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  आबंटन  किया  गया

 जिन  परियोजाओं  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  स्वीकृत  की  गई  उनके  क्रियान्वयन

 में  असाधारण  विलम्ब  हुए

 यदि  तो  क्या  मामले  की  पुनरीक्षा  की  गई  और

 परियोजनाओं
 के  मन्द गति  से  क्रियान्वयन  करने  के  क्या  कारण

 हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  ओ  ०  एन०

 जी०  ato  के  मामले  के  बिदेशी  मुद्रा  कोई  विशेष  वार्षिक  आबंटन  नहीं  किया  गया  हैं  ato  एन०

 जी०  do  की  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्कताओं  पृथक-पृथक  प्रत्येक  मामले  के  आघार  पर  पूरी/अनुमो दिल
 की  जाती  हैं  उपयुक्त  आधार  पर  alo  एन०  जी०  सी०  को  अनुमोदित  विदेशी  मुद्रा  व्य  1981-

 82  में  714,24  करोड़  रुपये  थी  ओर  वर्ष  198  2-83  जनवरी
 1983-34  तक  अस्थायी

 mine  782,08  करोड़  रुपये  थे  ।

 नहीं  ।

 arty
 (7)  प्रश्न  नहीं  soar
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 aq  1982-83  के  लिए  पन  बिजली  उत्पादन  का  aga  ale  प्राप्ति

 2637,  थी  रेज पद  दास  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  aT  1982-83

 के  लिए  पन  बिजली  उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य  निर्घारित  किया  गया  था  और  aa  तक  कितने

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  हई  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र दो खर  fag):  वर्ष  1982-83  के  दौरान  जल

 विद्युत
 उत्पादन  का  48000  मिलियन  युनिट  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  इसकी  तुलना

 में

 1983  तक  की  वास्तविक  उपलब्धि  44,777  मिलियन  युनिट  है  ।

 सारतोय  प्रोद्योगिकी  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  पा  रहे  अनुसूचित  आाति/अनुसुचित  जन  जाति

 के  छात्रों को  छात्र  वती

 2638.  श्रीमती  विद्या  चेन् मु पति  :  क्या  अम  और  प्रुनर्वाप्त  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  वि कि

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  पा  रहे  अनुसूचित  जाति  भीर  अनुसूचित

 जन  जाति  के  छात्रों  को  कितनी  विधिक  सहायता  दी  जा  रही  भोर

 क्या  जीवन  यापन  की  लागत  में  बुद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनकी  छात्रवृत्ति  भिजवा

 धन्य  वित्तीय  सहायता  में  समुचित  वुद्धि  करने  का  कोई  विचार

 ara  शर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aa
 :

 औद्योगिक  प्रशिक्षण

 संस्थानों  के  qo  ज़ा०/अ०  ज  ज़ा०  से  सम्बन्धित  प्रदिक्षणा्थियों  को  पहले  छात्रवृत्ति  के  रूप  में

 4%/-  रुपये  प्रति  arg  प्रति  प्रशिक्षणार्थी  दिए  जाते  थे  ।  इसे  बढ़ाकर  60/-  रुपये  प्रति  माह  प्रति

 प्रशिक्षणार्थी  कर  दिया  गढ़ना  है  और  बढ़ोत्तरी  को  भ्रधिकांद  राज्यों  में  पहले  gt  कार्यान्वित  कर

 दिया  गया

 छात्रवृत्ति  की  दरें  केवल  कुछ  वर्ष  पहने  ही  बढ़ाई  गई  इसलिए  इस  समय  al

 भौर  अधिक  बढ़ोत्तरी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  विदिशा  और  cae  जिलों  में  घटिया  टेलीफोन  भर  ट्रंक काल  सेवा

 2639.  श्री  प्रताप  भानु
 फार्मा  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 garage  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  विदिशा  और  रायसेन  जिलों  में  टेलीफोन  भर

 दक  क्राल  सेवा  पिछले  छह  महीनों  के  दौरान  बहुत  घटिया  स्तर  की  रही

 ब्रदर  तो  इस  सम्बन्ध  में  विभाग  की  eat  प्रतिक्रिया  और

 (1)  (2)  (3)  fafeer-
 (4)

 (5)  (6)  (7)  विदिशा-गुलाबों  (8)

 उदयपुर  और  विदिशा-बेगमगंज  लाइनें  पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  कितनी  बार  खराब  रहीं ?
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 संधार  मंत्रालय  में  राज्य  cat  Mo  एन०  :
 जी  नहीं  विदिशा  ओर

 रायसेन  जिले  के  लिए  स्थानीय  ott  ट्रंक  काल  सेवाएं  संतोषजनक  रही  है  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  i

 गत  तीन  माह  के  दोरान  हुई  खराबियां  नीचे  दी  गई  हैं

 लाइन का  नाम  खराबियों  कीं  संध्या

 विद्या-भोपाल ल

 विदिशा-रायसेन  12

 विदिशा-करवाई  37

 विदिशा-सीरीज  कोई  सीधी  लाइन  नहीं  है

 भोपाल-बुकनी  —ati—

 aera  रुल्ला  हुँगेंजें

 (ara)  विदिदया-गुलाबगंज

 विदिशा-उदयपुर  —aet—

 विदिशान्नेगस गंज  —aai—

 नप

 atgat  तथा  जैसलमेर  में  grade  केन्द्रों  की  स्थापना

 2640.  थी  युद्ध  चन्द्र  जेन :  क्या  सुचना  ale  प्रसारण  मंत्रों  ag  बेते  की  कंपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  पश्चिम  राजस्थान  के  सीमावर्ती  क्षेत्र  बाड़मेर  जैसलमेर

 मैं  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित
 करने

 की  योजना  पर  बिचारे  कर  रही  और

 यदि  तो  नपा  सरकार  का  विचार  यहां  केन्द्रों  को  स्थापना  पर  गम्भीरता से

 विचार  करने  का  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  ote  प्रसरण  मैं श्री लिय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपे  मंत्री  सल्लिकॉजु नें
 :

 गौर  सीमावर्ती  क्षेत्रो ंसहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  दूरदर्शन  सेवाओं  को  उपलब्ध  करने

 का  काम  संसाधनों  को  उपलब्धता  पर  fade  करते  चरणबद्ध  ढँग  सै  हाथ  में  जा  रहा

 है  ।  अनुमोदित  छठी  योजना  में  बाड़मेर  और  जैसलमेर  में  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  नवदीं  है  ।
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 क क गतल्‍यल्‍स्‍एए”कतयतल्‍एल्‍एएएएपए आयन

 उबर  के  उत्पादन  में  बाधाओं  को  समाप्त  करने  के  gare

 2641.  श्री  पी०  एस०  सईद  क्या  रसायन  ौर  site  dal  यह  बताने  की  कृपा

 करा  कि  $

 ब्या  प्रिय  सरकार  ने  उवेंरक  उत्पादन  के  माग  की  ध्रड्च नों  को  समाप्त  करने  के

 लिए  विभिन्‍न  उपाय  किए  हैं

 यदि  तो  क्या  gaze  के  उत्पादन  में  अघा  पहुँचाने  वाली  समस्या  का  पता  लगा

 लिया  गया है  और  उसे  दहल  कर  दिया  गया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  उर्वरक  हानि  600/-  करोड़  रुपये  से  अधिक  हो  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  के  लिए  यह  भारी  चिन्ता  का  विषय  भर

 यदि  तो  उवंरक  हानि  किस  ga  तक  कम  हुई  है
 ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  वसन्त  से  बारम्बार  बिजली की

 समस्याओं  तथा  उपस्करों  की  कमियों  के  कारण  कुछ  उर्वरक  संयंत्रों  में  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 1  है  ।  इन  समस्याओं  से  बचने  के  लिए  कंप् टिव  पावर  को  स्थापना  भौर..सराब

 उपस्करों  के  नवीकरण  जसे  उपाय  किए  गए  हैं  करने  की  योजना  बनाई ना

 रही  है

 से  ag  प्रकाशित  किया  जाता  कि  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  की  उवंरक  कम्पनियों  की

 हानि  की  भीर  संकेत  किया  गया  है  ।  ये  हानियां  सन्तोषजनक  उत्पादन  निष्पादन  के  कारण

 हुई  जेसा  कि  प्रश्न  के  भाग  शरीर  के  उत्तर  में  बताया  गया  सम्बन्धित

 सरकारी  क्षेत्र  को  कम्पनियों  के  सुधार  लाने  के  लिए  उपचारी  उपाय  we

 ही  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।  यह  आद्या  है  कि  ये  कार्यवाहियों  gt  हो  जाने  इन  संयंत्रो ंके

 वित्तीय  निष्पादन  में  सुघार  लाएंगी

 प्रतीक्षा  सूचो  में  खाना  बनाने  के  ta  कद्रदानों  हेतु  आवेदनों  की  संख्या

 2642.  ot  मोहम्मद  असरार
 झ्हुमद  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक  राज्य  में  खाना  बनाने  के  गेस  के  कनेक् यानों  हेतु  प्रतीक्षा  सुची  में  आवेदनों

 की  कुल  संख्या  कितनी  और

 खाना  बनाने  को  गैस  की  कमी  कब  तक  समाप्त  होने  की  संभावना  है  और  प्रत्येक

 ज्य  में  प्रतीक्षा  सूची  में  द्रुमिल  सभी  cant  को  कब  कनेक्शन  दिए  जायेंगे  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  कें  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  anit  इंकर
 सुचना

 संलग्न विवरण में  दी  गई  है
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 (a)  एल०  पी०  जी०  पकाने  की  गेस  की  उपलब्धता  जो  वृष॑  1981-82  में

 495,000 मी०
 टन  से  बढ़कर  1982-83  में  677,000  मी ०  टन  गौर  1983-84

 में  यह  840,000  मी०  टन  हो  इसके  पश्चात  वर्ष  1986-87  में  इसे  उत्तरोत्तर

 1.8  fro  मी०  टन  बढ़  जाने  की  आशा  है  ।  दोहन  शालाओं  के  विस्तार  से  जो  कार्यात्वयनाधीन  है

 से  उपलब्ध  एल०  पी०  जी०  और  श्राकृतिक  गैस  जिसमें  एल  पी०  जी०  की  पर्याप्त  मात्राएं  होती

 हैं  से  एल०  पी०  जी  निकालने  के  हर  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 एल०  पी०  जी०  गाड़ियां  और  टैक लारियों  की  बाटलिंग  सिलेंडरों

 ओर  प्रेशर  रेगयूलेटरों  और  सहायक  सुविधाओं  के  साथ  उपयुक्त  एल०  पी०  जी  की  उपलब्धता  दो

 जाने  से  प्रतीक्षा  सूचियां  ser  समाप्त  हो  जायेंगी  ।

 विवरण

 31.12.1982  को  देश  में  घरेलू  गस  कनेक्शन  देने  के  लिए  प्रतीक्षा  सुची  राज्यवार  निम्न

 प्रकार है  ।

 राज्य  योग एचपी सी  ०.  बीबीसी  भाईजी

 3  4  3

 _

 "1.  आन्ध्र  प्रदेश  73,389
 47,155

 1,45,790  2,66,334

 असम  4,691

 3.  बिहार  ह  का  713,635  73,635

 4.  गुजरात  1,34,946  1,39,307  4,89,767

 5.  हरियाणा  3.435  24,375  1,31,945  1,59,755

 6.  हिमाचल  प्रदेश  14,037  14,037

 7.  जम्मू  और  कामी र  11,701  11,701

 37,548  36,300  1,46,145 8.  करनाटकी  72,297

 9.  केरल  7  5,524  40,950  46,474

 10.  मध्य  प्रदेश  1,07,790  30,036  80,360  2,27,186

 11.  महाराष्ट्र  7,67,460  -4,03,175  11,70,635

 639  639
 12.  मणी  पुर

 13.  मेघालय  154  154

 14.  नागालैंड  1,114  1,114

 15.  उड़िसा  12,950  17,276  30,226
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 1  2  3  4

 eer  eerie  अलक

 16.  पंजाब  8,819  44,076  1,31,429

 17.  राजस्थान
 2,815  14,318  64,034  81,167

 mn 18.  fanz  211
 211.

 19,  तमिल  नाड़  11,095  2,90,120  3,03,075

 20.  त्रिपुरा
 ऋण  ा  211  211

 21.  उत्तर  प्रदेश  8,985  4,22,816.  431,801

 22.  पश्चिम  बंगाल  ——  84,429  84,429

 संघ  शासित  प्रदेश

 es  ane

 “1,  अरुणाचल  प्रदेश

 2.  Asa  fare  ave

 —e
 भाईस्लेंड

 ह चण्डीगढ़  55,512  55,512

 दादर  एण्ड  नगर  हवेली  2,400  2,400

 30,498  79,998  3,24,810  4,35,306

 12,558  37,888
 आदमी  एण्ड

 ay  25,330

 7  मिज़ोरम  507.0  7

 8  2,710
 पांडिचेरी

 लव का द्वीप
 eS  क  ि  य  कि  ET  ि  I,  ee

 योग  :  12,55,690  8,67,150  21,39,083  42,61,923

 ED  EE  EE NY  AT  ——————————————

 agar
 अम  पद्धति  के  उन्मूलन  में  सरकार  को  असफलता

 2643.  भी  भीखा  भाई  :  क्या  श्रम  झर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1975  में  बंधुआ  श्रम  पद्धति
 *
 अधिनियम

 बनकर  बंधुआ  श्रम  पद्धति  की  बुराई  को  समाप्त  कर  दिया
 गया
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 यदि  ही  तो  क्या  ag  सच  नहीं  है  कि  बंघुआ  श्रम  अब  भी  समूचे  देश  में  है  ओर

 विशेषकर  पिछड़े  आदिवासी  क्षेत्रों  और

 (7)  कया  राज्य  सरकारें  और  संघ  शासित  क्षेत्र  इसके  उन्मूलन  और  बंधुआ  मजदूरों  को

 फिर  से  बसाने  में  असफल  रहे  हैं  ?

 an  ओर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ad  :  हां  ।  बीत  श्रम

 afer  श्रम  पद्धति  1976  के  अधीन  25  1975 से

 सम्पूर्ण  देश  में
 कानूनी

 तौर  पर  समाप्त  हो  गई  है  ।

 agar  श्रमिकों  की  विद्यमानता  के  बारे  में  11  राज्यों  gala

 तमिलनाडू  तथा  उत्तर  श्रीमद
 ने  सुचित  किया  है  ।  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  31  1982  को  स्थिति

 के  मुताबिक  पता  लगाए  गए  भोर  मुक्त  कराए  गए  ।  बरुआ  श्रमिकों  की  संख्या  1,52,338  थी

 अधिकांश  aga  श्रमिक  अनुसूचित
 जाति

 भर  अनुसूचित  जन-जाति  के  है  ।

 बरुआ  श्रमिकों  का  पता  उन्हें  मुक्त  कराना  तथा  फिर  से  बसाना  एक  सतत

 प्रक्रिया  है  ।  राज्य  सरकारों  से  समय-समय  पर  अनुरोध  fear  जाता  रहा  है  कि  वे  तुरन्त  ate

 प्रभावी  कदम  जिसमें  agar  श्रमिकों  की  विद्यमानता  की  दृष्टि  से  संवेदनशील  क्षेत्रों  में

 गहन  संधा  प्रारम्भ  करना  मी  शामिल  ताकि  बरुआ  श्रमिकों  जहाँ  कही  वे  विद्यमान

 शीघ्र  मुक्त  कराया  जा  सके  तथा  फिर से  बसाया  जा  सके  ।  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  सम्पूर्ण

 बनाने  के  उद्देश्य  से  1978-79  से  केन्द्र  द्वारा  संचालित  एक  योजना  आरम्भ  की  गई  है  जिसके

 wats
 राज्य  सरकारों  को  बन्धुदा  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  बराबर-बराबर  (50:50)  के

 आधार  पर  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  इस  योजना  में  प्रत्येक  बंधुआ  श्रमिकों

 के  पुनर्वास  के  लिए  4000  रु०  के  अनुदान  की  व्यवस्था  की  परिकल्पना  at  गई  जिसमें  से

 गाधी  राशि  केन्द्र  के  भाग  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।  यह॒  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  बचुआ

 श्रमिकों  को  स्थायी  आघार  पर  पुनर्वासित  किया  राज्य  सरकारों  क्रो  1982

 यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  केन्द्र  द्वारा  संचालित  योजना  का  वैसी  ही  अन्य  अर्थात

 आई०  भार०  डी०  एन०  कार  ०  agaraa  जातियों  के  लिए  विशिष्ट  कम्पोनेंट

 प्लान  झोर  आदिवासियों  संबंधी  शौर  राज्य  सरकार  की  प्रत्य  बेईमान  योजनाओं  के

 ara  समाकलन  करे  सामंजस्य  स्थापित  ताकि  मुक्त  कराए  गए  agar  श्रमिकों  के  प्रभावी

 तथा  स्थायी  पुनर्वास  के  प्रयोजनार्थ  विभिन्‍न  योजनायें  के  अंतगंत  उपलब्ध  सहायता  को  एकत्र

 किया  जा  सके  ।  मुक्त  कराए  गए  बरुआ  श्रमिकों  का  गुणात्मक  भोर  असंपूर्ण  पुनर्वास  कराने

 के  लिए  tar  समाकलन  करने  के  बारे  में  मार्गदर्शन  सिद्धान्तों  का  एक  ब्लूप्रिंट  मी  राज्य  सरकारों

 को  उनके  माने-दर्शन  हेतु  भेज  दिया  गया  है  ।

 गस  पर  आधारित  sate  संयंत्रों  को  स्थापना  के  लिए  स्थान

 2644.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  रसायन  और  sate  मंत्री  a  बताने  की  कपा

 करेंगे
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 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  गस  पर  आधारित  उर्वरक  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए

 स्थानों  का  चयन  कर  लिया  गया  है  जेसा  कि  समाचारपत्रों  और  आकादावाणी  द्वारा  घोषित  की

 गई

 यदि  तो  चुने  गए  स्थानों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए

 as  तक  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  और

 क्या  यह  सच  है  कि  आई०  एफ०  एफ०  सी०  उत्तर  प्रदेश  में  प्रस्तावित

 शाहजहांपुर  में  यह  कारखाना  स्थापित  करेगा  ?

 रसायन  16.0 4.0  उर्वरक  मंत्री  बसन्त  से  गैस  पर  आधारित  छः

 एवेरी  संयंत्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  गया  एक  मध्य  sear  में  एक

 राजस्थान  में  माधोपुर  और  चार  उत्तर  प्रदेश  में  शाहजहांपुर  और

 सुल्तानपुर

 मध्य  प्रदेश  संयंत्र  के  लिए  निवेश-अनुमोदन  प्राप्त  करने  तथा  अन्य  व्यवस्थाएं  करने  के

 कार्यवाही  आरम्भ  की  गई  है  जिसे  सरकारी  क्षेत्र
 में  dad  नैशनल  seared  लिमिटेड  द्वारा

 कार्यान्वित  किया  जाएंगी  |

 जहां  तक  राजस्थान  संयंत्र  तथा  शाहजहांपुर  संयंत्र  सहित  उत्तर  प्रदेश  में  प्रस्तावित  चार

 संयंत्रों  का  सम्बन्ध  उनके  स्वामित्व  का  अभी  faa  नहीं  किया  गया  है  ।

 नाबाद  जिले  में  एस०  cto  डी०  संयंत्र  का  ज्ञालू  जाना

 2645.  श्री  कुंवर  राम  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नवादा  जिले  में  अब  तक  एस०  टो
 ०

 डी०  संयंत्र  चालू  न  करने  के  क्या  कारण  भर

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  एस०
 टी

 ०  डी०  प्रणाली  के  लिए  अपेक्षित  मशीनरी

 और  संयंत्र  गत  अनेक  वर्षों  से  नवादा  जिले  में  बेकार  पढ़े

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ate  एन०  :  नवादा  में  उपभोक्ता

 ट्रंक  डार्लिंग  टी०  सुविधा  प्रारम्भ  नवादा  स्थित  स्थानीय  मेनुअल  एक्सचेंज

 के  स्वचलीकरण  और  ननादा  को  एक  विश्वसनीय  संचारण  माध्यम  द्वारा  जोड़ने  पर  निर्भर  करता

 है  ।  इन  कार्यों  के  लिए  अपेक्षित  उपस्कर  फिलहाल  उपलब्ध  नहीं हैं
 ।

 उपयुक्त  भाग  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही
 नहीं

 उठता  ॥

 बिजली  उत्पावन  के  लिए  कम  लागत  पर  नवीनतम  प्रोद्योगिकी  देने  की  फिनलैंड  को  पेशकश

 2646.  sit  सोनू  राम  जेन  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  फिनलैंड  ने  बिजली  उत्पादन  के  लिए  भारत  को  कम  लागत

 पर  नवीनतम
 प्रौद्योगिक

 उपलब्ध  कराने  की  पेदाकद्द  की
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 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  तेल  के  प्रयोग  परिचालनात्मक  कार्य  कुशलता  और

 उसके  परिपाम  स्वरूप  बिजली  उत्पादन  को  लागत  में  कमी  का  अध्ययन  किया  ओर

 (7)  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अर्जी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  चन्द्रदोखर  :  से  भारत-फिनलैंड  संयुक्त

 आयोग  को  बठक  में  फिनलैंड  ने  विद्युत  विकास  के  क्षेत्र  में  भारत  के  साथ  सहयोग  इच्छा

 व्यक्त  को  थी  ।  चर्चा  सामान्य  प्रकार  की  थी  और  किसी  भी  विशिष्ट  परियोजना  पर  विस्तृत  चर्चा

 नहीं हुई  थी  ।

 गस  परਂ  आधारित  sates  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  ठेके  दिये  जामा

 2647,  staal  गोता  gest  रसायन  ate  उबर  मंत्री  ag  बताने  की  कपा

 करेगे  किः  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  मध्य  प्रदेश  तथा  राजस्थान  में  अगले  कुछ-वर्षों  में

 गैस  पर  आधारित  1350  टन  प्रति  यूनिट  की  क्षमता  वाले  are  दर्जन  से  अधिक  उर्वरक  युनिट

 स्थापित  किए  जाने

 यदि  तो  इनमें  प्रत्येक  युनिट  को  बनाने  के  लिए  ठेके  किन्हें  दिए  गए

 उनमें  से  कितने  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियाँ  और

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  के  एक  उपक्रम  प्रोजेक्ट  एंड  डेवलपमेंट  इंडिया

 सिद्दकी के  पास  1983-84  में  अपनी  पुरी  क्षमता  के  उपयोग  के  लिए  सम्भवतः  पर्याप्त

 काम  नहीं  होगा  ?

 रसायन  मौर  उर्वरक  मंत्री  वसन्त  से  गेस  पर  आधारित  छः  नए

 gaze  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  जिनमें  से  प्रत्येक  की  क्षमता  1350  टन  अमोनिया

 प्रति  दिन  होगी  ।  एक  संयंत्र  मध्य  प्रदेश  में  स्थिति  तथा  एक  संयंत्र  राजस्थान  में  और  चार

 उत्तर  प्रदेश  में  ।

 मध्य  प्रदेश  भारत  सरकार  के  एक  उपक्रम  मैसेज  नेशनल  फर्टिलाइजर  द्वारा

 जर्मनी  क्षेत्र  में  लगाया  जाएगा  ॥

 राजस्थान  में  एक  संयंत्र  और  उत्तर  प्रदेश  चार  संयंत्रों  के  स्वामित्व  का  अभी  निर्णय

 नहीं  हुआ है  ।  इन  संयंत्रों  के  लिए  ठेकेदारों  के  चयन  पर  विचार  करना  अभी  संभव  नहीं

 होंगा  ।

 इसका  अभी  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  ।
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 नेशनल  gfecteaad  लि०  द्वारा  रेलवे  को  नया  नांगल  में  भूमि  ot  कब्जा  दिया  जाना  ।

 2648,  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  रसायन  और  उधर  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  उत्तर  रेलवे  के  मुख्य  अभियन्ता  निर्माण  ने  पेट्रोलियम  कौर  अभियन्ता  रसायन

 मंत्रालय  तथा  नेशनल  फर्डिलाइजसे  fro  से  क्या  नांगल  में  करीबन  28  एकड़  भूमि  सौंपने  का

 भनुरोघध  किया है  ताकि  नांगल  तलवाड़ा  रेल  पथ  का  शीघ्र  निर्माण  कियां  जा  जिसके  लिए

 1982  में  रेलवे  बो  ने  शीघ्रता  प्रमाण  पत्र  भी  जारी  कर  दिया

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  फरटिलाइजंसं  लि ०  ने  कार्यवाही

 को  है  तथा  रेलवे  प्राधिकारियों  को  किस  तारीख  को  कब्जा  दे
 दिया

 गया

 (7)  यदि  तो  रेल  मंत्रालय  से  वास्तविक  वहीं  मूल्य  क्या  age  किया  है

 कब्जा  देते  समय  भूमि  का  मुल्य  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  कब्जा  कब  तक  दे  दिया  जाएगा  तथा  नेशनलर्फाटलाइजसे  लि०  ओर

 मंत्रालय  को  पहली  बार  किस  तारीख  को  अनुरोध  प्राप्त  gar  था  ?

 >
 रसायन  और  उबर  मंत्री  वसन्त  (*)  उत्तर  रेलवे  प्राधिकारियों  ष्  1982

 के  मध्य  में  नेशनल  gizargsd  लि०  से  अनुरोध  किया  था  कि  उन्हें  नया  नांगल  में  19.373

 एकड़  भूमि  दी  जाए  और  उनके  अनुरोध  पर  कम्पनी  ने  नांगल-तलवाड़ा  रेलवे  लाइन  के  निर्माण

 के  लिए
 रेलवे  द्वारा  अपेक्षित  क्षेत्र  की  घेराबन्दी  और  निशान  देही  की  अनुमति  दे  दी  थी  ।

 ह

 नेशनल  alana  लिमिटेड  ने
 बाद  में  भूमि  के  हस्तात्तरण  से  संबंघित  विभिनन

 मामलों  को  सुलझाने  के  लिए  विचार-विमर्श  किया  था  ।  रेलवे  प्राधिकरण  को  उक्त  भूमि  का

 कब्जा
 अभी  नहीं  दिया  गया  है  |

 कौर  मूल्य  शादी  से  संबंधित  बातें  सक्षम  प्राधिकारी  के  अनुमोदन  के  लिए

 लम्बित  पड़ी  हैं  ।  इन  मामलों  पर  शीघ्र  ही  fara  लिए  जाने  की  आशा हैं  ।

 उड़ीसा  में  कोयले  के  भंडार  at  संभावना

 2649.  i  age  सेठी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  उड़ीसा  में  कोयले  भारी  भंडार  की  संभावना  भर  राजय  के  चहूं

 मुखी  विकास  के  लिए  इसके  उचित  दोहन  की  आवश्कता  के  बारे  में  अवगत

 क्या  सरकार  उड़ीसा  के  कोयले  का  उचित  रूप  से  परिष्करण  करने  के  उपरांत  इसके

 निर्यात  को  संभावना  के  बारे  में  भी  अवगत
 है

 बशर्तें  पत्तनों  से  विशेष  रेत  ara  हो  और  हैंडलिंग

 सुविधाएं  भर
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभा  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  उड़ीसा  में  दो

 कोयला  क्षेत्र  हैं  अर्थात  तालमेल  भर  इब  घाटी  ।  भारतीय  भू-वभाविक  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  किए

 गए  क्षेत्रीय  समन् वेषण  के  परिणामस्वरूप  2992  मिलियन  टन  भंडार  का  इब  घाटी  कोयला  क्षेत्र  में

 गौर  3654  मिलियन  टन  भंडार  का  तालचेर  कोयला  क्षेत्र  में  अनुमान  लगाया  TAT  तालमेल

 कोयला  क्षेत्र  में  अगले  12  वर्षों  में  उत्पादन  2  मिलियन  टन  से  बढ़ाकर  20  मिलियन  टन  करने

 की  योजना  बनाई  गई  है  ।

 और  परिष्करण  के  वाद  भी  कोयला  निर्यात  बाजार  में  स्वीकार्य  स्तर  का  नहीं

 होगा  ।  फिर  किसी  भी  हालत  देश  की  आंतरिक  आवश्कताएं  पुरी  करने  के  निर्यात  के

 कोई  बेशी  कोयला  होने  की  संभावना  नहों  है  ।

 भीद्योगिक  घरानों  द्वारा  सार्वजनिक  जमाराधियों  का  संग्रह

 2650.  श्रीमती  प्रमिला  क्या  fafa,  न्याय  कौर  कंपनी  काय  मंत्री  औद्योगिक

 घरानों  द्वारा  सार्वजनिक  जमा  राशियों  के  संग्रह  के  बारे  में  19  1982  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  2570  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (₹)  क्या  बड़े-बड़े  औद्योगिक  घरानों  ने  1982  के  दौरान  सार्वजनिक  जमा  राशियों  के

 माध्यम  से  बहुत  बड़ी  धनराशि  एकत्र  कर  ली  है

 यदि  तो  औद्योगिक  घराना-वार  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 क्या  पब्लिक  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  द्वारा  लोगों  से  जमा  राशियां  एकत्र  किए

 जाने  पर  कोई  सोमा

 यदि  तो  क्या  उपरोक्त  पब्लिक  प्राइवेट  कम्पनियों  में  से  किसी  कम्पनी  ने  सीमा

 का  उल्लंघन  किया  शरीर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया है
 ?

 न्याय  और  कानों  कार्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  गुलाम  नवी

 दिनांक  19  1982  को  उत्तरित  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2570  के

 उसर  में  निर्देशित  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  1969  की  धारा  26

 के  अस्तगत  पंजीकृत  दस  शिकस्त  ऑद्योगिक  घरानों  से  सम्बन्धित  कम्पनियों  द्वारा  स्वीकार  की  गई

 जमाराशियों  के  ब्योरे युक्त  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  संलग्न  कम्पनियों  हारा

 का  1975  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  कम्पनी  रजिस्ट्रारों  के

 पास  प्रस्तुत  की  गई  31-3-1982  तक  जमा  राशियों  की  विवरणियां  में  भेजी  गई  सुचना  पर

 झ्राधारित  हैं  ।

 छिपानी  जी  ।  जमा  राशि  जी  गर-वित्तीय  कम्पनियों  द्वारा

 जमा  राशियों  के  आमंत्रण  एवं  स्वीकारोक्ति  को  विनियमित  करते  इनके  नियम  3(  2)(i)
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 तथा  3(2)(0)  के  अनुसार  हिस्तेघारियों  तथा  जनता  से  जमा  राशियों  की  स्वीकारोक्ति  के
 उनके  शुद्ध  मुल्य  आस्थगित  व्यय  तथा  अन्य  aga  परिसम्पत्तियों  के  संचित

 सन्तुलन  को  घटाकर  कुल  परिसम्पत्तियों  तथा  मुक्त  आरक्षित  के  10  प्रतिश्त  तथा
 25  प्रतिशत  तक  की  अधिकतम  सीमाओं  का  प्रावधान  है  ।

 श्रीमान्‌  जी  ।

 निम्नांकित  कम्पनियों  उनमें  से  प्रत्येक  के  सामने  यथा  बर्णनानुसार  िंयमों  में

 विहित  अधिकतम  सीमाओं  से  अधिक  का  जमा  धन  स्वीकार  किया  था

 न  ि  णा

 क्रम  स०  कम्पनी  का  नाम  समुह  स्वीकार
 की  गई  जमा  धन  की

 राशि  31-3-82  तक  अधिकतम

 ee  eee  कवि  ee
 सीमाओं  से  अधिक  नवीकृत  को  गई

 |  नियम  3(2)(1)  नियम  3(2)(li)

 के  अंतगर्त
 ा

 के  अंतगर्त
 धि

 सर्दियों

 Ho  स्यू  सावन  शुगर  एण्ड  गड़ यु  थापर  1.00 कुछ  नहीं
 रिफाइनिंग  कम्पनी  लिमिटेड

 सर  भोरियन्टल  ea  कम्पनी  थापर  10.74  7.69

 लिमिटेड

 भाई सीआई  54.26 Ho  भटकती  एण्ड  केमिकल्स  कुछ
 नहीं

 कारपोरेशन  साफ  इण्डिया

 लिमिटेड

 विवरण

 tc  लला

 क्रम  सं०  भोद्योगिक  घराने  का  नाम  नियम  3  (2) 1)  नियम  3(  2)  (ii)  योग

 के  त्तग ंत  झन्तगंत  रवी  रुपयों

 कार की  गई  कार की  गई

 जमा  रानियां  जमा  राशियां

 रुपयों  रुपयों  में  )
 नवाए

 3  4  5

 ि  a

 टाटा  1356.69  4203.62.  5560.31

 54.36  1636.19  1690.55 बिड़ला
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 4  5

 मफतलाल  493.11  156.78  1649.89

 जे०  के ०  सिंघानियां  580.34  1043.25  1623.59

 थापर  118.50  634.98  7153.48

 साराभाई  239.84  379.88  19.72

 7.  बागुर  28.35  401.13  429.48

 706.03  955.24 ए०  सी ०  ato  249.21

 9.  शाई ०»  सी ०  ako  256.50  750.82  1007.32

 10  श्रीराम  253.47  506.89  760,36

 कला  I

 योग  3630.37  11415.57

 a  cer  a  es  es  ES  GS  NE  SS

 उत्तर  प्रदेश  मसें  तेल  कम्पनियों  द्वारा  खुदरा  fant  केन्द्र  खोलना

 2651.  थी  atte  रावत  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  s

 क्या  रिटेल  पेट्रोल  तेल  केन्द्र  cal  के  अंतगर्त  उत्तर  प्रदेश  में  लेह घाट  भर  बागेश्वर

 में  छुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  वहां  खुदरा  तेल  बिक्री  केन्द्र  खोलने  वाली  घायल  कम्पनी  के  नाम  कया

 और

 चालू  वर्ष  के  कौन  से  महीने  तक  ये  खुदरा  बिकी  केन्द्र  खोले  जाने  की  सम्भावना है
 ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (att  गार्गी  दांकर  ।  तेल

 उद्योग  द्वारा  लोहाघाट  भोर  बागेश्वर  दोनों  में  5  ag  में  किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  इन  स्थानों

 पर  प्रत्येक  में  98  3-84  के  दौरान  एक-एक  फुटकर  बिक्री
 केन्द्र  का  विकास  करने

 के  लिए

 निर्दिष्ट  किया  गया  है  ।

 गोर  चूंकि  at  1983-84  के  लिए  योजना  को  तेल  उद्योग  द्वारा  अभी  अन्तिम

 रूप  नद्दी  दिया  गया  इस  समय  इनके  ब्यौरे  नहीं  दिए  जा  सकते

 उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  का  पुष्टीकरण  कौर  स्थानों  रण

 2652.  श्री  जेवियर  ध्रराकल  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :
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 —

 शा  कू कें उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  पुष्टी  करण  और
 स्थानान्तरण के

 सम्बन्ध  में  सरकार

 को  नीति  कया

 (a)  अमी  तक  कितने  न्यायाधीशों  का  feat  न्यायालयों  में
 पुष्टी  करण  किया  गया

 वे  अपर  न्यायाधीशों  के  पद  पर  कब  से  और

 क्या  किसी  न्यायाधीश  ने  अपने  अधिकारों  की  अनदेखी  किए  जाने  के  कारण  पद
 त्याग

 दिया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 न्याय  कौर  कंपनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  उच्च  न्यायालयों  के

 ऊपर  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  अधिक  से  अधिक  दो  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  की  जाती  है  भोर
 उनकी  पदावधि  की  समाप्ति  के  पश्चात्‌  उन्हें  आगे  की  अवधि  तक  बनाए  रखा  जाता  है  या  भांरत

 के  संविधान  के  अनुच्छेद  217  में  विहित  प्रक्रिया  का  अनुसरण  करके  न्यायाधीश  के
 रिक्त

 पद  उपलब्ध  होने  के  अधीन  रहते  स्थायी  न्यायाघीश  बना  दिया  जाता  है  ।

 सरकार  ने  28-1-1983  को  अपनी  इस  नीति  की  घोषणा  की  है  कि  सभी  उच्च  न्यायालयों

 के  मुख्य  न्यायमूर्ति  बाहर  सें  लिए  जाएंगे  ।  इस
 सम्बन्ध

 में  जारी  की  गई  प्रेस  विज्ञप्ति  की  एक  प्रति

 विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 1-3-1983  की  स्थिति  के  अनुसार  अपेक्षित  जानकारी  निम्नलिखित  है

 ह  ey

 उच्च  न्यायालय  अपर ि  |  ्  ि  सवाया sorTITT  दि ay  art  वह  तारीख  जिससे  कार्य

 कौ  संख्या  कर  रहे
 पवा0व्रा्11्रत्राताऑााध्तिाााताएााातामगानााा

 दिल्ली  6  19-10-  1979
 1070

 19-10-1979:

 a क  |
 1979

 19-10-1979

 20-11-1979

 6-01-1981

 गुलाटी  6-12-1982

 3-01-1983 पंजाब  भीर  हरियाणा

 2-02-1983

 गुजरात
 28-01-1983

 et eh  el

 10
 Kom  alien  evel

 इलाहीवीं ें  उच्च
 carat  के  एक  अपर  न्यायाधीश  ने  30-12-1982  को

 5-1-1983  है  प्रभावी  अपना  त्यागपत्र  दे  दिया  ।  अपर  न्यायाधीश  के  रूप  में  उनकी  नियुक्ति  वीं
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 अवधि  1-1-1983  को  समाप्त  हो  गई  ।  वह  2-1-1983  को  उच्च  के  अपर  न्यायाधीश

 vet

 विवरण

 जिम्मेदार  निकायों  से  बार-बार  मांग  किए  जाने  पर  सरकार  ने  इस  विषय  विभिन्

 पहलुओं  पर  विचार  करके  और  भारत  के  ger  न्यायमूर्ति  से  परामशं  करके  यह  नीति  अपनाने  का

 विनिश्चय  किया  है  कि  सभी  उच्च  न्यायालयों  के
 मुख्य

 न्यायमूर्ति  बाहर  से  लिए  जाएंगे  और  इस

 नीति  को  क्रियान्वित  करते  समय  कुछ  व्यापक  मार्गदर्शक  सिद्धान्तों  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  पे

 aes  सिद्धान्त  निम्नलिखित  हैं

 ,  (1)  मुख्य  न्यायसुर्तियों  के  रूप  में  उन्नत  किए  जाने  के  प्रयोजन  के  लिए  अवर  न्यायाधीशों

 को  परस्पर  ज्येष्ठता  की  उनके  स्वयं  के  उच्च  न्यायालय  उनकी  ज्येष्ठता

 के  आधार  पर  की  जाएगी  गौर  उपयुक्तता  के  अधीन  रहते  उनकी  अन्य  उच्च

 न्यायालयों  में  मुख्य न्याय मूर्तियों  के  रूप  में  नियुक्त  किए  जाने  के  लिए  तब  विचार

 किया  जाएगा  जब  उनके  अपने  उच्च  न्यायालय  में  ऐसी  नियुक्ति  के  लिए  सामान्य

 रूप  से  उनकी  बारी  आ  जाती  ।

 (2)  किसी  न्यायमूर्ति  जिसे  केवल  एक  ag  था  इससे  कम  समय  में  सेवानिवृत

 होना  अन्य  उच्च  न्यायालय  में  स्थानान्तरित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 (3)  किसी  उच्च  न्यायालय  में  किसी  ऐसे  अवर  न्यायाघीश  के  बारे  में  उस  समय

 जब  मुख्य  न्यायमूर्ति  के  रूप  में  उन्नत  किए  जाने  के  लिए  उसकी  बारी  आती

 एक  वर्ष  या  इससे  कम  समय  में  सेवानिवत्त  होना  उपयुक्तता  के  awa  रहते

 यदि  उस  अवधि  के  दोरान  उस  उच्च  न्यायालय  में  मुख्य  न्यायमूर्ति  का  पद

 रिक्त  हो  जाता  है  उसके  स्वयं  के  न्यायालय  में  मुख्य  न्यायमूर्ति  के  रूप  में

 नियुक्ति  के  लिए  विचार  किया  जाएगा  ॥

 2.  उपर्युक्त  नीति  को  क्रियान्वित  करते

 संविधान  के  अनुच्छेद  217  बा  अनुच्छेद  222  के  उपबन्धों  के  अनुसार  की  जाएंगी/किए  जाएंगे  ।

 राजस्थान  के  भ्वुसुचित  ज्यादतियों  को  कालोनियों  का  घियुतोकरण

 2653.  श्री  बिरदा  राम  फुलदारिया  :  क्या  कर्ना  मंत्री  यह  बताते  की  कपा  करेगे  कि

 राजस्थान  में  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितनी  अनुसूचित  जातियों  की

 कालोनियों  का  विद्युतीकरण  किया  जा  चका  और  ऐसी  कितनी  कालोनियों  का  विद्युतीकरण

 करने  का  विचार  और

 जिला  बार  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 Sat  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्नी  च  शेखर  और  सूचना  एकत्र  की

 जा  रद्दी  दे  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 सुन्दरगढ़  राजस्थान  में  ड  जल/पिट्रोल  पम्प  का  बन्द  हाना

 2654.  श्री  दोलत  राम  सारण  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्मा  ata,  जिसका  इण्डियन  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  में  समेकन  हो  गया  के

 जिला  भू  बनूं  स्थित  डीजल  आर  पेट्रोल  पम्प  बहुत  वर्षों  से  बन्द  पढ़े

 भर

 क्या  सरकार  का  विचार  इसे  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  आरक्षित  करके  बिना  किसी

 विलम्ब  के  यह  डीजल  पम्प  आरम्भ  करवाने  का  है  और  यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तों

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  गार्गी  sine  :  और

 (a)  अपेक्षित
 सुचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जाएंगी  ।

 राजस्थान
 में  बिजली  स्थिति

 2655,  श्री  अनवर  महत्व :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  राज्य  में  बिजली  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  और  इसकी  दे  निक
 आवश्यकता

 कितनी

 |-
 भारी

 उधोग  और  कृषि  पर  बिजली  की  गई  कटोती  का  प्रतिदिन  क्या  $  शर

 सरकार  ने  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  बिजली  की  पर्याप्त  कौर  नियमित  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  बया  उपाय  किए  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र दो डर  fea)  राजस्थान  में  वर्तमान  ऊ

 उपलब्धता  15.3  मिलियन  युनिट  प्रतिदिन
 है

 जबकि
 आवश्यकता

 18.5  मिलियन  यूनिट  states

 को  है

 9-3-1983  से  कृषि  उपभोक्ताओं  को  15  घंटे  प्रतिदिन  की  दिया  सप्लाई  की  जा

 रही  सीमेन्ट  प्राथमिकता  प्राप्त  उच्च  वोल्टास  उद्योगों  पर  33%  बिद्युत  कटोती  तथा  गर

 प्राथमिकता  प्राप्त  उच्च  वोल्टास  उद्योगों  पर  50%  बिजली  कटौती  लागू  की  गई  ।

 बदरपुर  भर  सिंगरौली  के  केन्द्रीय  पूल  में  से  श्रघिकतम  सम्भव  सहायता  प्रदान  करने

 के  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे

 भागलपुर  के  लिए  सीधी  safer  की  सुविधा

 2656,  थो  समौनुद्दोन
 :  क्या  संचारे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  शहरों  के  नाम  बया है जिनके है  जिनके  लिए  सरकार  का  विचार  वर्ष  1983-84  के

 दौरान  बिहार  में  भागपुर  से  सीधी  डार्लिंग  की  सेवा  अनुदान  करने  का  और
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 (8)  यह  सुविधा  कब  तक  प्रदान  को  जायेगी  ?

 संघार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  बी  एन०  :  1983-84  में

 भागलपुर  से  सीधी  डाली  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 (a)  1985  में  यह  सुविधा  प्रदान  कराए  जाने  की  संभावना है
 ।

 जिला  कच्छ  में  दूरसंचार  सेवा  का  सुधार

 2657.  डा०  महीपत  राय  एम०  मेहता  ः  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 जिला

 कच्छ  में  दूरसंचार  के  विद्यमान  साधन  न  होने

 के  बराबर  और

 (a)  उनके  gare  के  लिए  सरकार  की  क्या  योजनाएं  हैं  ?

 dart  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  ato  एन०  :  (*)  जी  ।  जिला

 कच्छ  में  दूरसंचार  प्रणाली  का  कार्यकरण  संतोषजनक  है  ।  कभी-कमी

 tag  हारों  की  चोरी  के  कारण  इन  सेवाओं  पर  प्रभाव  पड़  जाता  है  ।

 कच्छ  क्षेत्र  में  टेलीफोन  सेवायों  के  कार्यकरण  में  कौर  सुधार  लाने  के  लिए

 लिखित  कदम  उठाए  जा  रहे

 राजकोट-जामनगर  माइक्रोवेव  प्रणाली  को  स्थायी  चौड़ी  पट्टी  प्रणाली  में

 नंदिता  |

 गांधीघाम  और  भुज  टेलीफोन  एक्सचेंजों
 को  स्व चल  करना  |

 गमहमदाबाद-गांधीधाम  सेक्शन  में  तांबे  की  तारों  के  स्थान  पर  ए०  सी ०  एस०

 भार०  तार  लगाना

 महत्वपूर्ण  टेलीफोन,/टिलेक्स  कनेक्शनों  की  प्रतिदिन  जांच  की  जा  रही

 अनुरक्षण  कायें  और  निरीक्षण  में  तेजी  लाई  गई  है  ।

 dere  प्रेस  ऐक्रोडिटेशान  कमेटी  का  गठन

 2658.  फूल  बन्द
 बर्मा  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  बताने  को  कृपा

 करेंगे  fa

 सरकार  का  विचार  सेन्ट्रल  प्रेस  एक्रीडिटेशान  कमेटी  कब  गठित  करने  का  ओर

 विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ओर  इसके  गठन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  परिवर्तन  किया  जा

 तो
 रहा है  यदि  AUG  ag  क्या  ?
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 ा

 सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  काय  बिस्वास  में  उप  मंत्रो  सिलिका

 भौर  केन्द्रीय  प्रेस  प्रत्यायन  समिति  के  गठन  के  समूचे  प्रश्न  की  जाँच  को  जा  रही

 सर्विसेज  ase  dies  समाचार

 2659.  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्यां  संचार  मंत्री  दिनांक  10  फरवरी  1983  के

 महराष्ट्र  टाइम्ज  में  सर्विसेज  अंडर  Salisਂ  शिक्षक  समाचार  के  बारे  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  में  डाक  सेवाओं  में  विभिन्‍न  कारणों  से  बाघा  आई

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इन  सेवाओं  पर  कितना  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी०  एन०  रेल  डाक  सेवा

 डिवीजन  के  कुछ  कोंचा  रियों  द्वारा  3-2-83  से  10-2-1983  तक  हड़ताल  किए  जाने  के  कारण

 महाराष्ट्र  सकील  के  कुछ  क्षेत्रों  की  डाक  सेवाओं  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  था  ।

 कुछ  ऐसे  कर्मचारियों  के  जिन्होंने  धीरे  काम  नियमानुसार  काम  कारों

 भारी  तरीकों  का  सहारा  लेकर  सामान्य  कार्यकरण  में  अवरोध  उत्पन्न  किया  की

 सैनिक  कारवाई  के  विरोध  में  ये  कर्मचारी  हडताल  पर  चले  गए  थे  ।

 स्थिति  अब  सामान्य  है  ।

 क्षेत्नीय  बिजली  प्राधिकर  ण-स्वरूप  तथा  क्लिप

 2660.  st  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (a)  क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  स्थापित  राज्याध्यक्ष  समिति  ने  एक  क्षेत्रीय fi बिजली

 करण  स्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव  fear

 यदि  तो  प्रस्तावित  प्राधिकरण  का  स्वरूप  तथा  इसके  कृत्य  कया  होंगे

 क्या  हाल  ही  में  हुए  बिजली  मंत्रियों  के  सम्मेलन  मैं  संभी  राज्यों  ने  उक्त

 प्रस्ताव  का  विरोध  किया  था  क्योंकि  इससे  अलग-अलग  राज्यों  के  बिजली  बनाने  तथा  वितरण  के

 प्राधिकार

 पर  बुरा  प्रभाव  कौर

 यदि  तो  प्रस्तावित  प्राधिकरण  at  स्थापना  के  बारे  में  सरकार  का  निषेध

 बया  है  ?

 कर्ता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  डोवर  faa)  att  विद्युत  समिति  ने

 बिमान  क्षेत्रीय  बिजली  वों  के  स्थान  पर  देश  के  पांच  क्षत्रों  में  सांविधिक  मिठाईयों  के  रूप  में

 पूर्ण  कालिक  क्षेत्रीय  fara  प्राधिकरणों  का  गठन  करने  की  सिफारिश  कौ  है  समिति नें  सिफारिशें
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 a  एएए  एए

 की  है  किक्षेत्रीय  विद्युत  प्राधिकरणों  को  अधिक  व्यापक  दायित्व  सौंपा  जाना  चाहिए  भोर  उन्हें

 क्षेत्रीय  भार  प्रेषण  केन्द्रों  संबंघित  राज्य  तथा  प्रस्तर  ज्यदा  पारेषण  क्षेत्र
 के

 सभी  दिया  केन्द्रों  से

 विद्युत  की  बल्क  सप्लाई  की  adie  भोर  बिक्री  का  कायें  लाइनों  भोर  उनसे  सम्बद्ध  Rik tral  का

 स्वामित्व  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिए  और  उनका  प्रचालन  करना  चाहिए  ताकि  वे  में  विद्युत

 के  उत्पादन  और  लाने  ले  जाने  पर  कारगर  नियंत्रण  रख  सकें  ।  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की

 है  कि  क्षेत्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  प्रशासनिक  ate  कार्यकरण  की  afce  से  केन्द्रीय  विद्युत

 करण  के  प्रति  उत्तरदायी  होने  चाहिएं  और  उन्हें  समस्त  क्षेत्र
 के  लिए  को

 आयोजना  का

 दायित्व  सौंपा  जाना  चाहिए  ।

 और  1982  में  हुए  विद्युत  मंत्रियों  के  वार्षिक  सम्मेलन  विद्युत  समिति

 द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  अनुसार  सांविधिक  निकायों  के  रूप  में  क्षेत्रीय  विद्युत  प्राधिकरणों  के

 गठन  पर  कई  राज्यों  ने  अपनी  आशंकाएं  व्यक्त  की  हैं  ।  इसमें  निहित  नीति  संबंधी  प्रक्रियाओं  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  यह  वांछनीय  समझा  गया  है  कि  इस  सिफारिश  पर  भागे  कोई  कार्यवाही  करने

 से  ga  मतैक्य  बनाने
 के  लिए  राज्यों  के  साथ  परामर्श  जारी  रखा  जाय  ॥

 जिन  बस्तियों  में  गेस  एजेंसियां  नहीं  हैं  वहां  गत
 के

 कनेक्शन  देना

 2661,  श्री  दयाराम  शाक्य  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहं  सच  है  कि  लोग  केवल  उन्हीं  नगरों  में  कुकिंग  गेस-कनेक्शन  प्राप्त  कर

 सकेंगे  जहां  गैस  की  एजेंसियां

 क्या  कारण  है  उस  नगर  के  निवासी  को  गस  कनेक्शन  नहीं  दिया  जाता  जहां  गैस

 एजंसी  तो  नहीं  है  परन्तु  उसी  जिले  में  हैं  20  कि०  मी ०  स्थित  तक  अन्य  नगर  में  गेस  एजेंसी  है  तथा

 ag  व्यक्ति  गेस  सिलेंडर  ले  जाने  का  दायित्व  अपने  कंधों  पर  लेने  को  तैयार  और

 क्या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  का  है  कि  जिले  के  हर  ब्यक्ति  को

 गस  कनेक्शन  दिए  जायें  चाहे  वह  गेस  एजेन्सी  नगर  से  20  किलोमीटर  दूर  भी  क्यों  न

 रहता  ही  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  areal  sie  ?

 ai

 वितरकों  की  नियुक्ति  करते  उसके  कार्य  संचालन  का  क्षेत्र  में  एल०  पी०  जी०

 सिलेंडरों  के  घरों  पर  पहुंचाने  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  स्पष्ट  सीमांकन  किया  गया  है  ।  सुरक्षा
 कारों

 ते
 वितरक  के  विपणन  क्षेत्र  के  बाहर  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  नहीं  दिए  जाते हैं  ।

 (a)  क्या  सम्मेलन  अधिक  सें  अधिक  उपभोक्ताओं  को  खाना  पकाने  की  aq  की  सुविधा
 प्रदान  करने  के  उद  इंच

 से  तेल  उद्योग  मे  जिन  बाजारों  में  डीलर  शिप  नहीं  नई  डीलर  fast

 के
 shat  के  लिए  पहले  से  ही  योजनाएं  बनाई  हैं  जिनको  चरणबद्ध  तरीके  से  कार्यान्वित  किया  जा

 रहा है
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 एल्‍ल्‍यतयएएए।एएल  आ

 स्विमिंग  साज-सामान
 आयात

 2662.  प्रो ०  रूप चन्द
 पाल

 :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  मांगने  पर  टेलीफोन  उपलब्ध  देने  हेतु  बड़े  पैमाने  पर
 स्विमिंग  सामान  का  आयात  करने  का  विचार  कर  रहा

 यदि  |: ह  तो  देश  के  टेलीफोन  उद्योग  का  क्या  जिसका  कि  पहले  a
 कम

 योग  किया  जा  रहा  भोर

 देश  के  टेलीफोन  उद्योग  को  पुरी  क्षमता  का  उपयोग  कब  से  किया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वी  ०  एन०  :  जी  नहीं  ।

 गौर  देश  में  टेलीफोन  उद्योग  की  क्षमता  न  केवल  ge  तरह  से  उपयोग  किया

 गया  है  बल्कि  मांग  होने  पर  टेलीफोन  प्रदान  करने  के  लिए  उसे  घोर  अधिक
 बढ़ा  ने

 at

 आवश्यकता है  ।

 टेलीफोन  सम्बन्धी  साज-सामान  का  रायात

 2663.  श्री  सत्य  साधन  चक्रवर्ती  :  कया  संसार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  डाक  व  तार  के  दूर  संचार  विभाग  ने  देश  के  बाहर  से

 सामान  का  आयात  कर  सके  अथवा  इस  दिशा  में  आत्मनिर्भरता  की  योजना  बना  नये  कनेक्शनों

 के  लिए  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  का  आयोजन  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  पहली  कार्यवाही  की  जानी  है  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 यदि  तो  भ्रात्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  की  यदि  कोई  बनाई  जायेगी  तो

 उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बी०  एन०  :  इस  मांग  को

 आरम्भ  में  आयात  द्वारा  तथा  टेलीफोन  उपस्कर  देशी  उत्पादन  क्षमता  में  वृद्धि  करके

 पूरा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 से  (=r)  इस  दशक  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कुल  10  लाख  लाइनों  के  स्वीडन  उपस्कर  कें

 विनिर्माण  के  लिए  दों  फैक्टरियां  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  अति  आवश्यक  मांग  कों  पूरा  करने

 लिए  उपस्करों  एवं  केबिलों  की  कुछ  मात्रा  छठी  योजना  के  दौरान  आयात  को  जाएगी  ।.  सातवीं

 योजना  के  प्रारम्भ  में  30  लाख  कंडक्टर  किलोमीटर  क्षमता  को  एक  केबिल  फैक्टरी  भी  स्थापित

 की  जाएगी  |
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 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर 24  1904

 ae
 1982 के  दौरान  फिल्मों  का  उत्पादन

 2664.  श्री  रामस्वरूप  राम  :  ब्या  सुचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 वर्ष  1982  के  दोरान  देश  में  कितनी  फिल्में  बनाई

 उनके  निर्माण  में  कितनी  पूंजी  लगाई

 उसमें  फिल्म  वित्त  निगम  द्वारा  कितनी  धनराशि  दी  भोर

 के  लिए  वित्त-पोषण  के  लिए  निगम  किन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  का  पालन

 करती  है
 ?

 और  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उपमंत्री  सल् लिका जु

 aq  1982  के  दौरान  देश  में  बनाई  गई  फिल्मों  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  फिल्म

 सेंसर  बोर्ड  ने  वर्ष  1982  के  दौरान  763  भारतीय  फीचर  फिल्में  प्रमाणीकृत  कीं  ।

 देश  में  के  निर्माण  में  लगाई  गई  कुल  पूंजी  के  आकड़े  सरकार  के  पास

 लब्ध  नहीं  हैं  ।

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  ने  1982  से  ard,  1983  तक  की  अवधि  के

 दौरान  फिल्मों  के  निर्माण  में  41.91  लाख  रुपए  की  पंजी  लगाई  ।

 निगम  फिल्मों  का  वित्तपोषण  करने  के  लिए  ऐसी  स्क्रिप्ट  जो  चलचित्रिक

 मूल्यों  के  साथ  सामाजिक  विषयों  से  युक्त  के  गुणदोष  के  आधार  पर  तथा  वाणिज्यिक  रूप  से

 सनकी  श्रात्मनिभरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देता  35  मिलीमीटर  की  फीचर  फिल्मों  के

 निर्माण  के  लिए  ऋण  साम्पाविश्क  जमानत  पर  दिए  जाते  जबकि  16  मिलीमीटर  की  कोचर

 फिल्मों  के  लिए  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  निदेशक  मंडल  पात्र  मामलों  में  साम्पाविश्क

 जमानत  को  हटा  सकता  है  ।  भाष  घंटे  से  एक  घंटे  तक  को  अवधि  की  छोटी  फि 1 +  के  निर्माण  के

 लिए  युवा  फिल्म  निर्माताओं  को  ऋण  दूरदर्शन  शरीर  फिल्म  प्रभाग  के  सहयोग  के  बिना  साम्पाविदक

 जमानत  दी  जा  सकती  है  ।  ऋण  ats  द्वारा  समय  समय  पर  निश्चित  उपरि  सीमा  के  अधीन  रहते

 हुए  सामान्यतया  निर्माण  लागत  के  75.0  प्रतिशत  तक  दिए  जाते  100  प्रतिशत  वित्तपोषण

 योजना  के  अन्तगंत  निगम  का  फिल्‍मों  पर  पूरा  अधिकार  होता  है  और  वह  पात्रों  और  कार्मिकों  को

 अनुबन्ध  आधार  पर  लगाता  है  ।

 चिलियन  नगरों  में  उच्चतम  न्यायालय  को  न्याय पीठों  की  स्थापना

 2665.  आर०  प्रभु  क्या  न्याय  भोर  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  सरकार  का  विचार  विभिन्‍न  नहानणरों  में  उच्चतम  न्यायालय  की  प्रादेशिक  न्याय पो ठें

 स्थापित  करने  का  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  न्या  है
 ?

 121



 .....

 लागत  उत्तर  5  1983
 meat

 संविधान  के

 बेच

 न्याय  भोर  कसानो  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ

 ante
 130

 में  उपबन्ध  है  कि  न्यायालय  दिल्‍ली  में  अथवा  ऐसे
 अन

 न  या  स्थानों

 जिन्हें  भारत  का  मुख्य  राष्ट्रपति  के  अनुमोदन  से
 समय-समय  पर

 ।”  इस  सम्बन्ध  में  भारत  के  मुख्य न्यायमूर्ति  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हुआ  है

 सुरत  में  fear  सेवा  डाकघर  खोलना
 ध

 2666.  st  छी तु माई  नामित  ।  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेगे

 as  यह  सच  है  कि  गुजरात  के  सूरत  शहर  में  एक  विदेश  सेव

 मांग  की  ई  है  बर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कपा

 va

 छोलने  की

 सुरत  में  विदेश  सेवा  डाकघर  खोलने  का  faa  कब  तक  किया  कौर

 इस  विदेश  सेवा  डाकघर  से  किस  प्रकार  को  सुविधाएं  उपलब्ध  होंगी  वे  कब

 तक  eq  होंगी  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  gar  है  ?

 रात संचार  मंत्रालय  के  राज्य  watt  वी०  एन०  :  हां

 वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंडल  ने  सुरत  में  ऐसा  एक  कार्यालय  खोलने  के  लिए  प्रतिवेदन  gl

 भौर  उस  कार्यालय  द्वारा  निपटाए  जाने  वाले  अपेक्षित  काय  की  म  सादा

 में  मामले
 की  जांच  की  जा  रही  है  ।  सभी  पहलू  को  जांच  करने  के  बाद  उस  ध  लय  द्वारा

 उपल

 बकरा

 जाने  वाली  सुविधाओं  की  किस्म  निर्धारित  की  जाएगी  ॥

 संगठन  बनाने  ओर  alate  करने  की  स्वतंत्रा  के  यारे  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  थम  ai

 ot निर्णयों  को  अनुमोदित  करना

 2667.  श्री  चित्त  महिला :  क्या  श्र  और  पुनर्वास  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के  अपने क्या  सरकार  ने  संगठन  बनाने  कौर  सामूहिक  तोर  पर  सौदेबाजी क

 लाकारों  की  सुरक्षा  करने  की  स्वतन्त्रता  के  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  नि  था
 द

 मोदित  कर  दिया  मौर  ह

 (a)  यदि  gi,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  र  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है

 नफ्स  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  धर्म  :  तथा

 af  क  तथा  तकनीकों  कठिनाइयों  के  कारण  भारत  प्रश्नगत  दो  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संग

 अर्थात
 संख्या  87  तथा  98  का  अनु पर् थेन  नहीं  कर  सका  है  ।  इन  अभिसमयों  में  स

 :

 सिद्धान्तों  का  वास्तव  में  अनुपालन  किया  जा  रद्दा  है  |

 a

 |
 वच  1982  से  हुड तालों  तथा  ताला वन् दियों  के  कारण

 जन-दिवसों
 को

 ी

 2668.  श्री  जारज  फर्ना'डो  वे  वे क्या  श्रम स  शोर  grata  मंत्री  ag  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  ६  किट
 _  = = ee
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 24  1904  geal  के  लिखित  उत्तर

 वर्ष  1982  में  हड़तालों  ताला बन्दियों  के  कारण  नष्ट  हुए  जन-दिवसों  के

 प्रारम्भिक  अनुमान  क्या

 क्या  वर्ष  1983  में  उक्त  स्थिति  के  सुधारने  की  आशा  कौर

 सरदी  gi,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 शम  घोर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  धर्म  वीर  (#)  श्रम  ब्यूरो  में  18-2-

 1983  तक  प्राप्त  सूचना  के  ay  1982  के  दौरान  हड़तालों  शरीर  ताला  बददिली  के  कारण

 नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  की  कुल  संख्या  433.8  लाख  है  ।  ये  आंकड़े  मादा  राष्ट्र  में  सुती  कपड़ा

 मिलों  में  हड़ताल  के  कारण  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  की
 कुल  संख्या  को  पुर्णतः

 प्रदर्शित  नहीं  जो

 1982  के  अन्त  तक  620  7  लाख  थी  ॥

 {a}
 बौर  (7)  रकार  देश  में  ऑद्योगिक  संबंध  स्थिति  पर  लगातार  नजर  रख  रही  दै  ।

 औद्योगिक  संबंध  तन्त्र  भावद्यकतानुसार  वर्तमान  सांविधिक  प्रावधानों  ae  स्वैच्छिक  व्यवस्थाओं

 के  अंतगर्त  निवारक  मध्यस्थता  संसाधन  न्याय-निर्णयन  भीर  पंच  फैसलों  के  माध्यम  से

 बन्दियों  और  श्रम  दिवसों  की  हानि  को  कम  करने  के  लिए  प्रयास  करता  रहता  है  ।  केन्द्र  तथा

 राज्यों  में  समाप्त  ब्रोकर  न्याय-निणर्य  तंत्रों  को  और  ges  किया  जा  रहा  अतिरिकत  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  को  स्थापित  करने  अतिरिक्त  पदों  का  सजन  करने  भर  मामलों  के  निपटान  के  स्तर

 पर  उचित  ध्यान  देते  हुए  मामलों  की  के  निपटान  में  तेजी  करने  हेतु  मानदंडों  को  निर्धारित

 करने  के  लिए  भी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 लगता  पन-बिजली  परियोजनाओं  से  विद्युत  उत्पादन  का  धाक तन

 2669.  थी  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  :

 क्या  छोटी  तथा  लगता  पन  परियोजनाओं  से  बविद्युत-उत्पादन  की

 संभावनाओं  का  कोई  आकलन  किया  गया  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  यह्  सच  है  कि  लघु  ताप  बिजली  परियोजनाएं  देश  की  चौड़ी  नहरों  पर

 निष्पादित  की  जा  सकती  थी  और  उनकी  लागत  wea  परम्परागत  स्रोतों  से  उत्पन्न  बिद्युत  को

 लागत  को  तुलना  में  कम  कौर

 (7)  यदि  तो  इस  बारें  में  कोई  योजना  तैयार  की  गई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या  है  भोर  योजना  के  लिए  कितनी  राशि  का  प्रावधान  गया  है

 कर्ना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  दोपहर  :  यद्यपि  मिनी  तथा

 ag  जल  बिद्युत  स्कीमों  की  जल  विद्युत  शक्यता  का  कोई  क्रमबद्ध  मूल्यांकन  नहीं  fear  गया

 ऐसा  समझा  गया  है  कि  ऐसी  स्की  25000  मिलि०  यूनिट  का  अतिरिक्त  वार्षिक  ऊर्जा

 उत्पादन  करू  सकती  हैं  ।

 और  (7)  केनल  ड्राप  रुकी सों  के  लिए  प्रतिष्ठा
 पित  प्रति  किलोवाट  विशिष्ट  लागतें

 बहत  जल  विद्युत  स्कीमों  की  लागतों  से  अधिक  होती  दो  ऐसी  स्कीमें  नाम दा
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 bes

 राजस्थान  में  अनूपगढ़  दाखा  नहर  (6X  1.5  गुजरात  में  कई  वाया  तट  age

 (22.5  इस  समय  निर्माणाधीन  है  ।  अद्यतन  मूल्यांकन  के  अनुसार  इन  परियोजना प्र ों  की

 अनुमानित  लागतें  9.35  करोड़  रुपए  तथा  3.20  करोड़  रुपए  नहर  प्रयासों  तथा

 नहरों  के  मुख्य  रेगुलेटरों  पर  माइक्रो/मिनी/लघु  जल  विद्युत  eat  के  में  जिनके  लिए

 केन्द्रीय  fora  प्राधिकरण  में  स्कीम  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 नहर  प्रयासों  पर  माइक्रो/मिनी/लघु  जल  विद्युत  स्कीमें  जिनके  लिए  स्कीम  रिपोर्टे

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  में  प्राप्त  हो  गई  हैं  ।

 परियोजना  का  नाम  प्रतिष्ठापित  क्षमता  अनु  मानित  लागत

 निन  नाला

 |  3  ~
 लि

 राजस्थान

 3x2  #  1.15. मंगरोल  में  दायां  मुख्य  नहर  ज०  fire

 2>(2  526.57 सूरतगढ़

 1x2  219.50

 2x0.4  110.20

 दायों
 मुख्य  नहर

 2x  1.5+1X90.75  303.19

 हरियाणा

 दोदुपुर  4  1.1  741.00

 av  ब-रो  तता  5  x  1.3  946.00

 पंजाब

 दौकर  X  0.57  169.8

 प्रदेश

 चम्बल  नहर  4  0.3  211.42

 भो राड  2X  0.5  162.86

 जानवर  2  >(  0.3  105.63

 तवा  बायां  तट  >(3  1115.00

 1X  1+-1X0.75  298.5

 +1  0.25
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 गुजरात

 पानी  390.00 2  X  1.25

 भान  प्रदेश

 कटारिया  नहर  पी०  एच०  3x5  1064.00.

 कटारिया  नहर  फीडर  नहर  माइक्रो  ज७  वि०  4  >(  0.5  198.00

 कर्नाटक

 विश्वेश्वर र  नहर  कौ  मदर  शाखा  पर  मिनी  1X2  250.00

 ज०  fao  स्कीमों

 2:  4.5  1081.06 मल्ला पुर  ज७  fro  स्कोर

 वीरवार  1x1  222.60

 विहार

 सोन  नहर  (afeazt)  4x1  389.00

 सोन  नहर  >(1  360.08

 उड़ीसा

 पोते  2x3  616.50

 असम

 घनसाली  ज०  fro  15X13  1053.39

 विद्युत  गृहों

 दूरदर्शन  केन्द्रों  की  संद्या

 2670.  एड्भ्ार्टों  फेलो रों  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को

 करेंगे  कि

 इस  समय  देश  में  कितने  दूरदर्शन  केन्द्र  काम  कर  रहे  ओर

 उनमें  से  कितने  केन्द्र  अपने  ही  कार्यक्रम  तयार  तथा  प्रसारित  कर  रहे  हैं  भोर

 कितने
 मात्र

 रिले-केन्द्र  हैं  ?

 सुचना  ake  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  मैं  उप  मंत्री
 थी  2

 ate  मौजूदा  41  grace  केन्द्रों  में  7  में  पूर्णरूपेण  दूरदर्शन  कार्यक्रम
 निर्माण  सुविधाएं  उपलब्ध  केबल  3  बेस  प्रोडक्शन  केन्द्र  जबकि  31  केन्द्र  केवल

 केन्द्र हैं  ।
 रिले
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 eee

 तालाबंदियों  तथा  जबरन  घुट्टियों  के  कारण  नष्ट  हुए  जन-दिवस

 2671.  घी  मोहम्मद  इस्माइल  :  क्या  थम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  वर्ष  1980-81  तथा  1981-82  के  दौरान  ताला बंदियों  तथा  जबरन  छुट्टियों  के  कारण

 कितने  जन-दिवसों  को
 हानि  हुई

 ?

 aa  ak  पुनर्वास  संचालक  में  राज्य  मंत्री  घर्म  ate)  हानि  हुए  श्रम  दिनों  संबंधी

 सुचना  को  कलेंडर  वर्ष  के  अनुसार  रखा  जा  रहा है
 ।  जबरी  छुट्टियों  के कारण  हानि  हुए  श्रम

 दिनों  की  संबंधी  आंकड़ो  को  1981  से  एकत्र  किया  जा  रहां

 निम्नलिखित  विवरण  संलग्न  है  :--

 (1)  जिसमें  वर्ष  1980,  1981  ौर  1982 के  दौरान  तालाबंद्रियों
 के

 कारण  हानि  हुई  श्रम  दिनों  की  संख्या  दर्शाई  गई  है  ।

 (2)  जिसमें  4981  और  1982  के  दौरान  जबरी

 छुट्टियों
 के  कारण  हानि  हुए  श्रम

 दिनों  संख्या  दर्शाई  गई  है  ।

 विवरण-एक

 के  दौरान  art rafeaat
 के

 कारण  हानि  हुए  श्रम  दिनों  की  राज्य-वार

 संख्या  सम्बन्धी  विवरण

 —oo

 ऋतिक  राज्य  राज्य  aa  का  नाम  निम्नलिखित  वर्षों  के  दौरान  हानि  हुए  जिम  दिनों

 की  संख्या  में  )
 et EE  रहा  लि  ं

 1980  1981  (a)
 1982

 (a)

 2

 रायात

 15 are  प्रदेश
 11  533

 Tay  15

 बिहार  619  240  7०1

 Twat
 ड  | क  352  320

 479

 हरियाणा  101  38  17

 हिमाचल  प्रदेश  eee

 eee AT  क्रिसमिस

 कर्नाटक  183
 1,315  22

 9.  केरल  294  1,160  1,025
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 10  मध्य  प्रदेश  404  12  43

 Yr]  520 महाराष्ट्र  1,830.  1,194

 12  मणिपुर

 13  मेघालय

 14.0  नागालैंड

 15  उड़ीसा  102  42  65

 पजा  105  16

 17  राजस्थान  246  169  119
 12  ly  दिक aay

 1?  afrmare fi  जन  हि  923  1,160  458

 20  त्रिपुरा  10  नक क  के

 239  652  268 उत्तर  प्रदेश

 22  पश्चिम  बंगाल  4,427  8,505  13,416

 झण्डमान  और  निकोबार

 24
 अरुणाचल  प्रदेश  कि

 24  चण्डी गढ़  ee

 26.  दादरा  भर  नागर  हवेली

 दिल्ली  18  13  56

 oh} 40  च्यादा  1,  दमन  शौर  दीव  35

 aaa 29  NGA ga  काक्स

 30
 मिजोरम  wee

 31.
 पांडिचेरी

 बलि  ी

 जोड  9,907  15,375

 एएए  एएए  fc  ean  om
 17,73

 3

 (=)  अनन्तिम  =a

 —  उपलब्घ  नहीं

 नोट  eed
 चूंकि  आकड़ों  की  grat  के  रूप  में  दिया  गया  इसलिए  यह  जरूरी  नहीं है
 कि  बमका  जोड़  ष्  मेल  खाएँ  ।
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 SRaEEEEaEE  EE

 विवरण-दो

 1981  कौर  1982  के  दौरान  जबरी  छुट्टियों  के  कारण  हानि  हुए  श्रम  दिनों  को

 राज्य-वार  संख्या  सम्बन्धी  विवरण

 a

 क्रमांक  राज्य/संघ
 क्षेत्र

 का  '  निम्नलिखित  वर्षों  के  दौरान  हानि  हुए  श्रम  दिनों

 at  संख्या
 वॉटर  NS परों  पका

 1981  1982

 ना  क  i)

 3  4

 4,626  952
 नागन

 प्रदेश

 2.  405

 3.  TweQin बिहार  7,437  31,382

 गु
 _

 49,512  146,989

 148,720 BIS4IU

 650  2,067 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर र  eee

 कर्नाटक  2,128  1,543

 9.  केरल  6,544  38,225

 11,681 10  मध्य  प्रदेश  409,753

 40,239  31,5753 41.  महाराष्ट्र

 12  650
 मणिपुर

 13  मेघालय
 men

 14.  नागालैंड  eee  eee

 15  उड़ीसा  13,848  57,799

 16.  पंजाब  66,110  17,422

 राजस्थान  120,388 17.
 192,020

 18  सिक्किम  eee  eee

 19.  तमिलनाडू  23,852  502,101

 20.  त्रिपुरा  eos

 21  उत्तर  प्रदेश  711,985

 22  पश्चिम  बंगाल  43,883  30,723
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 23  ऊष्डमान  कौर  निकोबार

 24  भ्ररुणाचल  प्रदेश  eee

 25  चण्डीगढ़  1249

 26  दादरा  नागर  ee

 27  दिल्ली  2,229  3,597

 28  दमन  भोर  दीव

 20  लक्ष्मी  क  कक

 30  मिजोरम

 31  qifeazt
 ु

 37,000
 ee  न

 जोड़  692,689  2,234,437
 a

 (a)  अनन्तिम  और  4-2-1983
 तक

 श्रम  ब्युरो  में  प्राप्त  रिपोर्टों  प्रश  आधारित  |

 शुन्य  (...)  उपलब्ध  agit

 पटसन  इकाइयों  द्वार  विपक्षीय  पंचाट  फैसले  को  कार्यान्वित  न  किया  जाना

 2672.  श्री  बालकृष्ण  वासनिक :  क्या  शम
 और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  पटसन  इकाइयों  ने  चार  ag  पहले  किया  गया  त्रिपक्षीय  पंचाट

 फैसला  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  भर

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 aa  झोर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घर्म  गोर

 बंगाल  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  कोई  त्रिपक्षीय  पंचाट  नहीं  दिया  फिर  जूट

 उद्योग  में  22-2-1979  को  एक  त्रिपक्षीय  समझोता  gar  vt  जो  31-12-1981  तक  वंद्य  था

 इस  समझोते  के  अनुसरण  राज्य  सरकार  ने  जूट  उद्योग  में  (1)  श्रेणियों  ओर  वेतनमानों  और

 (2)  कार्य-भार  तथा  कार्य  ढांचे  के  बारे  में  विचार  करने  तथा  उनके  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  करने

 के  लिए  दो  समतियां  गठित  को  इन  समितियों  की  रिपोर्टों  पर  त्रिपक्षीय  स्तर  पर  विचार  किया

 गया  था  और  बाद  जसे  कि  त्रिपक्षीय  समझौते  में  व्यवस्था  पश्चिम  बंगाल  के  अरस  मंत्री  ने

 पक्षों  को  कार्यान्वयन  के  लिए  समिति  को  सिफारिशों  पर  अपना  इस

 भारतीय  जूट  मिल  एसोसिएशन  और  कुछ  अन्य  जूट  मिलों  के  प्रबंध तंत्रों  ने  श्रेणियों  ओर

 वेतनमानों  सेਂ  संबंधित  श्रम  मंत्री  के  रथ निर्णय  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायलय  में  चुनौती  दी  और  वहां
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 -

 से  एक  आदेश  प्राप्त
 गया

 उच्चतम  न्यायलय  ने  निषेधाज्ञा  एसोसिएशन  की
 याचिका  अस्वीकृत  कर  दी  ।  यद्यपि  श्रम  मंत्री  के  कार्य-भार  ake  कार्य  ढांचे  से  सम्बन्धित  निर्णय

 की  उसी  तरह  की  रिट  याचिकाओं  के  माध्यम  से  चुनौती  नहीं  दी  मार्च  य
 जुट

 मिल

 एसोसिएशन  ने  मंत्री  जी  के  निर्णय  के  खिलाफ  qfean  बंगाल  सरकार  से  औपचारिक  ey  से

 विरोध  प्रकट  किया  ॥

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  जूट  मिलों  ने  sa  मंत्री  के  फसलों  को  अभी

 कार्यान्वित  करना  है  ।  फिर  भी  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  1979  के  त्रिपक्षीय

 की  समाप्ति  पर  विभिन्‍न  केन्द्रीय  ट्रेड  यूनियनों  द्वारा  पेश  किए  गए  नये  साँग  पत्रों  में
 इन

 froiat

 को  कार्यान्वित  करने  की  मांग  की  गई  इस  मामले  को  संराधन  में  लिया  गया  है  ।

 घान  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  टेलीफोन  सेवा

 2513.  श्री  च्े ७  Vo  carats  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  टेलीफोन  विभाग  द्वारा  आन्ध्र  प्रदेश  के  ग्रा दिवा सी  क्षेत्रों  को  a

 तार  खराब  और  तरुटिपुर्ण  सेवा  के
 विरुद  शिकायतें

 प्राप्त  हुई

 आन्ड्  पश्चिमी  गोदावरी  जिले  के  पोलावरम  जेसे  क्षेत्रों  में  सेवा  हैं  सुधार

 करने  के  लिए  क्या  विशिष्ट  कार्यवाही  की  जा  रही  भोर

 उस  आदिवासी  क्षेत्र  में  पोलावरम  बोध-निर्माण  कार्य  भारी  के  शुरू  होने  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  पोलावरम  aa  में  टेलीफोन  Var  मुन्ना  करने  की  क्या  योजनाएं  हैँ
 ?

 जून  1982.0  में
 संचार

 राज्य  मंत्रो  ली  ८  QAo

 पोलावरम  क्षेत्र  में  खराब  टेलीफोन  सेवा  के  बारे  में  tat  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई

 (a)  पोलावरम  क्षेत्र  में  टेलीफोन  सेवा  संतोषजनक  तारों  .
 की  चोरी  हो

 जाने  के  कारण  कभी-कमी  टेलीफोन  सेवाओं  पर  प्रभाव  पड़ता  जब  कभी

 घटनाएं  होती  हैं  इस  मामले  को  पुलिस  प्राधिकारियों  के  साथ  उठाया  जाता  है  ।

 पोलावरम  क्षेत्र  में  आगे  विस्तार  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है

 कयोंकि  वहां  प्रतीक्षा  सूची  में  कोई  नाम  दर्ज  नहीं  हैं  और  वहाँ  टेलीफोन  सुविधाएं  पर्याप्त  ह  ।

 पल्लावरम  ata  के  लिए  टेलीफोन  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  संबध  में  कोई  पत्र  प्राप्त  नहीं

 Fafa
 राज्यों  में

 बिजली  के
 प्रभारों

 में  अत्तर

 2674.  2  शस ०  TIAA  राय  क्या  ऊर्जा  मंत्र  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को
 इस

 वात  की  जान
 कारी  है  कि  उत्पादन  की  लागत  में

 औचित्य
 के

 बिना  के  प्रभार  एक  राज्य  से  gat  राज्य  में
 मिल्लत-भिन्न

 क्या  सरकार  राज्यों  को  बिजली  के  are
 के  बारे  करें  and fait  घ  शोर
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 कलि

 किन-किन  राज्यों  में  बिजली  के
 scare

 कस  हैं  और  किन  राज्यों  में  वे  अधिक  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  दौर  :  (8)  केन्द्र  सरकार  को  मालूम
 है

 कि  बिजली  प्रभार  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  है  ।  उत्पादन को  विद्युत  की  खरीद  की

 यदि  कोई  पारेषण  और  वितरण  की  प्रचालन  तथा  अन्य
 बच्चें

 और  सरकार  की  सामाजिक

 आधिक  नीतियों  सहित  विभिन्‍न  पहलुओं  को  ध्यान
 में

 रखते  हुए  बिजली  के
 टैरिफ  राज्य  सरकारों

 राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।

 कौ  घारा  49  और  59  में  गए  get  सिद्धान्तों  को  der  उक्त

 अघिनियम  की  घारा  के  अंतगर्त  राज्य  सरकार  द्वारा  इस,सम्बन्घ  में  जो  नीति  सम्बन्धी

 निर्देश  जारी  किए  गए  उन्हें  ब्यान  मैं  रखते  हुए  बिजली  अधिनियम  1948  के  अनुसार

 बिजली  के  टेरिफ  राज्य  बिजली  बोर्डों  को
 निर्घारित  करने  पड़ते हैं  ।

 राज्य  बिजली  जोडों  को  एक  युक्तिसंगत  टेरिफ  का  ढाँचा  dare  करने  की  सलाह दो  गई

 है  जिसमें  विद्युत  के  पारेषण  भर  वितरण  की  प्रत्यक्ष  तथा  परोक्ष
 लागत  तथ  कॉम  की

 उचित  दर  की  व्यवस्था  करने  को  ध्यान  में  रखा[जाएगा  ।'

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  दी  गई  1-2-83  की  सुचना  के  आधार  Te  उपभोक्ताओं

 की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  लिए  न्युनतम  तथा  मधिकतस  बिजली  की  औसत  दरों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति

 नीचे  दी  जाती है  :--

 बिजली  ez  प्रति  युनिट

 बों  का  नाम  *  rar

 न्यूनतम
 अधिकतम

 a  ee  ee

 घरेलू  रोशनी  तथा  पंखे  सिक्किम  36.75  ह

 (30  यूनिट  प्रति  arg)  नागालैंड  नन  64.00

 वाणिज्यिक  eral  तथा  पंखे  सिक्किम  27.56

 (200  यूनिट  प्रति  आन्ध्र  प्रदेश  ee  95.00

 हदीसें  10%  कर्नाटक  8.66  =

 grouse  (272  युनिट  नागालैंड  50.00

 लघु  उद्योग  5  एच  otto,  10%  सिक्किम  22.50  |

 एसएफ  (272  युनिट  प्रतिमाह  मेघालय

 मध्यम  उद्योग  50  कें ०  डब्ल्यु ०  सिक्किम  17.01  68.00

 30%  एल०  10950  मेघालय  65.28

 युनिट  प्रति  माह

 चाहता  उद्योग
 1000 %  gaye  कर्नाटक  20.49

 50%  एल०  एफ०  उत्तर  प्रदेश  क  72.73

 (365000  यूनिट  प्रति

 Est
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 मानन  प्रदेश  में  लिंगਂ  केन्द्र

 vrs 2675.  थी  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fra

 भास्कर  प्रदेश  में  इन् हाय लिंग  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  और

 यदि  तो  किनके  स्थानों  पर  ?

 संचार  संचालक  में  राज्य  मंत्री  वी०  gre  :  जी  att

 स्थानों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 झालर  दूरसंचार  सक्ती
 में  31-12-1982  को  इन  डार्लिंग  सुविधा  वाले

 टेलीफोन

 एक्सचेंजों  को  सूची

 1.  अगकेपड ध्

 भली नग रम्

 मना  roa नल्ला मम्मानाबरोलु

 नरागोन्डा
 जा  बम  ज  १

 भरिखियोढा  10  बेरिसिंगापुरम्‌

 11.  नालॉजी  पेटा  12  बन्दी  अतमाकुर

 13.  बंगारूपलेम  14  बैथापुडी

 15.  भी मान रम  16  बिक़्कावोलु

 18
 |  बॉबिली  बोम्मासा  मुदरम

 नोएडा  20 19.  ब्रह्ममाना  पल्ली

 21.  22  बुग्गा  अग्रहारम खुचिन्ताइड्कॉडरिंका

 23.  24  चेन् तूर चक्राप्पानायुनिपेटा

 25.  चेन नूर  *  26  चैत्यतरु  प्रोजेक्ट

 27.  28  चिन्ना पि रम

 29.  निराला  30  चित्तूर

 os
 an

 चोप डांडी 31.  चितवेल

 34

 नत
 कुटनापा

 दामन
 न

 *
 अपने  ga  एक्सचेंज से  जुड़े  हुए  हैं
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 ण

 35.  दीपाली  36  डेड्डी पटल  कि

 ry
 37.  डोकी नाव लासा  लै  8  ox

 39  40  इलामनचिली

 41  इरूवुपलिम
 42  इथामुक्काला

 43.  UTES  पह  44:  गंगा घारा  नेल्लोर

 रहना  पल्ला  46  गार लाडी नने 45

 थ  गोह  CUNT  मीडिया  48  धनो  टिप्पा

 49  50 गुडूर  गुड्डू

 ई  गुम्मुलुरू  os & & 2.0
 गुरा  चन्द  a  पल्ला का  रिग

 53.0  हृ यात नगर  54  tra  r  a QeNl

 et
 55  जगन्नाथणिरी  ची  सि  जी  दि मे तला

 If  का डि वेड
 58

 कजलरू कल

 39,  काकीनाडा  60  कशणिपाक्कस

 61  62  करता
 कारमल

 63  क  wast
 cA

 63.0  करवेटीनगर  66.0

 67  केसव पट नम  05

 te  Fay 69  कोला  मुख  we  कोमिचिकक।लप

 71.
 कोनेटी  वडा

 72  कोठा  पल्ली

 73.  कोथापटनम  74  कोवर

 5.0  76  कु समान चों

 77  78

 १9  मचिलीपटनम  80
 &

 81.  माइ्डीपडू  82.0
 माशडी रालापड्‌

 83  महबूबनगर  4.0  महादेवापटनन्‌

 85  86.
 मांडूवनीपलन्‌

 87  मंगला  88

 90 89.  मार ला पड  ~~

 91  मुचिवोलू  92  मुनागापाकह

 93  94 मुंगो डे  मेड करक

 RI
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 95.  नागुलावानचा  96  ATTA  ला पादू

 शेव 97
 नावकालाडिन् नने  98  नॉक नही  ७ ह  कप

 99
 नालगोंडा

 100  नांडलूर

 101  ना ंड वाल  102  नरहरि पेट

 103  नरसिंघारागुनिपेद  104.  नर केट पल्ली

 105  106  निम्मा कु खू

 107  भोगो ले  108:  पालो

 109  110.  पलामानगलम

 111  112  पाटन  पेरू ave  31ST  ऋक

 113  114 पेडागापेथी  बचके  ह

 15 aiv  et  sleta  nd  aay 116  etre
 a  oa

 ant 177  118
 पिनाकी  पोंछ

 1.0 az  TATaTy  120  प्रो डडा तर

 121  a  & 12  2 4)  we  प्पा  हर्शल  had
 /-  न  ह

 पूरी

 123  124  राजामपट

 125  रामाशदराुरम
 126  रामा दु गु

 1217
 राया  कुछ

 128  रे नि कुटा

 129  सीतापुर
 130

 सन्थानुथालाव डू

 131  Hera.  132  पि गाना माला

 133  134  श्रीकालाहास्ती

 135  136.  तह्लापलेम

 Dat  तल् लारे वृ
 138.  तेंडुलकर

 139  तेकार्यी  थों
 140.  चिमनपुरा  हे

 141  142.  थिप्पारयी

 143  144.
 ुंमुनद्रस  fagrararaaa

 145  146.  उजरानमर्पल्‍्ली प्ुरकानमजल
 147  इंडी  148,  उ

 Pa

 149  वडैच  150,  वडा रे चे

 15]  विरासत
 र

 152.

 153.  बेदी  154.

 155.  aurea

 134
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 et

 राज्यों  को  विद्युत  की  कमी

 2676.  थ्री  रासबिहारी  बहेरा  गया  ऊर्जो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कि  ।

 क्या  कुछ  राज्यों
 में  विद्युत  की  सप्लाई

 में
 भारों  कमी

 (a)  यदि  at,  तो  किन
 राज्यों  में  विद्युत  की  कमी  हो  रही

 कपा  सरकार  ने  इस  समस्या  से  निबटने  के  लिए  कुछ  नई  योजनाएं  बनाई  और

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या है  तथा  उसका  ब्योरा  बचे  है  ?

 कर्जो  sire में
 राज्य  मंत्री  चन्द्र  शेखर  +  भर  (a)  वर्ष  के  दौरान

 देश  मैं  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति  में  महत्वपूर्ण  सुधार  हुआ है  ।  1979-80  में  16.1%  1980-81
 में  19.0%

 मौर
 1981-82  में  10.9%  को  कमी  थी  जो  wie  1983  की

 अवधि  के  दौरान  8.6%  रह  गई  कमी  एक  समान  नहीं  है  कुछ  राज्यों  में  जैसे  राजस्थान
 कर्नाटक

 भोर  पश्चिम  बंगाल  में  इस  समय  अधिक  कमी  है  ।

 बौर
 mraeasar

 कौर  सप्लाई  के  बीच  की  कमी  को
 पुरा  करने  के  लिए

 लिखित  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 (1)  छठी  योजना के  दौरान  14,000  मेगावाट की  अतिरिकत  उत्पादन  क्षमता
 बढ़  जाने  की  सम्भावना  है  उत्पादन  क्षमता  को  शीघ्र  च

 लू  करने  के
 लिए  सभी  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 (2)  संयंत्र  सुधार  स्कीमों  आदि  के  जरिये  विद्यमान  ताप  विद्युत  परियोजनाओं
 से  मधघिकतम  उत्पादन  ।

 (3)  विद्युत  की  अधिकता  वाले  राज्यों  मे  कमी
 वाले  राज्यों  में

 विद्युत  का  अन्तरण
 इसके  अतिरिक्त  राज्यों  से  भ्रामतौर  पर  सहयोग  प्राप्त  होता  है  ।

 श्रमिक  मुध्रावआ  अधिनियम  में  संशोधन

 2677.  श्री  ई०  बाला नन्द  :  क्या  शरम  झोर  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  श्रमिक  मुआवजा  1923  में  संशोधन  करके  श्रमिकों
 उनकी  मृत्यु  होने  अथवा  उनके  स्थायी  रूप  से  अपंग  हो  जाने  की  स्थिति  में

 दस
 समय  प्रचालन

 बेड़ा
 देने

 की  प्रणाली  में  परिवर्तन  करने को
 योजना  बना

 रही  है  ।  और

 ‘afe  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  *

 कम
 र  grate  मंत्रालय  में

 क
 मंत्री  wet  :

 हाँ

 (a)  ब्योरों  को  अभी  अन्तिम  रूप
 दिया

 जाना  है  ।
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 aq  1985  तक
 वियत  उत्पादन  को  संभावना

 2678.  थी  सुशील  मेरा :

 Ato
 एस०

 क्या  sat  मंत्री  यह  बताने
 को

 कृपा  करेंगे
 कि

 :.

 यह  सच  हैं  कि  केन्द्रीय  ऊर्जा  राज्य  मंत्री  ने  3  1983  को  बंगलौर  में

 यह  दावा  किया  था
 कि  भारत में  वह  1985  तक

 विद्युत  उत्पादन  आवश्यकता से  झिझक  होने

 (a)  यदि  ai,  तो  ऐसे  दावे  का  आधार  क्या  है  ?

 कर्ना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  बोर  :  और  1982  के  दौरान

 बिदअत  उत्पादन  में  नोट  किए  गए  सुधार को  देखते  हुए  तत्कालीन  कर्जा  राज्य  मंत्री  ने  आशा  व्यक्त

 की  थी  कि  1985  तक  देश  में  विद्य/त  उत्पादन  स्थिति  अच्छी  हो  जाएंगी  ।  नीचे  दिए  गए  आंकड़ें

 यह  सिद्ध  करते  हैं  कि  देश  में  विद्युत  at
 कमी  में

 गिरावट  भ  रही  है  ।

 @
 ag  कमी  (%)

 1979-80  16.1

 1980-81  12.6

 1981-82  10.8

 1982-83  8.6

 83

 जोड़ी  मजदूरों  को  न्यूनतम  मजूरी  तथा  मंहगाई  wert

 2679.  श्री  विजय  gent  यादव :  क्या  श्रम  भोर  पुनर्वास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 देश  में  बीड़ी  मजदूरों  की  न्यूनतम  मजूरी  तथा  परिवर्तनीय  अहूँगाई  भत्ता

 कितना

 कितने  राज्यों  में  बीड़ी  मजदूरों  को  न्युनतम  मजूरी  लागू

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  मजूरी

 qt  सम्बन्धित  उच्च  न्यायालयों  ने  रोका  देश  दिए  यदि  राज्यों  के  नाम  क्या

 भर

 देश  में  बीड़ी  मजदूरों  के  लिए  मजूरी  की  एक  समान  दर  लागू  करने  के  संबन्ध  में

 अद्यतन  स्थिति  कया  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  दे  ?
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 विना

 ay  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ध ६: |  और  बीड़ी  उद्योग

 में  रोजगार  के  लिए  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्घारित  न्यूनतम  मजदूरी  की  दरों  तथा

 महंगाई  भत्ते  से  संबंधित  उपलब्ध  सूचना  देने  बाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 उपलब्ध  सुचना  के  बिहार  में  1981  में  पुनरीक्षित  न्यूनतम

 मजदूरो  की  दरों  को  उच्च  न्यायालय  के  आदेशों  के  अधीन  स्थापित  कर  दिया  गया  है  ।

 बीड़ी  उद्योग  में  रोजगार  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  gra  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी

 दरों  में  व्यापक  अन्तर  की  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिए  कुछ  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  की

 1981  में  नई  दिल्‍ली  में  एक  बैठक  aratfaa  की  गई  थी  ।

 ह क
 बैठक  में  यह  सहमति  हुई  कि  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता

 मूल्य
 सूचकांक  सदया  413

 के  aaa  में  बीड़ी  उद्योग  में  रोजगार  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  की  दरें  सात  और  भाई  रुपए  प्रति

 दिन  के  बीच  में  निर्धारित  की  जानती  चाहिए
 ।  यह  सिफ़ारिश  उन  सभी  राज्यों  को  भेजी  गई  जहाँ

 बीड़ी  का  उत्पादन  होता  है  और  उपलब्ध  सुचना  के
 अनुसार

 अधिकांश  राज्यों  ने  मजदूरी  —awTt

 तदनुसार  पुनरीक्षित  कर  दी  हैं  ।

 विचरण

 1000  बीड़ी  लपेटने  के  प्रभावी  तिथि  टिप्पणियां क्रम  राज्य/संघ  राज्य

 Go  क्षेत्र  का  नाम  लिए  मजदूरी  की
 दरें

 2  3

 न्यारी  प्रदेश  7.05  से  7.70  रुपये  तक  1-8-82

 दिया  के  आकार  मार

 किस्म  तथा  क्षेत्रों  के

 भीतर  5.00  रुपये  1-8-77  न्यूनतम  मजदूरी  दरों

 के  पुनरीक्षण  के  लिए

 कदम  उठाए  गए  हैं  ॥

 बिहार  8.00  रुपये  24-9-8  1

 गुजरात  7.20 से  7.45  रुपये  तक  15-7-8 1

 बीड़ियों  ar  किस्म  भोर

 क्षेत्रों
 के अनुसार  ।

 कर्नाटक  7.40  रुपये  11-1-82
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 ry  a
 1  2  9  4

 6.  केरल  9.15  रुपये  उपभोक्ता  20-10-80  न्यूनतम  मजदूरी  az

 मूल्य  सूचकांक  में  1950  पुनरीक्षित  करने  के

 से  ऊपर  प्रत्येक  प्वाइंट  के  लिए  16-5-81  को

 लिए  3  पैसे  की  दर से  एक  समिति  गठित  की

 महंगाई  भत्ता  ।  गई  है  ।

 मध्य  प्रदेश  7.50  रुपये  ।  1-1-82  कुछ  होता  के  अध्यपीन

 42/- रुपये  प्रति
 की  दर  से  प्रत्याभूत

 न्युनतम  मजदूरी  ।

 महाराष्ट्र  7.50 से  10.00  रुपये  15-1-82  कुछ  दातों  के  अध्यधीन

 46.25  रुपये  प्रतिदिन तक  क्षेत्रों  के
 अनुसार

 की  न्यूनतम

 मज़दूरी

 उड़ीसा  7.45  रुपये  31-3-82

 10  राजस्थान  7.10  रुपये  1-4-82

 8.75  रुपये  बीड़ी )

 11  7.20  रुपये  12-3-82

 7.00  रुपये  बीड़ी )

 6.35  रुपये  1&-§.297 10°"  |. ह 12  त्रिपुरा

 7.50  रुपये  14-82 13  उत्तर  प्रदेश  कुछ  दातों  के  अध्यधीन

 42  रुपये  प्रति  सप्ताह

 की  प्रत्या सूत  न्यूनतम

 मजदूरी  ।

 13.35  रुपय  से  16.74  3-7-8 2 14.  पश्चिम  बंगाल

 रुपये  तक  -Lagaig  भा

 wana  बिजली  घर  के  लिए  ढेका

 4680,  श्री  रॉम  जेठमलानी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बतानें  की  करेंगे  किं  :

 2X  500  मेगावाट  वाले  अनपारा  बिजली  घर  के  संबंघ  में  ढेके  को
 ad

 और  मूट

 fat
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 qual  के  लिखित  उत्तर बयन  ६६

 लाा

 यह  ठेका  कब  किया  गया  था  और  किसके  साथ  किया  गया  था  और  पार्टी  निर्धारित

 करने  के  बया  कारण

 कया  बीवी  ब्याही  टेंडर या  अन्य  टेंडर  आमंत्रित  किए  गए  यदि  तो  उन

 वादियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  अपने  टेंडर  प्रस्तुत  किए  यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण

 झोर

 परियोजना  के  पुरा  होने  को  निर्धारित  शर्तें  क्या  हैं  ?

 wef  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शेखर  से  (3)  यद्यपि  grata

 सरकार  अनपरा  विद्युत  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हो  गई

 थी  और  प्रारम्भ  में  24.1  बिलियन  येन  की  राशि  के  लिए  वचन  दिया  था  ।  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 विद्युत  बोर्ड  ने  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  लिए  किसी  भी  पार्टी  को  ठेका  नहीं

 दिया  है  |  परियोजना  के  कार्यान्वयन  को  हाथ  में  लेने  से  पू  परियोजना  के  लिए  पर्याप्त  वित्त

 पोषण  सहित  कई  निवेशों  कौ  व्यवस्था  सुनिश्चित  करना  अपेक्षित  है  ।

 अधिक  क्षमता  का  उपयोग

 2681,  ay  दण्डवत  :  क्या  न्याय  शोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 वे  कम्पनियां  कौन  सी  जो  विशेष  नियंत्रित  उद्योगों  के  धीन  अपनी  लाइसेंस

 प्राप्त  क्षमता  से  दुगना  उत्पादन  कर  रहो

 इन  कम्पनियों  के  मामले  में  अधिक  क्षमता  के  उपयोग  की  प्रति दा तता  कितनी

 क्या  इस  अधिक  क्षमता  का  उपयोग  कानूनी  तौर  पर  किया  गया  कौर

 यदि  तो  ब्या  aa  उसे  कानून  सम्यत  बना  दिया  गया  है  ?

 न्याय  झोर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गुलाम  नबी  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  ag  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 dave  फिल्म  डेवलप्मेंट  कारपोरेशन  में  घाटा

 2682.  sit  ato  ato  भोले  :  क्या  सुखना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि

 tar  नेशनल  फिल्म  डेवलप्मेंट  कारपोरेशन  बहुत  अधिक  घाटे  में  चल  रहा  है  और

 यदि
 तो

 बर्ष  1980-81  और  1981-82  तथा  1982  में  अब  तक  कितना  घाटा  हुआ
 कया  पिछले  वर्ष  वसूल

 न  होने  बाले  ऋण  के  तौर  पर  कोई  धन  राशि  बद्दी  खाते  में  डाली  गई
 यदि  तो
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 (a)  यदि  ag  1980-81,  1981-82  att  1982  में  ya  तक  इसे  निर्यात से  कोई

 आमदनी  हुई  है  तो  ag  कितनी  ak

 क्या  समाचार  पत्रों  की  यह  खबर  सच  है  कारपोरेशन  विभागों  के  संचालक  पदों

 पर  नये  और  गैर-अनुभवी  लोगों  को  नियुक्त  करके  अनोखी  व्यक्तिगत  नीति  अपना  रहा

 सुचना  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उपसंत्री  मल्लिका जु  :

 वर्ष  1980-81  के  दौरान  निगम  ने  4.58  लाख  रुपये  का  लाभ  कमाया  ।  वें  1981-82

 के  दौरान  इसे  1.22  लाख  रुपये  को  हानि  हुई  थी  ।  वर्ष  1982-83  के  लाभ/हानि  के  आंकड़े

 उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  लेखे  अभी  बन्द  नहीं  किए  गए  हैं  ।  वह  1981-82  के  दौरान  वसूल  न

 होने  वाले  ऋणों  के  रूप
 में

 कोई  घन  राशि  बट्टे खाते  में  नहीं  दिली  गई  थी  ।

 निगम  का  कुल  निर्यात  राजस्व  इस  प्रकार  है

 1980-81  लाख  रुपए

 1981-82  39.46  लाख  रुपए

 22 198  2°69  लाख  रुपए

 1983

 नहीं  ।  विभिन्‍न  पदों  पर  भर्तियाँ  निगम  के  भर्ती  नियमों  के
 अनुसार

 की  जा

 रही  हैं  ।

 जनब  1982  की  हड़ताल के  बारे  में  की  टिप्पणी  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 2683,  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  क्या  श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की

 करें  गे  कि  उन  जिन्होंने  1982  की  हड़ताल  में  भाग  लिया  के  विरूद्ध  सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  उल्लेख  करते  हुए  आईएसओ  की  टिप्पणी  पर  सरकार  की  प्रति
 क्रिया

 क्या

 अम  और  पुनर्वास  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  भारत  सरकार  का  यह

 विचार  है  कि  कोई  अनुचित  कठोर  कार्यवाही  नहीं  की  गई  और
 सामान्य

 ट्रेड  यूनियन  कार्य

 कलापों  के  विद्ध  किसी  कार्यवाही  का  निर्देश  नहीं  दिया  गया  ।

 फ़ॉनिक्स  टेक्सटाइल  बम्बई  को  कमेंट्री  भविष्य  निधि  एवं  क्मंचार  राज्य

 बोला  की  बकाया  राशियाँ

 2684.  श्री  निहाल  fag  :  पया  श्रम  धौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करोगे

 (x)  फ़ॉनिक्स  टेक्सटाइल  बम्बंई  में  मासिक  तथा  दैनिक  मजदूरी  पर  कुल  कितने

 श्रमिक  काम  कर  रहे  हैं  और  गत  वर्षों  के  दौरान  इस  फर्म  ने  कर्मचारी  भविष्य  निधि  शरर  कमेंचारी

 राज्य  बीमा  योजना  की  कुल  कितनी  राशि  जमा  कराई  भोर  कितनी  राशि  ओर  शेष
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 क

 क्या  उक्त  मिल  ने  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  की

 राशि  बचाने  के  उद्देश्य  से  aati  को  स्थाई  न  करके  कम्पनी  कानूनों  का  उल्लंघन

 भोर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  झोर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (eit  :
 कर्मचारी  भविष्य  निधि

 प्राधिकारियों  के  अनुसार  1982  की  स्थिति  के  अनुसार  इस  मिल  में  मासिक  मजदूरी

 पर  579  कर्मचारी  कौर  fas  मजदूरी  पर  80  करमचारी  काम  कर  रहे  थे  ।  कर्मचारी  भविष्य

 निधि/कमंचारी  राज़्य  बीमा  प्राधिकारियों  द्वारा  सुचितਂ  श्रशदानों  को  जमा  करने  के  बारे  में

 स्थिति  नीचे  दी  गई  है

 कमंचारो  भविष्य  निधि  की  बकाया  रानी

 31-12-1982  की  स्थिति के  अनुसार  प्रतिष्ठान  ने  119.53  लाख  रुपये  की  राशि

 जमा  करा  दी  कौर  52.11  लाख  रुपये  की  राशि  बकाया  att  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के

 लिए  प्रतिष्ठान  के  विरूद्ध  आवश्यक  कानूनी  कौर  दांडिक  कायंवाही  पहले  ही  शुरू  कर  दी  गई  है  ॥

 क्मंचारो  राज्य  बोला  बकाया  राशि

 इस  प्रतिष्ठान  ने  36.43  लाख  रुपए  की  राशि  जमा  कर  दी  और  41.20  लाख  रुपए  की

 राशि  उसकी  ओर  अभी  बकाया  थी  ।  इस  प्रतिष्ठान  की  तरफ  हर्जाना  के  रूप  में  1,79,875,00
 &

 रुपए  की  और  राशि  अभी  बकाया  है  ।  बकाया  राशि  को  वसूल  करने  के  |  हय  |  ए  मिल  के  विरूद्ध

 आवश्यक  कानूनी  कार्यवाही  पहले  ही  शुरू  की  है  |

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बसई  दारा प्र  स्थित  ईएसआई  अस्पताल  के  भीतर  तथा  बाहर  गन्दगी  होना

 2685.  श्री  निहाल  तीन  क्या  श्रम  और  प्रवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  सरकार  का  ध्यान  बसई  दारापुर  स्थित  अस्पताल  के  भीतर  तथा

 बाहर  स्वच्छता  का  अभाव  होने  की
 ओर  दिलाया  गया  है  और  क्या  अस्पताल  की  चारदीवारी  के

 भीतर  अक्तूबर  तथा  नवम्बर  मास  के  दौरान  लम्बी-लम्बी  घास  उगी  हुई  थी  और  रोगी  आराम

 नहीं  कर  सकते

 क्या  यहं  सच  है  कि  एक्स-रे  मशीन  खराब  होने  के  कारण  अक्तूबर  982  में

 15  तक  टूटी  टांग  का  एक्स-रे  नहीं  किया  जा  सको  था  और  कुछ  वार्डों  में  बिजली  पानी  का  कोई

 प्रबन्ध  नहीं  तौर

 उक्त  अस्पताल में
 1982

 से  31]  1982  तक  की  अवधि  में

 प्रतिमास  कितने  रोगी  भर्ती  किए  गए  भर  विशेष  मामले  के  रूप  कितनी  मात्रा  औषधियां

 मंगाई  गई  तथा  रोगियों  को  वितरित  को  गई  ?
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 धम  ओर  पुनर्वास  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :  नहीं  ।  कमंचारी

 राज्य  बोमा  प्राधिकारियों  ने  सुचित  किया  है  कि  अस्पताल  में  सफाई  की  उचित  व्यवस्था  है  और

 अस्पताल  के  बरामदे  में  गन्दगी  इकट्ठी  नहीं  होने  दीं  जाती  ।  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 बागवानी  प्रभाग  हारा  समय-समय  पर  घास  को  सुव्यवस्थित  किया  जाता  है  ओर  रोगियों  को

 कोई  असुविधा  नहीं  होती  है  ।

 नहीं  ।  अस्पताल  के  पास  मशीने ंहैं  और  यदि  इन  मोमिनों  में  से

 कोई  उद्दीन  खराब  हो  जाती  है  तो  धन्य  मशीनों  से  अतिरिक्त  कार्य  fear  जाता  अस्पताल

 प्राधिकारियों  की  एक्सरे  लेने  में  15  दिनों  को  देरी  के  किसी  मामले  को  जानकारी  नहीं

 1982  के  दौरान  बिजली/जल  पूर्ति  में  कभी
 भी  खराबी  नहीं हुई  ।  अस्पताल में

 जेनरेटर  कौर  जब  कभी  पावर  शेडिंग  के  कारण  बिजली  की  सप्लाई  में  रूकावट  होती  तो

 जेनरेटर  का  प्रयोग  किया  जाता

 (1)  भर्ती  किए  गए  रोगियों  की  संख्या  निम्नानुसार  थी  :--

 मास  भर्ती  किए  गए  रोगियों  की  संख्या

 re  rs  निकिननल नटना िन a  ES  EE  अ  नाग  ा

 जनवरी  1486

 1388 फकीरों

 are  1489

 1406

 मई  1530

 1639
 चन

 1968
 जुलाई

 अगस्त  2095

 सितम्बर  2159

 1871 अक्तूबर

 इस  अवधि  के  दौरान  अस्पताल  के  प्रयोग  के  लिए  केन्द्रीय  चिकित्सा  भंडार  द्वारा

 27.65  लाख  रुपये  की  दवाईयां  खरीदी  गई  थी  ।  इसके  अस्पताल  द्वारा  लगभग

 18,266,00  रुपये  की  स्थानीय  खरीद  को

 gratia  में  ड्रापट्समन  और  ट्रेसी  के  रिक्त  पद

 2686.  थी  gaia  मोहम्मद  स्वॉन  कया  सुचना  भोर  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की

 कपा  करेंगे
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 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  निदेशालय  में  ड्राफ्ट्समन  और  gad  के  कितने  पद

 रिक्त  पड़े  हैं  और  वे  किन-किन  तारीखों  से  रिक्त  पड़े  हुए

 उसके  क्या  कारण  बौर

 इस  प्रकार  के  खाली  पदों  को  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना  हैं  ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मंत्रो  मल्लिका  :

 ड्राफ्ट्समैन  के  2  प्रेतों  के  आकाशवाणी  में  6  पद  धौर  दूरदर्शन  में  2  पद  रिक्त  पढ़े

 इनमें  6  पद  1982  में  बौर  2  पद  1981  में  रिक्त  हुए  थे
 ।  दूरदर्शन  में  ट्रेनर  का  कोई

 पद  नहीं है  ।  आकाशवाणी  में  5  पद  रिक्त  हैं  जिनमें  से
 4  पद  1982

 में
 और  1

 पद
 1981  में

 रिक्त हुआ  था  ॥

 गौर  रिक्तियों  जिन्हें  बेईमान  नियमों  के  उनके  द्वारा  विभागीय

 उम्मीदवारों  में  से  पदोन्नति  द्वारा  था  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से  सीधी  भर्ती  भरा  जाना

 होता  को  भरने  का  पूरा  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।  विभागीय  उमीदवारों  में  से  पदोन्नति  के

 विभागीय  पदोन्नति  समितियों  को  बैठकें  या  तो  हो  चुकी  हैं  या  करनी  तय  कर  ली  गई

 भोर  सीधी  भर्ती  के  संबंधित  स्थानीय  रोजगार  कार्यालयों  को  मांग-पत्र  भेज  दिए  गए  हैं  ।

 बादा  है  कि  पदों  को  अति  दीवार  भर  लिया  जाएगा  ।

 परिश्रमी  बंगाल  में  तेल  तथा  गस  के  लिए  भारत  तथा  सोवियत  संघ  द्वारा  संयुक्त  सर्वक्षण

 2687.  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कि  मकपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  तथा  सोवियत  संघ  के  तेल-विदेषज्ञों  द्वारा  किए  गए  एक  सर्वेक्षण  से

 पत्ता  चला  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  के  540000  किलोमीटर  क्षेत्र  तेल  और  गैस  प्राप्त  होने  के

 बहुत  भावसार  गौर

 यदि  gt,  तो  see  क्षेत्र  में  खोज  के  लिए  तथा  वहां  इनकी  वाणिज्यिक  प्रचुरता  का

 अनुमान  लगाने  के  लिये  क्या  कार्येवाद्दी  को  गई  है  ?

 wat  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  इंकर  :

 walt  परिश्रमी  बंगाल  में  किए  गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  केवल  11000  बग  किलोमीटर  क्षेत्र

 अत्यधिक  संभावनाओं  वाला  क्षत्र  हैं  ।

 महत्वपूर्ण  क्षत्रों  में  अन्वेषण  जारी  है  ।

 प्राइवेट  कम्पनियों  में  कायें  कर  रहे  सेवा-निवृत्त  प्रतिकारी

 2688.  श्री  सनत  gare  मंडल  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  प्राइवेट  कम्पनियों  में  कार्य  रहे

 सेवा-निवृत्त  भ्र चि कारियों  के  बारे  में  2  1982  के  अताराकित  प्रश्न  संख्या  3506  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेगे  कि  :
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 es

 उपयुक्त  उत्तर  के  भाग  में  लिखित  मामले  की  जांच  का  क्या  परिणाम

 निकला  है  तथा  संबंघित  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ate  ऐसी  घटनाओं  की

 पुनरावृति  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 (=)
 क्या  भ्रष्टाचार  का  समूह  उन्मूलन  करने  के  लिए  प्रधान  मंत्री  के  नवीनतम  निदेश

 के  dad  में  उनका  विचार  ऐसे  सभी  व्यक्तियों  का  जिनका  औद्योगिक  aah  से  उनके  संपर्क

 मधघिकारियों  के  माध्यम से  विशेषकर  जो  एक  समय  उनके  सहयोगी  रहे  काम

 बारी  से  एक  अनुभाग  से  दूसरे
 अनुभाग

 में  स्थानान्तरण  करने  का  भर

 यदि  तो  उसके  क्या
 कारण हैं

 तथा  MATT  को  स्वच्छ
 बनाने  को

 लिए  उनका

 क्या  निवारक  उपाय  अपनाने  का  विचार  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  गार्गी  शंकर  ।  (

 *)
 जांच

 पूरी  कर  ली  गई  है  कौर  रिपोर्ट  का  अध्ययन  fear  जा  रहा  हैं  ।

 कौर  जहां  तक  संभव  होता  है  उपयुक्त  अंतरालों  से  स्थानान्तरण  किए  बाते

 निर्देश  कर  दिए  गए  हैं  कि  केवल  अवर  सचिव  के  समकक्ष  और  इससे  ऊपर
 के  पद  के  अधिकारी

 पूर्वे  अनुमति  देकर  ही  आगंतुकों  सेਂ  मिल  सकते  हैं  ।

 रेड  बलम  मिस  लि०

 2689.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  क्या  fafa,  न्याय  alt  कम्पनी  कार्य  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेमण्ड  वुमन  मिल्स  fae  बम्बई  पर  प्रतिबन्धात्मक  व्यापारिक  प्रक्रियाएं

 अपनाने  का  आरोप  लगाया  गया  है

 यदि  तो  इस  कम्पनी  के  विऋद्ध  लगाये  गये  आरोपों  का  ब्योरा  कया

 उनके  विरुद्ध  कानून  के  अन्तगंत
 क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 न्याय  ओर
 कम्पनी

 कार्य  संचालक  में  उप-मंत्रो  (at  गुला  नबी  aise)

 श्रीमान  जी  ।

 तथा  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  ब्य वं हार  आयोग  ने  कम्पनी  कें

 विरुद्ध  दो  जांचें  संगीत  जिनके  ब्यौरे  नीचे  वर्णित  हैं

 (1)  प्रथम  जो  आयोग  द्वारा  कम्पनी  के  विरुद्ध
 एकाधिकार

 तथा  भव रोपक

 व्यापारिक व्यवहार  अधिनियम  की  घारा  10(%)(4)  तथा  घारा  37  के  manta

 6  1974  को  संस्थापित  की  गई  निम्नांकित  आरोपों यु कत *  अवरोधक

 व्यापारिक  व्यवहारों  के  विरुद्ध  निर्देशित  की  गई  थी

 (1)  मुल्यों  में  छल
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 (2)  मूल्य  वसूल  बट्टा  न्या पा रावत  लाभांश  देने  तथा  आकलन

 पत्र  जारी  में

 (
 3)  संब्यवहार  से  fata  तथा  कुछ  ही  वितरकों  की  पूति  एवं

 (4)  ब्यापारावतं  आधार  पर  बट्टा/लाभांदा  देना
 ।

 उपरोक्त  जांच  आयोग  द्वारा  इसके  20  1982  के  आदेशानुसार  बन्द  कर  दी

 गई  जिस के  श्रन्तगंत  आयोग  ने  निर्णय  किया  था  कि  मामले  के  ae  सनयावसान  की  दृष्टि

 से  तथा  कम्पनी  द्वारा  इस  आशय  के  अवशोषित  आश्वासन  कि  यह  किन्हीं  भी  भी  अवरोधक

 व्यापारों  में  लिप्त  नहीं  को  देखते  नियमित  जांच  करना  लाम  प्रद  नहीं  था  ।

 (2)  आयोग  द्वारा  कम्पनी  के  विरुद्ध  द्वितीय  अधिनियम  की  धारा  10  (*)  (3)  तथा

 घारा  37  के  अंतगर्त  6  1982  भेदभाव  पूर्ण  मूल्य  वसूल  करने  के  अवरोधक

 व्यापारिक  व्यवहार  में  लिप्त  रहने  के  आरोप  के  संबंघ  में  संस्थापित  की  गई  इस  जांच  की

 कार्यवाहियां  आयोग  के  समक्ष  सुनवाई  के  प्रारम्भिक  स्तर  पर

 स्वदेशी  औषधियों  के  उत्पादन  में  कमी

 2690.  eft  नवीन  रवाणी :  कया  रासायन  ae  sate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  औषधि  भ्र ौर  भेषज  उपयोग  संबंधी  रिपोर्ट  के

 agit  औषधियों  की  मांग  की  तुलना  में  उसका  स्वदेशी  उत्पादन  कम  है  तथा  देश  को  बल्कਂ

 औषधियों  का  आयात  करना  पड़ा  थाਂ

 (a)  यदि  तो  वह  1979-80,  1980-81,  1981-82  ate  1982-83  के  दौरान

 प्रत्येक  ऐ  औषधियों  के  आयात  के  लिए  कितनी-कितनी  धनराशि  ad  करनी  पढ़ी

 कौन-कौन  सी  ग्रौषघियों  का  आयात  किया  जा  रहा  arte

 विदेशी  मुद्रा  को  aaa  के  लिए  देश  में  ऐसी  ओषधियों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  भर  उर्वरक  मंत्री  बसन्त  :  afafaz,

 कई  सत्ता  ढाईआएडो  हाईड्रो क्सी  टो  लबुटामा

 झांई-वालो रो-हा  ईड्रोक्सीक्विनोलीन  आदि  की  तरह  के  प्रमुख  भौषधों  का  स्वदेशी  उत्पादन  मांग

 की  पूति  के  लिए  पर्याप्त  है  ।  मिथाइल  विटामिन

 वो  2,  विटामिन  मिश्रित  शादी  की  तरह  की  अन्य  ऐसी  प्रमुख  औषधियां  जिनका  स्वदेशी  उत्पादन

 देश  की  पूर्ण  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  एवं  प्रत्याशित  मांग  और  स्वदेशी

 उपलब्धता  के  बीच  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  आयात  किए  गए  हैं  ।
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 विटामिन  बी  6,  थियोफीलीन  अदि  की  तरह  की  कुछ  अन्य  औषधियां  हैं  जिनका

 देश  में  उत्पादन  नहीं  किया  जाता  और  इस  प्रकार  आयात  एवं  निर्यात  होती  के  अन्तर्गत  आयात

 करने  की  अनुमति  दी  गई

 (@) और  1979-80,  1980-81  और  1981-82  के  दौरान
 प्रमुख

 aaa  के

 आयातों  का  सी भाई
 मूल्य

 प्रकार  है  ;---

 ag  [1 |  सीमाई एफ  मुल्य
 हन हा  ि  न  cee  ध  ees

 1979-80  95.27

 9  8  0-  87:24

 981-82  105.06

 1982-83  उपलब्ध  ।

 कलो  रोहित व्य  1981-82  के  टेट्रासाइहैलीन

 मिथाइल  stor  विटामिन-बीं  1,  विटामिन-बी  2  आदि  की  तरह  को  झोपड़ियों  का

 सरणि वद्ध  आयात  किया  गया  ।.  गर सर णी वद्ध  प्रति  भाषणों  के  आयात  wie

 निर्यात  नीति  के  संबंधित  उपबन्धों  द्वारा  नियंत्रित  होते  थे  ।

 आवश्यक  भौषधियों  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित

 उपाय  किए हैं

 (1),  सरकारी  क्षेत्र  विस्तार  काय  कार्यान्वित  कर

 (2)  भारतीय  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  बड़ी  संख्या  में  AAMAS  के  साथ  wie

 स्वीकृत  गएहैं  ।  for  तीन  वर्षों  के  दौरात.प्रपु  ज  औषधी  तथा  ary  पेशनों

 का  उत्पादन  करने  लिए  सभी  सेक्टरों  को  कई  भोर  आलय-पत्नी  जारी

 किए  गए  हैं

 (3)  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  को  राज्यों  में  संयुक्त  क्षेत्र  फीस  लेशन  एकक  स्थायी

 करने  के  लिए  अनुमोदन  दिए  गए  '

 (4)  औद्योगिक  लाइसेंसों  तथा  आशय-पत्रों  के  कार्यात्वयन  पर  निगरानी  रखी  जाती  है

 और  ऐसे  एककों  सम्बन्ध  में  कार्यान्वयन  में  वाली  यदि  कोई

 की  जांच  की  जाती

 (5)  पांच  ag  की  अवधि  के  दौरान  25  प्रतिदिन  की  स्वतः  को

 मान्यता  और  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  उच्चतम  वार्षिक  क्षमता  को

 पुनपू'ष्टॉकित  करने  भर  चालू  वर्ष  के  दौरान  उत्पादन  से  सम्बन्धित  योजनाएं  कुछ

 धता  के  अध्यधीन  भाषा  उपयोग  पर  भी  विस्तारित  की  गई
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 धोनी  में  गस  सिलेंडरों  फे  | |

 2691.  श्री  राम  विलाप  पा प्रवान  :  कंपा  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ः

 क्या  दिल्ली  में  गेस  सिलेंडर  का
 मूल्य

 44  रु०  50  पैसे  है  जबकि  बिहार  के  बरौनी

 नगर  जहां  कि  तेल  शोधक  कारखाने  में  गैस  तैयार  होती  उसका  मुल्य  48  wrt  से  भीं

 अधिक  भोर

 (a)  गेस  की  उत्पादन  ama  कितनी  हैं  और  गेस  के  मूल्य  देवा  भर  में  एक  समान  करने

 हेत  सरकार  कया  कदम  उठा  रद्दी

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंखी  mat  शंकर  मिश्र  (®)  दिल्ली

 तथा  बरौनी  में  तरलीकृत  पेट्रोलियम  गस  के  सिलैंडरों  के  मुल्य  निम्नलिखित  रूप  में
 त

 बरौनी दिल्लो

 14,2  किलो  ग्राम  के  प्रति  सिलेण्डर  के  लिए

 बाण  काट  फ  नका

 44.58  रुपये  45.69  रुपये

 15  किलो  प्राम  के  प्रति  सिलेंडर  के  लिए

 47.09  रुपये  48.26  रुपये

 दोच घन शाला  पर  तरलीकृत  पेट्रोलियम गैस  का  मूल्य  प्रति  मी०  टन  2736,95  रुपये

 हद  जौहरी  15  किलो  ग्राम  के  सिलेंडर  के  लिए  41.05  रुपये  निकलता  है  ।  उत्तर  पूरबी  राज्यों  को

 छोड़  कर  जहां  एक  सामान  परिवहन  अधिशुल्क  योजना  संचालन  में  दिनांक  1-9-82  से  देश

 में  तरलीकृत  पेट्रोलियम  गस  के  मूल्य  शोधनशाला  से  बार्टालिंग  संयंत्र  तक  पुरा  रेल  का

 तथा  बॉटलिंग  संयंत्र  से  सम्बन्धित  बाजार  तक  पेक  की  गई  तरलीकृत  पेट्रोलियम  गेस  के  लिए

 घातक  रेल  के  भाड़े  का  50  प्रतिशत  तक  aga  करने  के  सिद्धांत  को  अपनाकर  पुनर्गठन  किया

 गया है

 तथापि  उपभोक्ताओं  को  इनके  मुल्य  प्रत्येक  राज्य  में  लागू  बिक्री  कर  की  दर  पर  तथा

 विभिन्न  कार्यों  में  भुगतान  किए  जाने  वाले  स्थानीय  शुल्कों  पर  निमार  करते  हैं  ।  दिल्‍ली  में  लागू
 5  प्रतिदिन  बिक्री  कर  की  तुलना  में  बरौनी  में  लागू  बिक्री  कर  की  दर  है  ?  प्रतिश्त  1-1.  प्रतिशत

 अतिरिक्त  कर  ।

 खान  दुर्घटना  में  sates  व्यक्तियों  के  परिवारों  के  लिए  दी  गई  सहायता

 2692  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  संसद i  सत्र  के  बाद  देश  के  बहुत  से  भागों  में  गंभीर  खाम

 दुर्घटनाएँ  हुई
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 यदि  तो  ऐसी  दुर्घटनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 T)  ऐसी  दुर्घटनाओं  के  कारण  क्या

 इन  कारणों  को  दूर  करने
 के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई

 को  है  j
 और

 इन  दुर्घटनाओं  में  अंतगर्त  व्यवसायों  के  परिवारों  को  दी  गई  सहायता  पा  ब्योरा

 क्या है  ?

 maf  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर
 से

 सूचना

 एकत्र  को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 चारो  भविष्य  fafa  संगठन  लेखा-परीक्षक  दलों  फे  मस् वाल थों  दलली  से

 कलकत्ता/भद्रास  स्थानान्तरित  करना

 2693.  थी  रामावतार  शास्ता  क्या  wa  और  पुनर्वास  मंत्री  य  ताने  की

 करेंगे

 क्या  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  लेखा  परीक्षक  दलों  के  मुख्यालयों  को

 दिल्‍ली  से  कलकत्ता  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मुख्यालयों  में  परिवर्तन  हो  जाने  के  बाद  भी  इन  दलों  में

 कार्यरत  कमंचारियों  के  वेतन  का  छुट्टी  की  मंजूरी  आदि  सहित  सभी  प्रशासनिक  कायें

 कलकत्ता/मद्रास  की  बजाय  नई  दिल्‍ली  स्थिति  केन्द्रीय  कार्यालय  से  दिए  जा  रहे

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  दिल्ली  से  बाहर  नियुक्त  किए  गए  करमचारियों  को  भारी

 परेशानियां  हो  रही  हैं  और  उन्हें  अपने  वेतन  आदि  समय  पर  नहीं  मिल  रहे  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  केन्द्र  सरकार
 विचार  हें

 लयों  को  कलकत्ता  से  पुन  दिल्‍ली  स्थानान्तरित  करने  का  है  ?

 श्रम  ste  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घ्
 '

 कर्मचारी  भविष्य  निधि

 प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार  बताया है

 कमेंट्री  भविष्य  निधि  संगठन  में  आंतरिक  लेखा-परीक्षा  दलों  को  क्षेत्र  शर्त

 उत्त  री  दक्षिणी
 क्षेत्र  तथा  पूर्वी  क्षेत्र  के  आधार  पर  संगठित  किया  गया

 इनके  मुख्यालय
 मद्रास  और  कलकत्ता  में  हैं  !  इनके  मुख्यालयों  को

 स्थानान्तरित  करने  का  vet  ही  नहीं  है  |

 आन्तरिक  लेखा-परीक्षा  दल  के  लिए  कार्मिकों  का
 छुट्टी

 की

 पेशगी  और  यात्रा  भत्ते  बिलों  का  भुगतान  तथा  कार्यक्रम  तैयार  करने  का  काम

 केन्द्रीय  कार्यालय  में  वित्तीय  सलाहकार  तथा  मुख्य  लेखा  अधिकारियों  दू वारा सीधे  रूप

 से  नियंत्रित  किया  जाता  ऐसा  आंतरिक  लेखा-परीक्षा  दलों  के  गठित  के
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 समय  से  ही  किया  जा  रहा  है  ।  वित्तीय  सलाहकार  और  मुख्य  लेखा  अधिकारी

 केन्द्रीय  रूप  से  आंतरिक  लेखा-परीक्षा  दलों  के  कायें  पर्यवेक्षण  तथा
 समन्वय

 करता

 इन  आंतरिक  लेखा-परीक्षा  दलों  में  से  किसी  भी  दल  के  मुख्यालय  में  परिवर्तन

 नहीं  किया  गया  है  ।  आंतरिक  लेखा-परीक्षा  दलों  का  स्टाफ  किसी  भी  तरह  की

 कठिनाई  का  सामना  नहीं  कर  रहा  है  ।  प्रशासनिक  रूप  से  स्टाफ  की  भावश्कताओं

 की  समय  पर  पूर्ति  करने  में  कोई  समस्या  नहीं  हैं  ।

 मुख्यालयों  को  कलकत्ता/मद्रास  से  दिल्‍ली  में  स्थानातरित  करने  का  विचार

 &
 नहीं  क्योंकि  वर्तमान  व्यवस्था  से  ard  अच्छी  तरह  चल  रहा  ्  और  ae

 प्रशासनिक  रूप  से  सुविधाजनक  है  ॥

 बिहार
 में  लेखापरीक्षित  विधिक  लेखे  शौर  anfere  विवरण  प्रस्तुत  न  करने  बाली

 सरकारी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 2694.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्रो  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  ऐसी  सरकारी  कम्पनियां  कौन-कौन

 सी  थीं  जो  कम्पनी  1956  के  अस्तंगत  घारा  220  के  अनुसार  लेखा-परीक्षित  वार्षिक

 लेखे  प्रस्तुत  करने  तथा  घारा  159  के  अनुसार  विधिक  विवरणयां  प्रस्तुत  न  करने  के  लिए  दोषी

 रही  भोर

 इस  तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  कि  अन्य  गर  सरकारों  कम्पनियों  के  मामले  में  इस

 प्रकार  के  दोष  के  लिए  कानूनी  मामले  at  किए  जा  चुके  हैं  इन  सरकारी  कम्पनियों  के  विरुद्ध

 कया  कानूनी  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 न्याय  ओर  कानों  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  गुलाम  नयी  ४

 (=)  पिछले  तीन  वर्षों  को  अवधि  में  कम्पनी  1956  की  घारा  220  के  ana

 तुलना  पत्र  और  घारा  159  के  अस्तंगत  वार्षिक  विवरणी  प्रस्तुत  करने  में  बिहार  में  स्थित  जिन

 सरकारी  कम्पनियों  ने  दोष  किये  उनके  नामों  को  दर्शाता  gar  विवरण  संलग्  किया

 जाता  है  ।

 चूंकि  सरकारी  कम्पनियों  के  निदेशक  केवल  बगैर  किसी  व्यक्तिगत  हित  के  नामित

 होते  हैं  मौर  कम्पनी  तथा  लोकहित  के  हित  को  चौकसी  करने  के  लिए  नियुक्त  किये  जाते  हैं
 सामान्यतः  जानबूझ  कर  कोई  दोष  नहीं  किया  गया  है  ।  यतः  इन  दोषों  का  सम्बन्धित  विभागों  के
 माध्यम  दवारा  प्रशासनिक  रूप  से  उपचार  कर  दिया  गया
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 विवरण

 क्रम  सं  ०  कम्पनी  का  नाम  पिछले  तीन  बचों  को  अवधि  में  कम्पनी

 afafaay  1956  को  घारा  220  के

 अन्त मंत  दोष

 अ

 3

 rae

 बिहार  स्टेट  डेरी  कारपोरेशन  लि०  1979-80,  1980-81  शौर  1981-82

 बिहार  स्टेट  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपारेशन  —agIT/z<—

 लिमिटेड

 —azagt<— बिहार  स्टेट  एण्ड  सिविल  सप्लाई

 कारपोरेशन  लिमिटेड

 —aanafe— बिहार  स्टेट  बाटर  डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 लिमिटेड

 बिहार  स्टेट  लैदर  डेवलप्मेंट  कारपोरेशन  —yarfk—

 लिमिटेड

 बिहार  स्टेट  हैण्डलूम  पावरलूम  एण्ड

 क्राफ्ट्स  डिवेलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड

 बिहार  पुलिस  बिल्डिंग  कंस्ट्रक्शन  लिमिटेड  —qarafz—

 — za iz— बिहार  पंचायती  राज  फाइनेंस  कारपोरेशन  ्

 लिमिटेड

 9  बिहार  स्टेट  शुगर  कारपोरेशन  लिमिटेड

 —aaafc— बिहार  स्टेट  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  लिमि  टेड

 बिहार  हिल  एरिया  लिफ्ट  इरिगेशन  लिमिटेड  — zaifr—

 12  बिहार  राज्य
 खोज

 निगम  लिमिटेड

 13  बिहार  टेलीविजन  एण्ड  अलायड  इंडस्ट्रीज

 लिमिटेड

 14  बिहार  स्कूटर  लिमिटेड
 —azyaiqfr—

 —adtafe— बिहार  स्टेट  ढैक्सदाइल  wT  लि०

 16  —aaigfz— बिहार  स्टेट  फार्मास्युटिकल्स  we  केमिकल्स

 डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड
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 17  बिहार  स्टेट  इलेक्ट्रोनिक्स  डेवलपमेंट  कारपोरेशन
 —aaAgit—

 लिमिटेड

 18  बिहार  स्टेट  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  लि
 ०

 —yagfr—

 19  —zarife— बिहार  राज्य  मत्स्य  बीज  विकास  निम  लि०

 20  बिहार  फ्रूट  एण्ड  वेजिटेबल  डेवलपमेंट  —aaite—

 कारपोरेशन  लिमिटेड

 21.0  बिहार  स्टेट  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  —aaaiz—

 लिमिटेड

 22  बिहार  स्टेट  carer  इंडस्ट्रीज  कारपोरेशन  foro:

 23  बिहार  स्टेट  एग्रो  इंडस्ट्रीज  डेवलपमेंट  —aarf<—

 कारपोरेशन  लिमिटेड

 24  बिहार  स्टेट  टैक्स टा  बुक  पब्लिशिंग  कारपोरेशन

 लिमिटेड

 25.  बिहार  ete  टूरिज्म  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि०  981-82

 26.  —aqiqgfr— बिहार  राज्य  पुल  निर्माण  निगम  लिमिटेड

 aaa

 wy  सं०  कम्पनी  कां  नाम  पिछले  तीन  वर्ष  की  अवधि  में  कम्पनी

 1956  की  घारा  159  के

 अंतगर्त  दोष

 नन

 1  2  3

 कॉलरा  ce
 ह

 क  न

 बिहार  स्टेट  वाटर  डवलपमेंट  HUTT AT  1979-80,  1980-81  भर  1981-82

 लिमिटेड

 9  बिहार  टेलीविजन  एण्ड  अलायड  इण्डस्ट्री जेंਂ

 लिमिटेड

 बिहार  स्टेट  इलैक्ट्रोनिक्स  डवलपमेंट  —aaigfe—

 कारपोरेशन

 बिहार  स्टेट  फ़ट  एण्ड  वेजिटेबल डंबल  पैमेंट  —zafr—

 कारपोरेशन  लि०

 बिहार  स्टेट  फूड  एण्ड  सिविल  सप्लाई  कारपोरेशन  1980-81  से  1981-82

 लिमिटेड

 बिहार
 राज्य

 बीज  निगम  लिमिटेड  1981-82

 1
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 सरकारी  क्षेत्र  में  गेस  पर  आधारित  ट्रक  संयंत्र

 2695.  श्री  कार  पो०  गायकवाड़  :  बया  रसायन भोर  उवरक  मंत्री यह  बताने

 करेंगे  कि

 क्या  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  में  गैस  पर  आधारित  नए  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  करने

 का  विचार  और

 यदि  रहे  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 साधन  कौर  उर्वरक  मन्त्री  वसंत  :  और  Ta  पर  आधारित  नए

 उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  इनमें  से  एक-एक  मध्य  प्रदेश  व  राजस्थान  में  तथा

 चार  उत्तर  प्रदेश  व॒  राजस्थान  में  तथा  चार  उत्तर  प्रदेश  में  होंगे  ।  मध्य  प्रदेश  भारत

 सरकार  के  एक  उपक्रम  म०  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लि०  द्वारा  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  लगाया

 जाएगा  ।

 राजस्थान  आर  उत्तर  प्रदेश  के  संयंत्रों  के  स्वामित्व  के  बारे  में  कभी  निर्णय  नहीं  fetar

 गया है  ।

 fara  सेंसर  बोड़े  को  नए  मा पं दर्शी  निदेश

 ea  a 7  vary  पाप उ  हां  mr Warey ठ 2696.  श्री  सुभाष  च  प  गस  कल्लूरी  :  क्या  ya  मदर  प  ती  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  सरकार  का  विचार  फिल्म  सेंसर
 ats

 को  कोई  नए
 मानें  दर्शी

 निदेश  जारी  करते

 का  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 क्या  है

 ?

 सूचना  ate  प्रसारण  मंत्रालय  में  तथा  संसद
 य

 कार्य  विभाग  में
 उप-मं  त्री  मल्लिका जु

 कौर  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  फिल्मों  में  भारतीय  महिलाओं  के  पुरुष  की  अघम  दासी  के

 रूप  में  चित्रण  को  निरुत्साहित  करने  सम्बन्धी  उपबन्ध  शामिल  करने  के  केन्द्रीय  फिल्म  सेंसर  ae

 के  प्रस्ताव  पर  कोई
 अन्तिम

 निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 रसायनिक  एककों  के  पास  सोडा-ऐश  का  जमा  होना

 2697.  थ्री
 सोहन  लाल

 पटेल  :  क्या  रसायन  भर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  संच  है  कि  देश  में  रसायनिक  एककों  के  पास  सोढी-ऐश  बहुत  बड़ी  मात्रा

 में  जमा  हो  गया
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 यदि  at,  तो  31  1982  को  कितना  स्टाक  जमा

 1982  को  अवधि  में  कितनी  मात्रा  का  आयात  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  के  उद्योग  को  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिए  सोडा-ऐरा

 पर  आयात  Yow  बढ़ाने  या  सोडा-ऐश  पर  आयात  रोकने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  भोर  उबर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  चन्द्र  रथ  और

 निर्माताओं  द्वारा  दी  गई  सूचनानुसार  उनके  पास  31-12-82  को  सोडा-ऐश  का  उपलब्ध

 भण्डार  64,459  टन  था

 आयात  आंकड़े  महानिदेशक  वाणिज्यिक  आसूचना  एवं  कलकत्ता  द्वारा

 एकत्र  व  प्रकाशित  किए  जाते  हैं  ।  1981  के  पश्चात्‌  के  आंकड़े  अभी  प्र  हादसा  होने  हैं  ।

 जाये  आंकड़े  एकत्र  हो  तो  उन्हें  **मंथलीਂ  स्टेटिस्टिक्स  माफ  फारेन  ट्रेड  माफ  इण्डिया ਂ

 में  प्रकाशित  किया  जिसको  प्रतियां  संसद्-पुस्तकालयਂ  में  उपलब्ध  होंगी  ।

 कौर  (=)  सोडा-ऐसा  पर  1-3-1983  से  प्रभावी  आयात  शुल्क  इस  प्रकार  है
 ॥

 70  प्रतिशत  मूल  शुल्क  मूल्य  35  प्रतिदिन  अनुषंगी  You  मुल्यानुसार  मौर  15.75  प्रतिशत

 समतुल्य  शुल्क  मूल्यानुसार  |  सोडा-ऐसा  पर  फिलहाल  आयात  कर  में  संशोधन  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  सोडा-ऐश  के  निर्माताओं  से  आयात  पर  पाबंदी  लगाने  के  लिए  कौर  उपभोक्ता

 संकरों  से  विंमान  आयात  नीति  को  जारी  रखने  के  लिए  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।  आयात  नीति  की

 निरन्तर  समीक्षा  की  जा  रही  है  और  भविष्य  की  नीति  पर  सरकार  ने  अभी  निकष  लेना  है  ।

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  को  कोयले  की  सप्लाई  में  विधि

 2698.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या
 ऊर्जा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (₹)  क्या  कोयले  के  स्टाक  में  आई  गिरावट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भारतीय  इस्पात

 प्राधिकरण  ने  केन्द्र  से  कोकिंग  कोयले  की  दैनिक  सप्लाई  को  बढ़ाने  की  मांग  की  है  जिससे  कि

 न्यूनतम  स्टीक  बनाए  रखने  में  मदद  मिल

 यदि  at,  तो  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि ०  को  इस  समय  प्रतिदिन  कितने  कोयले

 की  सप्लाई  की  जा  रही  भर

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  द्वारा  कितना  न्यूनतम  स्टाक  रखा  जाना

 अपेक्षित  है  ?

 ऊर्जा  मन्त्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  :  से  देशी

 कोककर  कोयले  का  स्टाक  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०
 के

 इस्पात  संयंत्रों  के  पात्र  1982  के
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 मध्य  में  रेनाड  स्तर  पर  पहुंच  गया  था  ।  कशीदे  1982  के  अन्त  स्टाक  कुछ  हद  तक  कम  हुए  थे  ।

 उसके  बाद  स्टाक  जमा  हो  गए  हैं  भर  को०  Fo  fo  तथा  सरकार  दोनों  ही  इस्पात  संयंत्रों  में

 कोककर  कोयले  के  स्टाक  का  लगातार  पता  हैं  |

 1983  में  8-3-1983  तक  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  के  इस्पात  संयंत्रों  में

 कोककर  कोयले  को  प्रतिदिन  की  प्राप्ति  36.4  रही  है  जब  कि  इसकी  तुलना  में

 भ्रतिदित  की  खपत  34.5  रही  ।  इस  तरह  से  यह  स्पष्ट  है  कि  खपत  से  अधिक  प्राप्ति

 में  बृद्धि  के
 कारण  स्टाक  जमा  हो  रहे  इस्पात  गौर  कोयला  क्षेत्रों  के  बीच  इस  बात  पर  चर्चा

 हुई  है  कि  इस्पात  संयंत्रों  पर  किस  स्तर  तक  स्टाक  जमा  किए  जाएं  ।  यद्यपि  aro  ट्०  प्रा०  fate

 ने  पहले  संकेत  दिया  था  कि  वह  न्युनतम  4.25  लाख  टन  का  स्टाक  रखना  चाहते  हैं  फिर  भी

 संयुक्त  रूप  से  ag  निर्णय  मलिया  गया  है  कि  स्टाक  site  ही  5  लाख  टन  से  ऊपर  जमा  किए

 जाएंगे  ।

 सेटल  फ्यूडल  ford  इंस्टीट्यूट  हारा  कोयले  को  तेल  में  बदलने  का  कार्यक्रम

 2699,  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मेट्रन  फ्यूनरल  feast  इंस्टीट्यूट  ने  वाणिज्यिक  स्तर  पर  कोयले

 को  तेल  में  बदलने  हेतु  व्यावहारिक  प्रक्रिया  तैयार  करने  का  कार्यक्रम  हाथ  में  लिया

 यदि  at,  तो  वाणिज्यिक  रूप  से  व्यावहारिक  प्रक्रिया  dare  कहने  के  बारे  में  कितनी

 प्रगति  हुई  और

 (1)  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :
 (5)

 हे

 प्रत्यक्ष  दाड़ोजनीकरण  पद्धति  का  प्रयोग  करने  वाले  आधा  टन  प्रतिदिन  की  क्षमता  के  एक

 पायलट  संयंत्र  पर  केन्द्रीय  इंजन  अनुसंधान  धनबाद  में  काम  किया  गया  है  ।
 इस

 पायलट

 संयंत्र  में  बहुत  कम  मात्रा  में  डीजल  तेल  का  उत्पादन  किया  गया  था  ।  उन्होंने  रु०  12.6  करोड़

 की  अनुमानित  लागत  पर  25  टन  प्रतिदिन  की  क्षमता  वाला  हाइड्रो जनी करण  संयंत्र

 लगाने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।  यह्  प्रस्ताव  केन्द्रीय  ईंडवी  नुवान  संस्थान  की  छठी  योजना  के

 कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  है  ।  इस  प्रक्रिया  के  व्यापारिक  दृष्टि  से  लाभप्रद  होने
 के  बारे  में

 aa  इतनी  जल्दी  कुछ  फ्ह्दा
 जा  सकता  ॥

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  वित्त  पोषित  फिल्मों  को  संख्या

 2700.  श्रीमती  ययाति  धट मा यक  :  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे

 राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  198  2-83  में  वित्त  पोषित  फिल्मों  की
 संख्या

 तथा  नाम  क्या
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 क्या  इन  फिल्मों  का  निर्माण  qt  हो  गया

 इनमें  से  प्रत्येक  फिल्म  को  दिया  गया  ऋण  कितना

 क्या  वाणिज्यिक  ग्राम  से  लाभकारी  फिल्मों  के  वित्त  पोषण  को  प्राथमिकता  दी  गई

 भोर

 इस  निगम  द्वारा  उक्त  वर्ष  में  वित्त  पोषित  हिन्दी  तथा  प्रादेशिक  फिल्मों  का  ब्योरा

 कया

 सुचना  भीर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप-मन्त्री  af  काजु  :

 [)  और  (=)  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  द्वारा  1982-83  में  हिन्दी  और  प्रादेशिक

 areal  at  जिन  फि श  के  लिए  ऋण  मंजूर  किए  गए  उनके  नाम  तथा  प्रत्येक  फिल्म  के  लिए

 मंजूर  किए  गए  ऋण  की  ule  इस  प्रकार  है

 ऋण  योजना  के  ध्न्तगंत

 संख्या  फिल्म  का  नाम  और  भाषा  ऋण  की  राशि
 नीली oa  ee  a  a  es

 रुपये

 I  फूड  अडल्ट्रेशन  32,953

 (srg  गेंट्री

 9
 महबूब  नगर  डिस्ट्रिक्ट  25,000

 (srevet

 बे  सत्य  6,0  0,000

 भनटाइटल्ड  3,92,865

 लोम-दर-ब-दर
 5,00,000

 महानन्दा  5,00,000

 मि०  wat  गोज़  टू  कोट  फार  जस्टिस
 बी  ,  00,009

 100  प्रतिशत  चित्त  पोषण  योजना  के  wade

 पार्टी  9,55,000

 घरे  चारे
 17,87,250

 गुलाम
 7,02,000

 एक  डाकुमेंटरी  फिल्म  मुक्कमल  हो  चुकी  है  ।
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 meal  के  लिखित  gaz

 कोचा

 सपा
 स्रावों  को  न  केवल  वित्तीय हां  ।  निगम  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  प्र

 निर्भरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  अपितु  स्क्रिप्ट  के  गुणों  के
 आघार  पर  भी  फिल्म  का  वित्तਂ

 पोषण  करता  है  ताकि  चलचित्रिक  मूल्य  और  सामाजिक  विषयों  दोनों  से  युक्त  फिल्मों  का  निर्माण

 सुनिश्चित  हो  सके  ।

 भवन  निर्माण  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  शोर  सुरक्षा  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  विधान

 2701.  att  चिन्तामणि  जना  कया  श्रम  धौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  देश  में  लाखों  भवन  निर्माण  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  कौर  सुरक्षा  को

 स्थिति  में  सुघार  करने  के  प्रयोजन  से  एक  विधान  लाने  में  किसी  प्रस्ताव  पर  सक्रियता  से  विचार

 कर  रही  यदि  उक्त  विधान  के
 कब

 तक  भाने  को  आशा

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उन  राज्यों  में  जाने  हेतु  जहां  प्रवासी  श्रमिकों  को

 काम  पर  लगाया  जाता  है  उनकी  कार्य  तथा  जीवन  दशाओं  की  जांच  करने  हेतु  कुछ  अन्तर्राज्यीय

 अध्ययन  दलों  का  गठन  किया  भर

 उन  दलों  ने  किन-किन  राज्यों  का  दौरा  किया  तथा  उनके  निष्कर्ष  क्या

 श्रम  att  प्रवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भवन

 निर्माण  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  गौर  सुरक्षा  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विधान  बनाने  का  एक  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 भर  दो  अन्तर  राज्य  संयुक्त  अध्ययन  दल  गठित  किए  गए  जिनमें  संबंधित

 राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  शामिल हैं  ।  ये  अध्ययन  दल  कार्य  स्थल  पर  प्रवासी  श्रमिकों  के

 काम-काज  और  रहन-सटन  की  दशाओं  से  सम्बन्धित  शिकायतों  की  जांच  उनकी  विशिष्ट

 शिकायतों  को  दूर  करेंगे  और  अनन्तर-राज्यीय  प्रवासी  कमंकार  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  तुरन्त
 और  प्रभावी  कार्यान्वय  के  लिए  उपाय  सुझायेंगे  ।  ये  अध्ययन  दल  हाल  ही  में  गठित  किए  गए  है ं॥

 उन्होंने  चण्डीगढ़  में  16-2-83  को  और  बम्बई  में  5-3-83
 को  बैठकें  आयोजित को  जिनमें  उन्हों ने

 विभिन्‍न  स्थानों  पर  उन  का यं स्थलों  के
 निरीक्षण

 का  कार्यक्र  बनाया  है  wet  प्रवासी  श्रमिक

 नियोजित  हैं  ।

 कर्नाटक  को  बिजली  देने  में  आन्  wee  की  असमर्थता

 2703,  थ्री  ato  वी०  देसाई  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  ने  कर्नाटक  को  बिजली  देने  में  अपनी  असमर्थता  की  है

 क्योंकि  RST  प्रदेश  में  फालतू  बिजली  नहीं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  आन्ड्  प्रदेश  द्वारा  कर्नाटक  को  बिजली  देने  से
 इन्कार

 करने

 के  कारण  कर्नाटक  राज्य  में  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  ह ्yas ।  गई  और
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 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  का  विचार  बिजली  प्राप्त  करने  राज्य  सरकार  को

 सहायता  प्राप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  है  ?

 ऊर्जो  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चन्द्र  देखकर  नहीं  ae  प्रदेश  ने

 कर्नाटक  को  20-2-83  से  विद्युत  सप्लाई  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 भर  प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 वाणिज्यिक  कार्यक्रमों  के  लिए  पृथक  चेनल

 2704,  थ्रो  पीयूष  तिरकी  :  क्या  सूचना  धौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कि  दूरदर्शन  वाणिज्यिक  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  लिए  एक

 पूरक  चैनल
 की  व्यवस्था  करने

 जा
 रहा

 यदि  तो  कब  तक  भीर  दूरदर्शन  की  अन्य  चैनल  की  लागत  कितनों  मौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  झोर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री  मल्लिका जु  :

 से  फिलहाल  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  सरकार  द्वारा

 गठित  एक  कार्यकारी  दल  को  इस  प्रश्न  पर  भी  विचार  करना  है  ale  अपनी  सिफारिशों  देनी

 इस  दल  की  सिफारिशों  पर  निर्णय  सापेक्ष  प्राथमिताओं  श्र  वित्तीय  संशोधनों  की  उपलब्धता

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  यथा  समय  लिया  जायेगा  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निश्चित

 नहीं
 को  जा

 सकती

 ।

 गोहाटी  में  टेलीवीजन  केन्द्र

 2705.  थो  पिया  तरीको  :

 थ्री  संतोष  मोहन  देव  :  बया  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  गोहाटी  में  शोघ  ही  got  टेलीविजन  केन्द्र

 यदि  तो  इसको  रंज  कितनी  होंगी  कौर  यह  कब  तक  आराम  कर  दिया  -

 (7)  क्या  सरकार  नेपाल  और  उत्तर  बंगाल  को  टेलीविजन  रेंज  के  अन्तत  लाने

 के  लिए  उत्तर  बंगाल  में  टेलीविजन  केन्द्र  खोलने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  कब  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ह
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 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  ag  मंत्री  (ait  afeaera

 sit  10  किलोवाट  के  एक  ट्रांसमीटर  और  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधाओं  से

 युक्त  दूरदर्शन  केन्द्र  के  गोहाटी  1984-85  तक  चालू  हो  जाने  की  उम्मीद  है  ।  इसकी  सेवा

 परिधि  लगभग  70  किलोमीटर  होगी

 से  सिक्किम  और  उत्तरी  बंगाल  के  क्षेत्रों  में  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए

 क्र मद् दा  गंगतोक  कौर  माजदा  में  हाल  ही  में  अल्प  शक्ति  वाली  दुरदशंन  संग्रहण-व-रिले  पद्धतियां

 स्थापित  की  गई  हैं  छठी  योजना  के  दौरान  उत्तरी  बंगाल  में  भोर  कोई  दूरबीन  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नोकिया  फिट  गाजीपुर  के  ध:मिकों  द्वारा  श्रम

 भ्या यधिक रण  के  स्थाई  आदेश  क्रियान्वित  किए  wat  को  मांग

 2706.  श्री  पियूष  तिरकी
 :  क्या  श्रम  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच है
 कि  ओपीडी  गाजीपुर  उत्तर  प्रदेश  के

 श्रमिक  श्रम  न्यायाधिकरण  के  स्थाई  भादेंशों  को  कार्यान्वित  करने  की  मांग  चिरकाल  से  कर

 रहे  कौर

 यदि  तों  ओपियम  Hatt  गाजीपुव के
 प्रबंध  मंडल  के  विरुद्ध

 जिसने  aqug  राशि  की  और  फैक्टरी  के  कुशल  और  सकुशल क्या  कार्यवाही  को  गई

 श्रमिकों  के  वेतनमानों  को  संबोधित  करने  से  सम्बन्धित  श्रम  न्यायाधिकरण  के  भादेंशों  को

 कार्यान्वित  करने  से  इनकार  कर  दिया  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  स्थायी  आदेशों

 art  में  श्रम  उत्तर  प्रदेश  क  आदेश  को  लागू  करने  करने  की  श्रमिक  मांग  कर  रहे

 1975  के  प्रवीण  मामला  संख्या  43  में  श्रम  कानपुर  के

 mer  कं  संबंध  राशि  की  अदायगी  और  कारखाने  के  कुशल  तथा  अकुशल  श्रमिकों  के

 वेतनमानों  में  पुनरीक्षण  नही ंहैं
 और  यह  मामला  केन्द्रीय  सरकार  नई  दिल्‍ली  को

 न्याय-निर्णय  के  लिए  भेजा  गया  औंर  उसके  पंचाट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 read  गस  कनेक्शन

 2707.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  क  कि

 1982  से  जनवरी  1983  तक  को  अवधि  के  दौरान  ईडेन  गप  के

 कितनेनकितने  नए  कनेक्शन  दिए  गए  हैं

 (a)  zat  यह  सच  है  कि  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  बिस्वास  में  गैस  कनेक्शन  कम  दिए  गए
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 (7)  यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  तथा  सरकार  द्वारा  इस  अन्तर  को  दूर  करने  के

 लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  faa  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  देखकर  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही हे  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  |

 निर्माण  श्रमिकों  के  कल्याण  तथा  ara  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में

 नैमित्तिक  श्रमिकों  को  सुरक्षा  eg  विधान

 2708.
 श्री  एव०  fo  हीरो  ।  क्या  इस  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  राजधानी  में  भवन  निर्माण  श्रमिकों  तथा  नैमित्तिक  श्रमिकों

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  के  कल्याण  तथा  सुरक्षा  के  लिए  एक

 व्यापक  चीन  बनाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 क्या  प्रस्तावित  विधान  में  उन  श्रमिकों  को  नौकरी  की  मजूरी  को

 स्वास्थ्य  और  आवास  की  बातें  दा  मिल  रहेंगी  जो  इस  समय  भारतीय  wer  विकास

 निगम
 के  होटलों  में  काम  कर  रहे  भर

 यदि  तो  प्रस्तावित  विधान  का  ब्यौरा  क्या है  ate  इसे  संभवतः  कब  संसद  के

 समक्ष  लाया  जायेगा  ?

 arm  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धम  ।  से  भवन  और

 निर्माण  श्रमिकों  के  स्वास्थ्य  की  रक्षा  करने  तथा  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  विधान  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।  इस  समय  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  सेवा-शांत  आदि  को  विनियमित  करने

 के  लिए  कानून  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 निर्वाचक  नामावलियों  का  पुनरीक्षण

 "27009,  थी  अमर  राय  प्रधान  :

 क

 न्याय  ate  कम्पनी  कायें  मंत्री  यह  बताने

 की  कृषि  करेगे

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  निर्वाचक  नामावलियों  अद्यतन  पुनरीक्षण  किया  गया

 यदि  at,  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  यह  भी
 सच  है

 कि  हाल  में  दिल्ली  नगर  निगम  कौर  महानगर  परिषद्‌  के

 निर्वाचनों  के  दौरान  दिल्‍ली  सब  राज्य  क्षेत्र  की  निर्वाचक
 नामावलियों

 में  कुछ  अनियमितताओं

 का  पता  लगा

 यदि  11.0  तो  उनका  ब्योरा  क्या  और

 (=)  दस
 विषय  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?
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 काव

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  और  निर्वाचन

 आयोग  ने  बताया  है  फि  देश  में  सभी  निर्वाचन  क्षेत्रों  उनकों  छोड़कर  जो  असम  राज्य  में

 निर्वाचक  नामावलियों  का  पुनरीक्षण  अहंता  की  तारीख  के  रूप  में  1-1-1933  के  प्रति  निर्देश  से

 किया  गया  गया  था  ।  अहंता  की  तारीख  के  रूप  में  1-1-1983  के  प्रति  निर्देश  से  निर्वाचक

 नामावलियों  के  पुनरीक्षण  का  प्रश्न  आयोग  के  विचाराधीन  है  ।

 जहां  तक  असम  राज्य  का  संबंध  असम  राज्य  में  (1  (HoFoRto)

 निर्वाचन-क्षेत्र  को  तभी  विधान  सभा  निर्वाचन-क्षेत्रों  की  निर्वाचक  नामावलियों  का  गहन

 पुनरीक्षण  अहंता  की  तारीख  के  रूप  में  1-1-79  के  प्रति  निर्देश  से  1979  में  किया  गया  ar

 किन्तु  114  जोताई  (HoToFo)  का  पुनरीक्षण  किया  गया  था  ।  क्योंकि  क्षेत्र  में  भारी

 बाढ़  के  कारण  गहन  पुनरीक्षण  नहीं  कराया  जा  सका  ।  निर्वाचन  आयोग  का  लोक
 प्रतिनिधित्व

 1950  की  घारा  21(2)  के  अधीन  दिया  गया  तारीख  7  1983  कॉ

 aaa  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  जिसमें  वे  परिस्थितियां  बताई  गई  हैं  जिनमें  1979

 के  पश्चात्‌  निर्वाचक  नामावलियों  का  पुनरीक्षण  नहीं  किया  जा  सकता  ।  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।

 देखिए  संख्या  एल  ०टी  ०--6093/83]

 से  निर्वाचन  आयोग  जो  दिल्‍ली  महानगर  परिषद्‌  के  निर्वाचन  कराता

 बताया  है  कि  निर्वाचक  में  कुछ  अनियमितताओं  के  संबंध  में  आयोग  को  कुछ

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  आयोग  प्राप्त  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  शिकायतों  का  सारांश

 दिया  गया है  .  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी ०  6093/83  जहां  आवश्यक

 आयोग  ने  शिकायतें  मुख्य  निर्वाचन  दिल्ली  को  उसकी  टिप्पणी
 के  लिए

 प्रेषित  कर  दी  गई  थीं  और  यह  कार्य  आयोग  का  है  कि  वह  मुख्य  निर्वाचन  दिल्‍ली  से

 थ रिपोटट/टिप्पणी  प्राप्त  होने  पर  ऐसे  उपाए  /  कार्यवाई  जो  बह  आवश्यक  aA  |

 जहां  तक  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  निर्वाचनों  के  संबंध  मुख्य  निर्वाचन  दिल्‍ली

 ने  स्पष्ट  किया  है  कि  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  निर्वाचन  कराने  के  लिए  कोई  प्रथम  निर्वाचक

 न  मावली  तैयार  नहीं  कराई  जाती  है  और  न
 रखी  जाती

 कमेंचारो  भविष्य  fafa  झा यु कत  के  कार्यालय  में  हेड  eas  के  पद  पर  पदोन्नति

 2710.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :
 क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  ४

 क्या  यह  सच  है  कि  कमंचारी  भविष्य  निधि  ager  ने  1982  में  भविष्य

 fafa  निरीक्षक  के  पद  पर  एक  ge  कलक  को  नियुक्त  किया  था  और  यदि  तो  क्या  ge  ware

 का  पद  नियमित

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  हैड  क्लर्क  के  पद  की  पदोन्नति  द्वारा  भरी  गई  थी  ate

 यदि  af,  तो  इस  पद  पर  किस  श्रेणी  के  कर्मचारी  को  पदोन्नत  किया  गया
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 1982 के  बाढ़  उपरोक्त  पदोन्नत  के  अलावा  कितने  व्यक्ति  को

 कलक  के  सूप  में  पदोन्नति  किया  गया  है  और  उनमें  अनुसूचित  अनुसूचित  जन

 आदिवासियों  और  सामान्य  श्रेणी  के  कोंचा  रियों  की  संख्या  कितनी  कौर

 यदि  1982  के  बाद  अनुसूचित  जाति  भर  अनुसूचित  जतन  जाति  का

 कोई  ब्यक्ति  हैड  कलक  के  रूप  में  पदोन्नति  नहीं  किया  गया  तो  सरकार  का  क्या  कायें वाही

 करने  का  विचार  है  ?

 शस  शोर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  मंत्रो  धम  :  करमचारी  भविष्य  निधि

 प्राधिकारियों  ने  इस  प्रकार  बताया  है

 से  कर्मचारी  भविनिधि  संगठन  में  कई  कार्यालय  हैं  ।  जबकि  भविष्य  निधि

 निरीक्षक  के  पद  पर  पदोन्नतियों  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  के  अनुमोदन  से  की  जाती

 हैड  पलकों  के  पदों  पर  पदोन्नतियों  क्षेत्रीय  भविष्य  fafa  आयुक्तों  क्वारा  को  जाती  इस  प्रश्न

 में  उस  विशेष  कार्यालय  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  जिससे  पह  संबंधित  है  ।  तथ्यों  की

 जांच  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  ।

 तस्करों  के  लिए  सागर  साबित  रिंग  का  इस्तेमाल

 2711.  बा०  वसंत  कुमार  पंडित  :  कया  कर्जा  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  1982  में  साऊथ  अफ्रीका  फ्लेगशिप  रोसਂ  द्वारा  तेल  ओर

 प्राकृतिक  गेस  आयोग  को  सिंगापुर  के  रोबिन  दिया  से  शक्ति  fer  को  बम्बई

 बन्दरगाह  की  सीमा तक  ले  जाने  की  अनुमति  दी  गई

 war  बम्बई  के  सीमा  शुल्क  विभाग  ने  ऐसे  अनेक  पैकेजों  को  जब्त  किया  था  जो

 तेल  और  प्राकृतिक  मैस  आयोग  के  दूरस्थ  अधिकारियों  के  नाम  से  A  ale  जिनमें

 कसेट  टी  odyo  इलेक्ट्रोनिक  गैजिट  आदि  जसी  निषेध  वस्तुए

 यदि  तो  उन  पैकेजों  ब्योरा  कया  उनके  ऊपर  जिन  व्यक्तियों  के  नाम

 का  लेबल  लगा  उनका  ब्योरा  क्या  सीमा  शुल्क  द्वारा  जैत  किए  गंए  पंजों  का  अनुमा  नित

 मुल्य  क्या  है  जिसने  15  1982  को  अथवा  उस  तारीख  के  भास-पास  युरान  में  लंगर

 लगे  रिंग
 पर

 छापा  मारने  बाले  कमंचा  रियों  का  ब्योरा  क्या

 क्या  रिंग  पर  ले  जाने  वाले  सामान  को  घोषणा  करने  वाला  प्रमाण-पत्र

 प्राप्त  कर  लिया  गया  यदि  नहीं  इसके  कया  कारण

 (=)  यदि  तो  क्या  घोषण  सुची  में  3/4  अन्य  पैकेज  शामिल  नहीं  ax

 (=)  सारी  घटना  के  प्रति  तथा  सागर  शक्ति  को  तस्करी  के  लिए  प्रयोग  करने  में  जिन

 aTmRiITt  >
 लोगों  का  हाथ  हैं  और  जो  इसके  लिए

 उत्तरदायी  उनके  विरुद्ध  ने  बया  कार्यवाही
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  15  1983

 zat  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  देखकर  :  जी

 नही ं।

 से  करीब  3.19  लाखे  रुपये  के  मुल्य  के  47  पके  जों  को  सीमा  शुल्क  प्राथमिक  रण

 द्वारा  रंग  से  जब्त  किया  गया  था  ।  इन  पैकेजों  में  से  34  पर  विभिन्‍न  तेल  एवं

 प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  अधिकारियों  के  नाम  संक्षेप  में  दिए  हुए  थे  पैकेजों  में  विभिन्न

 इलेक्ट्रोनिक  मद  पहनने  के  घरेलु  सामान  आदि  था  ।  एक  पैकेज  लिए

 अवतरण  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  किया  गया  था  को  You  की  अदायगी  पर  छोड़  दिया  गया  था  ।

 dfs  सीमा  शुल्क  प्राधिकरण  मामले  को  जांच  की  रहीं  इस  समय  नाम

 बताना  जन-हित  में  ठीक  नहीं  हैं  ।

 मामले  पर  सीमा  शुल्क  प्राधिकरण  जांच  कर  रहा  हैं  और  तेल  एवं  प्राकृतिक  गस

 आयोग  होरा  विभागीय  जांच  भी  की  जा  रही  है  ।

 मेसी  date  टेलिविजन  दिल्लो  पर  कर्मचारी  मनुष्य  निधि
 तथा

 कमंचारो  राज्य  बिना  की  बकाया  घिरा  श

 2712.  श्री  निहाल  सिंह  क्या  श्रम  भोर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नारायणा  इण्डस्ट्रियल  एरिया मास  बेटे

 नई  10002  में  इस  समय  दैनिक  मजदूरी  तथा  मासिक  वेतन  के  झालर  पर  कितने

 कर्मचारी  कायें  कर  रहे  हैं

 पिछले  da  वर्षो  के  दौरान  इस  फर्म  दूसरा  कर्मचारी  भविष्य  निधि  और  कर्मचारी

 राज्य  बीमा  योजना  के  अधीन  कितनी  धनराशि  जमा  कराई  तथा  कितनी  उन  पर  बकाया  है  तथा

 उसकी  वसूली  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  भर

 क्या  सरकार  को  इस  फर्म  दवारा  कम्पनी  कानून  उल्लंघन  करने  बारे  a

 शिकायतें  मिली  भौर  सरकार  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  उपलब्ध  सुचना  के

 मैसेज  बेलटेक  इलेक्ट्रोनिक्स  प्राइवेट  लिमिटेड  को  फैक्टरी  नारायणा  श्रीौद्योभिक  क्षेत्र

 में  31-1-1983  इस  प्रतिष्ठान  में  मासिक  चेतन  के  आधारों  पर  600  श्रमिक  काम  कर

 रहे  थे  और  दैनिक  मजदूरी  पर  कोई  भी  श्रमिक  नियोजित  नहीं  था  ॥

 कमंचारी  भविष्य  निधि  भ्रांत  कर्मचारी  राज्य  बीमा  प्राधिकारियों  द्वारा  बताई  we

 स्थिति  निम्न  प्रकार  से  है
 :--

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  को  2a  राशि

 1983  तक  की  अवधि  के  लिए  इस  फर्म  ने  10,72,2  24.25  रुपये
 की

 राशि

 जमा  को  भोर  कोई
 rg

 राशि  बकाया  नहीं
 है

 |
 द्  छ  |  |
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 पर्तों  के  लिखित  उत्तर 24  1904

 कमेंचारो  राज्य  शीमा  की  देय  रानियां

 इस  फर्म  ने  3,11,031.30  रुपये  की  राशि  जमा  है  और  इस  फर्म  की  भर  अंशदान

 क्या  ब्याज  की  19,301.35  रुपयों  की  राशि  बकाया  इन  पर  हर्जाना  के  कारण

 41,163.00  रुपये  की  अतिरिक्त  राशि  भी  बकाया  है  ।  बकाया  feral  को  aga  करने  के  लिए

 आवश्यक  कानूनी  कार्यवाही  को  जा  रही  है  ।

 नहीं

 सेंसरशिप  नियमों  को  भसफलता/बुराई  को  बढ़ा-चढ़ाकर  दिखाए  लाने  का

 हतोत्साहित  करना

 2713.  भी  मनोहर  लाल  सैनी  :  क्या  सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  ag  बताते  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  औसत  feet  फिल्मों  में  व्याप्त  नारी  का  यिन सामग्री  के  रूपों

 चित्रण  मौर  अश्लीलता  के  प्रति  सामान्य  दृष्टिकोण  जसी  बुराई  को  बढ़ा-चढ़ाकर  दिखाए  जाने  को

 हतोत्साहित  करने  में  सेंस  रशीद  नियम/मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  असफल  रहे

 यदि
 तो  सरकार  का  विचार  इस  बुराई  पर  रोक  लगाने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने

 का

 क्या  सलाहकार  पाल  के  सदस्यों  में  से  as  के  रिकाडें  के  अनुसार  16  व्यक्तियों  में

 से  धारी-बारी  से  गठित  की  जाने  वाली  जाँच  समिति  के  सदस्यों  ने  पिछले  कुछ  वर्षों  में  सेन्सस  का

 प्रमाण  पत्र  थाने  के  लिए  आवेदन  करने  वाली  अधिकांश  फिल्मों  को  देखा  मौर

 यदि  gi,  तो  इनके  क्या  कारण  हैं  ?

 सुचना  लोर
 प्रसारण  मंत्रालय

 तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उपमंत्री  मत् लिका जु  :

 और  यह  सही  नहीं  है  कि  बुराई  तथा  नारी  का  यौन  सामग्री  भर  अश्लीलता

 के  रूप  में  को  बढ़ा-चढ़ाकर  दिखाये  जाने  को  हतोत्साहित  करने  सम्बन्धी

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त  vane  रहे  हैं  लोक  प्रदर्शन  के  लिए  फिल्मों  को  सेन्सस  बोर्ड  द्वारा

 प्रमाणीकृत  किया  जाता  कौर  बोर्डे  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के

 हिसा  आदि  के  बारे  में  उचित  पाबन्दियां  लगाता  है  ।  यदि  बोड़े  ag  समझता  है  कि  काट-छांट

 करने  पर  भी  फिल्म  के  आपत्तिजनक  प्रभाव  को  दूर  नहीं  किया  जा  सकता  तो  फिल्म  को  प्रमाण

 पत्र  देने  से  इन्कार  कर  दिया  जाता है  ।  यदि  फिल्म  को  काट  छांट  के  साथ  या  उसके  बिना

 ब्न्यरकों  के  लिए  प्रदर्शन  के  लिए  अनुपयुक्त  समझा  जाता  है  तो  उसको  केवल  वयस्क  दशकों  के

 लिए  प्रमाणीकृत  किया  जाता  है  ।  1982  के  दौरान  फिल्मों  को  प्रमाणित  करने  से  पहले  उनमें  से

 29755  मीटर  कुल  लम्बाई  की  कांट  छांट  की  गई  थी  ।  इसके  1982  %  दौरान

 प्रमाणीकृत  को  गई  763  भारतीय  फीचर  फिल्मों  में  से  257  फिल्मों  को  प्रमाण  qa

 (33.68  प्रदान  किए  गए  जबकि  1976  में  प्रमाण कुल  की  गई  507  भारतीय
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 की

 फीचर  में  से  27  फोचर  फिल्‍मों  को  पश्तु  प्रमाणपत्र  (5.3  प्रदान  किए  गए  थे

 इस  प्रकार  सेंसरशिप  उपबन्धों  का  और  कड़ा  कार्यान्वयन  रहा  है  |

 ऐसा  कोई  नियम  नहीं  है  जिनमें  यह  शतं  हो  कि  सलाहकार  पेनल  के  सदस्यों  को

 जांच  समिति  में  बारी-बारी  से  नियुक्त  किया  जायेगा  ।  तथ्यात्मक  रूप  से  ag  भी  सही  नही ंहै  कि

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  सेन्सस  प्रमाणपत्र  पाने  के  लिए  आवेदन  करने  वाली  अधिकांश  फल् मों को को  केवल

 16  सदस्यों  ने  ही  देखा  था  ।

 प्रश्न  नहीं

 डाक  व  तार  विभाग  के  विकास  शोर  कल्याण  के  लिए  1983-84
 हेव

 वित्तीय  परिव्यय

 2714.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  संचार  मंत्री  तह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  व  तार  विभाग  में  ag  1983-84  के  लिए  विकास  ate  कल्याण  के  लिए  कुल

 कितनी  वित्तीय  परिव्यय  अनुमोदित  किया  गया

 उक्त  घनसाली  में  से  1983-84  में  विभिनन  राज्यों  में  कितनी  धनराशि  खर्च  करने

 का  प्रस्ताव  भर

 विभिन्‍न  राज्यों  के  हाक  व  तार  विभागों
 में

 क्या  मुख्य  विकास  कार्यक्रम  चलाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  दूरसंचार  तथा  डाक

 सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  योजना  आयोग  ने  डाक-तार  विभाग  को  1983-84  की  वार्षिक

 योजना  में  551  करोड़  रुपये  की  जिसमें  दूरसंचार  के  लिए  515  करोड़  रुपये  तथा  ढाक

 सेवाओं  के  लिए  36  करोड़  रुपये  की  मंजूरी  प्रदान  की  इसके  अतिरिक्त  डाक-तार  कल्याण

 निधि  में  1983-84  के  लिए  एक  करोड़  बावन  लाख  रुपये  की
 मंजूरी  अनुदान  सहायता  के  रूप  में

 दी

 site  दूरसंचार  ढाक  विकास  तथा  डाक-तार  विभाग  के  कल्याण  से

 संबंधित  जानकारी  संलग्न  वितरण  में  दी  गई  है  ।

 घीवर

 दूरसंचार  विकास  :

 1983-84  के  लिए  दूरसंचार  विकास  योजना  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  सम्मिलित  विकास

 योजना है  जिसमें  सभी  राज्य  तथा  संघ  शासित  क्षेत्र  शामिल  हैं  ।  दूरसंचार  की  बधिक  योजना

 1983-84  के  प्रमुख  पहलू  3.40  लाख  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  की  व्यवस्था  700  नए

 टेलीफोन  एक्सचेंज  स्वीटी  उपस्कर  क्षमता  के  3.80  लाख  लाइनों  का  संस्थापन  तथा

 1500  तार  घर  संस्था  इतने  ही  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलोफोन  घर  खोलना  विकास
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 कार्यक्रम  में  लम्बी  दूरी  की  स्वीटी  सुविधाएं  तथा  माइक्रोवेव  रेडियो  रिले  प्रणाली  यु०  एच०
 प्रणाली  तथा  सहुन्न,रीय  प्रणाली  की  संस्थापना  कर  लम्बी  दुरी  के  पारेषण  माध्यम  का  विस्तार

 करना  भी  शामिल  है  ।

 (a)  डाक  विकास  :

 डाक  पक्ष  में  निधि  का  आबंटन  सर्किलवार  किया  गया  है  राज्यवार  नहीं  कुल
 डाक  सकील  राज्यों  के  साथ  सह केन्द्रित  जबकि  कुछ  मामलों  में  एक  से  अधिक  राज्य/संघ

 शासित  क्षेत्र  एक  सकील  में  शामिल  है  ।  1983-84  की  प्लान  योजनायें  के  लिए  सकिलवार

 fafa  को  आवश्यकता  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  विभाग  की  बजट  योजना  की  संसद  द्वारा  मंजरी

 की  भी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 1983-84  के  दौरान  विभिन्‍न  सालों  में  डाक  पक्ष  के  विकास  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 निम्न  प्रकार  है  :--

 q  शल्या काय  क्रम  वित्तोय  | ध  जो  रुपयों  मे ं)
 EG  ee  ee  oe  ae  ee  ey

 1  डाक  जाल कायें  का  विस्तार  ग्रामीण  ढाक घर

 भध्रतिरिक्त  वितरण  एजेंट  भादि  362.00

 2  डाक  तथा  स्टाफ  ब्रोशरों  का  निर्माण  2600.00

 ग्रामीण  पोस्टमास्टर ों  बचत  बैक  कर्मचारियों  आदि

 का  प्रशिक्षण  300.00

 डाक  सेवाओं  का  मशीनीकरण  तथा  भाधुनिकोकरण  118.00

 5.  अतिरिक्त  डाक  मोटर  सेवा  वाहनों  को  व्यवस्था  130.00

 6.  द्रुतगति  से  डाक  ढोने  के  लिए  रेल
 डाक  सेवा  वाहन

 तैयार  करना  90.00

 ms  ee  ee  लििलिलटटट

 योग :  3600.00

 ES  emcee  ES  ee

 डाक-तार  विभाग  का  कल्याण  :

 डाक-तार  विभाग  द्वारा  मंजूर  विभिन्‍न  कल्याण  क्रियाकलापों  पर  व्यय  के  लिए  डाक-तार

 सकील  कल्याण  निधि  समितियों  तथा  अन्य  डाक-तार  यूनिटों  में  अनुदान  सहायता  का  वितरण

 किया
 जाता  1983-84 के  लिए  निधि

 का  आबंटन
 को

 अभी  अन्तिम  रूप  नदीं  दिया  जा

 सका  है  ।

 हड़ताली  कोयला  खाम  मजदूरों  की  मांगें

 2715.  थी  हन्नान  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देशी  में  हड़ताली  कोयला  खान  खनिजों  की  मांगें  नया
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 क्या  सर  कार  ने  उन  मांगों  पर  विचार  है  और  सरकार  ने  इसके  प्रभाव

 का  अनुमान  लगाया  शर

 इन  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की  है  अथवा  करने  का

 विचार  है
 ?

 उर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  मांगें  इन  बातों  से  सम्बन्धित  थीं--विभिन्न  अनिर्णीत  पड़े  मुद्दों  का  पर्याप्त  सुरक्षा

 उपायों  का  सरकारी  उपक्रमों  में  मजदूरी  की  बातचीत  पर  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  के  दिशा -

 निदेश  समाप्त  करना  और  विभिन्न  ट्रेड  यूनियनों  का  उद्योग  की  संयुक्त  द्विपक्षीय  समिति

 में  उचित  प्रतीति  धि त्व  ।

 ate  उद्योग  की  संयुक्त  द्विपक्षीय  समितिਂ  को  gow  कोल  इण्डिया

 लि०  के  अध्यक्ष  द्वारा  समय-समय  पर  आयोजित  की  जाती  ag  बर्क  समिति  के  सामने  रखे

 गए  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  चर्चा  करने  और  उन  पर  राय  कायम  करने  के  उद्देश्य  से  आयोजित  की

 जातों

 fatsit  में  बसे  भारतीयों  को  मतदान  का  अधिकार  fear  जाना

 2716.  शी  उत्तम  राठौड़  :  क्या  fafa,  न्याय  alt  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करा  कि

 (=)  ड्  भारतीयों  की  कुल  संख्या  कितनी है
 जो  विभिन्‍न  देशों  में  बस  गए  हूँ  और  जिन्हों ने

 भारतीय  नागरिकता  बनाए  रखी

 क्या  ऐसे  भारतीयों  को  भारत  में  राज्य  विधान  मण्डलों  और  संसदीय  निर्वाचनों  के

 लिए  प्रमुख-समय  पर  होने  वाले  निर्वाचनों  में  मतदान  करने  दिया  जाता

 (1)  यदि  तो  उन  व्यक्तियों  द्वारा  झपना  मत  दिए  जाने  के  लिए  क्या  व्यवस्था

 धौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  *'नकारात्मक  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 fafa,  vara  जोर  REqal  काय  मलो  जगनाथ  कौवाल )  से  श्री  एन०

 टेनिस  द्वारा  छे  गए  लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न  सं०  8004,  तारीख  14  1982  के

 सम्बध  में  दिए  गत  आश्वासन  को  पूरा  करते  हुए  देशों  में  (1  1982  dy

 स्थिति  थी  उसके  अनुसार  निवास  करने  वाले  भारतीय  राष्ट्रिक ों  की
 संख्या  eats  वाला  एक  विवरण

 1982  को  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखा  गया  था  ।  लोक  प्रतिनिधित्व  1950

 की  घारा  20  के  अधीन  आने  वले  भारतीय  राष्ट्रिक ों  को  विदेश  में  वाले  अन्य

 भारतीय  राष्ट्रिक  राज्य  विधान  सभा/लोक  सभा  के  लिए  निर्वाचनों  में  मतदान  करने  के  हकदार

 नहीं  हैं  ।  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  विदेशों  में  रहने  वाले  ऐसे  व्यक्तियों  को  मतदान

 करने  का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  या  नहीं  ।
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 विधान  तापीय  बिजली  परियोजना  के  लिए  रूस  से  सहायता

 2717.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  बेजान  तापीय  बिजली  परियोजना  के  लिए  रूस

 300  रोड़  रुपये  की  सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  भारत  का  दौरा  करने  वाले  रूस  के  प्रतिनिधि  मण्डल  तथा  उसके  साथ

 हुई  बातचीत  भोर  वित्तीय  भागीदारी  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और

 पटबीजना  की  कब  तक  चालू  होने  की  सम्भावना  है  और  इसको  क्षमता  क्या  है  तथा

 इससे  मध्य  प्रदेश  की  बिजली  की  कितनी  आवश्यकता  पुरी  होगी
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ara  होकर  1980  में  भारत

 और  सोवियत  संघ  के  बीच  आधिक  तथा  तकनीकी  सहयोग  के  बारे  में  हुए  अन्त:सरकारी  समझौते

 की  अनुपालना  में  विन्ध्याचल  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  के  प्रथम  चरण  (1260  की

 स्थापना  के  लिए  1982  में  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  ने  सोवियत  संघ  के  मैसर्ज  टेकने  w=

 एक्सपोर्ट  के  साथ  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।  faftaisar  का  श्रांदिक  रूप  से  वित्त  पोषण

 सोवियत  ऋण  से  किया  जा  रहा  है  ।  मैसेज  टेकने  प्रो-एक्सपोर्ट  के  साथ  हस्ताक्षर  किए  गए  समझते

 में  निहित  कुल  राशि  लगभग  321.3  करोड़  रुपये  है  रुपये  में  परिवहन  के

 आधार  ।  समझौते  में  आवश्यक  भानुषं॑गिकों  तथा  अतिरिकत  पुर्जों  सहित  उपस्करों  की  सप्लाई

 सामग्री  इस्पात  परियोजना  इंजीनियरी  तथा  सेवाएं  उपलब्ध  कराना  शामिल

 परन्तु  कोयले  की  पलवराइजर  तथा  आनुषंगिक  प्रणालियों  जेसे  कोयला
 हैंडलिंग

 ट्रांस  आमेर  आदि  की  सप्लाई  इसमें  शामिल  नहीं  है  ।

 ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विन्ध्याचल  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  के  (1260  के \
 210  मेगावाट  के  प्रथम  यूनिट  के  1987  में  चालू  होने  की  सम्भावना  है  ।  इस  परियोजना  से

 पश्चिमी  क्षेत्र  की  fara  सम्बन्धी  मांवश्यकताग्रों  को  पूति  होगी  ।  विभिन्‍न  राज्यों  को  इस  केन्द्र  से

 विद्युत्  के
 आबंटन  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 9  से  14  1982  तक  नई  दिल्‍ली  में  हुई  विद्वत  पर  भारत-सोवियत  कार्यकारी

 दल  की  दूसरी  बैठक  में  जिस  सोवियत  दल  ने  भाग  लिया  उसका  संगठन  निम्नानुसार  है
 :--

 सोवियत  दल

 |!  fito  एन०  ०  लो पा टीन  सोवियत  रुप  के  -  तथा  नेता  विद्युतीकरण

 उपमंत्री
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 fie  ए०  UHo  शौकीन  वो ०/ओ ०

 मि०  एल०  वो ०  दोरमेतीव  वी  ०/मो ०  करो  प्रो  म  एक्सपोर्ट

 fao  बी ०  wo  कमीशन  उप-विभाग  के  सोवियत  ea  की  राज्य

 योजना  समिति

 मि०  fe  वाई०  safes  वरिष्ठ  विदेशी  राधिका  सम्बन्धों  के  लिए

 सोवियत  ea  की  समिति

 fre  झाई  ए  निर्भीक

 ilo  ate

 संस्थान  के  करो  प्रो  क्त  ”,  एल
 ०  वी  ०

 मि०  ए०  ato  ब्रिजगालोव  बी  ०/भो०  विभाग  के  चीफ
 लेने  11.0

 8  fro  fo  go  लाटकिन  वी  ०/आ ०  प्रोमएक्सपोर्ट

 सोवियत  रूस  दूतावास

 1  fao  एन०  ढी०  रोडिओनोव  भारिक  कार्यों  के  सलाहकार

 3  मि०  जी०  वी ०  दमित रे को  मलिक  कार्यों  के  उप-सलाहकार

 3  मि०  एन०  एन०  मामा  रोको  विभागाध्यक्ष

 4  fae  ato  एन  ०  वो रो नोव  वरिष्ठ  अर्थशास्त्री

 बाल  श्रमिकों  का  दोषी

 2718.  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश
 चौधरी  :  क्या  श्रम  ओर  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  बाल  श्रमिकों  के  शोषण  की  रोकथाम  की  दृष्टि  से
 मानक  मंजूरी  नियम  कह

 पालन  किया  जा  रहा  और

 (a)  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  क्या  कायंवाहो  कर  रही  है  ?

 धम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घर्म  और

 भाग्य  बाल  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  की  अदायगी  से  है  क्योंकि  मानक  मजदूरी  नियम

 नहीं  है  ।  मुख्य  पत्तनों  और  रेलों  के  सम्बन्ध  में  ,
 जिनके  लिए  बालक  नियोजन  1938

 के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  सक्षम  प्राधिकरण  निर्धारित  न्यूनतम  मजदूरी-दरों  से
 कम  मजदूरी

 देने  को  कोई  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 सरीन  समिति  की  रिपोर्ट

 2719.  श्री  जी०  argo  कृष्णन  ;  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  दूर  संचार  के  संबंध  में  सरीन  समिति की

 स्थापना  को  गई
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 1

 (=)  यदि  gt,  तो  क्या  उसने  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को
 प्रस्तुत

 कर  दो  ओर

 यदि  तो  इस  स्मिति  ने  सरकार  को  बया  सिफारिशें  की  हैं  और  उन  पर  सरकार

 की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  वो०  एन०  :  जी  हां  ।

 समिति  ने  देश  की  दूरसंचार  प्रणाली  की  कार्यक्षमता  को  सुधारने  की  दृष्टि  से

 437  सिफारिशें  की  हैं  ।  इस  समिति  की  रिपोर्ट  शरीर  सिफ़ारिशों  के  सरोदा  की  प्रतियां  संसद  के

 पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  ।  समिति  की  28  सिफारिशें  सावधानी  के  साथ  विचार  करने  के

 नामंजूर  कर  दो  गई  हैं  जबकि  14  सिफ़ारिशों  पर  अमल  के  लिए  कार्रवाई  शुरू  हो  गई

 अन्य  67  सिफ़ारिशों  पर  प्रबल  का  निर्णय  लेने  की  दृष्टि  से  कार्रवाई  हो  रही  है  तथा

 बाकी  रहीं  28  सिफ़ारिशों  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ।

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  वर्ष  1983-84  से  सम्बन्धित  आवंटन  att  लक्ष्य

 2720.  थी  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :;  बया  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की

 गई

 उपरोक्त  वर्ष  में  विभिन्‍न  ज्यों  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  सरकार  ने  बया

 लक्ष्य  निर्धारितਂ  किए

 (a)  क्या  वर्ष  1982-83  में  उड़ीसा  के  गांव  में  बिजली  पहुंचाने  संबंधी  लक्ष्य  को  प्राप्त

 कर  लिया  गया

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 वर्ष  1983-84  में  उड़ीसा  राज्य  के  ग्रामीण  क्षेत्रों
 के

 बिजली  पहुंचाने  से  संबंधित

 निर्घारित  लक्ष्य  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ऊर्जा  संचालक  में
 राज्य  मंत्रो  चन्द्र  शेखर  देश  में  1983-84  में

 ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  हेतु  योजना  आयोग  द्वारा  386.58  करोड़  रुपए  का  कुल  वित्तीय

 परिव्यय  अनुमोदित  किया  गया  है  |

 योजना  आयोग  द्वारा  किए  गए  अनुमोदन  के  प्रसार  1983-84  के  दौरान  ग्राम

 विद्युतीकरण  के  लिए  तथा  पम्प सेटों  के  aia  के  लिए  लक्ष्यों  को  दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है

 1  तथा
 2)

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या
 rodt  ०-6094/83]

 और  1982-83  के  दौरान  उड़ीसा  में  1250  गांवों  को  विद्युतीकृत  करने  के

 लक्ष्य  की  तुलना  में  28-2-1983  तक  651  गांवों  को  विद्युतीकृत  किया  गया  ।

 (=)  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  किए  गए  कार्यक्रम  के  अनुसार  उड़ीसा  राज्य  में

 1983-84  के  दौरान  1210  गाँवों  को  विद्युतीकृत  करने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 a

 बीघा  मजदूरों  का  पता  उन्हें  मुक्त  कराना  तथा  उन्हें  पन  बसाना

 2721.  श्रीमती  age  fag  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बीस-सूत्री  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में  बंधुआ  मजदूरों  का  पता  उन्हें

 मुक्त  कराने  तथा  बसाने  की  प्रक्रिया  में  कितनी  प्रगति  हुई  और

 सभी  बंधुआ  मजदूरों  की  कब  तक  मुक्ति  मिल  जाने  की  आधा  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घमंडी ¢)  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त

 सुचना  के  पता  लगाए  गए  ale  मुक्त  कराए  गए  agar  श्रमिकों  की  31-12-1982  को

 कुल  संख्या  1,52,330  जिनमे  से  1,11;769  को  पुनर्वासित  किया  जा  चुका है  ।

 बन्धुदा  श्रमिकों  का  पता  उन्हें  मुक्त  कराना  तथा  उनका  पुनर्वास  करने

 का  काम  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।  राज्य  सरकारों  से  समय-समय  पर  अनुरोध  किया

 जाता  रहा  है  कि  वे  प्रभारी  क्षेत्रों  में  व्यापक  सर्वेक्षणों  सहित  तत्काल  ale  कारगर  उपाय  करें

 ताकि  agar  श्रमिकों  जहां  कहीं  वे  पाये  ज़ाते  शीघ्र  मुक्त  कराया  जा  सके  ale  उनका

 cia  पुनर्वास  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ॥

 निर्वाचनों  में  निर्वाचन  लड़ने  वाली  महिलाओं  के  निर्वाचन  परिणाम  का  अध्ययन

 2722.  श्रीमती  माधुरी  तह  क्या  fafa,  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताते

 कृपा  करने  कि

 क्या  सरकार  की  यह  जानकारी  है  कि  हाल  में  देश  के  fahren  भागों  में  हुए  निर्वाचनों

 में
 निर्वाचन  लड़ने  वाली  महिलाभों  के  निर्वाचन  परिणाम  बहुत  खराब

 रहे

 क्या  इस  बारें  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  कि  हाल  के  निर्वाचनों  में  कितनी

 महिलाओं  ने  निर्वाचन  लड़े  ओर  इनमें  से  कितनी  महिलाएं  विजयी  रहीं  शरीर  frat  महिलाएं

 निर्वाचन  हार  भोर

 (x)  क्या  निर्वाचनों  में
 मतदाताओं  द्वारा  महिलाओं  का  arta  किए  जाने  के  कारणों

 का  भी  अध्ययन  किया  गया  है  ae  निर्वाचनों  में  अघिक  महिलाओं  को  प्रोत्साहित  करने  आर

 समधन  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 fafa,  न्याय  आर  कम्पनी  कांय  मंत्रो  जगन्नाथ  कोशल ह
 से  सिवान

 आयोग  ने  राज्य  विधान  सभाओं  के  हाल  के  निर्वाचनों  में  लड़ने  वाली  महिलाओं  के

 निर्वाचन  परिणामों  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  आयोग  द्वारा  fear  गया

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  है  जिसमें  उन  महिलाओं  की  संख्या  की  विशिष्टियों

 दर्शित  हूँ  जिन्होंने  1983  में  हाल  ही  में  हुए  आंध्र  त्रिपुरा  विधान  सभाओं  ate

 दिल्‍ली  महानगर  परिषद्‌  के  साधारण  निर्वाचनों  में  निर्वाचन  लड़ा  और  जो  विजयी  है  बर

 उसके  साथ  ही  उन  विधान  सभाओं /  महानगर  परिषद्‌  के  पिछने  साधारण  निर्वाचन  कें  बारे
 में

 तत्समान  आंकड़े  दिए  गए  हैं  ।  असम  और  मेघालय  राज्यों  को  विधान  सभाओं  के  हाल  ही  के

 साधारण  निर्वाचनों  के  संबंध  में  निर्वाचन  लड़ने  वाली  मिली  के  बारे  में  विशिष्टियों  आयोग

 के  पास  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 गुजरात  तेल  tea  झाला  में  अतिरिक्त  कुएं  क्  ं  रमण

 2723.  श्री  निहाल  सिह  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि

 1

 क्या  गुजरात  तेल  शोधनशाला  में  6  एम०  जी०  डी०  क्षमता  के  अतिरिकत  कुएं  का

 निर्माण  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो
 क्या

 इस  बीच  कुएं  का  निर्माण  कार्य  पुरा  हो  गया  और

 यदि  तो  कुआ  के  निर्माण  में  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग
 में

 राज्य

 मंत्री  मार्गों  झाँकर  site

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 mua  में
 निर्वाचन

 site  मतदान

 2724.  श्री  कमर  राय  प्रधान  :  कया  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ag  सच
 है

 कि  हाल  ही  में  असम  में  असम  विधान  सभा  और  लोक  सभा  के  लिए

 निर्वाचित  हुएं

 यदि  तो  उन  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  हैं  जहां  निर्वाचन  हुए/नहीं  हुए  त्या

 इसके  कया  कारण

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  निर्वाचन  आयोग  ने  कुछ  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  मतदान

 कराए  जाने
 का

 आदेश  दिए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 न्याय  झोर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  जी  att

 कौर  निर्वाचन  आयोग  से  प्राप्त  तीन  विवरण  संलग्न  जिनमें  वे  निर्वाचन

 क्षेत्र  दिए  गए  हैं  (1)  जहा  निर्वाचन  पूरे  हो  गए  हैं  (2)  जहां  मतदान  नहीं  कराया
 जा  सका  और

 (3)  जहां  मतदान  स्थगित  करना  पड़ा  था  ale  बाद  में  कराया  गया  ।

 भ्रायोग  ने  बताया  है  कि  निर्वाचन  पुरा  न  किए  जाने  और  मतदान  स्थगित

 किए  जाने  के  लिए  मतदान  पार्टियों  के  न  संचार  व्यवस्था  भंग  हो  जाने  और  विधि

 व्यवस्था  की  स्थिति  आदि  कारण  थे  ।
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 विवरण ब्र नह

 (1)  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र

 असम---जहां  निर्वाचन  पुरे  हो  गए  हैं

 रतबाड़ी  2  पत्थर  कण्डी

 3.  करीमगंज  उत्तर  करीमगंज  दक्षिण

 बदरपुर ज  ्  gatos}

 7.  कट लि चेरा  8 चक  प्लड्ग्या  aN

 9.  सिल्चर  10  सोना

 11.  चार च् नाई  (soTT0)  12  उपरबोण्ड

 13.  लखिपुर  14  TEMA

 15.  किगोमा  16.  हाफलाँग

 17.  बो का जन  18.  होवराघाट
 फ

 डीयू  20.  बेहाल  (a oF oFTo)

 21  मनकछार  22.  साइमिरा  दक्षिण

 23.  wat  24  गौरीपुर

 25  गोलक गंज  26  बि ला सिपारा  पश्चिम

 27  28.  गोस्साईगांव बि ला सिपारा  पूर्वे

 29.  30, कोक्राझाड़  पश्चिम  (aoTomto)  कोक्राझाड़  पूर्वे

 सिल्ली  (MoMogto):  32.  दूधनाथ  (AoToFTo)

 33.  गोलपारा  34.  गोलपारा  पश्चिमी

 35.  जले स्वर  36  सोमयोग

 ऋत
 37  भवानी  3*  38  पाटाछार  कुछी

 39.  40.  जनिया

 41  बाख़बर  42  सूखेगी

 चंगा  44 43.  बोको  (aoate)

 45  चय गांव  46.  पाल सबा डी

 47  48  दिसपुर लुक  बाड़ी

 49  गोहाटी  पु  50.  गोहाटी  पश्चिम

 51  grat
 52.  कमल  पुर
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 53.  रँगिया  34  तमुलपुर

 निबाहो  36
 बड़खेत्री

 57.  58 धरमपुर  बरमा  (HoFoule)

 59  चाप  गारी  /  60  ara AUT Lae.  (  Homie)

 61.  62 मंगलदाई  (AosTof

 63.  64.  मजबूत उदलगुड़ी

 65  तेजपुर  66  रंगा पारा

 trr  a  {
 67.  जाग राड  (Ao  जाण  68.

 69  राहा  ०जा
 o}

 70.  far

 72 71.  बाजारों  वा  रूपोह्ी हद

 se  74 bw  नागों  बलरामपुर

 स  ी  2  क  र  के  16  कलियाबोर 73.0  रि  ब्  दो

 17,  जम  नामक  78.  होजाए

 79 ase  array  OU  बोकाखाट

 हज  ्य या ol  किप  के द  दि
 82  गोलाघाट

 ठ  |  अ  84  देरगांव  (Host)

 भ  जोर  :
 टीटाबार

 afzarat  88  टैगोर

 ant
 क  ई  90.  नाजिया

 oye at
 at  ु  रव  92  सान  री

 छिपे  याद  ह  94  सिबसागर

 nae
 श्री  बहुरिया  ह  6.  नाओटो  इछा

 97.  लिखी  98  घकुआखाना  (esto H70)

 00 99,  Farsi  (some  जोनाई  (aomoate)

 101.  मोहन  fea गढ़

 103.  लाहौल  104  BIgat

 106 105,  तिनसुकिया

 107.  मरघेरिताः
 108.  तुम-दूमा

 109,  सदिया
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 संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  जहाँ  निर्वाचन  पुरे  हो  गए  हैं

 जिला

 4.

 (2)  उन  निर्वाचन  क्षेत्रों  की  विशिष्टियों  दर्शित  करने  वाला  विवरण  जहाँ  मतदान

 नहीं  हो  सका

 संसदीय  निर्वाचन-क्षेत्र  का  नाम  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  का  नाम  प्रभावित  मतदान

 केन्द्रों  को  संख्या

 सभी बारपेटा

 (stoToFT0)  27

 उत्तर  सभी

 दक्षिण  e)  सभी

 सभी

 दाई  66  सिपाझनाड़  सभी

 सभी

 दाई
 श

 सभी

 21

 सभी

 सुतिया  समी

 चै
 सभी

 सभी

 47

 14  लखिमपुर
 99  —aget  (aoToFT )  सभी

 गढ़  सभी

 सभी
 गढ़े

 सभी

 टिप्पण  :  76  — fazaata  विधान  समा  निर्वाचन  क्षेत्र  से  निर्वाचन
 entire

 .

 2  हो  गया  है  ।

 ह *  केवल  संसदीय  faa  ark  के
 लिए
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 ———  a

 faqzy-3

 असा  विधान  सभा  के  लिए  साधारण  निर्वाचन  और  aaa  से  लोक  सभा  के  लिए  निर्वाचन

 (3)  उन  मामलों  को  दर्शित  करने  वाला  विवरण  जहां  स्थगित  हुए  मतदान  बाद

 कराए  गए

 विधान  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  का  क्रम  स०  भोर  नाम  प्रभावित  मतदान

 कि ी ह  की  संख्या

 (1)  (2)
 ree

 I ठण्डी

 1

 पुर

 18

 रा  fear

 ०;  33

 इव  33

 खाना  सभी

 121

 32

 98  —aItgz

 70

 113 ह--जोताई  (aoWeTT0}
 36

 26  पश्चिम

 पूर्वे

 (HoTosTo}

 री
 31

 20
 (AoToyle)

 20

 20
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 कमजोर  वर्गो  जनजातियों  को  न्याय  का  प्रयास  ale  घनसाली  का  आबंटन

 2725,  थी  गिरिधर  गो मांगो  :  बया  न्याय  और  कंपनी  काय  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  ने  जनजातियों  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  न्याय  प्रशासन

 प्रदान  करने  के  लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  और

 न्याय  के  oat  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  भारत  सरकार  ने
 .

 छठी  पंचवर्षीय

 योजना  की  वार्षिक  योजनाओं  के  दौरान  ध्रनुच्छेद  275  (1)  के  अधीन  कितनी  धनराशि  प्रभावित

 की  है  और  ad  करने के  लिए  राज्यों  को  दी  है
 ?

 विधि  न्याय  कौर  कंपनी  कार्य  संती  जगन्नाथ  :  जनजातियों  भर

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  न्याय  देवा  के  सामान्य  न्यायलयों  द्वारा  प्रदान  किया  जाता  है  इसके

 संविधान  की  पांचवीं  अनुसूची  में  जनजातियों  के  शोषण  को  रोकने  के  लिए  विनियम

 बनाने  का  उपबन्ध  है  इनमें  से  कुछ  में  न्यायिक  कल्प  भर  राजस्व  न्यायलयों  के  माध्यम  से  उनके

 का  उपबन्ध  है  ।

 सातवें  वित्त  आयोग ने  15  राज्यों  538  अतिरिक्त  न्यायलय  स्थापित  करने  कौर

 700  ग्राम  न्यायालय  भवनों  का  निर्माण  करने  के  24  करोड़  रुपए  का  सहायता  अनुदान  दिए

 जाने  की  की  है  ।  वित्तीय  ag  1981-82  तक  इन  राज्यों  को  1057.79  लाख  रुपए

 की  रकम  दी  जा  चुकी  हैं  ।

 उडीसा  राज्य  के  थारे  में  रेडियो  समाचार

 2726.  थ्री  गिरिधर  गोमाँगो  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रेडियो  स्टेशनों  द्वारा  उड़ीसा  राज्य  के  बारे  में  जो  समाचार  दिए

 जाते  हूं  वे  ta  में  सर्वाघिक  असंतोषजनक

 याद  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  उनके  मंत्रालय  ने  इस  राज्य  को  अन्य

 विकसित  और  विकासशील  राज्यों  के  समकक्ष  लाने  के  लिए  क्या  प्राथमिकता  भर  कार्यक्रम

 तयार  किए

 क्या  छठी  योजना  के  शेष  वर्षों  के  दौरान  जयपुर  तथा
 सम्बलपुर  रेडियो  eat  की

 aaa  क्षमता  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव
 है

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 सुचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  उप  मंत्री  (art  मल्लिका जु  :

 नहीं  ।  बिस्तर  में  कवरेज  कुछ  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  अधिक  है  ।
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 SL  —

 (a)  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 आद  नहीं  ।  संसाधनों  की  कमी  तथा  जिन  क्षेत्रों  में  इस  समय  सेवा

 उपलब्ध  नहीं  है  उनमें  सेवा  उपलब्ध  करने  की  सापेक्ष  प्राथमिकताओं  के  कारण  चालू  योजना

 अवघि  के  देख  वर्षों  के  दौरान  जै पोर  या  सम्बलपुर  रेडियो  स्टेशनों  की  बेईमान  क्षमता  को  बढ़ाने

 का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं हैं  ।

 उड़ीसा  के  पिछड़े  जिलों  को  दर-संचार  को  सुविधाएं

 2727.  sit  गिरिधर  गो मांगो  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  afer  द्वारा  दूर-संचार  की  दृष्टि  से  पिछड़ें  हुए  कौन-कौन  से  जिलों  और

 क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया

 कितने  ब्लाक  शामिल  झोर  सीन-डिवीजनल  मुख्यालयों  तथा  उप  डाकघरों

 में  अभी  और  सार्वजनिक  टेलीफोन  की  ब्यबरुबा  की  जानी  शेष  है  उनके
 ताम

 क्याक्या  हैं  ?

 कौन-कौन  से  जिला  मुख्यालयों  को  राज्य  की  राजधानी  से  तथा  जिले
 में

 दीवाने  कार्याल  त्रों
 व

 कमी  जाना  बातों

 (4)  बेहतर  प्रशासनिक  सम्पर्क
 के  प्रयोजन  से  इन  क्षेत्रों  में  इन  न्यूनतम  सुबरिधाओों  को

 प्रदान  करने  में  विलम्ब  के  कारण  र

 इस  सम्बन्ध-में  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  की  समाप्ति

 से  पहले  इन  क्षेत्रों  के  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा  कौन-कौन  से  कार्यक्रम  निष्पादित  हो  रहे  हैं  और

 किच-किन  areal  फर  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  वी०  एन०  :  दूरसंचार  में  पिछड़े

 माने  गए  जिसे  दौर  क्षेत्र  नीचे  किए  गए  हैं

 qe
 जिले  ह  ns  म

 बालासोर  )
 बालनगिर

 घेनकनाल

 कर्मा झर

 कालाहांडी  सम्पूर्ण  जिलें

 को  रापुट

 फल बनी
 मयूरभंज

 सुन्दर मढ़
 10  पुरी  राजनगर  पुलिस  care
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 ब्लाक  तहसील  और  सब-डिवीजनल  मुख्यालयों
 के  सम्बन्ध  में  जानकारी  विवरण  एक

 में  दी  गई  है  ।  उप  डाकघरों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  विवरण  दो  में  दी  गई  है  ।

 संभी  जिला  मुख्यालय  राज्य  की  राजधानी  से  जुड़े  हुए  हैं  ।  जिन  सेब-डिवीजनल

 मुख्यालयों  को  भेजी  सीधे  उनके  जिला  मुख्यालयों  के  साथ  जोड़ा  जाना  वे  निम्न  were हैं
 :“--

 जिला सब-डिवीजनल  मुख्यालय

 Rae  ee  Se  नला

 बैंको  कटक

 थथामल्लिक  चन कनाल

 फ्लाहारा  घन कनाल

 भंजन गर  THT

 .
 परलासी  मुंडी

 गजन

 नयापारा  कालाहांडी

 आनन्दपुर  क्योंकर

 8  गुरूर  को  रा  पुट

 9  देवगढ़  संबलपुर

 10  कु छिड़ा  संबलपुर

 11.  जोताई  सुन्दरगढ़
 अ  न्र  पाय  कर

 12.  qratitet  सुन्द  रगड़

 कोरापुट  जिले  में  दूरसंचार  सुविधाएं  भारी  विद्युत  प्रेरण  पावर  और

 पहाड़ी  भू-भाग  के  कारण  खम्बों  पर  तार  लगाकर  प्रदान  करना  संभव  नहीं  ये  सुविधाएं

 सामग्री  पोर  आर्थिक  प्रतिबन्धों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छठी  योजना  अवधि  में  रेडियो  लिक  पर

 जुटाने  की  योजना  है  ।

 अठारह  cima  एक्सचेंज  और  एक  सौ  पन्द्रह  लम्बी  दूरी  के  सेवी

 जनिक  टेली
 फोन  पहले  ही  प्रदान  कर  दिए  गए  हैं  ।  पांच  टेलीफ़ोन  एक्सचेंज  और  दस

 लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  को  व्यवस्था  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  सामग्री

 और  भारिक  प्रतिबन्धों  को  ध्यान  मैं  रखकर  छेठी  योजना  अवधि  के  शोष  वर्षों  में  Sra9  तैयार

 किया  जाएगा  ॥
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 विवरण-एक

 दूरसंचार :

 उड़ीसा  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के  तहसील  तथा  उप-मण्डल  जहां

 लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोनघर/संयुक्त  डाकतार  घर  उपलब्ध  कराए  जाने

 जिला  खण्ड  मुख्यालय  उप  मण्डल  मुख्यालय
 a  हाल  ee  ee  ee  ee

 तहसील  मुख्यालय  ह  क  किक

 को रापुट  पोदीना  1.  सोनू  पिछड़े  जिलों  में  सभी

 दसमंथपुर  मरू कुण्ड  उप-मण्डल  मुख्यालयों  पर

 बंघगां  दूरसंचार  सुविधाएं  पहले

 ah |  |
 राम नगु दा  हो  प्रदान की  जा  फुहार  |  |  हैं  ।

 कुडुमुलु  गुम्भा

 6.  को
 रूट

 1.  कृष्ण प्रसाद  1.  नौपाड़ा

 विवरण-दो

 उप  stHaqe उप  डाकघर

 ———————_—————  A

 असमा  नौगांव
 Toa

 भेट नोई

 कारचुल्ली खरेलेस्परी  पटना

 इसका  तालुकਂ  अाफिस  ब  है  हद ह९  नी  पटना

 भावनगर  बाजार to
 नामा डा

 9  ATHATAT  10.  भाँज नगर  कालेज

 11  भुजागढ़  12.  Trea

 13  ताना रदा  14.  बांगड़ू

 15,  अलिन्द  कालोनी  16  . rorr
 Vaeed]

 17  गोरिल्ला  18.  ज्योतिबीहर  बुर्ला

 19  खत राजपुर  मार्किट  20  एम०  de  बुर्ला

 21  मोतिया रेन
 '
 22,  पुरुनगंढ़

 23
 गोहिरा  डेम  साइट

 सखी गोपीनाथ
 25  बढ़  कोटे  26  बारगढ़  बाजार

 27,  बारगढ़  करार  शस ०  28  बार पल ली  बाजार
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 24  1904  प्रश्नों
 के

 लिखित  उत्तर

 उप  डाकघर  उप  डाकघर

 ean
 बारगढ़  पंचायत  कालेज  बी  ची  बेजी पुर

 wile 31  32  डूंगरी  लाइन  स्टोर

 Jw  ae
 डा

 गौोडात  |  रम

 झारडा  36  जिला

 37  लातूर  wd
 ण्काधा

 मंड़ासिला

 39.  मेलचामुण्डा  द  गार पो दा

 41.  ब  उ  के साई बहल

 कुसुम  लेकर

 45  लगा  46  एमपी  लाइन
 ०)

 47  48  जेएस जी  रेलवे  कालोनी

 49  50 सार  ि  एसआर  झा सुमा

 aa  नाश्थयपूर  52 7734.0 ब  बेहरामपुर  आर०एस०

 कनी  की
 थ्  54  भाटकुमारदा बीजीपुर

 55  बादा  खी  मुण्डी  स्ट्रीट
 56  बल्ली पाड़ा

 57  aware  58  गिरि सोला

 59  गोडाबरीशनगर  60.  हरोदाखांडी

 61  इण्डस्ट्रियल  इस्टेट  62  खारदागुडा

 63  पार्केस्ट्रीट  64  प्रम नगर

 65  से  ट्राम  पुर  बस-स्टैंड  66  संकर  पुर

 6k 67  श्रीरामनगर  Poe  जयश्री

 69  कोहिला  बस  स्टेंड  70  कोडाला  तहसील  कालोनी

 71  72 स्यू  रिवेंज  पुलिस  लाइन  प्रतापपुर

 73  सा मण्डल  74  मिचिनिपटना

 75  e  76  जंगम  स्ट्रीट

 7.0  सखा राडा  78  नारायणपुर

 79.  झोदाबा  80  aaa  रोग  2  पालखिमुण्डी

 81  सुरांगी
 82  खाली कोटे  कालेज

 83  बिद्याघारपुर  84
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  15  1983

 उप  डाकघर  उप  डाकघर

 -.

 85  जोर  सिविल  कोटे  86.
 जपोर

 फोट

 87  88 जोर  कोरापुट  रोडे  खाटीगूडा

 89.  कोलाब  नगर  90  मलकांगिरी  कालोनी

 91.0  92.
 मिरीगाघी  गुड़ा  नवरंगपुर  बाजार

 93  गनुकाडे ली  94.
 पंचवटी

 95  96 सुराना  पल्ली  उमेरकोट
 बाजार

 97.  बन्घुगांव  98,  जसोमती पुर

 99  डी०पी०  कम्प  सुनायेगा  100  कोरापुर  कलेकटोरेट

 101  कोरापुट  arise  102  कोरापुर  मार्किट

 103  कोरापुट  भार  ०एसे०
 104.  सुनाबेड़ा

 105  कल्याणर्सिहपुर  106.  राया गाडा  गांवों  नगरे

 107  108  रामुनागुडा
 राया गाड ों

 ऑर एस

 109.  रायाकरी  मुण्डा
 110  गोपालपुर

 111  खुर्दा  रोड  112  लोक  quate

 नक
 113  श्र  114  नवल  ट्रेनिंग  azz

 115  पाल हाट  116  पर नाथ  कालेज

 117.  राजा  बाजार  118  बरिच्छा

 120 119,  गोविन्दी  छुरी

 122. 121.  नयागढ़  कालेज  पेचकुली

 124. ¥23.
 बाली  साही

 बासुदेव पुर

 126. 125.  डीए सिं  भोरसे  कालिका देबी  साही

 128,  मानसिक  निका 127.  लब नखिया  चौका

 130,  एससी एस  कालेज 129.  पुरी  सी  बीच

 131.  132.  बाँटीं  नगर मचाये  बिहार

 133.  भाट पटना  134  बोइनागर

 136.  वि रद्द न्गा 135.  भुवन  देवर  सार  एसके

 137.  बीजेपी ०  हंगर  138  सेन्ट्रल  गारमेंट

 139.  सितारें  पी०  लाइन  140  गंगानगर
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 24  1904  प्रश्नो ंके  लिखित  उत्तर

 उप  डाकघर
 लि

 उप  डाकघर

 141,  गुूदगोपीनाथ  प्रसाद  142.  हरचंदी  लाही

 143.  कपिलेश्वर  144,  केदागोरी

 145.  खर वेला नगर  146.  लक्ष्मीसाग ृर

 147  मधुसूदन  नगर  145,  नया पाली

 149  पीपीपी  तहसील  150  आराम  लबोरादोरी

 151.  रेन्स  152.  सत्य नगर

 153  154. सामन्तराय्रपुर  उदय नर गा

 155.  156. बीर  सुरेन्द्र  साइ  नगर  मगन गल चक्र  बाजार

 157.  हकीम  पाड़ा  158 wv  कुलुरिजिनघा

 159,  बदसौनलो  160,  चिन्ना कोटे

 161.  162. गोविन्दपुर  मराठा पुर

 163.  मरथकारगोला  164.  साल  रखे

 165.  ताल चर  कालेज  166.  बारहखम्बा

 167.  168,  बोध  कोटे बीरनरसिन्घापुर

 169.  बौनसुनले  170,  बमुनिगांव

 171.  172.  कॉन्टेक्ट  पादा .

 173  174,
 thee

 कोट  स्ट्रीट  जी०  saufafe  SSSA  m

 175.  176,  or  oe  en  oe
 AIVG  ATS मदि कुण्डा

 178,
 मालि साही  पा दुनिया

 179.  180.  सा रसरा फूलबनी  बाजार

 181,  बारसौन  182,  विसरा  Ue

 184, 183.  शैली  मार्केट  (TTetHogTe)  इण्डस्ट्रियल  इस्टेट

 185.  झिरपानी  186.  केनभेट्टा

 187.  188. कुलगांव  लहुनिपाडा

 189.  लोक  कालोनी  190,

 191.  109 कन  Le

 193.  कौरी  सिटिंग  194,

 196,  5 195.
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  15  1983

 उप  डाकघर  उप  डाकघर

 197.  6  198.  घारूडिही

 199,  गोपालपुर  200,  लॉजीबेरना

 201.  रेलवे  कालोनी  राज गंगापुर  202.  रानोबंघा

 203.  रिजेक्ट  मिनट  204,  सुन्दरगढ़  कालेज

 205.  सुन्दरगढ़  चोटें  206.  तुनमुरा

 207.  सदा  208.  भारत

 209.  बासुदेव पुर  कालेज  210.  भादरा  भार०  एस०

 211.  भादरा  कालेज  212.  घोर  बाजार

 213.  का उन् सा  214.  रंडियाहाट

 216.  सलामती  कालोनी 215.  रानी ताल

 218. 217.  ध्नदुला  डोलिपुर

 220. 219.  गोविन्दपुर  कटोरी  जयपुर  बाजार

 222. 221.  अजरुन  कालेज  क्लारिगट्टा

 224.  बारबरा 223.  कोबरा

 226.  डंडो साही 225.
 सुदन  पुर

 227.  228.  कोरिया
 ईश्वर  कुला

 229.  बाजार  230.  भोला वर

 231.  232.  सलेपुर  कालेज
 पट्टा मुन ठाई

 233.  ठाकुरपटना
 234.  तिनिमुह्ानी

 235.  अरुना डी  बाजर  236.  बअजरकावती  रोडे

 237.  बेनटाकर  238.  कंटोनमेंट  रोड

 239.  छबि  arate  240.  चोलियानंज

 241.  दो  लमुडई
 242.  गांधी  भवन

 243.  गोपालपुर
 244.  इण्डस्ट्रियल  इस्टेट

 245,  कालिया गो ढा  246.  काजी बाजार

 247.  कल्यानी  नगर
 248.  भागो डा उन

 249,  भारिया  बाजार  250.  निम साडी  चौक

 251.  उड़ीसा  सरकार  प्रस  252.  उड़ीसा  सचिवालय

 184



 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर 24  1904

 उप  डाकघर  ST  डाकघर

 253.  उडीसा  इंजीनियरिंग  स्कूल  254.  पट पल्ला

 255.  रैना  कालेज  256.  दीमापुर

 257.  वक् सी बाई  258  ब्रह्म सेला

 259.  वाकी  कालेज  260  विनोद  बिहारी

 261.  डागरपाड़ा  262  कपिला

 263.  कांथाजोदी  264  खतबनिसाही

 265.  मालिकघोष  बाजार  266.  मिली  कालोनी

 267.  268.  पाजतन्द्रा उड़ीसा  हाई  are

 269.  राजा बगीचा  270.  सुन्दर  ग्राम

 271.  स्वराज  मातम  272.  अलीगढ़  बाजार

 273.  274.  कमलेश्वर अलीगढ़  कालेज

 75.  मोदी  276.  छोकरा

 277,  देवीदास  278.
 रूस  सदा  पुर

 279.  280. मधुवन  मिलूंगा

 281.  282. एस  ०वी०एम०  कालेज  जे०एस ०  जी  ०

 284. 283.  आनन्दपुर  कालेज  भाग मुन् डा

 285.  किया  286.  केकेआर  साइन्स  कालेज

 287.
 के०जे

 ०आर०  उत्तरपुर  288,  केकेआर  मिनॉग  स्कूल

 289.  290. मानपुर  रेईभुलि

 291.  292, सैनिक

 293.  294.
 पिया

 सुन्दर  शिव  मन्दिर
 उदयपुर

 295.  296,  चन्दन  भाटी

 297.  कालेज  स्कवायर  298.  दनताबन्जी  भा एस

 299.  मारवाड़ी  बाजार  300,  पाट नाग रह  रामपुर

 301.  सोनेपुर-रामपुर  302,  तिंतलागढ़  बाजार

 303  कि  टिकरपाड़ं  304,  भवानीपटना  कालेगटरेट

 305.  भवानीपटना  स्टेडियम  306,  भवानीपटना  कालेज  स्कवायर

 485



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  15  1983

 ——e

 उप  डाकघर  उप  डाकघर

 307  बी  री  चिड़े
 3208 भवानीपटना  बहादुर  बेगिचा  भवानीपटना  नकटी गु डा

 309  बोरिद  310  कलिंगा  ato  एस०

 311  मिचौली  312  कार ला

 313  पट्टनाईक  माड़ा  314  रसीदा

 315  गम रद  31  बरिपडा  हॉस्पिटल

 317  बासी
 पिन्टू

 318  बेलगाडिया

 319  विजय
 राम चन्द्रपुर

 320  देहली

 i 329  1  अकुरा  322  कुबज  मुरकुटा

 323  नाडुआडोल  324  रस गोविन्दपुर

 325  सुनकर  को  326  सरत

 328 327  तातिपुर  तुलसीचौरा

 329  330  मोनो  युवा बदला
 कालेज

 331  हत बत तर
 332  करं  जिया  ale

 333  करेजिया  गोली
 334  खेलो  जोय पुर

 333  माइडूलडीह्ा
 336  राय रंग पुर  बाजार

 337.  रायडू  गोपुर  भार०  एस
 338  षदाट्ढ़ो

 339.  भवना  340  चोकर  हापुड़

 342  सो रो बाजार 341.  बादलपुर

 344  उत्तरेश्ब र 343.  सॉनेसमभुद्ध

 346  जे०के०  पुर  एसपी ० 345.  eax  टाउन  एस भो

 347.  348  दरगाह  बाजार  एस०  मेक गोहेलूं डी ष्  एस  ०ओ  ०

 349,  नीलगिरि  टाउन  350  राजेन्द्र  नगद  atte

 351.  बनाई  पिटना  एल>औओ#
 352  बारडाल  बाजार  एस०

 353  बादादंदाधप्रट्ी  एस
 354  रघनाथनगर  Beedle

 355  बांग्ला  ब्यावर  एस  356  हिजली कट  कालेज़  एस जोक

 357  यां दवा ली  qiwit  एस ग्रो  358  बांका  बाजार  THesle

 359.  कालेज  एस०  alo  360.  प्रबोध पुर  एस  ०भो  °

 362.
 awn,

 361  बाजार  एस  ०
 दक्खिन  बाद  एस  छि  शिव के

 a86



 24  1904

 परौ

 के  लिखिते  vat

 उप  डाकघर  ST  डाकघर

 कीਂ  =i

 363,  364. घेनकनाल  जुबली  टाउन  एस० ठो  ०  पारलाखेमूंडी  बस  स्टेंड  एस० ओ  ०

 365.  मेनरोड  आरकेएस  एस०  ओ  ०  366.  सिविल  टाउनशिप  एस  ०
 भो

 ०

 367.  जगाया  एस  ०भो०  368  छुतचेरी  रोड  ऐसे ०  थो  ०

 369.  फर्टिलाइजर  टाउनशिप  370  हस  आ ०

 दस  ०  थ्रो  ०

 371.  एस०  श्री ०  372  सौ  ०

 373.  एस भो  374  जिन्क  नगर  सार गी पल्लों

 375.  376 घन सी पुलिया  एस भो ०  मुखी  गुड़ा  एस० ०

 378 377.  दौरान  एस भो  ब्राह्मी ग़म  एस  और
 ०

 379.  बालौीखंढी  एस०ओ०  380  पलिया मि डा  एस  oato

 381.  बसन्तिया  एस थ्रो  382  बताया  एसमा

 383,  बिखेर  एस भो  384  इन्डिया  एस०भो ०

 385.  386  बरूपाडा  एस  ण्ञो ० भसुरबन्घ  एस गो

 387.  बाहमाना  सालियों  388  बेचारों  एस०भो ०

 389.  कानपुर  एस  390  तालमल  एस भो ०

 391.  लच्छोपेटा  Tout  ०  392  झाडापोखरिया  एस भो

 394 393.  कुदाल दा  एस भो  झोंको  एस० भो  ०

 395 बी  की  ॥ गबकुड चक  एस  ०भो०  396  जाल्रा  एस० भो  ०

 397.  मदहब नगर  र्स  oslo
 ———————

 अतिरिकत  उप-डाकघर

 1.  बगुला  बॉडी  डंडा  शही  को कारा डा

 लक्ष्मी  बाजार  सारदा  बजरे

 झादाहुनी  ast

 7.  पंच बहु टी  तारासिह्द



 geal  के  लिखित  उत्तर  15  1983

 बा राई पल्ली  10  लांगा

 11.0  मात्टी  मुंडी  पुर  12  साझेदार

 13  निकट  देखा  14

 I5  बी-कान्तापल्ली  16 ive

 ap 17  Sytl  18  कुम्हारों

 EO हि  व  दि  20.  बनाराबस्ती

 21  भोपाल  22  सम्पति  बहाल

 =  राज पर

 25.  तालपाटियह  26  हुंद  रानी

 बोदा री  दक  28.  रानी पड़ा

 29  गराबंघ
 an
 10  महेन्द्रगढ़

 ai
 aq

 32.  चीलिका  नो खपड़ा काकारायुनए

 33  चुनी  34  पारी कु डा

 wep  os  Yore  ei  36 35  मारकेन्दाक्वर  सादी

 बानारानीगढ़  38  डन्डामुकुन्दपुर

 39.  पी टीसो ०  चंगुल
 4(  बाजी  चौका

 बासर टिंग ला  42  किरलोगा

 43.  गाला  44

 45.  कर्णिकाफडा  16.  मगम्पखामा नोवो

 47.  महाजन

 49.  बंकेश्वर  ि  डा

 झाकेंदव र  पुर

 नौपाड़ा  54  रे गुंडा पडा

 55  तालचुआा  56.0  करतारपुर

 $7.  श्रो०एम०पी ०  लाइन  58.

 39  लें  एस०  जी०  बाजार  60.  कान्ती पाल

 6f,  62  बाघरा  VS

 63.  64. TEASE  रिवेंज  पुलिस  लाइन

 BS8



 24  1  904
 कसर \  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 विभिन्न  क्षेत्रों  सें  न्यूनतम म मजदूरी

 2728.  थी  सूरज  समान

 थ्रो  mee  बिहारी  वाजपेयी

 शष्प  राम  प्रसाद  असीरिया  ;  ब्या  धम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  प्रत्येक  राज्य  और  संघ  क्षेत्रों  के  न्यूनतम  मजदूरी  की  दरें  क्या

 aq  झोर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  धर्म  अपेक्षित  सुचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  और  वह  यथा  सम्भव  शीघ्र  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 agar  मजदूर  समस्या  का  जटिल  होते  जाना

 2729,  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  ;  क्या  श्रम  1.0 4.0  पुनर्वास  मंत्रो  यह  बताने  की  HIT

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  बंघुआ  मजदूर  समस्या  हल  होने  की  बजाय  दिन  प्रतिदिन  अधिक

 से  अघिक  जटिल  होती  जा  रही  है  ste  यदि  तो  इंस  समय  देश  में  कुल  कितने  बंघुआ

 मजदूर  हैं

 बीस-सुन्नी  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  राज्य-वार  कितने  बंधुआ  मजदूरों  को  मुत  कराया

 गयां  भोर

 (a)  बंधुआ  मजदूर  समस्या  कब  पुरी  तरह  से  हल  हो  जायेगी  ?

 शस  शौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धर्मे  जी  नहीं  ।

 11  अर्थात्‌  आध्र  मध्य

 तथा  उत्तर  प्रदेश  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  31-12-

 1982  की  स्थिति  के  मुताबिक  1,52,338  बंधुआ  श्रमिकों  का  पता  लगाया  गया  है  भर  उन्हें

 मुक्त  कराया  गया  है  ।  राज्य  वार  स्थिति  सम्बन्धी  विवरण  समान  है  ।

 बंघित  श्रम  बीत  श्रम  पद्धति  1976  के  ata

 25  1975  से  सम्पूर्ण  देश  में  कानूनी  तौर  पर  समाप्त  हो  गई  तथापि  agen  श्रमिकों

 का  पता  उन्हें  मुक्त
 कराना  तथा  फिर  से  बसाना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।  सरकार

 तथा  राज्य  सरकारों  दोनों  दारा  देश  से  बंघुप्रा  श्रमिकों  की  इस  बुराई  को  सम्पूर्ण  रूप  से  समाप्त

 करने  के  अयास  कर  रहे  राज्य  सरकारों  से  समय-समय  पर  अनुरोध  किया  जाता  रहा  है  कि  वे

 तुरन्त
 और  प्रभावी  कदम  जिसमें  agar  श्रमिकों  की  विद्यमानता  की  दृष्टि  से  संवेदनशील

 क्षेत्र  में  गहन  सर्वेक्षण  प्रारम्भ  करना  शामिल  ताकि  agar  श्रमिकों  जहां  कहीं  वे

 frarara  शीघ्र  मुक्त  कराया  जा  सके  तथा  उन्हें  फिर  से  बसाया  जा  सके  |  समय-बद्ध  कार्यक्रम

 के  रूप  में  पुनर्वास  की  प्रक्रिया  को  पूरा  करने  के  बंधुआ  श्रमिकों  के  पुनर्वास  के  लिए

 वार  लेख्य  हर  साल  निर्घारित  किए  जा  रहे  हैं  और  राज्य  सरकारों  के  लिए  यह  जरूरी  है  कि

 मंजरित  अवधि  के  भीतर  इन  लक्ष्यों  को  प्रप्त  करें  ।
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 विवरण

 शा

 राज्य  बंधुआ  श्रमिकों  की  संख्या

 कलिल  lec  eS  सि  कपा

 कता  सभाएं
 गए  भोर  कराए  गए

 an

 झालर  प्रदेश  13,458

 बिहार  7,903

 गुजरात  63

 कर्नाटक  62,699

 फेनेल  829

 मध्य  प्रदेश  1,858

 उडीसा  21,726

 राजस्थान

 28,686

 उत्तर  प्रदेश  8,664

 महाराष्ट्र
 302

 a  िफटटटाणाएं

 ate  152  338 की

 cng recente natalie

 विद्युत-उत्पादन  उपकरणों  को  काम  में  लाए  जाने  में  कमो

 2730,  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  s

 श्री  हरोश  कुमार  गंगवार  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगें  किं

 :

 (=)  क्या  ag  संच  है  कि  विद्युत
 उत्पादन  एपकेरणों  को

 कौम  मैं  सह  जो  में  कमी

 क्या  इसका  एक  कारण  यहं  है  कि  बिजली  घरों  को  सप्लाई  किए  गए  कोयले  को

 क्लिप-पूछता
 में  कमी  कौर

 (7)  भूमिगत  खातों  से  कोयले  को  उत्पादन  बढ़ने  हेतु  Weert  को  निर्देश  देंने  के

 लिए  tar  प्रयास  किए  गए  हैं क्योंकि
 समय  खुली  खानों  से  कोयला  निकालने  के  अधार

 ates  की  उत्पादन  तो  बढ़े  tar  पर  कोयले  की  किस्म  को  स्तर  गिरे  गया

 अर्ज  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चर्द्रयखर  (#)  ताप  क्दित चके
 सूत्रों  के  कुब

 योजन  जिसे  संयंत्र  मार  अनुपात  के  रूप  में  दिखाया  गवा  उसमें  1979480  में  4475
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 ato

 1981-82  में  46.8%  तक  तथा  1982  से  1983  तक  की  अवधि  के  लिए

 49,2%  तक  बुद्धि  की  प्रवृत्ति  रही

 (a)  पिछले  कुछ  वर्षों  में  ताप  विद्युत  उत्पादन  केन्द्रों  कोयले  को

 अनुपयुक्त  ओर  असंगत  गुणवत्ता  के  कारण  घटिया  रहा  है  ।  संयंत्र  भार  अनुपगत  में  कमों

 के  रूप  में  इसके  प्रभाव  की  मात्रा  कता  सकना  miss  है  ।

 कोल  इन्डिया  लि०  की  भूमिगत  खानों  से  कोयले  के  उत्पादन  की  प्रवृत्ति  नीचे  दी

 है
 i

 ag  उत्पादन

 PS  ee एग

 मिलीभगत  टनों

 1977-78  64.05

 1978-79  61.14

 1979-80  59.30

 1980-81  60.99

 1981-82  63.25

 कील  इण्डिया  लि०  भूमिगत  खानों  से  कोयले  के  उत्पादन  जिनमें  1979-80  तक

 कभी  आती  रही  थी  1980-81  से  सुघार  होना  आरम्भ  हो  गया  है  ।  1978-79  ate  1979-80

 बैं  कमी  छाने  के  मुख्य  कारण  प्र मूत पूर्व  वर्षा  के  कारण  रानीगंज  और  भरिया  कोयला  क्षेत्रों  की

 कोयला  खानों  में  बाढ़  आना  था  जिससे  भूमि-गत  मशीनरी  को  क्षति  पहुंची  थी  ।  कोयला  eral

 को  कार्य  के  लिए  उपयुक्  बनाने  में  काफी  समय  लगा  |

 कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विभिन्न  क़दम  उठाए  गए  हैं  जिनमें  अनुपस्थिति

 को
 नियंत्रित  अवसंरचनात्मक  सुविचारों  में

 सुधर  नई  खानों  को  स्वीकृति

 बंगाल-बिंबसार  के  कोयला  क्षेत्रों  में  कप्टिव
 विद्युत

 उत्पादन  सुविधा  की  प्रतिष्ठापन
 कोयला  खदान  ara  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  काय  में  तेजी  लाना  तथा  श्रमिकों  और  yaftaa

 की  उत्पादकता  में
 सुघार  कटना  द्रुमिल  है  ।

 एल०  पी०  ato  एजेंसियों  के  आवंटन  में  कथित  अनियमितता यें

 734.  @
 नकल

 feat
 रक्ता  कया  ऊर्जा  मंत्री  बहू  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  1982  में  एल०  पी०  जी०  एजेंसियों  के  श्राबंडन  की  कथित  अनियमितताओं

 को  जांच  के  आदेश  देने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचराधीन  है  ;

 (@)  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  हे  कि  उन  व्यक्तियों  को  एल०  पी०  जी०

 एजेंसियां  आवंटित  की  गई  हैं  जो  इनको  पाने  के  पात्र  नहीं  हैं  ;
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 वर्ष  1981  और  1982  नन  कुल  कितनी  नम  पी०  जी०  एजेंसियां  आबंटित  गई

 और  कितने  मामलों  में  जांच  के  आदेश  दिए  गए  हैं  या  देने  का  विचार  तौर

 क्या  सरकार  की  कोई  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  और  यदि  तो  इस  पर  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेटोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मार्गों  से

 वर्ष  1980-81  मौर  1981-82  योजनाओं के  प्रति  कम्पनियों  ने  31.12.82

 को  कुल  587  एल०  पी०  जी०  की  एजेंसियां  दो  हैं
 ।  तेत  कम्पनियों  द्वारा  डीलरों/वितरकों  के

 चयन  में  अरूपित  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  शिकायतें  प्राप्त  की  जा  रही

 जहां  कहीं  आवश्यक  होता  उपचारित  कार्रवाई  के  लिए  इनकी  जांच  की  जाती  है  ।

 एन०  पी०  जी०  जिनके  लिए  विज्ञापन  जारी  किए  गए  की  संख्या  बहुत

 पत्रिक  होने  के  कारण  प्राप्त  शिकायतों  का  स्वरूप  उससे  सम्बन्धित  की  गई  कारंवाई  आदि  के

 ब्यौरे  देना  सम्भव  नहीं  होगा  जब  तक  कि  उनके  स्थानों  का  उल्लेख  न  हो  ।

 पेट्रोल  चालित  वाहनों  के  fag  एल०  पो०  जो ०  को  घन  के  रुप  में  प्रयुक्त  करने  की  प्रौद्योगिकी

 क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बनाने  को  कृपा  करेंगे  कि  $ 2732.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित

 कया  अमल  इंडिया  लिमिटेड  ने  पेट्रोलचालित  कारों  और  जीपों  में  ईंधन  के  रूप  में

 एल०  पी०  जी०  का  प्रयोग  करने  संबंधी  प्रोद्योगिकी  का  सफला पू वेक  विकास  कर  लिया

 तो  नई  विकासित  सुधार  प्रौद्योगिकी  और  (1)  बचाये  गये  पेट्रोल  पकी

 लागत  (II)  अनुरक्षण  की  लागत  (111)  वातावरण  प्रदूषण  को  समाप्त  करने  भादवि  इसके

 लाभों  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  gram  इण्डिया  लिमिटेड  ने  पेट्रोल  के  बजाए  एल०  पी०  site  को  ger  कें

 प्रयोग  हेतु  प्रक्रिया  का  वाणिज्यिक  प्रयोग  के  लिए  प्रयोग  किया  और

 यदि  at,  तो  लागत  ढांचे  का  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  at

 कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर
 :

 भोर

 नहीं  ।  .  कम्पनी  ने  पेट्रोल  से  चलने  वाली  कार  भर  एक  जोप  पर  भ्रायातित

 परिवर्तन  उपकरण  की  सहायता  से  एक  प्रयोग  feat  गया  था  ।  इसका  लक्ष्य  आयल  इण्डिया

 लिमिटेड़  द्वारा  उत्पादित  बढ़ती  हुई  एल०  पी०  जी०  के  कटिंग  प्रयोग  के  विकल  का

 पता  लगाना  था  ।  इस  सीमित  प्रयोग  से  सुविधा  आदि  के  सम्बन्ध  में  कोई  निष्कर्ष

 निकालना  असामाजिक  होगा  |

 sea  नहीं  उठता  ।

 सच्चा i उठता S84
 नहीं
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 मध्य  प्रदेश  में  पिछड़  पहाड़ी  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  लोग  डिसटंस_पढ़िलक

 टेलीफोन  ध््रघिष्ठा त  करना

 2733.  डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  !

 मध्य  प्रदेश  राज्य  में  पिछड़े  पहाड़ी  और  आदिवासी  जिलों  में

 कितने  डिसटेन्स  पब्लिक  टेलीफोनਂ  लगाए  गए  उनका  जिला-वार  ब्योरा  क्या  है
 ?

 मध्य  प्रदेश  के  राजगढ़  शाजापुर  और  सागर  जिलों  के  कितने

 जिला  मुख्यालयों  सब-डिविजनों  तहसील  मुख्यालयों  उप-तहसील  मुख्यालयों

 ब्लाक  भीर  2500  को  आबादी  ara  स्थानों  को  31  1982  तक  लौंग

 डिस्टेंस  पब्लिक  टेलीफोन ों  से  जोड़ा  गया

 1983,  1984  मौर  1985
 में

 नीति  नियमों के  अनुसार  लक्ष्य  कब  तक  पुरे

 हो  जायेंगे  ;  कौर

 मध्य  प्रदेश  के  सागर  और  शाजापुर  जिलों  के  कितने

 सब-इन्सपेक्टर  आफ  पुलिस  के  तहत  पुलिस  स्टेशनों  पये टन  ae  यात्रा  केन्द्र  मौर

 कस्बों  को  निर्धारित  मानदण्डों  अनुसार  लौंग  डिस्टेंस  पत्लिक  टेलीफोन  से  जोड़ा  गया

 यदि  तो  लक्ष्य  कब  तक  पुरा  कर  लिया  जायेग  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थी०  एन०  :  मध्य  प्रदेश  राज्य  में

 पिछड़े  पहाड़ी  पर  जनजातीय  जिलों  ote  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  गएं  लंबी

 दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  शाजापुर  और  सागर  जिलों  में  सभीं

 जिला  मुख्यालयों  उप-माडलों  तहसील  मुख्यालयों  उप-तहसील  मुख्यालयों

 ब्लॉक  मुख्यालयों  और  2500  या  अघिक  की  जनसंख्या  वाले  स्थानों  पर  नीति
 विषयक

 मानदण्डों  के  अनुसार  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  प्रदान  किए  हैं  ।

 सागर  भर  शाजापुर  जिलों  में  पुलिस  उप-निरीक्षक

 है के  अधीन  सभी  पुलिस  स्टेशनों  में  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन घर  प्रदान  किए  गए  २

 केवल  गुना  जिले  में  ऐसे  पाँच  पुलिस  स्टेशनों  में  ag  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  की  जानी  है  ।  दो

 पुलिस  स्टेशनों  के  लिए  लम्बी  दूरी  के  टेलीफोनों  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है  भर  gay  भंडार

 प्राप्त  होने  पर  यह  सुविधा  प्रदान  कर  दी  जाएगी  ।  शेष  तीन  पुलिस  स्टेशनों  के  मामलों  पर

 विचार  किया  रहा

 जो  कि  एक  पर्यटक  झर  तीन  स्थल  है  में  भी  लम्बी  दरी  सार्वजनिक  '  टेलीफोन

 की  सुविधा  प्रदान  कर  दी गई  है  ।
 f
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 विवरण

 मध्य  प्रदेश  राज्य  के  पिछड़े  पहाड़ी  कौर  जिलों  एवं  क्षेत्रों  में  स्थापित

 किए  गए  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  की  संख्या

 क्रम  संख्या  जिले  का  नाम  स्थापित  किए  गए  लम्बी  दूरी  के

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  की  सं  ०

 झाबुआ  33

 2.  31

 3.
 सरगुजा

 40

 4.  51

 39

 6.  52

 रतलाम  29

 बेतुल  20

 सिगोनी  21

 10  बालाघाट  23

 fl  होशंगाबाद  24

 12  दाह डोल  20

 13  18

 14  रायगढ़  51

 15:  बिलासपुर  58

 16.  राय  पुर
 43

 17.  मोरैना  54

 18.  छिंदवाड़ा  40

 19  मिड  38

 20  छतरपुर  26

 21  18 दामोह
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 seat के  लिखित  उत्तर 24
 1904

 LN  PTT  re  "१

 22.  दतिया  11

 23.  देवास  29

 10 24  गुना

 25  ग्वालियर  27

 26  मंदसौर  37

 27  नरसिंहपुर

 28  पन्ना  1

 29  रायसेन  14

 30

 31  रेवा  28

 32  सागर  34

 33  सरना  12

 34  सीहोर  22

 35.  शाजापुर  23

 36  शिवपुरी  25

 37  टीकमगढ़  26

 38  धज्जी  12

 39.  विदिशा  ig

 ae  pete  eee  dete  ि  ge  wee

 आंशिक  रूप  से  पिछड़े  /जनजातीय/सामान्य  जिले

 40  इन्दौर

 41
 जबलपुर  13

 42  भोपाल

 उत्तर  प्रदेश  में  पम्पिंग  सेटों  को  बिजली  दिया  जानो

 2734.  डा०  Qo  Jo  लाजमि  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  पश्चिम  सेटों  को  बिजली  दी  at

 चुकी
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 ead  कितने  लोगो  को  लाभ  मिला  और

 गत  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  कितने  गांवों  में  बिजली  पहुंचाई  गई  हैं
 तथा  कुल  कितने  गांवों  में  अभी  बिजली  पहुंचानी  शेष  है  तथा  इन  शेष  गांवों  में  बिजली  कब  तक

 पहुंचा  दी  जाएगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  बखर  और  उत्तर  प्रदेश  में

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात  अप्रैल  1979  से  ard,  1982  के  दौरान  कुल  लगभग  1,10,471  पम्प

 सेटों  को  अर्जित  किया  गण  इससे  कितने  लोग  लाभान्वित  हुए  हैं  उनकी  संख्या  के  ब्यौरे  सुलभ

 नहीं हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात  ।  979  से  1982  के  दौरान

 11,227  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  ।  के  अनुसार  1,12,561  बसे  हुए  गांवों

 में  से  31-1  2-8 2  तक  50,367  गांवों  का  विद्युतीकृत  किया  गया  तथा  62,194  बचे  हुए
 '

 गांवों

 को  विद्युतीकृत  किया  जाना है  ।  निधि  के  उपलब्ध  होने  पर  1994-95  तक  उत्तर :  प्रदेश

 के  गांवों  के  विद्युतीकरण  कर  दिए  जाने  की  दात  प्रतिशत  संभावना  है  ।

 उच्चतम  न्यायलय  में  लंबित  उत्पाद-दुबक  सी  मा-धुत्त  ओर

 राजस्व  संबंधी  मामलों  निपटारा

 2735.  श्री  नारायण  चोबे  :

 श्री
 चित्त  बसु  :  क्यो  न्याय  abe  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  aay  की  कृपा

 करेंगे

 उच्चतम  न्यायलय  में  उत्पाद-शुल्क  और  सीमा-शुल्क  के  के  कुल  कितने

 मामले  लम्बित  हैं  और  प्रत्येक  मामले  से  संबन्धित  तारीख  और  संबद्ध  घनसाली  का  ब्यौरा कया

 (a)  क्या  इस  बात  पर  विचार  करते  हुए  कि  इन  मामलों  के  कारण  भारी  saci

 अवरुद्ध  इनके  शॉप  निपटारे  के  लिए  कोई  उपाय  किए  जा  रहे  कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
 है

 ?

 न्याय  भर  कम्पनी  कार्य  संती  जगनाथ  :  से
 (7)

 अपेक्षित

 जानकारी
 सम्बन्धित

 मंत्रालय  द्वारा  एकत्रित  की  जा  रही है
 और  सदन  के  पटल  पर

 रख
 दी

 जाएगी  ।

 ग्रायातित  सोड़ा  ऐश  के  बारे  में  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरों  को  सिफ़ारिशों

 2736.  sit  नारायण
 चौबे

 :  कया  रसायन  धौर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्यों  औद्योगिक  arta  भर  मूल्य  ब्यूरों  ate  सी  ०  आयातित

 ऐश  पर  सीमा  भर  प्रतिकारी  शुल्क  में  आवधित  वृद्धि  करने  की  सिफारिश  की
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 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भर  उस  पर  सरकार  का  निर्णय  क्या

 क्या  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरों  argo  सी०  ने  देश  में  सोचा

 ऐश  के  स्वदेशी  मुल्य  के  वारे  में  कोई  अध्ययन  किया  कौर

 यदि  तो  इनके  कया  कारण  हैं  ?

 रसायन  ale  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  राम  चन्द्र  :  से  स्वदेशी

 सोचा  da  के  उत्पादन  लागत  पर  औद्योगिक  लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरों  भाई  सी०  की

 रिपोर्ट  सरकार  को  उपलब्ध  करा  दी  गई  है  ।  ब्यूरो  ने  सोड़ा  ऐश  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  अनेक

 सुन्नाव/सिफारिशें  की  हैं  ।  सरकार  ने  अभी  इन  मामलों  पर  निर्णय  लेना  है  ।

 कोल  इडिया  कम्पनी  के
 अधिकारियों

 द्वारा  हड़ताल

 2737.  थी  रवीन्द्र  वर्मा  :

 श्री  बाप  साहिब  परुलेकर  :

 श्री  मोती  भाई  ऊपर  चौधरी  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  s

 क्या  यह  सच  है  कि  कोल  इंडिया  कम्पनी  के  अधिकारियों  ने  अपनी  24  सूत्री  मांगों

 के  समर्थन  में
 हड़ताल

 करने  की  घोषणा  को

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  पूरा  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  को  उनकी  मानें  स्वीकार  करने  में  कया  कठिनाई

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  से

 कोल  माइन्स  आफिस से  एसोशिएशन  आफ  इंडिया  ने  1982  मेंएक  नोटिस  दिया

 था  कि  यदि  उनको  24  सूत्री  मांगों  में  उल्लिखित  सभी  मुद्दे  तय  नहीं  किए  जाते  तो  वह॒  fade

 सप्ताह  मनाएंगे  और  उसके  बाद  क्रमिक  भूख  हड़ताल  फिर  सामुहिक  आकस्मिक  अवकाश

 लेंगे  और  उसके  बाद  अनिश्चित  कालीन  हड़ताल  एसोसिएशन  की  मांगे  इन  बातों  से

 सम्बन्धित  आवास  प्रशिक्षण  आश्रितों  कौ  आदि

 में  संशोधन  |  परन्तु  कोल  इंडिया  लि०  कौर  ऐसोसिएशन  के  बीच  हुई  बातचीत  के

 परिणामस्वरूप  ऐसोसिएशन  ने  क्रमिक  भूख  हड़ताल  अथवा  सामूहिक  आकस्मिक  aaa  अथवा

 भ्रमिद्चित  कालीन  हड़ताल  के  कार्यक्रमों  पर  अमल  नट  किया  ।

 उड़ोसा  में  1983-84  क  दौरान  डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाना

 2738,  थी  हरिहर  सोरन  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्त  ay  1982-83  में  उड़ीसा  के  किन-किन  डाकघरों का  दर्जा  बढ़ाया  गया ;
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 क्या  उड़ीसा  र  तय के  भर  डाकघरों  का  1983-84  में  दर्जा  बढ़ाने  का

 सरकार  का  कोई  श्रीताल  और

 (7)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन ०  :
 जानकारी  विवरण  में

 दी  गई  है  ।

 (a)  हां  ।

 डाकघरों  का  दर्जा  बढ़ाने  का  कायें  योजना  के  अंतगर्त  नहीं  आता  ।  इसके

 लिए  कोई  पूर्वनिर्धारित  लक्ष्य  नहीं  विचाराधीन  विभिनन  प्रस्तावों  में  से  केवल  ऐसे  डाकघरों

 का  ही  दर्जा  बढ़ाया  जाता है  जो  कार्यभार  शौर  वित्तीय  आवश्यकताओं  के  लिए  निर्धारित

 मानदंडों  को  पुरा  करते  हों  ।

 विवरण

 1982-83  के  दौरान  उड़ीसा  सकल  में  जिन  अतिरिक्त  विभागीय  डाकघरों  का  दर्जा

 बढ़ाकर  विभागीय  डाकघर  बनाया  गया  उनके  नाम  प  प्रकार  हैं

 दर्जा  बढ़ाए  गए  डाकघर  का  नाम  और  स्तर  डिवीजन  का  नाम
 eee  एं  a mE  हनन

 गुड्डवेला  भति०विभा०  उप-डाकघर  बोलंगीर

 2  कुरूपा  बालासोर

 3  सेरगादा  पति  विभा०  दाखा  डाकघर

 बम केई  —ag—  बेहरामपुर  (q4)

 q  —agi—  —agI—

 —agl— गरिंचा  —agi—

 भर्ती  विभा०  उप-डाकघर  —agi— गोलबंदी

 8.  बडा  रिदा  अति०  विभा०  SI-sIRTT  — agi—

 कन करदा  —agi—

 10.  गूंथा पाड़ा  —aéal —

 11.  मुंडमराई

 12  भसुरबंघा  पति  विभाग  शाखा  डाकघर  —agI—

 14  बु रुपा डा

 14  ब्राह्मणी  गांव  —agi—  अदराक

 15  बाली खंडा हा  —aZ—
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 nt  श

 दर्जा  बढ़ाए  गए  डाकघर  का  नाम  मौर  स्तर  डिवीजन  का  नाम

 ि  ०  Se  ee  ene  2S ES  TS  AD  ee  es  Oe  बनावय

 16.  माधवनगर  —aal—

 17  aafaar  वही--

 18  पलि्थाधबिदा  —agi—

 19  बेताला

 20  भाट पटन  अति०  विभा०  woos  भुनेश्वर

 21  पति  विभा  दाखा  डाकघर ब्राह्मण  दलों  कटक  सौटी

 22  जिन्दा  अति०  चीमा  उप-डाकघर  कटक  उत्तर

 23  पूरा  —agt—

 24  बेदारी  अति०  विभा०  दाखा  डाकघर

 25  कानपुर  कटक  दक्षिण

 26  कोलार  भर्ती  चीमा  उप-डाकघर  कटक  दक्षिण

 27  तल माल  अति ०  विभा०  राखा  डाकघर  घेनकलाल

 28.  पी०टी०सी०  ana  अति०  विभा०  उप-डाकघर

 29.  कास गु मुंडा  भर्ती  विभा०  SI-STHAT
 को  रा  पुट

 30.  लच्छी  पेटा  अति०  विभा०  शाखा  डाकघर

 31.  लिखेंगी  अति ०  विभा  उप-डाकघर  मयूर  भेज

 32.  बहुलता  रोड  —agi—

 33  कु साल दा  प्रति०  विभा  दाखा  डाकघर

 34  जोघपोखरिया  —aet
 _

 35  बी०  ao  पुर  अति०  विभा०  उप-डाकघर

 36  जहराजिंगी  फुलबनी

 37  गंगाधर पुर  —agl—

 38  सोज़ो  करती  विभा  दाखा  डाकघर

 39  गा हं कुण्डा  —ag]—

 40  जा लदा  ~
 सुन्द  रगढ़

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  श्रंघ्कालिक  कर्मचारियों  के  लिए  अतिरिकत  भत्ता

 2739.  थी  हरिहर  सौरन  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (3)  क्या  उनके  मंत्रालय  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  अंकालिक  कर्मचारियों  के  लिए

 afafiaa  भत्ता  मंजूर  किया

 यदि  तो  डाक  तथा  तार  बमबारियों  के  लिए  मंजूर  किए  गए  भत्ते  कौन-कौन

 ह

 उक्त  मंजूरी  से  कितने  डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  को  लाभ  कौर

 (3)  अतिरिक्त  भत्ते  किस  तारीख  से  प्रवृत्त  हुए  हैं  ?

 संचार  संचालक  में  राज्य  मंत्री  ato  जून  :  (#)  नहीं  ।  Tra las

 मजदूरों  को  नियमित  कर्मचारियों  के  बतौर  भर्ती  नहीं  किया  जाता  है  ।  आमतौर  पर  प्रतिदिन

 सात  घंटे  से  कम  श्रद्धा  के  लिए  उनकी  नियुक्ति  नेमितिक  आधार  पर  की  जाती  है  ओर  मौजुदा

 aren  के  अनुसार  उन्हें  कुछ  पारिश्रमिक  दिया  जाता  है  |

 से  प्रदान  ही  नहीं  उठता  ॥

 ज्ञापान  से  रिंग  प्राप्त  करने  के  प्रयास

 2740.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  समुद्र  में  खान  काय  के  लिए  भारत  के  सातवें  रिग  ज्योतिਂ  को  प्राप्त

 करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रो

 यदि  तो  जापान  से  इसके  आने  में  कितना  समय  लगने  की  संभावना
 ं

 भोर

 (  खोज  कार्य  में  लगे  अन्य  जहाजों  का  क्या  ब्यौरा  है  ?

 i.  res
 ant  भविष्य  के  पेट्रोलियम  दिमाग  में  राज्य  मन्त्री  ग  | (18 |  rik  ्

 हा ं।

 (a)  जैक-अप  रिंग  carat  ज्योति  के  1983  के  अन्त  तक  पहुँचने  की  संभावना

 क

 (7)  तेल  एवं सच  Coe -G TITH  faa  qa  आयोग  st
 बचा  लगाती ्र  STULL  गये  अन्य  अपतटीय  रंगों  के  ब्यौरे

 निम्न  प्रकार  हैं  :

 ऋक  To  नाम  किस्म  किराए  पर  में  लगाये  गये

 ——se  Se  रट  ल  की —  पक

 सागर  प्रगति  जैक-अप  निजी  पश्चिमी  तट

 2  सागर  गौरव  जैक-अप  निजी

 3  सागर  afer  जेक-श्री  निजी  —al—
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 eee

 क्रम  स०  नाम  किस्म  किराए  पर निजी  q  ane  गए

 a  काय  ee  ee  ee  ee o_  ——  oe

 4  सागर  सम्राट  जैक-भय  निजी  —a—

 5  सागर  प्रभात  जेक-अप  डीलरशिप  —aat

 6.  जेक-अप  चाटेंगे  —ael— दौरान  दोह

 जेक-अप  F — डब्लू  to  भादम

 चीन  इट जा  जेक-अप  —agl

 तीर्थ ग्र  फिन  ऐलिगजेड  रप  जेक-भय  —agl—

 10  रिटेल-दरा  जेक-अप  परिचय  तट

 1]  गेटी  wat  डीलर  डिप  किराये  पर  —agl—

 12  5  —agt—  पूर्वी तट
 13.  डीसी  लिन  5  परिश्रमी  तट च् गद्ध  अवगाहन-प्रूफ

 थाल-वेंकट  उवंरक  संयंत्र  पर  ह्त्या  की  गई  घनसाली

 बताने  की  कृष 2741.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  रसायन  और  sacs  मंत्री  यह

 करेंगे  कि  :

 थाल  ade  परियोजना  के  निष्पादन  पर  अब  तक  कुल  कितनी  धनराशि  at  की

 गई

 यह  परियोजना  पूरी  तरह  से  कब  तक  चालू  हो  ओर

 t  उपरोक्त  अमोनिया  संयंत्र  प्रतिदिन  कितने  टन  यूरिया  के  उत्पादन  होने  का

 अनुमान

 रसायन  और  aes  मंत्री  वसन्त  :  लगभग  282  करोड़  रुपये  ।

 परियोजना  को  दो  चरणों  पूरा  प्रथम  चरण
 1984

 हक  तथा  चरण  के  1984  तक  पूर्ण  होने  की  संभावना  है  ।.

 चरण  द  के  पूर्ण  होने  पर  यूरिया  संयंत्रों  को  स्थापित  क्षमता  4,500  टन  प्रतिदिन

 होगी  ।

 उर्वरक  एककों  को  हुई  हानि

 2742.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  क्या  रसायन  alt  gate  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपी

 करेंगे  कि  :
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 (=)  aat  कुछ  उर्वरक  एकक  घाटे  पर  चल

 रहे

 यदि  तो  उन  उर्वरक  के  नाम  क्या

 (1)
 उनमें  से  प्रत्येक

 sata
 एकक  को  प्रति  वर्ष  औसतन  कितना  घाटा  और

 उन  stem  एककों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रो  वसन्त

 कौर  इस  मंत्रालय  के  प्रशासनिक  वाली  निम्नलिखित  save

 कम्पनियों  ने  वर्ष  1981-82  में  निम्नलिखित  हानि  उठाई  है  :--

 उवंरक  कम्पनी  का  नाम क्र  de  लाखों

 1981-82  के

 दौरान  हानि

 =——  EN  CNN

 फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  माफ  इण्डिया  12679

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  लि०  4813

 थी  फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स
 ट्रावनकोर

 लि०  1090

 सरकार  ने  बिजली  की  कटौती  की  समस्या  में  सुधार  के  लिए  कदम  उठाए  बोर

 मामले  को  राज्य  बिजली  प्राधिकारियों
 के  समक्ष  उठाया  अधिकतर  इकाईयों  के  /  लिए

 कैटिच  पावर  प्लांटों  की  अनुमति  दी  गई
 संयंत्र  संचालन  सुघार  के  कार्यक्रम  के  अंतगर्त

 समस्या  निवारण  अच्छे  रख-रखाव  आदि  के  जरिए  डिजाइन  संबंधो  कमियों  को  दूर

 करके  क्षमता  उपयोग  में  सुधार  करने  के  लिए  भी  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ॥

 सोडा  ऐश  पर  आयात  बुलक

 4
 2743.  श्री  हरिकेश  बहादुर  :

 कया  रसायन  कौर  उर्वरक  मंत्री
 बतानें

 की  कृपा

 करेंगे  or

 सोडा
 ऐश

 पर  आयात  शुल्क  बढ़ाने  के  मानदंड  क्या

 sar  सरकार  सोडा  ऐश  के  निर्माताओं  को  मुल्य  समर्थन  देने  के  लिए  वचन  बद्ध

 (7)  यह  किस  प्रकार  हुआ  कि  एक  वर्ष  की  अवधि  में  अति  6
 1981,  13

 1981  भर  28,  1982  को  सोडा  ऐश  पर  आयात  शुल्क  aha
 बार  बढ़ाया
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 (=)  क्या  mera  शुल्क  बढ़ने  से  पू  सरकार  ने  औद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरों  से

 quad  किया  और

 यदि  तो  सोडा  ऐश  उपभोकताशरों  द्वारा  मुल्य  में  कमी  के  मामले  में  केवल

 आईसीसी  से  ही  परामर्श  किया  है

 रसायन  और  उन  रक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  चन्द्र  और  (")

 समान  अन्तर्राष्ट्रीय  तथा  स्वदेशी  मूल्य  तथा  मांग  की  पूति  के  लिए  इसकी  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  सोडा  ऐश  पर  आयात  शुल्क  को  दर  को  समय-समय  पर  संशोधित  किया  गया  है  ॥

 सोडा  ऐश  के  मुल्य  पर  कोई  सांविधिक  नियंत्रण  नहीं  है  ।  इसलिए  सोडा  ta

 उत्पादकों  को  मुल्य  देने  का  प्रश्न  नवदीं  उठता  ।

 (a)  नहीं

 सोडा  te  एक  ऐसी  मद  है  जिसे  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  की  अनुसूची  में  उक्त

 अधिनियम  की  घारा  2  के  खण्ड  के  उपखण्ड  के  अनुसरण  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  के  औचित्य  परे  विचार  करना  सरकार  का  दायित्व  इसलिए

 इसके  उत्पादन  की  लागत  की  जीआईसी  ole  wa  निकाय  से  जांच  करवाया  आवश्यक  है  ।

 सोडा-ऐश  के  ध्रायात  सम्बन्धी  आंकड़े

 2744.  शी  हरिकेश  क्या  रसायन  ओर  sate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसा  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  1981  के  बाद

 के  ging  उपलब्घ  नहीं  हैं

 यदि  तो  मंत्री  महोदय  ने  राज्य  सभा  2  1982  को  सोचा  ऐश

 विषयक  के  उत्तर  में  यह  बात  किस  आधार  पर  कही  थी  कि  अधिकृत  aifeaaia  आंकड़ों  के

 अभाव  मैं  बुलगे  रिया  प्रस्तुत  :  ater  ऐश  के  ढेर  लगाता  जा  रहा  है

 क्या  उपरोक्त  संगठनों  ने  सरकार  से  अभ्यावेदन  है  उत्पादकों  द्वारा  माल

 का
 ढेर  लगाये  जाने  के  बारे  का  उद्देश्य  मुनाफाखोरी के  लिए

 बाजार  पर  कब्जा  करने  के

 लिए  सरकार  को  इसके  आयात  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  प्रेरित  करने

 क्या  देश  में  90  प्रतिशत  सोचा  ऐसा  का  उत्पादन  करने  वाले  दो  तथा

 में०  टाटा  क  मिल्स  लि०  भर  सौ राष्ट  केमिकल्स  लि०  ag  1980-81  तथा  1981-82  को

 अवधि  में  मन्दी  के  कारण  अपने  उत्पादन  एवं  बिक्री  सें  विधि  कर  सकते  और

 1982  में  सोडा  ऐश  उर  ये  कैसे  अपने  का  ant
 वि  दिए  जबकि  माल

 जमा  होने  के  कारण  मन्दी  की  बात  कही  गई  है
 ?
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 =

 रसायन  ale  उवेरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  चन्द्र  :  (#)  कौर

 आयात  आंकड़े  महानिदेशक  वाणिज्यिक  आसूचना  एवं  कलकत्ता  द्वारा  संकलित

 बप्रकाधित  किए  जाति हैं
 ।  आंकड़ो  के  सकता  और  प्रकाशन  में  समय  लग  जाता  है  ॥

 1981  के  पश्चात  की  अवधि  के  लिए  सोडा-ऐश  आयात  के  संकलित  आंकड़े  समय  पर

 उपलब्ध  नद्दी  थे  ।  तथापि  विशेष  मामलों  के  लिए  सरकार  आयातों  की  दैनिक  सुची  ait  अन्य

 सम्बद्ध  दस्तावेज  देख  सकती  है  ।

 att

 हा

 उत्पादकों  ने  भबके  मुल्यों  में  वृद्धि  के  लिए  कच्चे  माल  एवं  उपयोगिताओं  की

 लागत  में  वृद्धि  को  जिम्मेदार  ठहराया  है  |

 तट  पर  तथा  तट  दूर  कच्चे  तेल  का  उत्पादन

 2745.  श्री  Alto  पी०  गायकवाड़  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (S)  1982  के  दोरान  तट  पर  तथा  तट  दूर  कच्चे  तेल  का  कुल  कितना  उत्पादन

 ब्या  कच्चे  तेल  का  स्वदेशी  उत्पादन  हमारी  कुल  सांग  की  तुलना  में  कम  है

 यदि  तो  1982  के  दौरान  कितना  कच्चा  तेल  आयात  किया  गया  तथा  उस  पर

 कितनी  विदेशो  मुद्रा  खर्चे  और

 क्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  आत्मनिर्भरता  शापता

 करने  के  लिए  अगले  पांच-दस  वर्षों  में  तट पर  तथा  तट  दूर  स्वदेशी  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  way

 ब्यापक  योजना  तेयार  करने  का  है
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गार्गी  शंकर  ag

 1982  के  दोरान  दोनों  तटीय  एवं  अपतटीय  क्षेत्रों  में  खनिज  तेल  का  कुल  स्वदेशी  उत्पादन

 करीब  19.7  मि०  मी०  टन  था  !

 (7)  हां  ।  ae  1982  के  खनिज  तेल  का  शुद्ध  आयात
 13.1

 fite

 भी  ०
 टन

 था  जिसकी  लागत  3082  करोड़  रुपये  थी  ।

 (2)  दोनों  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  ato  आई०  एल०  द्वारा
 दोनों

 /

 तटीय  या

 अपतटीय  थालों  में  अन्वेषण  एवं  दोहन  के  लिए  प्रत्याशित  योजनाए ंतैयार  की  गई  हैं  य्

 योजनाएं  सम्भव  हाईड्रोकाबंन  आरक्षणों  में  परिवर्तन  करने  को  सम्भावनाओं  को  में

 तेयार  की  गई  तथापि  इस  समय  ag  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  आत्मनिर्भरता  कब  तक  प्राप्त

 हो  सकेगी
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 गुजरात  में  ऊर्जा  संकट

 2746.  श्री  आर०  पी०  गायकवाड़  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गुजरात  इस  समय  भीषण  ऊर्जा

 संकट  का  सामना  कर  रहा

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  राज्य  सरकार  को  राज्य  में

 50  से  100  प्रतिघात  तक  बिजली  कटोती  करनी  पड़ी  थी  जिससे  वहां  ऑद्योगिक  और  कृषि

 दन  पर  भारी  प्रतिकूल  प्रभाव

 (7)  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  बिजली  में  कटोती  के  कारण

 अनेक  भीद्योगिक  एककों  को  अपनी  मजदूरों  की  जबरन  छुटटी  करनी  पड़ी

 (=)  यदि  at,  तो  राज्य  में  संकट  के  कया  कारण  और

 क्या  राज्य  में  बिजली  सप्लाई  में  सुधार  की  कोई  तत्काल  संभावना है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  बखर  गुजरातਂ  राज्य  ने  कुछेक

 यूनिटों  की  जबरन  बन्दी  के  कारण  गत  छः  महीनों  में  अल्प  अवधियों  के  लिए  ऊर्जा  की  कमी  की
 समस्या  का  सामना  किया  राज्य  में  विद्युत  सप्लाई  की  adara  स्थिति  संतोषजनक  है  ।

 गुजरात  में  इस  समय  ऊर्जा  की  प्रतिदिन  की  श्रौसत  आवश्यकता  30.32  मेगावाट  आवर  है  और

 प्रतिदिन  की  उपलब्धता  32.1  मेगावाट  पावर  है  ।

 गुजरात  में  1982  के  दौरान  60%  की  अधिकतम  मांग  कटौती  लागू थी  ।

 फरवरी  1983 के  दौरान  25-50%  मांगे  कटौतियों  लागू  थीं  ।  तथापि  राज्य  में  कोई  ऊर्जा

 कटौतियां  नहीं  थीं  ।

 50%  से  भ्र चि क्र  विद्युत  कटोती  की  अवधिਂ  के  दौरान  कार्मिकों  को  अस्थायी  छुट्टी
 दी  गई  थी  जोकि  गत  छः

 महीनों
 के  10  दिन  थी  ।

 राज्य  में  विद्युत  संकट  का  मुख्य  कारण  मानसून  की  कमी
 था  जिसके  परिणामस्वरूप

 कृषि  भार  में  वृद्धि  हुई  और  जन  विद्युत  उत्पादन  कम

 हाँ  ।  1983  के  अन्त  तक  विद्युत  की  स्थिति  में  पर्याप्त  सुधार  की

 माशा  है  ।

 गुजरात  में  गत  पर  आधारित  एक  लोर  उबंरक  संयंत्र  की  स्थापना

 2747,  श्री  arto  Ro  गायकवाड  ।  कया  रसायन  भोर  उर्वरक
 मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  गुजरात  राज्य  सरकार  ने  यह  अभ्यावेदन  किया  था  कि  गुजरात
 ड  st  ae  =  rere  ore

 में  हु जोरा  में  स्थापित  किए  जा  रहे  saws  स  ं  मं  वों  के  जलाना  गेस  पर  आाधारित  एक  ओर
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 sate  संयंत्रों  के
 अलावा  गेस  पर  आधारित  एक  और  saws  संयंत्र  स्थापित  किया  जाए  क्योकि

 बम्बई  हाई  से  प्राकृतिक  गैस  पूर्वा नुमा नित  मात्रा  से  कहीं  अधिक  उपलब्ध

 क्या  यह  सच  है  कि  चूंकि  प्रस्ताव
 भड़ौच

 में  गुजरात  नमेंदा  वेली  फर्टिलाइजर  कम्पनी

 के  विस्तार  के  रूप  में  संयंत्र  की  स्थापना  करने  का  है  इसकी  लागत  नए  ग्रास  रूट  संयत्र  की  तुलना

 में  कम  होगी  क्योंकि  इसका  कायें  एक  वर्ष  पूर्वे  पूरा
 होने

 से  आधारभूत  ढ़ांचे  की  सुविधाएं  उपलब्ध

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  परियोजना  से  उर्वरकों  के  कम  आयात  के  जरिए  प्रतिवर्ष

 100  करोड़  रुपये  को  विदेशी  मुद्रा  को  बचत  ओर

 यदि  at,  तो  1979  से  लम्बित  पड़ी  परियोजना  कौ  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 रसायन  भर  उर्वरक  मंत्री  (sit  बसन्त  :  हां  ।

 यह  सच  है  कि  यदि  भरोच  में  जी०  एन०  बी०  एफ ०  सी०  के  बिस्तार  के  रूप  में

 एक  नया  संयंत्र  स्थापित  किया  जाता  है  तो  लागत-प्रारम्भिक  रूप  से  स्थापित  किए  जाने  वाले  संयंत्र

 से  कम  होगी  ।  सरकार  ने  लागत  के  लाभ  का  मूल्यांकन  किया  था  परन्तु  यह  मापा  गया

 था  कि  गुजरात  से  उर्वरकों  के  परिवहन  के  लिए  दिए  जाने  वाले  रेल  भाड़े  की  अतिरिकत  लागत  से

 यह  लोम  समाप्त  हो  क्योंकि  गुजरात  में  माल  की  अधिकता  हो  जाएगी  भर  उसे  उत्तरी

 राज्यों  में  ले  जाया  जाएगा  जहां  इसका  उपयोग  किया  जाएगा  |

 यह  सच  है  कि  उर्वरकों  के  अधिक  स्वदेशी  उत्पादन  के  परिणामस्वरूप  आयातों  में

 कमी  होती  है  जिससे  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होती  इसलिए  सरकार  की  यह  नीति है  कि

 स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ावा  इस  विशेष  मामले  में  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  कि

 स्वदेशी  उत्पादन  बढ़ावा  दिया  परन्तु  गुजरात
 दें  बल्कि  किसी  ऐसे  स्थान  पर  जो

 लागत  को  बहुत  प्रभावित
 अर्थात्‌  उपयोग

 के  क्षेत्र  के  समीप हो
 |

 गेस  पर  आधारित  नाइट्रोजन  युक्त  उर्वरकों  की  अतिरिक्त  कमता  स्थापित  करने  के

 लिए  किए  गए  तकनीकी-अ धिक  अध्ययन  यह  aaa  हैं  कि  तयार  उर्वरकों  को  ata  दूरी  पर

 भेजने  के  स्थान  पर  इस  क्षमता  को  उपयोग  के  क्षेत्रो  में  स्थापित  करना  अधिक  मितव्ययी  होगा  3

 ae  पाया  गयां  है  कि  गुजरात  में  पहलें  ही  स्थापित  किए  गए  सयंत्रो  वे  उस  राज्य  में  1989-90

 में  नाइट्रोजन  युवत  क्षमता  की  आधिक्य  हो  जाएगा  और  उस  फालतू  माल  को  उत्तर  में  उपयोग  के

 क्षेत्रों  में  ले  जाना  पड़ेगा  ।  इसलिए  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  में  गस  पर  areata  ऐक  और

 gaze  संयंत्र  की  स्थापना की  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 स्वीकृति  के  लिए  पड़ी  तामिलनाडू
 की  पनबिजली  परियोजनाओं  :

 2748.  श्री  सी०  :_  कया
 ऊर्जा

 मंत्री  यह  बताने
 को

 कृपा  करेंगे  किः

 तमिलनाडू  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  तथा  केन्द्र  कों  स्वीकृति  हेतु  विचाराधीन
 पड़ी
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 प्रस्तावित  पन-बिजली  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  बया

 ex  feuar  zinr  arty
 प्रत्येक  परियोजना  से  श्रधचिकतम  विद्युत  उत्पा  भ्या  PORTE  छात  क ब  उसकी  अनुमानित

 लागत  क्या  ओर

 उपरोक्त  परियोजनाओं  पर  अब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  और  इन  परियोजनाओं  के

 कब  तक  पुरा  होने  को  भाषा  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  1.) |  चख शेखर  और  (€)  केन्द्रीय  सरकार

 की  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ो  परियोजनाओं  के  ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 जल  विद्युत  परियोजनाओं  की  तकनीकी  जांच  एक  जटिल  काय  है  जिसमें

 सिविल  इलेक्ट्रिक  डिजाइन  आदि  पहलू  शामिल  होते  केरल  और

 तमिलनाडू  के  बीच  aaa  पहलू  शामिल  होने  के  कारण  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  में

 देरी  हो  रही  है  ।  कुछ  मामलों  परियोजना  अधिकारी  से  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  तथा

 केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियों  के  अनुरूप  संशोधित  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  यद्यपि  केन्द्रीय

 विद्युत  प्राधिकरण  योजनाओं  का  मुल्यांकन  शीघ्र  करने  का  प्रयास  करता  फिर  भी  इस  प्रक्रिया

 में  लगने  वाला  वास्तविक  समय  विभिन्न  पहलुओं  पर  निर्भर  करता  है  तथा  उनमें  से  कुछ  पहलू
 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  नियंत्रण  से  बाहर  होते  हैं  ।  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  के

 लिए  कोई  सुनिश्चित  समय  सीमा  व्यवहारी  नहीं  होगा  |

 विवरण

 सड

 ०  2 THA  का  क  |  प्रतिष्ठापित  क्षमता  अनुमानित  लागत

 ०)

 ाण्या

 पेरियार  पूना पू झा  2x  50  73.90

 षणमुखनददद  1X  30  20.51

 >(60  21.68

 अपर  अमरावती  x  30  15.78

 चिनार  चितार
 1.07

 aaa  स्कीम

 पुकारा-अन्तिम  चरण  2x  50  38.16

 सिरवाणी  माइक्रो  जल  fasta  1x3  2.4

 ee

 उद्योग  क्षेत्रों  में  धमकी  अशांति

 2749.
 श्री  जगदीश

 टाईटलर  :  कया  रसायन  और
 उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे
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 (a)  eat  ag  सच  ह  कि  डो भक रत  एण्ड  एलाइड  प्रोडक्ट्स  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  alae

 ने  देश  के  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  कानून  तथा  व्यवस्था  की  गिरती  हुई  स्थिति  और  आपत्तिजनक

 क्रिया  कलापों  तथा  हिस्स  श्रमिक  mara  को  रोकने  में  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  की  प्रत्यक्ष

 भसमथंता  पर  गंभीर  चिन्ता  व्यक्त  की  है

 क्या  इससे  केमिकल  और  एलाइड  प्रोडेक्ट के  निर्यात  के  क्षेत्र  में  हमारे  निर्वात

 संवर्धन  कार्य  पर  बहुत  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  और

 बार-बार  होने  वाली  श्रमिक  अशान्ति  और  आपत्तिजनक  क्रिया  कलापों  को  रोकने

 लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 रसायन  भोर  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  संती  रामचन्द्र  और

 दि  केमिकल्स  एण्ड  अलावा  प्रोडक्ट्स  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  काम  सिल  ने  सुचित  किया  है  कि  25

 1983  को  दिल्‍ली  में  हुई  बैठक  में  उपस्थित  उनके  अधिकतर  सदस्यों  देश  में  बिजली

 व  श्रमिकों  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  पर  गहरी  चिनता  व्यक्त  को  थी  जिनका  पश्चिमी  भारत  में

 स्थिति  बहुत  सी  बड़ी  निर्यातक  इकाईयों  के  उत्पादन  व  निर्यात  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 सरकार  देश  में  औद्योगिक  सम्बन्धों  की  स्थिति  पर  निरन्तर  पूरी  नजर  रखे  हुए  है  ।

 केन्द्र  और  राज्यों  दोनों  में  औद्योगिक  array  सम्बन्धी  ऑद्योगिक  विवादों  को  वर्तमान

 श्रम  कानूनों  के  अंतगर्त  न्याय  fasta  और  विवाचन  द्वारा  तय  करने  के

 प्रयास  जारी  रखता  है  ।  औद्योगिक  विवादों  को  हल  करने  ate  भीद्योगिक  अशान्ति  को

 दूर  करने  के  लिए  हमेशा  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  |

 नई  ऊर्जा  प्रौद्योगिकी

 2750.  श्री  जगहों  टाई टल रें  ;  क्यां  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (*)  कौन-कौन  सी  नई  ऊर्जा  प्रौद्योगिकियों  जो  तत्काल  cara  दिए  और  लागू

 करने  की  संभावना  व्यक्त  करती  सरकार  द्वारा  शुरू  किया  है

 कौन-कौन  सी  नई  ऊर्जा  प्रौद्योगिकियां  अब  भी  आरम्भिक  और  प्रयोगात्मक  चरण

 में  तौर

 कौन  सी  नई  ऊर्जा  प्रौद्योगिकियां  परीक्षण  और  प्रदर्शन  के  चरण  में

 ऊर्जा  मंत्री  पी०  शिव
 (*)  से

 जव  ऊर्जा  भारी  नवीन

 और  ddtecoity  ऊर्जा  के  साधनों  में  श्रनुसंघान  और  विकास  देश  में  विभिन्‍न  प्रकार  की

 स्वदेशी  प्रौद्योगिकियों  का  विकास
 हुआ

 जिन  प्रौद्योगिकियों  का  बड़े  पैमाने  पर  तत्काल

 उपयोग  किया  जा  सकता  है  उनमें  जैव  गस  जैव  गेस  डीजल  व  ऊर्जा  वन  खण्ड

 सोर  कुकर  कौर  लघु  जल  संयत्र  शामिल  हैं  ।  जो  प्रौद्योगिकियां  अभी  प्रशिक्षण  और  प्रदान  की

 अवस्था  में  हैं  उनमें  जल  तापन  पवन  पम्प  और  फोटो वेल् टक  प्रणालियां  पालन
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 are  sare  सौर  टिम्बर  सौर  शुष्कन  सौर  प्र द्योतन  सौर

 तापीय  सौरस्पेस  हीटिंग  शीतलन  प्रणालियां  शामिल  हैं  ।  जो  प्रौद्योगिकियों  at  प्रयोगिक

 अवस्था  में  हैं  उन  में  जव  सोर  तापीय  शक्ति  पवन  जनरेटर  हाइड्रोजन

 महासागर  ऊर्जा  तापीय  ऊर्जा  भोर  तरंग  ऊर्जा  भी  शामिल  मेग्नेटोहाइट्रो

 डा नो मिक्स  ०एच  ०डी  ०),  भू तापीय  ईंधन  कोयला  कोयला

 सारी  ट्रांस पो टें  कोयला  dean  आदि  शामिल  हैं  ।

 atta  समिति  को  सिफ़ारिशों

 2751.  थी  गुलाम  रसुल  कोचक  :  नया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 म

 तक  सरीन  समिति  कौ  सभी  434  सिफारिशों  पर  क्रियान्वयन  हो  चुका

 (a)  यदि  तो  उनमें  से  अब  तक  कितनी  राजद  की  जा  चुकी

 उनमें  से  कितनी  अभी  भी  सरकार  के  विचाराधीन

 उनमें  से  कितनों  पर  तब  तक  क्रियान्वयन  हो  चुका  ai

 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  सभी  सिफारिशों  पर  कब  तक  पूर्णत  क्रियान्वयन  हो  जाएगा  ?

 संघार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  (*)  जी  adi  तीन

 आनुषंगिक  सिफारिशों  सहित  कुल  सिफारिशें  437  हैं  ।

 शब  तक  28  सिफारिशें  नामंजूर  कर  दी  गई  हैं  ।

 सभी  मी  28  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 सनौर  अब  तक  314  सिफारिशों  पर  अमल  करने  का  facie  लिया  गया  है

 यद्यपि  अधिकांश  मामलों  में  सिफारिशों  पर  पुरी  तरह  एक  aa  चलने  वाली  प्रक्रिया

 रहेगी  ।

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम

 2752.  थ्री  सोहन  लाल

 sit  राम  प्यारे  पत्रिका  :

 थ्री  एम०  ato  चन्द्रशेखर  मूर्ति  :

 श्री  के०  प्रधानी  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  देना  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  ऊर्जा  की  आवश्यकताओं  को  पुरा

 करने  के  लिए  एक  समेकित  विकास  कार्यक्रम  की  योजना  बनाई  जा  रही

 यदि  तो  बनाई  गई  योजना  का  ब्यौरा  कया
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 a

 क्या  उपरोक्त  योजना  देश  के  कुछ  भागों  में  शुरू  की  गई  घोर

 (  यदि  तो  इन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  और  यह  कहां  तक  सफल  रही  है  और  देश

 के  अन्य  भागों  में  इसे  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्री  पी»  दिव
 :

 से  एक  कार्यकारी  दल  बनाया  गया  है

 लो  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाएगा  जहां  प्रयोगिक  समेकित  ऊर्जा  परियोजनाएं  चलाई  जा

 सकती  हैं  ।

 बिजली  का  कुल  उत्पादन

 2753.  श्री  भोगेन्द्र  तक  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  की  तुलना  में  जल  और  परमाणु  बिजली  के  कुल

 उत्पादन  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  और

 क्रम  प्रे  देश  कीं  पुरे  बिहार  उत्तरी  बिहार  की  दोष  दिवार

 की  बिजली  को  प्रति  व्यक्ति  खपत  के  नवीनतम  आंकड़े  क्या  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  '  चन्द्र  शेखर  :  1981-82  तथा  82-83

 fata,  1982  से  फरवरी  1983  के  लिए  ताप  विद्युत  तथा  न्यूक्लिक  विद्य,/त  के  कुल

 उत्पादन  का  राज्यवार  |/प्रणालीवार  ब्यौरा  दिखाने  वाला  विवरण-एक  संलग्न  है  ।

 (=)  वर्ष  1981-82  में  विद्युत  की  यूनिटों  में  प्रति  ब्यक्ति  ख़पत  नीचे  दी  गई  है

 उत्तरी  बिहार  बिहार  का भारत  समस्त
 चहार

 a
 ee ee

 13.43  137.16
 143.41  81.28

 )

 वर्ष  1981-82  के  दौरान  राज्यवार  यूनिटों  में  प्रतिव्यक्ति  खपत  को  दिखाने  वाला

 विवरण-दो  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण-एक

 श्रेणीवार  सकल  ऊर्जा  उत्पादन  का  ब्यौरा  |

 अवधि  ।  1981-82  तथा  1982-83  82  से  83

 A  एए  ए  ि  ि  ए  ि  एएए  एएए

 क्रम  राज्य  |प्रणाली
 श्रेणी  सकल  ऊर्जा  उत्पादन

 Go
 1981-82  82  से

 83  तक

 1  भाखड़ा  व्यास  ही  थोडे  जल  बचत
 6089

 St22
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 क्रम  राज्य  /aoqtaiy  a  सकल  कर्जा  उत्पादन

 स०  ह क  EE  ि

 1981-82  82  से

 83  तक

 का

 ब्यास  निर्माण  बोलें  4384  3713 जल  विद्युत

 दिल्ली  ताप  विद्युत  3643  3996

 और  कश्मीर  ताप  विद्युत  15  1

 768  824

 786  825

 5.  हिमाचल  प्रदेश  जल  विद्युत  625  1190

 1323  1010
 रियाणा

 ara  विद्युत

 सलाना  6 राजस्थान  are  विद्युत

 न्यूक्लिक  विद्युत  1057  472

 जल  fara  658  597

 1715  1074 जोड़  :

 पंजाब  ताप  विद्युत  1593  1777

 जल  विद्युत  546  648

 जोड ़:  2139  2425

 उत्तर  प्रदेश  ताप  विद्युत  8728  10054

 3835  3870 जल  विद्युत

 जोड़  12563  13924

 10.  गुजरात  9068  9395 ताप  विद्युत्

 जल  विद्युत  1139  405

 9800 जोड़  10207

 11  मध्य  प्रदेश  ताप  विद्युत  6717  7151

 318  195 जल  विद्युत

 जोड ़:  7035  7346

 12  महा  राष्ट्र  ताप  विद्युत  12500  13051

 न्यूक्लिक  विद्युत  1964  1356

 जल  विद्युत  6349  5236

 जोड़  ४  20813  19643
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 क्रम  राज्य/प्रणाली  श्रेणी  सकल  ऊर्जा  उत्पादन  मेगावाट
 स०  nt ee  te  me

 1981-82  fata,  82

 83  तक

 13.  भिन्न  प्रदेश  ताप  विद्या  §093  4971

 जल  fara  4238  4480

 जोड  9331  9451

 14  कर्नाटक  जल  fare  7144  7126

 जल  fare  5539  4195 15  केरल

 16  तमिल  नाड  ताप  विद्युत  6570  7049

 जल  विद्युत  4656  3321

 जोड़  :  11226  10370

 17  विहार  ताप  fara  2376  2363

 जल  fara  175  136

 जोड़  2551  2499

 18  उड़ीसा  ताप  विद्युत  786  926

 जल  fare  2373  17717

 जोड ़॥  3  iJ?
 140

 2703

 पश्चिम  बंगाल  ताप  वियत  5443  5229 9:

 नल  विद्युत  66  42

 जोड़  5509  5271

 ताप
 fara  5779  5342

 20  दामोदर  घाटी  निगम

 जल  विद्युत  222  145

 6001  5487 जोड़

 15  14
 21.  सिक्किम  जल  वियत

 709  830
 22.  असम  ताप  विद्युत

 419  431
 23.  त्रिपुरा

 wa  विद्युत

 भोर  नागालैण्ड  ताप  विद्युत  70346  73150

 अखिल  भारत  न्यूक्लोय  विद्युत  3021  1828

 49556  44777 जल  fara

 जोड़  12292:  119755

 83  का  उत्पादन  वास्तविक-सह-मुल्यांकन  पर  आधारित  है  ।
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 विवरण-दो

 aq  1981-82  के  दोरान  राज्यवार  प्रति  ब्यक्ति  ऊर्जा  की  खपत

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम
 क  es  ए  ee  ee  रान  नन  ee

 प्रति  व्यक्ति  खपत

 उत्तरों  क्षेत्र

 हरियाणा  243.89

 हिमा  चल  प्रदेश  67.47

 जम्मू  ओर  कश्मीर  82.45

 पंजाब  303.61

 राजस्थान  102.25

 उत्तर  प्रदेश  89.49

 चण्डी गढ़  403.36

 fast  424.24

 पश्चिमी  क्षेत्र

 गुजरात  252.31

 मध्य  प्रदेश  110.53

 279.60 महाराष्ट्र

 4194.70 गोवा  दमन  कौर  fag

 दादर  और  नगर  हवेली  74.13

 चक्षिणो  क्षत्र

 गॉन्टर  प्रदेश  118.04

 कर्नाटक  171.35

 केरल  118.58

 तमिल  नाडू  196.31

 पांडिचेरी  265.58

 लक्षद्वीप  30.00

 पुर्व  क्षेत्र

 बिहार  85.13

 उड़ीसा  132,92
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 ee

 राज्य/संघ
 का

 नाम  प्रति  व्यक्ति  खपत
 विवक  विलग  क

 पश्चिम  बंगाल  124.20

 अण्डमान  कौर  निकोबार  द्वीप  समूह  51.06

 सिक्किम  63.26

 उत्तर  पुर्व  क्षेत्र

 शाम  44.91

 मणिपुर  6.57

 मेघालय  46.78

 नागालैण्ड  38.09

 हरिपुरा  16.44

 अरुणाचल  प्रदेश  18.87

 मिजोरम  12.87

 जोड़  धुरखेल  भारत  143.41

 es

 आंकड़े  अन्तिम  हैं  बौर  1981  में  की  गई  जन  गणना  के  भा घार  पर  तैयार  किए

 गए  हैं  ।

 |  टिप्पणी  :  प्रति  व्यक्ति  ख़पत  में  nor  after  संयंत्रों  द्वारा  उत्पादन  में  से  अनुमानित  बिजली  को

 खपत  भी  शामिल  है  ।

 नेपाल  के  साथ  सहमत  पन  बिजली  aerator  प्राक् कलित  उत्पादन

 2754,  थी  भोगने  का :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे

 (=)  उन  तीन  बहुदेशीय  बांधों  में  से  प्रत्येक  बांध  से  कितनी  पन  बिजली  के  उत्पादन  होने

 का  अनुमान  जिनके  बारे  में  एच०  एम०  सी  ०,  नेपाल  के  साथ  समझौते  हुए  उनके  निर्घारित

 समय  alt  शर्त  गया

 बारा  क्षेत्रा  में  कोसी  सि सा पेन  में  कमला  और  नूरपुर  में  बागमती  पर  बने

 बांधों  से  कितनी  पन  बिजली  के  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  भर  इन  बांधों  के  लिए  समझौते

 क्यों  नहीं  हुए  भर

 उक्त  बांधों  के  निर्माण  रज  शीघ्र  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  wat  चन्द्र  शेखर  :  करनाली  पेशेवर  तथा

 wm 7  साथ  कोई  समझौता राप्ती  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  नेपाल  की  मद् दा मद्धिम
 सरका
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 का

 नहीं  हुआ  है  ।  तथापि  इन  तीन  परियोजनाओं  के  लिए  प्रत् वेषण  और  व्यवहायता  रिपोर्ट  तयार

 करने  के  प्रश्न  पर  दोनों  सरकारों  के  बीच  विचार-विमर्श  चल  रही  है  ।  इन  परियोजनाओं  के  लिए

 परिकल्पित  को  जा  रहो  प्रतिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  क्रमश  3600  2000  नेगावाट

 तथा  58.0  मेगावाट  है  ।

 बराह  क्षेत्र  में  कोसी  परियोजना  और  नत्थेर  में  बागमती  परियोजना  की  संभावित

 प्रतिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  3300  मेगावाट  भर  140  मेगावाट  होगी  ।  सीसा पानी  में

 कमला  नदी  पर  बट्टू  श्याम  बांघ  के  लिए  बिहार  सरकार  दारा  सुझाई  गई  स्कीम  में  विद्युत

 उत्पादन  की  कोई  संभावना  नहीं  है  ।  परियोजनाओं  के  बारे  में  दोनों  सरकारों  के
 बीच

 fant  चल  रहा

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 कार्यक्रमों  को  त्र  साबित 11160  करना

 2755.  श्री  भार०  एन ०  राकेश  कया  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दूरदशंन  पर  हिन्दी  के  अनेक  कार्यक्रमों  को  एक  साह  को

 गल्प  अवधि  में  ही  पुनरावृत्ति  हो  जाती है  तथा  कभी  तो  एक  सप्ताह  में  कार्यक्रम  को  पुन
 प्रसारित  कर  दिया  जाता  है

 गत  एक  ag  के  दोरान  एक  सप्ताह  एक  माह  में  या  3  माह  के  भीतर  कितने

 कार्यक्रमों  को  प्रसारित  किया

 क्या  भूतपूर्व  मंत्री  जी  ने  टी
 ०

 ao  टेलीकास्ट  क्लब  में  यह  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  था

 कि  किसी  भी  कार्यक्रमों  को  3  माह  के  भीतर  ga:  प्रसारित  नहीं  किया  और

 ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है
 कि  कार्यक्रमों  को  शीघ्र  पुनः  तथा  बार-बार  प्रसारित  नहीं  किया  जाएगा  तथा  बढ़िया  स्तर  के  हिन्दी
 कार्यक्रम  प्रसारित  करने  शुरू  किए  जाएंगे

 ?

 सुचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  तथा  संसदीय  काय  विभाग  में  उपमंत्री  मल्लिका जु  :

 से  दूरदर्शन  दिल्ली  द्वारा  टेलीकास्ट  किये  गये  दिल्‍ली  क्लब  के  साथ  एक  कार्यक्रम

 में  भूतपूर्व  सुचना  ste  प्रसारण  मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  दूरदर्शन  दिल्‍ली  द्वारा  कार्यक्रम  तीन

 महीनों  के  भीतर  दोहराया  नहीं  जायेगा  ।  1982  और  फरवरी  1983  के  बीच  किसी  भी

 कार्यक्रम  को  सप्ताह  के  भीतर  नवदीं  दोहराया  गया  था  ।  नवें  एशियाई  खेलों  के  विशेष

 कालेजों  को  पिछले  दस  सप्ताहों  के  दौरान  दोहराया  गया  था  जबकि  चार  अन्य  कार्यक्रमों  को  एक

 महीने  के  भीतर  शौर  दो  कार्यक्रमों  को  तीन  aga  के  भीतर  दोहराया  गया  था  ।  इन  कार्यक्रम  को

 शिष्ट  कार्यक्रम  आवश्कताओं  और  दशकों  की  मांगो  पर  दोहराया  गया  था  ।
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 नगण

 तेल  ड्रिलिंग  पोत

 2756.  थी  फे ०  लकप्पा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  इस  समय  देश  में
 तेल  ड्रिलिंग  के  लिए  कितने  पोत

 क्या  झोर  ड्रिलिंग  पोत  खरीदने  को  योजना

 यदि  तो  कितनी  लागत  पर  और  किन  देशों  और

 (3)  कया  निर्माताओं  से  ये  पोत  खरीदने  के  लिए  झावश्वक  कर  लिए  गए  हूँ  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में
 राज्य  मंत्री  मार्गों  शंकर  ।

 वर्षों  मान
 तेल  एवं  प्राकृतिक  ta  आयोग  निम्नलिखित  तीन  ड्रिलिंग  पोतों  का  संचालन  कर  रहा  है

 (1)  सागर  प्रभात

 (2)

 (3)  afer  बम

 जबकि  सागर  प्रभात  तेल  एवं  प्राकृतिक  ta  आयोग  के  स्वामित्व  वाला  ड्रिलिंग  पोत  है

 उपयु क्त  afar  अन्य  दो  चार्टर  किराए  पर

 हाँ  ।

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गस  आयोग  द्वारा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  दो

 ड्रिलिंग  पोतों  की  खरीद  के  लिए  योजना  बनाई  गई  है  ।  खरीदने  की  कार्यवाही  अभी  तक  टेंडर

 स्थिति  पर  हैं  और  इसलिए  उनकी  लागत  तथा  उन  देशों  के  नाम  जिनसे  उनको  ख़रीदने  को

 संभावना  है  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  यह  प्रस्ताव  है  इन  दो  में  सि  एक  का  निर्माण  देश  के

 भन्तगंत  किया  जाएगा  |

 भाग  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 बिहार  में  बिजली  संकट

 2757.  श्री  एन०  ई०  हीरो  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  क्या  सरकार,को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बिहार  के  अनेक  भागों  में  अभी  भी

 बिजली  को  भयंकर  कमी  है  जिससे  औद्योगिक  एवं  कृषि  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा

 यदि  तो  सरकार  को  बिहार  औद्योगिक  और  तक नों की  परामशंदात्री  संगठन

 (ato  भाई०  टी०  सी०  की  कोई  रिपोर्ट  मिली  भोर

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र दो धर  ः  बिहार  में  गत  वर्ष  की  तुलना
 में  इस  वर्ष  उत्पादन  की  स्थिति  अच्छी  है  ।  ताथपि  उपलब्धता  अब  भी  गाव  सकता  से  काफी  कम  है
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 कृषि  धमाकों  सम्बन्धी  tty  कानून

 2758.  श्री  वी०  एस०  विजधराघवन  :  क्या  धम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कृषि  श्रमिकों  संबंधी  केन्द्रीय  कानून  के  विचार  को  त्याग

 दिया

 यदि  तो  उसका  क्या  कारण

 (a)  क्या  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  से  कानून  बनाने  का  अनुरोध  किया  शौर

 यदि  तो  इस  विषय  पर  कौन-कौन  से  राज्य  कानून  बना  चुके  हैं  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  और  एक  ही  राज्य  में  भी  व्याप्त  भिन्न-भिन्न

 तियों  की  वजह  से  केन्द्रीय  कानून  को  एक  समान  रूप  से  लागू  करने  में  विभिन्‍न  कठिनाइयों  के

 रिण  ॥

 हाँ  ।  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  इस  भागते  में  कानून  बनाने

 के
 लिए

 बरामदों  दिया  गया  है  ।

 केवल  केरल  सरकार  ने  1974  में  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  कानून  बनाया  भर  अन्य

 राज्य  इस  मामले  पर  विचार  कर  रहें  हैं  ।

 गेस  सिलेंडरों  का  उत्पादन

 2759,  थो  रामावतार  शास्त्रो  :  कया  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  गस  सिलेंडरों  के  उत्पादन  में  बद्धी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  गस  सिलेंडरों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  सरकार  ने

 गेस  के  प्रत्येक  उपभोक्ता  को  गैस  सिलेन्डर  देने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  gt,  तो  उक्त  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  (at  मार्गो
 जाकर

 :

 gt  |
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 (a)  द्य  1981-82  कौर  1982-83  के  दौरान  एल०  पी०  जी०  सिलेंडरों  का  उत्पादन

 निम्न  प्रकार  है

 ay

 नि oe  पि  ह  क

 198 81-8  13,44

 1982-83  लगभग  17,00

 और  तेल  उद्योग  ने  विद्यमान  उपभोक्ताओं  को  जिनको  एक  अतिरिकत  सिलेन्डर

 चाहिए  सप्लाई  करने  का  निर्णय  किया  है  ।  यह  उन  क्षेत्रों  में  जहां  विभिन्‍न  प्रकार  की  समुदायों  के

 कारण  रिफिल  की  सप्लाई  करने  में  अत्यघिक  समय  लग  जाता  प्राथमिकता  के  आधार  पर  किया

 जारहा

 fafa  arara  के  कर्मचारियों  को  दिया  गया  चेतन

 27  OU.
 # 1  थी  मल  चाव  डागा  war  fafa,  न्याय  ate  कम्पन सा  बय artsy  5  ४  ह त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fs:

 क्या  ae  1955  में  गठित  विधि  आयोग  का  कार्यकाल  31  1980  को

 समाप्त  हो  गया  था  तथा  उसका  14  1981  को  पुनर्गठन  किया  गया

 (@)  विधि  आयोग  के  कार्यालय  में  कितने  कर्मचारी  काम  कर  रहे
 थे  तथा  क्या  उन्हें  बिना

 काम  के  ८  लिय  में  asa  का  वेतन  देना  पड़ा  था

 यदि  तो  वेतन  ब  रूप  में  कितनी  धनराशि  को  भुगतान  किया  औ

 उस  समय  वहां  काम  कर  रहे  कर्मचारियों  की  संख्या  और  पदनाम  क्या  थे  ?

 पाप  wt  कम्पनी  कार्य  मंत्री  जगन्नाथ  विधि  आयोग  स्वेप्रथम

 1955  में  गठित  किया  गया  थ*  भर  तब  से  इसका  एक  समय  में  तीन  ag  के  लिए  पुनर्गठन  किया

 जाता  रहा  है  ।  पिछले  आयोग  की  अवधि  31  1980  को  समाप्त  हो  जाने  पर  बेईमान

 विधि  आयोग  14  1981  से  तीन  ag  को  अवधि  के  लिए  पुर्नगठित  किया  गया  है  ।

 31  1980  से  14  1981  तक  की  अन्तरिम  अवधि  के  दौरान

 fafa  भा यो गप  के  सचिवालय  में  तत्कालीन  अपर  सचिव/सदस्य  सचिव  और  कुल  मिलाकर

 47  कर्मचारी  थे  जो  आयोग  द्वारा  विभिन्‍न  विषयों  के  अध्ययन  को  सुकर  बनाने  के  लिए  माविया

 तैयारी  जैसे  सामग्री  एकत्न  करने  ओर  अनुसंधान  करने  में  लगे  हुए  थे  ।  यह  कहना  सही

 नहीं  है  कि  कमंचारियों  को  कार्यालय  में  जीना  कार्य  बैठे  रहे
 के  लिए  aaa  दिया  गया  ।

 7,18,550.75
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 उक्त  प्रविधि  के  दौरान  विधि  rata  में  कार्यरत  तमंचा  रियों  को  संख्या  और  पदनाम

 निम्नलिखित  हैं  :

 क्रम  सं०  पदनाम  पदों की  संख्या
 =  ा  ा  द  ह  लिन  eee

 1  सचिव  1

 2  4 कनिष्ठ  विधि  अधिकारी

 3  ! array  अधिकारी

 4  निजी  सचिव

 पुस्तकालयाध्यक्ष  ग्रेड-न

 सहायक  स०  भा  Fo)

 उच्च  श्रेणी  लिपिक

 स्वर  श्रेणी  लिपिक

 वैयक्तिक  सहायक

 10  आशुलिपिक  समूह  पघा

 I]  स्टाफ  कार  चालक

 12  े  ७ दफ्तरी

 13  जमादार

 14  परासी  10

 15  फरीद

 16  सफाई वाला
 ि  ि

 योग  47
 ही

 दिल्‍ली  टेलीफोन  केन्द्र  संख्या  20  21  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  हेतु  wetter  सूची

 2761.  थी  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  टेलीफोन  केन्द्र  संख्या  20  तथा  21  में  19  1965  से

 1982  की  सुची  के  अनुसार  4705  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रतीक्षा  सुची  में  और

 (=)  यदि  तो  प्रतीक्षा  सुची  को  निपटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ato  एन०  :  जी  शाहदरा

 एक्सचेंज  21]  में  19-1-65  से  4705  ग्रावेदक  प्रतीक्षा  सुची  में  हैं  ।  शाहदरा  20)

 में  आवेदकों  की  अलग  प्रतीक्षा  सुची  है  ।
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 (a)  हाल  ही  में  लक्ष्मी  नगर  में  1200  लाइनों  वाला  एक्सचेंज  चाल

 किया  गया  है  गौर  1983-84  तथा  1985-86  के  दौरान  1,000  कौर  15,000  लाइनों

 की  क्षमता  वाले  दो  नये  एक्सचेंज  खोलने  का  कार्यक्रम  है  ।

 कमेंचारो  भविष्य  निधि  संगठन  में  विभागीय  पदोन्नति  समिति  में  प्रनुसुचित

 प्रनुसुचित  जनजाति  के  अधिकारियों  को  शामिल  न  करना

 2762.  ot  बनवारी  लाल  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  मंत्रालय  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या

 (Gaowtodt सी  टी  दिनांक  8  1974  के  अनुसार  यह  आवश्यक  है  कि  विभागीय  पदोन्नति

 समिति  में  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  अधिकारियों  को  शामिल  किया  जाए  और  यदि  at,  तो

 क्या  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  दिल्‍ली  विभागीय  पदोन्नति  समिति  जिसकी  बैठक

 16-9-1982  को  हुई  अनुसूचित
 जातियों

 जनजातियों  के  किसी  अधिकारी  को  शामिल

 किया

 यदि  क्षेत्रीय  भविष्य  निधिਂ  आयुक्त  दिल्‍ली  ने  विभागीय  पदोन्नति  समिति  में  अनुसूचित

 जाति/भनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारी  को  शामिल  नहीं  किया  था  तो  आरक्षण  नीति  का

 कार्यान्वयन  न  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उसके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  है

 और

 क्या  विभागीय  पदोन्नति  समिति  में  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  के
 कार्यालय  श्रम

 मंत्रालय  अनुसूचित  जातियों/जनजातियों  के  एक  अधिकारी  को  शामिल  करना  सम्भव  था  और

 यदि  तो  भ्रेत्रीय  आयुक्त  दि एग ् ज्ञी  ने  समिति  में  इस  प्रकार  का  कोई  अधिकारी  किन  कारणों  से

 शामिल  नहीं  किया  ?

 आम  att  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धम  कमंचारो  भविष्य  fafa  संगठन

 ने  इस  प्रकार  सुचित  किया  है
 :--

 से  ग्रह  मंत्रालय  के  कामिक  श्र  प्रशासनिक  सुघार  विभाग
 के  पहले  के  कार्यालय

 ज्ञापन  संख्या  दिनांक  2-9-70  के  साथ  पठित  कार्यालय

 ज्ञापन  संख्या  16  दिनांक  8-4-74  में  समाविष्ट  सरकार  के  अनुदेशों

 में  यह  उल्लिखित  है  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  विभागीय  पदोन्नति  समिति  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  at  का  सदस्य  अवश्य  हामिल  fear  जाना  चाहिए  |  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि

 दिल्‍ली  इससे  पहले  अनुसूचित  जाति  के  एक  अधिकारी  जो  उनके  कार्यालय  में  ही

 काम  कर  रहा  सदस्य  के  रूप  में  विभागीय  पदोन्नति  समिति  के  साथ  सहयोजित  करते  रहे  थे  ।

 लेकिन  जहां  तक  16-9-82  को  हुई  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठक  का  सम्बन्ध  उसमें

 अनुसूचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  के  किसी  अधिकारी  को  सहयोजित  नहीं  किया  जा  सका

 क्योंकि  अनुसूचित  जाति  का  जो  अधिकारी  पहले  उपलब्ध  इस  बीच  उनका  स्थानान्तरण  हो
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 गया  था  और  aqahaa  जाति  का  तुल्य  वरिष्ठता  वाला  कोई  अन्य  अधिकारी  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि

 आयुक्त  के  कार्यालय  में  उपलब्ध  नहीं  था  ।  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  दिल्‍ली  को  इस

 प्रायः  के  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि  यदि  उनके  कार्यालय  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  का

 कोई  अधिकारी  उपलब्ध  न  तो  भविष्य  में  वे  किसी  अन्य  कार्यालय/विभाग  के  इस  प्रकार  के

 किसी  अधिकारी  को  विभागीय  पदोन्नति  समिति  की  बैठकों  में  सदस्य  के  रूप  में  सहयोजित

 किया  करें  ।

 तमिलनाडु  में  ग्रेनाइट  पत्थर  एकत्र  करने  के  क्षेत्रों  में  agar  मजदूरी

 2763.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  धम  site  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *)  क्या  सरकार  को  तमिलनाडु  में  ग्रेनाइट  पत्थर  एकत्र  करने  के  क्षेत्रों  में  बंधुआ  मजदूरी

 के  प्रचलन  की  जानकारी  भीर

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स  ध्रोर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धम  भीर  आवश्यक

 सुचना  तमिलनाडू  सरकार  से  मांगी  गई  है  ate  वह  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्‍ली  में  अतिरिकत  एल०पी०जी०  सिलेन्डर  जारी  करना

 2764.  श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 r
 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारतीय  तेल  निगम  ने  हाल  ही  में  दिल्‍ली  म  बेमानी

 ।  एल०पी०जी ०  उपभोक्ताओं  को  एक  अतिरिक्त  सिलेन्डर  जारी  करना  आरम्भ  किया

 ,  थदि  तो  क्या  कोई  समय  सीमा  निर्घारित  की  गई  है  जिसके  अंतगर्त  उपभोक्ता

 अपने  अतिरिक्त  सिलेन्डर  प्राप्त  और

 उसमें  कितनी  लागत  लेगी  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  वि
 साग  में  राज्यमंत्री  गार्गी  शंकर  :  हाँ  ।

 (a)  नहीं  ।

 इस  सुविधा  को  प्राप्त  करने  के  लिए  विद्यमान  उपभोक्ताओं  जमानत  राशि  का

 बेईमान  स्तर  300  रुपये  प्रति  सिलेन्डर  गस  का  मुल्य  और  डबल  बाटल  कलेक्टर  आवश्यक

 के  साथ  कुल  लागत  लगभग  375  रु०  से  450  रुपये  तक  पड़ेगी  ।

 कोयले  की  मांग  के  लक्ष्य  तथा  निवेश  का  आकलन

 2765.  श्री  सनत  कुमार
 मंडल

 :  कया  उर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 aar  किसी  स्तर  पर  कोयले  की  मांग  के  लक्ष्य  तथा  निवेश  का  वास्तविक  आकलन

 किया  गया  है  तथा  यदि  तो  क्या  कोयले  की  आयोजना  में  कोई  बड़ा  अन्तर  पाया  गया
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 क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  16.5  करोड़  टन  के  लक्ष्य  में  कोई  कमी  की  गई

 भर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  के  कोयला  विभाग  में  राज्य  मंत्री  दलबीर
 ।  से

 (a)  उपभोक्ता  क्षेत्रों  की  कोयले  की  मांग  और  कोयला  उत्पादन  के  लिए  उपेक्षित  निवेशों  का

 निर्धारण  ag  प्रति  वर्ष  आघार  वार्षिक  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  किया  जाता  है  ।

 इस  विधिक  पुनरीक्षण  को  देखते  हुए  आयोजन  में  कोई  अन्तर  हो  सकने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 उठता है

 ay  1984-85  में  कोयला  उत्पादन  के  165  मिलियन  टन  लक्ष्य  को  अभी  तक  काट-छांट

 नहीं  की  गई  है  यद्यपि  वर्तमान  अनुमानों  से  पता  चलता  है  कि  उस  समय  जो  मांग  हो  सकने  की

 |  ह
 |  है सम्भावना  है  उसे  पूरा  करने  के  लिए  165  मि०  टन  से  कुछ  कम  ही  उत्पादन  अपेक्षित  होगा

 सधुनी  और  दरभंगा  जिलों  में  पी०  सो०  ओ  थी ०  आओ ०  कार  तार  सुविधाएं

 2766.  थी  भोगेन्द्र  भ्द्ा क  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मधुबनी  ओर  दरभंगा  जिलों  के  कौन  से  प्रखंड  मुख्यालयों  में  अभी  तक  पी०  सी ०

 उप  डाकघर  और  तार  सुविधाएं  नहीं  हैं  ate  क्या  उन्हें  ये  सुविधाएं  दिए  जाने  का  प्रस्ताव

 है  भर  कब

 क्या  बिसरी  प्रखंड  के  अंतगर्त  सिवरी  और  बिसफी  में  do  पी०  आ  ०  का

 दर्जा  बढ़ाए  मधुबनी  जिले  के  जोली  के  भन्तगंत  मीडिया  भीर  उमा गांव  के  गन्तगेत

 मनोहरपुर  में  नए  पी०  सी०  भोग  खोलने  भीर  दरभंगा  जिले  में  जलेई  में  तारघर  खोलने
 के  लिए

 निरन्तर  मांग  रही  मौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  संती  ato  gto  :  डाक  :

 मधुबनी  जिले  के  बिसफी  खंड  मुख्यालय  में  उप  डाकघर  नहीं  है  बल्कि  वहां  एक

 शाखा  डाकघर  है  ।  विभागीय  मानकों  के  अनुसार  बिसरी  शाखा  डाकघर  का  दर्जा

 बढ़ाने  का  औचित्य  नहीं  बनता  ।

 दरभंगा  जिले  के  घनश्यामपुर  खंड  मुख्यालय  में  कोई  डाकघर  नहीं  वहां  एक

 उप  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  तथा
 विभागीय  मानकों  के  अनुसार

 सभी  शर्तें  पूरी  होने  पर  ही  डाकघर  खोला  जाएगा  ॥

 दूरसंचार  :

 मधुबनी  तथा  दरभंगा  जिले  के  सभी  खंड  मुख्यालयों  में  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  तथा  तार

 सुविधाएं  पहले  ही  प्रदान  की  जा  चुकी  हैं  ।
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 और  डाक  :

 पिछले  ag  इन  सभी  मामलों  की  जांच  की  गई  थी  :

 मधुबनी  जिले  के  सिवरी  तथा  बिसफी  शाखा  डाक्टरों  का  दर्जा  बढ़ाने  का

 विभाग  द्वारा  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  कार्यभार  तथा  आय  की  शर्तें

 पुरी  न  होने  के  कारण  नहीं  पाया  गया  |

 खजौली  ब्लाक  के  मास  कला  तथा  उमा गांव  ब्लाक  के  मनोहरपुर  में  नए  शाखा

 छा क्रचर  खोलने  का  विभाग  दवारा  निर्घारित  मानकों  के  अनुसार  निकटतम

 डाकघर  से  दूरी  की  शर्तें  पूरी  न  होने  के  कारण  नहीं  पाया  गया  |

 दूरसंचार  :

 दर मंगा  जिले  के  जलई  नामक  स्थान  पर  फोनाकाम  आधार  पर  तार  afad
 उन  1  पहले  से  ही

 उपलब्ध  है  ।

 स्वदेशी  काटन  मिल्क  अपनी  लिमिटेड  ओर  स्वदेशी  माइनिंग  एंड  संलुफेक्चरिंग  कम्पनी  लि<«

 2767.  श्री  आर०  एन ०  रक फे दा  :

 श्री  नाराज  मिर्धा  :  क्या  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  3  1982

 के  तारावती  प्रश्न  संख्या  352  और  2  1982  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  2490  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  :

 स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  और  tazaiy  माइनिंग  एण्ड
 मंनुफक्चा

 रग

 कम्पनी  लिमिटेड  कौर  उनकी  यूनिटों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  या

 टेक्सटाइल  यूनिटों  और  दो  चीनी  मिलों  का  स्वदेशी  ग्रुप  are  मिस  की  सभी

 परिसम्पत्तियों  और  सम्पत्तियों  सहित  अधिग्रहण  करने  और

 उक्त  दोनों  कम्पनियों  के  अधिकतर  बोरों  के  निदेशक  तुरन्त  नियुक्त  करने  और

 धनराशि  को  अपव्यय  रोकने  और  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  209  क  के  अन्तर्गत

 स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  के  लेखाकारों  को  निरोक्षण  पुस्तिका  भर

 रिका  से  सरकार  के  अपने  निष्कर्षों  को  ध्यान  में  रखकर  मिलों  को  बन्द  होने  से

 जिससे  हजारों  श्रमिक  प्रभावित  होते  मैं  सरकार  क्यों  हिचकिचा

 रही है  ?

 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  गुलाम  नबी  :  4

 भोर  उद्योग  भर  अधिनियम  1951  की  धारा  के  अन्त  त

 पारित  दिनांक  13  1978  द्वारा  do  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  की

 औद्योगिक  उपक्रमों  के  प्रबन्ध  को  नेपाल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  पहले  ही

 पांच  वर्षों
 कौ  प्रविधि  के  लिए  प्राधिकृत  संस्थाਂ  के  रूप  में  अधिग्रहीत  कर  लिया  गया  है  ।  दो
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 कम्पनियों  के  एककों  के  राष्ट्रीयकरण  या  उनकी  परिसम्पत्तियों  को  अधिग्रहण  करने  के  सम  बन्ध में
 किसी  सुझाव  पर  तभी  विचार  किया  जा  सकता  अगर  परिस्थितियाँ  इस  औचित्य  को  प्रमाणित

 करें  तथा  यह  भी  सम्बन्धित  प्रशासनिक  विभागों  में  ०  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी

 लिमिटेड  के  मामले  में  वस्त्रोद्योग  विभाग  और  मे०  स्वदेशी  माइनिंग  एण्ड  मंन्युफक्च रिंग  कम्पनी

 लिमिटेड  के  मामले  में  खाद्य  विभाग  द्वारा  किया  जायेगा  |

 म०  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  के  बोलें  में  सरकारी  निदेशकों  की

 नियुक्ति  के  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  408  पर  विचार  करने  का  प्रश्न  कम्पनी  विधि

 बोड़े  के  विचाराधीन  है  और  उनके  निणंय  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  म०  स्वदेशी  माइनिंग  एण्ड

 मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  के  मामले  कम्पनी  विधि  as  की  राय  है  कि  तथ्य  भर

 इस  प्रकार  को  कार्यवाही  के  औचित्य  प्रमाणित  नहीं  करती  है  ।

 मुक्के दा  टेक्सटाइल्स  बम्बई  में  आग

 2768.  श्री  जगपाल  सिंह  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (a)  क्या  बम्बई  की  102  at  पुरानी  मुकेश  टेक्सटाइल  मिल  में  भयानक  आग  लगने  की

 घटना  हुई

 क्या  यह  सच  है  कि  उस  मिल  का  मालिक  उक्त  मिल  को  बेचकर  एक  पांच  तारा

 होटल  बनाना  चाहता

 उक्त  मिल  में  आग  लगने  के  कारण  कितनी  स्त्री

 अन्य  भौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  ऐसी  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 उठाए  गए  कदमों  का  ब्योरा  क्या

 (F)  क्या  उक्त  दुर्घटना  की  निष्पक्ष  जांच  के  लिए  सरकार  ने  कोई  समिति  गठित  की

 यदि  तो  उस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  तथा  पते  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ey  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  घर्म  महाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त

 सूचना  के  13  1982  को  मुकेश  टेक्सटाइल  मिल्स  के  विनिंग  शैड  में  झाग  लग

 इस  आग  जो  पुरे  वीविंग  ate  में  फल  गई  पता  सुबह  3.30  बजे  लगा  और  इस  पर

 सुबह  7.30  बजे  काबू  पाया  गया  |

 राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  उनके  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  मिल

 के  मालिक  का  इरादा  इस  मिल  को  बेचकर  पांच  सितारा  होटल  बनाने  का  है  ।

 इस  आग  के  कारण  सम्पत्ति  और  मशीनरी  को  एक  करोड़  रुपये  का

 नुकसान  हुआ  ।
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 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  कदम  कि  रही  है  कि  ऐसी  घटनाओं  से

 सम्बन्धित  कारखाना  अधिनियम  के  विनियमन  सम्बन्धी  उपबन्धों  का  उल्लंघन  न  हो  ।  राज्य

 सरकार  के  अनुसार  मुकेश  मिल्स  में  आग  दुर्घटना  होने  पर  कारखाना  अधिनियम  के  किसी  उपबंध

 का  उल्लंघन  नहीं  हुआ  था  ।

 कौर  राज्य  सरकार  के  आपराधिक  जांच-पड़ताल  विभाग  द्वारा  इस  मामले  की

 जांच  की  जा  रही

 निर्वाचनों  के  समय  वचन  देने  तथा  अन्य  सुविधाएं  देने  के
 fees

 निर्वाचन  आयोग  द्वारा

 जारी  किए  गए  निदेश

 2769.  श्री  थी ०  वी०  tars  :  क्या  न्याय  att  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  रंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  निर्वाचन  आयोग  ने  आंध्र  प्रदेश  और  त्रिपुरा  में  मंत्रियों

 तथा  asa  प्राधिकारियों  से  कहा  था  कि  वे  निर्वाचन  पुरे  होने  तक  मतदाताओं  को  सड़कों  का

 निर्माण  पेय  जल  की  व्यवस्था  करने  तथा  ऐसे  ही  कुछ  उपाय  करने  का  वचन  न

 क्या  निर्वाचन  आयोग  ने  इस  बारे  में  राज्यों  को  विभिन्न  निदेश  जारी  किए  भर

 यदि  तो  उन  राज्यों  को  जहां  हाल  ही  में  ही  निर्वाचन  हुए  कया  निदेदा  जारी

 किए  गत  थे  और  निर्वाचन  आयोग  इस  बात  से  कहां  तक  संतुष्ट  है  कि  इस  प्रकार  के  कोई  वचन

 नहीं दिए  गए  ?

 fafa,  cara  और  कंपनी  काय  मंत्री  जगन्नाथ  से  निर्वाचन

 आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  आफ्  कर्नाटक  ओर  त्रिपुरा  राज्यों  के  मंत्रियों  और

 अन्य  TIfaant  रियों  को  विनिर्दिष्ट  रूप  से  न्हीं  लिखा  था  ।  फिर  आयोग  ने  इन  राज्यों  के

 मुख्य  सचिवों /  मुख्य  निर्वाचन  आफिसरों  का  ध्यान  इस  विषय  पर  आयोग  के  समेकित  अनुदेशों  और

 राजनीतिक  दलों  और  भ्रभ्यथियों  के  मागंददांन  के  लिए  आयोग  द्वारा  तथा  की  गई  श्रादशं

 संहिता  को  भोर  आकर्षित  करते
 उन्हें

 लिखा  था  ।  आयोग  द्वारा  1982  में  जारी  की  गई

 आइन्दा  संहिता  जो  अतारांकित  प्रश्न  सं०  1613  के  उत्तर  में  1  1983  को  लोक  सभा

 के  पटल  पर  रखी  गई  मद  ा  में  कहा  गया  है  कि  और  अन्य  प्राधिकारियों

 उस  समय  से  जब  से  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  निर्वाचन  घोषित  किए  जाते  निर्वाचकों  को

 सड़क  निर्माण  करने  भारी  जो  मतदाताओं  को  सत्ताधारी  दल  के  हित  में  प्रभावित

 कर  सकते  किसी  प्रकार  का  विश्वास  नहीं  दिलाना  चाहिए  ।”  आयोग  को  इस  संहिता  के

 way  के  संबंध  में  कुछ  शिकायतें  मिली  हैं  और  उसने  ag  मामला *  संबंघित  प्राधिकारियों  को

 निर्दिष्ट  कर  दिया ।

 हितकारी  वेयर  चिल्ड्रन  टायल  शोषक  समाचार

 2770,  डा०  ए०  यू०  आजमी  :  कया  शम  भर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या  सरकार  ध्यान  दिनांक  4  जनव  1983  के  इण्डियन  एक्सप्रेस  में  छपे
 समाचार  वेयर  चिल्ड्रन  टायलਂ  की  ate  दिलाया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कि  कारखानों  अथवा  खानों  अथवा  दुरुह  रोजगारों
 में  बच्चों  से  काम  लेने  और  उनको  रोजगार  देने  के  मामले  में  संविधान  के  उपबन्धों  का

 खुला  और
 बेरोकटोक  उल्लंघन  हो  रहा  और

 क्या  सरकार  का  विचार  बच्चों  के  रो  गार  को  निषिद्ध  एवं  विनियमित  करने  तथा

 कारखानों  में  मी पचा रिक  शिक्षा  आरम्भ  करने  के  लिए  चालू  सत्र  में  व्यापक  विधान  लाने  का  है
 और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 शम  भोर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धम  :  a

 बालक  नियोजन  1939  के  अधीन  रोजगार  का  विनियमन  पत्तनों

 और  रेलों  को  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदाधित्व  है  ।  तमिलनाडू  सरकार  ने  सुचित  किया

 है  कि  बालकों  के  रोजगार  से  संबंधित  श्रम  कानूनों  को  सख्ती  से  लग  करने  के  लिए  sada  तंत्र

 को  age  किया  गया  है  ।  1952  को  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  द्वारा  लागू
 कराया  जाता  है  जो  अधिनियम  के  उल्लंघन

 के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  करता  जब  कभी

 संविधान  या  श्रम  कानूनों  के  उल्लंघनों  का  पता  लगाता  तब  श्रावश्यक  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 (7)  देश  में  विद्यमान  सामाजिक-आधिक  परिस्थितियों  के  dea  में  बाल  श्रमिकों  के

 नियोजन  को  पूरी  तरह  समाप्त  करने  का  यद्यपि  अभी  समय  नहीं  आया  फिर  बालकों  के

 नियोजन  से  सम्बन्धित  ब्यान  श्रम  कानूनों  के  उपबन्धों  की  समय-समय  पर  पुनरीक्षा  की  जाती

 ताकि  आवश्यक  संशोधन  दिए  जा  सके  ।  राज्य  सरकारों  भर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  को

 यह  ध्रनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  उन  क्षेत्रों  में  अनौपचारिक  शिक्षा  के  लिए  sages  प्रबन्ध  किए

 जाएं  जहां  का  करने  वाले  बाल  श्रमिक  afew  संख्या  में  हैं  ।

 बेरोजगार/झल्प  रोजगार  वालों  की  संख्या  में
 वृद्ध

 2771.  श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  az  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  दायरों  तथा  गांवों  में  पढ़े-लिखे  और  अनपढ़  बेरोजगार
 तथा  श्राप  रोजगार  वालों  की

 संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं  और  रोजगार  कार्यालयों  में  कितने

 लोगों  के  नाम  ey  हैं  ?

 अस  हौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  बेरोजगार  और  अपूर्ण  रोजगार

 वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  के  समय  संबंघी  हाल  की  प्रवृतियां  दिखाने  वाले  अनुमान  उपलब्ध  नहीं

 हैं  ।  उपलब्धਂ  सूचना  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  नौकरी  चलने  वालों  के  आंकड़ो  से  संबंधित हैं  |

 रोजगार  कार्यालयों  में  at  नौकरी  चाहने  वालों  की  संख्या  1981  के  अन्त  में  178.4  लाख  से

 बढ़कर  1982  के  अन्त  में  19  7.5  लाख  हो  गई  ।  शिक्षित  नौकरी  चाहने  वालों  की  संख्या  1981

 के  अन्त  में  90.2  लाख  से  बढकर  जुन  1982  के  अन्त  में  90.4  लाख  हो
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 1972-73  में  आयोजित  किए  गए  नमूना  सर्वेक्षण  के  रोजगार  कार्यालयों  में

 पंजीकृत  नौकरी  चाहने  वालों  की  संख्या  में  से  46.9  प्रतिशत  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  थे  ।

 नौकरी  चाहने  वालों  की  संख्या  में  बढ़ोतरी  का  मुख्य  कारण  जनसंख्या  में  तीव्र  वृद्धि  और

 शमीक  बल  में  परिणामी  बृद्धि  अर्थव्यवस्था  की  अवशोषी  क्षमता  की  तुलना  में  अधिक  है  ।

 कच्चे का  आयात

 2772.  डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  fag  :

 श्री  सीम  क्या  कर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  कच्चे  तेल  की  मांग  इसके  उत्पादन  से  अधिक  होने  के  कारण  इसका

 आयात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  गत  ae  देशवाल  कितनी  मात्रा  में  कच्चे  तेल  का  are  किया

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्भ्रम  में  ईराक  भर  सोवियत  संघ  के  साथ  भी  बातचीत  की

 भीर

 (a)  यदि  gt,  तो  ये  देश  किन  शर्तों  पर  कच्चा  तेल  देने  के  लिए  सहमत
 हुए

 हैँ
 ?

 कर्जा  मंत्रालय  के  पेट्रोलियम  विभाग
 में

 राज्य  मंत्री  वर्गों  इंकर  :  जी

 (@)  अस्थायी  अनुमानों  के  अनुस।र  ag  १82  के  दौरान  आयात  की  गई  भदोही  तेल

 की  मात्रा  देश-वार  नोचे  दी  गई  है  :

 देदी  मात्रा  मी
 ० ए

 ईरान x  3.9

 ईराक  3.4

 सा ऊदी अरब  6.8

 संयुक्त  राज्य  अमी  रात  1.3

 सोवियत  संघ  1.7

 बेनुजुएला  0.2

 बम्बई  हाई त
 था  azeFe ला  IQs

 a
 या  के  अशोधित  तेल  के  स्वैप  के  माध्यम  से  प्राप्त  किया  गया

 घिस  तेल  सम्मिलित  है  ।
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 q  a

 सामान्य  रूप  सोवियत  संघ  ग्रो  aa  तल  jl  सप्लाई  की  व्यवस्था  ईरान  quay

 ईराक  से  करता  है  और  उसके  ढारा  वसूल  किए  गए  मुल्य  विगत  पद्धित  के  अनुसार  of  बरल

 पर  5  अमरीकी  सेंट  के  सर्विस  शुल्क  सहित  सम्बन्धित  अशमीत  तीनों  के  सरकारी  विक्रय  ea

 होते हैं  1

 राज्यों  के  कृषि  फार्मों  के  मजदूरों  को  दी  जाने  वाली  सुविधाएं

 2773.  at  सत्य  नारायण  जटिया  :  क्या  श्रम  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 राज्यों  के  कृषि  फार्मों  में  काम  करने  वाले  खेतिहर  मजदूरों  को  दी  जाने  वाली  न्युनतम

 भत्ते  और  अन्य  सुविधाएं  Far

 क्या  कृषि  फार्मों  में  काम  करने  वाले  खेतिहर  मजदूरों  को  शध्राकस्मिक

 उपाजित  अवकाश  और  अन्य  दूसरे  किस्म  के  अवकाश  सहित  अवैतनिक  अवकाश  दिए  जाते

 क्या  कृषि  फार्मो में
 काम  करने  वाले  खेतिहर  मजदूरों  को  बोनस  fear  जाता

 और

 क्या  खेतिहर  मजदूरों  को  श्रमिकों  अथवा
 कोंचा  रियों

 की  श्रेणी  में  शामिल  किया  गया

 है  और  यदि  तो  खेतिहर  मजदूर  को  किस  श्रेणी  में  रखा  गया  है  ?

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धर्म  :  से  कृषि  मंत्रालय

 के  अधीन  एक  सरकारी  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  लिमिटेड  के  नियंत्रण  में  12  केन्द्रीय

 राज्य  फार्म  इन  फार्मों  में  नियोजित  कृषि  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम
 में  दी

 गई

 परिभाषा  के  अनुसार  कर्मचारियों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  जाता  है  और  उन्हें  न्यूनतम  मजदूरी

 afafaaa  के  अधीन  निर्धारित  की  गई  न्यूनतम  मजदूरी  दरों  पर  भुगतान  किप  जाता  है  ।  उन्हें

 इस  समय  दी  जा  रही  न्यूनतम  मजदूरी  दरें  इस  प्रकार  हैं

 फार्म  और  राज्य  का  नाम  न्यूनतम  मजदूरी  दर

 ie  cee  tee  ea  ene  neem  ae  eee ee  oo

 भरा लाम  9.20  रु०

 6.50  द्७
 बिहार  प्रदेश

 7.00  ४० rata

 14.00  द  ०
 हिसार

 5.75  रु०
 रं चूर

 10.00  रु० जिसपर  )
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 फार्म  और  राज्य  का  नाम  न्यूनतम  मजदूरी  दर

 (afafaa) )
 —

 8.00  रु० कोकिल बारी

 14.00  रु० लाढोवाल

 मिजोरम  10,00  रु०

 7.00  रु० रायबरेली  प्रदेश  )

 10.00  रु० सरदार गढ़

 सूरतगढ़
 10.00  रु०

 इसके  अतिरिक्त  इन  फार्मों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  निम्नलिखित  सुविधाएं  दी

 जाती  हैं  :  |

 रियायती  दरों  पर  खाद्य  सामग्री  उपलब्ध  कराना  |

 निशुल्क  भावास  |

 उन  फार्मों  में  चिकित्सा  सुविधाएं  जहां  डाक्टर  तैनात  किए  गए  हैं  ।

 राज्य  सरकार  के  नियमों  के  अनुसार  साप्ताहिक  विश्वास  ।

 निगम  ने  नियमित  श्रमिक  अर्जित  आकस्मिक  बोनस  आदि  के  भी  हकदार  हैं  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  में  राज्य  सरकारों  के  भी  कई  कृषि  फार्म  हैं  ।  इन  फार्मों  में  काम  करने

 वाले  श्रमिकों  को  मजदूरी  समेत  नियुक्ति  भारी  की  शर्तों  का  निर्धारण  राज्य  सरकारें  स्वयं  करती

 इन  शर्तों  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 स्वदेशी  पोलि टे बस  लिमिटेड  के  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  का  नवी  हक करता

 2774.  शी  कृष्ण  चन्द्र  पाड़े  :

 थ्री  जुल्फिकार  चलो  खान  :  क्या  न्याय  ale  कम्पनी  काय  मंत्री  ag  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 (8)  क्या  सरकार  को  श्री  सीताराम  जयपुरिया  के  लिए  स्वदेशी  पॉलिटिक्स  लिमिटेड  के

 प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  का  नवीकरण  करने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  gi,  तो  इंस  समय  यह  प्रस्ताव  किस  चरण  में

 क्या  कम्पनी  के  दो यर धारियों  ने  उत  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  क्या  और

 करने  के  उक्त  प्रस्ताव क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रबन्ध  निदेशक  के  पद  का  नवी कर

 पर  विचार  करते  समय  वर्तमान  प्रबन्ध  निदेशक  द्वारा  कम्पनी  अधिनियम  की  धारा
 269(3)

 भर

 कि ia न  ह
 था  तै  ? 267  का  उल्लंघन  किए  जाने  पर  विचार  Qo
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 ara nat  {  ey?  शग  ग  भा fafa,  न्याय  भोर  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  छ कचइस्ला  हू  गम्  3"  | हि  नबी  :

 at,  श्रीमान  जी  ।

 प्रस्ताव  परिक्षान्तगंत  है  ।

 दिनांक  30-10-82  के  संकल्प  द्वारा  निदेशक  मण्डल  ने  नियुक्ति  केन्द्रीय

 तथा  साधारण  बैठक  में  कम्पनी  द्वारा  भ्रनुमोदन  तथा  आयोजनों के
 श्रघोन  अनुमोदित  किया  ।  यह

 मान्य  है  कि  विधिक  साधारण  बैठक  10-3-1983  के  लिए  अनुसूचित  थीं  ।  यह  जानकारी  नहीं  है

 कि  वार्षिक  साधारण  बैठक  में  नियुक्ति  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया  at,  प्रिया  किन्हीं  आधा  घरों

 को  राय  व्यक्त  की  गई  थी  |

 कम्पनी  अधिनियम  की  धारा  267  तथा  269(3)  के  प्रस्ताव  परीक्षा

 करते  समय  ध्यान  में  रक्खे  जाएंगे  ।

 टेलीफोन  भा प्रेट रों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  प्रनुसुचघित  जाति  भोर  अनुसूचित  जनजाति

 के  उम्मीदवारों  को  ges  प्रती  क्षा-सुची

 2775.  श्री  प्यार  एन०  राकेश  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 {*)  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  अनुसूचित  जाति  कल्याण  नई  दिल्‍ली  की

 मांग  पर  सरकार  ने  अनुसूचित  जाति/अनुसुचित  जनजाति  के  मामले  में  टेलीफोन  आपरेटरों  के  लिए

 गर  विभागीय  प्रशिक्षण  का  प्रशिक्ष  [- Yee  कम  कर  दिया

 (@)  क्या  यह  भी  सच  हैं  कि  प्रारम्भ  में  अनुसूचित  जाति  जनजाति  के  कुछ

 उम्मीदवारों  ने  पृथक  प्रतीक्षा  gat  पर  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  था  तथा  बाद  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  सभी  उम्मीदवारों  को  सामान्य  प्रतीक्षा  सुची  पर  रख  दिया  जिससे

 एशियाड  के  अवसर  पर  टेलीफोन  झ्ाप्रेट रों  के  पदों  के  लिए  हाल  के  प्रशिक्षित  उम्मीदवार  रोजगार

 से  वंचित  रह  और

 यदि  तो  ऐसी  स्थिति  में  अनुसूचित  जाति/अनुखुचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  के

 लिए  पुथल  प्रतीक्षा  सुची  न  रखने  के  कया  कारण  जब  कि  उसने  अपना  जाति  सम्बन्धी  प्रमाण-पत्र

 प्रस्तुत  कर  दिया  था  ?

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  बी०  एन०  :  टेलीफोन

 आपरेटरों  के  लिए  गैर  विभागीय  प्रशिक्षणों  के  प्रशिक्षण  शुल्क  अनुसूचित  ति/अनुसुचित  waar

 के  प्रत्याशियों  के  लिए  सामान्य  से  25  प्रतिशत  कम  कर  दिए  गए  gi  निदेशालय  के

 तारीख  31-12-81  के  कार्यालय  आदेश  सं०  के  |

 नहीं  ।  गर-विभागीय  टेलीफोन  आपरेटरों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  अनुसूचित

 जाति/भनुसूचित  जनजाति  के  प्रत्याशियों  को  अलग  प्रतीक्षा  सुची  तैयार  करने  के  बारे में  कोई

 अनुदेश  नहीं  है  ।  एशियाड  के  अवसर  पर  की  गई  नियुक्तियों  में  अनुसूचित  जाति/भ्रनुसुचित  जनजाति

 के  गर-विभागीय  टेलीफोन  आपरेटरों  पर  रोक  लगाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 उपतु का * ख  मद्देनजर  gc  नहों  नहीं  उठता  ।

 बेकार  गए  काय  दिवस  ale  उत्पादन  ओर  राजस्व  को  हानि

 2776.  थी  मूल  चन्द  डागा  :  बया  शम  हौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 च कि  क

 1982-83  के  दौरान  कितने  कार्य  दिवस  बेकार  गए  और  सके  परिणामस्वरूप

 कितने मु मुल्य  की  भावश्यक  वस्तुओं  का  उत्पादन  नहीं  हो  और

 इससे  कितने  राजस्व  को  हानि  हुई  ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धर्म  कौर  नष्ट  हुए  श्रम

 दिनों  के  ates  कलेण्डर  वर्ष  के  अनुसार  रखे  जाते  वर्ष  1982  के  श्रम  ब्यूरो
 में

 18-2-1983  तक  प्राप्त  सुचना  के  आधार  हड़तालों  और  ताला बन्दियों  के  कारण  नष्ट  हुए

 श्रम  दिनों  की  अनुमानित  कुल  संख्या  433.8  लाघव  है  ।  थे  आंकड़े  gers  में  सुती  कपड़ा  मिलों  में

 हड़ताल  -  के  कारण  नष्ट  हुए  श्रम  दिनों  को  कुल  संख्या  को  पुर्णतः  प्रदर्शित  नहीं  जो

 1982  के  अन्त  तक  620.7  लाख  थी  ।  वर्ष  1982  के  दौरान  अनुमानत

 174.69  करोड़  रुपये  के  मुल्य  के  उत्पादन  की  हानि  हुई  ।  बम्बई  में  सुनो  कपड़ा  मिल  की  हड़ताल

 के  कारण  (14-10-1982  750  करोड़  रुपये  मुल्य  के  उत्पादन  की  हानि  हुई  ।

 राजस्व  में  हानि  से  सम्बन्धित  सुचना  का  fears  नहीं  रखा  जाता  i

 30  1982  की
 स्थिति  के  अनुसार  रोजगार  की  इच्छुक  महिलाओं

 की  प्रतिशतता

 2777.  श्री  ब्रज  मोहन  सोहनी  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 1982  के  अन्त  में  रोजगार  कार्यालयों  की  सक्रिय  पंजिकाओं  में  रोजगार

 के  इच्छुक  कुल  व्यक्तियों  में  महिलाओं  की  प्रतिशतता  कितनी  और  रोजगार  के  इच्छुक  कुल
 व्यक्तियों  का  राज्य  तथा  संघ  क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  क्या  यह  सच  हैं  कि  चौथी  योजना  के  प्रारम्भ  से  रोजगार  कार्यालयों  की  सक्रिय

 पंजिकाओं  में  रोजगार  के  इच्छुक  व्यक्तियों  को  संख्या  निरंतर  बढ़  रही  है  ate  श्रषिसुचित  रिक्तियों

 का  औसत  तथा  संगठित  क्षेत्र  में  मलिक  नियुक्तियों  की  संख्या  निरन्तर  धट  रही  यदि

 तो
 sara

 ब्यौरा  व्या है  2

 धम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ad  सम्बन्धित  सुचना

 संलग्न  विचरण  मे  दी  गई
 है

 ost  योजना  के  प्रारम्भ से  लेकर  जहां  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर

 नौकरी  चाहने  वालों  की  संख्या  में  वुद्धि  हो  वहां  प्र घि सूचित  की  गई  औसत  मासिक  रिक्तियों

 231



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  15  1983

 भीर  औसत  मासिक  नियुक्तियों  में  समनुरूप  गिरावट  की  cafe  नहीं  दिखाई  दी  ।

 विवरण

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  30-9-1982  को  जोड़  में  शामिल  जोड़  की  तुलना

 चालू  रजिस्टर  पर  नौकरी  चाहने  चाहने

 नौकरी  चाहने  वालो  महिलाएं  बालीं  महिलाओं

 वालों  की  कुल  संख्या  को  प्रतिशतता

 38
 2)

 ore हनी ड  ि  एन

 राज्य

 भास्कर  प्रतिभा  16.68  2.24  13.4

 असम  3.82  0.47  12.3

 बिहार  24.73  0.85  3.4

 गुजरात  5.88  0.84  14.3

 4,28  0.55  12.9 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  1.67  0.23  13.8

 जम्मू  व  कॉरिडोर  0.60  0.08  13.3

 कर्नाटक  6.74  1.26  18.7

 केरल  20.08  8.50  42.3

 10.  मध्य  प्रदेश  9.22  0.90  9.8

 11  महाराष्ट्र  15.16  1.80  11.9

 12  मणिपुर  1.43  0.25  17.5

 13  मेघालय  0.10  0.02  20.0

 14  नागालैण्ड  0.10  0.02  20.0

 15  4.71  0.26 उड़ीसा  5.5

 16  पंजाब  5.02  0.94  18.7
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 17  4.02  0.32  8.0

 18  सिक्किम *

 19
 तमिलनाडु  13.74  3.31  24.1

 20  त्रिपुरा  0.78  0.26  33.3

 21  उत्तर  प्रदेश  15.88  0.92  5.8

 22.  पश्चिम  बंगाल  32.41  5.36  16.5

 aa  शासित  क्षेत्र

 0.12  0.02  16.7 प्रतिमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समुह

 अरुणाचल  प्रदेश *

 0.74  0.14  18.9
 चण्डीगढ़

 दादर  व  नागर  हवेली *

 दिल्ली  3.22  0.82  25.5

 गोवा  0.33  0.09  27.3

 लक्षद्वीप  0.05  0.01  20.0

 मिजोरम  0.15  0.04  26.7

 0.44  0.08  18.2

 bina  oo

 glam  भारत  योग  192.11  30.57  15.9

 1.  *इन  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  कोई  शेजवार  कार्यालय  काम  नहीं  कर  रहा  है  ।

 2.  यह  आवश्यक  नहीं  कि  सभी  नौकरी  चाहने  वाले  बेरोजगार  हों  ।

 3.  हो  सकता  है  कि  पुर्णा कों  के  कारण  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  के  आंकड़ों  का  जोड़  अखिल

 भारत  जोड़  के  साथ  पूरा-पुरा  मेल  न  खाए  |

 नाथपा  wise  परियोजना

 2778.  श्री  चिरजी  लाल  फार्मा  क्या  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पृ
 fy

 र
 |  है बाजना  का

 कजाक नाथपा  झा करी  कार्य  किस  चरण  पर  चल  रहा
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 क्या  इसकी  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 ऊर्जा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्र  az  faz)  हिमाचल  प्रदेश  में  नाथपा

 झाकरी  जल  विद्युत  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  तकनीकी-प्रार्थिक  स्वीकृति  दे

 दौ  ट  |

 और  परियोजना  का  प्रशासनिक  अनुमोदन  और  खर्चे  को  संस्कृति  जारी  नहीं

 की  गई  है  क्योंकि  परियोजना  के  वित्त  पोषण  से  सम्बन्धित  प्रश्न  बर  अन्य  सम्बद्ध  पहलुओं  का

 समाघान  जाना  है  ।

 दण्डकारण्य  विकास  परियोजना  की  योजनाओं  में  कार्यान्वित  की  जा  रही

 सिचाई  aaa

 2779,  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  उड़ीसा  तथा  मध्य  प्रदेश  में  दण्डकारण्य  विकास  परियोजना  योजनाओं  में  निष्पादित

 की  जा  रही  सिचाई  योजनाएं  कौन-कौन  सी  हैं

 उनके  कब  तक  पुरा  होने  की  सम्भावना  है

 वहां  पर  उन  चालू  बाघ  परियोजनाओं  तथा  अन्य  सिंचाई  परियोजना  के  पुरा  होने

 पर  कुल  कितनी  भूमि  सिचाई  के  भगत  आ  और

 चन  परियोजनाओं  को  पुरा  करने  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  धर्मं  से  दण्डकारण्य

 परियोजना
 की  इस  समय  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  के  मागों  में  दो  मुख्य  सिचाई  योजनाएं  कौर

 9  लघु  सिंचाई  योजनाएं  निष्पादित  की  जा
 रही

 हैं  ।  इन  योजनाओं  के  ब्यौरे  निम्न
 हैं

 योजना  का  नाम  सिचाई  के  लिए  की  गई  प्रगति पूर्ण होने  के
 संभावित  वर्ष  लिए  कुल

 संभावित  aa

 ल

 3 1
 ड  ए

 उड़ीसा  भाग

 1  सती गुड़ा  बाँध  1983-84  9.065  मुख्य  कार्य  पूर्ण  हो  गया  है  ।

 परियोजना  हेक्टेयर  मुख्य  नहरों  छप नहरों
 का  कार्य  पूर्ण  होने  को  afin

 अवस्था  में
 है

 |
 60%

 से

 भ्रमित  जल मागं  भी  पुरे  कर

 लिए  गए  हैं  ।
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 1  2
 ् तान  का

 पोलैंड  सिचाई  1985-86  61.034  मुख्य कार्य  पूर्ण  दो  गया है

 परियोजना  हेक्टेयर  नहरों  तथा  उपनगरों  का

 लगभग  70%  कायें  पूर्ण  हो

 गया

 मध्य  माग

 निम्न  9  लघु  सिचाई  योजनाएं —  कुल
 1555  हेक्टेयर

 |  बनकर

 2.  टीवी  113  1983  प्रगति  पर

 77  ba 3  टीवी  ||
 4  नंगल  डाइ  J

 5  पी  ०वी ०  42

 प्रगति  पर

 6  पी०वी ०  89

 1983

 ~
 7  पी  oto  36

 8  टीवी  103  निष्पादन  की  प्रारम्भिक

 9  पी० वी  ०  133  f

 और  1985

 अवस्था  में

 12-00

 gto  ag  दण्डवत  :  मुबारक  महत्वपूर्ण  मामला  उठाना है
 और  मैं  आपसे

 अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  हमारी  ओर  हयात  ओर  मु  अपनी  बात  कहने  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मैंने  जवाब  दे  दिया  है  यह  आपने  अच्छा  नहीं  लगता  है  ।  आप

 ऐसा  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  आपसे  मुझे  एक  उम्मीद  है  ।

 मैंने  पहले  भी  यह  मामला  उठाने  दिया  है  आपको  ag  मामला  अनावश्यक  रूप  से  नहीं

 उठाना  चाहिए  |

 प्रो ०  ay  दण्डवत  ;  मैं  आपको  बताना  चाहता हूँ  wae

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  बताने  का  तो  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  मुझे  पहले  तथ्य  देखने  पड़ते  हैं  ।

 Sto  दण्डवत  :  यह  मामला  सदन  में  एक  तम्बाकू  कम्पनी  के  कर  वचन  के  बारे  में

 उठाया  गया  था  और  वे  यह  कहते  हैं  कि  हमने  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  है  ।  मैंने  यह  दिखाने  के

 fay  कि  उन्होंने  हस्तक्षेप  किया  एक  गोपनीय  दस्तावेज  प्रस्तुत  किया  है  ।..
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  ag  दस्तावेज  देखा  है  ।
 FH,  कम  से  कम  आपसे  ऐसी

 उम्मीद  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  क्या  मैंने  कोई  गलत  काम  किया  है  ?

 लाया  महोदय  :  आप  गलत  काम  कर  रहे  हैं  क्योंकि  मैंने  पहले  हो  यह  मामला  उठाने

 दिया है  ।

 दण्डवत  :  मुझे  इस  बात  का
 क्या  पता

 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बात  की  सूचना  आपको  पहले  दे  चुका  हूं  ।

 थ्रो ०  मधु  दण्डवत  ।  कृपया  मेरी  बात  तो  सुनिये  ।

 भाप  केवल  यह  कह  रहे  हैं  कि  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि

 इसमें  यह  विलम्ब  कयों  ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  इसमें  विलम्ब  की  तो  बात  ही  नहीं  है  ।  मैं  कोई  बिजली  का  करंट  तो  हूं

 नहीं  जिसका  एक  दम  पता  चल  है  |  मुझे  तथ्य  प्राप्त  करने  होते  हैं  ।

 प्रो ०  ag  दण्डवत  :  अध्यक्ष  महोदय  बिजली  के  करंट  से  भी  भ्रधघिक  तेज  है  ।  आप  अधिक

 सक्रिय हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  तो  हमेशा  आपकी  मदद  करना  चाहता  परन्तु  आप  इस  मामले

 को  उठाने  का  अनावश्यक  प्रयास  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  नहीं  है  |

 घो ०  मधु  दण्डवत  :  यदि  vat  पर  भ्रष्टाचार  व्याप्त  है  तो  सरकार  की  खोलना

 संसदीय  का  काम  है  ।

 wena
 महदोवद :

 ठीक  मैंने  कब  रोका  है  आपको  ऐसा  नहीं  मैंने  फोरन  णकदान
 =

 लिया  है  ।

 थ्रो ०  मधु  दण्डवत  :  आप  सदन  को  बतायें  कि  मामला  क्या

 mene  महोदय ।  मैं  किसी  मामले  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 थ्री  हरिके दा  बहादूर  आपको  उन्हें  मामला  उठाने  की  भ्र नुम ति  देनी

 चाहिए  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  यह  तरीका  नहीं  मूल  आपसे  ऐसा  करने  की  उम्मीद

 नहीं है  ।

 घो ०  मधु  दर्शाते  :  navies  की  art  2  औक कद दि
 राकपा  का सा  चा  चहु  THs  1  नहीं  रही है  ।  जब  करो  भी  कोई

 विशेषाधिकार  वा  मामला  उठाना  है  कृपया  उसे  बोलने  की  अनुमति  दीजिये  ।
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 —  महोदय  :  हम  इसी  परम्परा  का  पालन  करते  आ  रहे  हैं  ।  मैं  इस  मामले  में  टस  से

 मस  होने  वाला  नहीं हूं

 झष्यक्ष  मैं  इस  मामले  को  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दूगा  ।

 प्रो ०  ay  दण्डवत  :  *  आपसे  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  इसकी  प्रक्रिया  क्या

 *

 अध्यक्ष  महोदय :  आपको  सब  पता  है  ।  मुत  तो  नियमों  के  अनुसार  चलना  पढ़ता  ऐसा

 करना  पड़ता  है  जिसे  में  नियमों  के  अधीन  ठीक  समझता

 Sto  ag  वण्डबते  मैं  तो  इस  बारे  में  प्रक्रिया  जानना  चाहता  मैंने  वित्त  मंत्री  के

 खिलाफ  विशेषाधिकार  मंग  का  नोटिस  दिया  है  att  आपको  que  सदन  को  यह  बताने  की  अवश्य

 घूमती  देनी  चाहिए  कि  वह  मामला  क्या  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  यह  तरीका  नहीं  मुझे  नियमों  के  भ्रनुसार  चलना  पड़ता  है  और

 मापकों  भी  नियमों  के  अनुसार  चलना  पड़ेगा  ।  यह  बात  तो  बिलकूल  सरल  है  ।

 प्रो ०  दण्डवत  :  क्या  सदन  को  यह  जानने  का  हक  नहीं  हैं  ।

 meat  महोदय
 :  नहीं ।  तब  तक  नहीं

 जब
 तक  में  संतुष्ट  न  हो  जाऊं

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  ऐसे  दो  मामले  हैं  |

 aba  महोदय  :  जब  तक  मैं  अनुमति  नहीं  देता

 प्रो०  वण्डवते
 :

 आपने  विशेषाधिकार  के  बारे  में  कुछ  कहा  हैं  ।
 परन्तु  मैंने  मांग  की  है

 कि  मुझे  सभा  पटल  पर  एक  गोपनीय  पत्र  रखने  की  अनुमति  दी  जाए  जिससे  पह  पता  चला  हैं  कि

 जांच  में  रुकावट  डाली  गई  थी  ।

 झच्यक्ष  महोदय  पहले  मैं  तो  इस  बात  से  संतुष्ट  हो  जाऊं  ।  मैं  इस  बात  की  जांच

 करूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  न्यूज  आपसे  ऐसी  उम्मीद  नहीं  थी  ।

 Mo  मधु  दण्डवत  :  दूसरे  भाग
 के  बारे

 में  क्या  हुआ  ?

 कार्यवाही  बुतान  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 अघ्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  भी  देखूंगा  ।  जो  कुछ  भी  सभा  पटल  पर रखा  जाना  होता है  ।

 उसके  बारे  में  पढ़ले  मुझे  स्वयं  संतुष्ट  होना  होता  है  ।

 थ्रो ०  मधु  दण्डवत  :  श्राप  इसमें  कुछ  समय  लेंगे  और  यह  कह  देंगे
 कि  आप  इसकी  quia

 नहीं  दे  रहे  ।  और  सदन  को  भ्रष्टाचार  भर  कदाचार  का  पता  ही  नहीं

 arena  महोदय  ।  मैं  किसी  बात  को  दबाना  नहीं  चाहता  ।  मैं  कयों  दवाओं  ?  सम्बद्ध  व्यक्ति

 को  भुगतना
 मैं  क्यों  भोगूँ  ।  मुझे  तो  नियमों  के  अनुसार  काम  करना  पड़ता  है  ।  आप  व्यर्थ  gt

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  मुझ  से  बात  कर  सकते  हैं  ।  में  आपकी  सुझाव  सुनने  को  तेयार  हूँ  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  दस  दिन  बाद  आप  कहेंगे  कि  इस  मामले  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 गौर  सदन  को  इस  मामले  की  जानकारी  नहीं  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  पांच  बजे  हमें  हमने  उसी  वकत  एक् दान  ले  लिया  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  कम  से  कम  बतला  क्यां  मामला  है  ?

 प्रो ०  सघुदंडवते  :  क्या  क्या  सदन  को  मामले  के  बारे  में  जानने  का  हक  नहीं  है  ?

 श्री  हरिके दा  बहादुर  :  यह  बहुत  ही  गम्भीर  मामला  है  ?

 meat  महोदय  !  जब  समय  भायेगा  मैं  सदने  को  बता  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।  जब  तक  मैं  सन्तुष्ट  नहीं  होता  मैं  अनुमति

 नहीं  qq
 (sqaure)

 सत्य  साधन  चक्रवातों  :  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।

 weal  मैं  अनुमति  नहीं  देता  ।

 )*

 श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  बिहार  में  किसानों  को  गन्ने  का  मूल्य
 ***

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ag  कोई  तरीका  नहीं  है  ।  मैं  इसकी  पहले  agate  क  चका  मेरी

 बात  सुन  लीजिए  ।  वक्‍त  जाया  करना  है  तो  आपकी  इच्छा  मैंने  इस  पर  कॉलिंग  अटेन्दान

 के  अंतगर्त  अलाऊ  फिर

 चार  कर
 रहा

 gare  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 wea  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  |

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सदस्य  की  बात  कार्यवाही  वृतान्त  में  हामिल  नही  को  जायेगी  ।

 ै

 अध्यक्ष  भाप  इस  तरीके  से  वक्त  जाया  करना  चाहते  यह  ठीक  नहीं  है  ।  मैंने

 वह  डिस्कस  करवाया  लेकिन  यह  गलत  बात  है  ।  मैंने  कर  जो  करना  था

 मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ॥

 *

 झष्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  वृतान्त
 में  मत  शामिल  न  करें  ।  यह  अनुत्तरदायी  gor  है  ।

 *

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दूगा  ।

 aft  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  इस  पर  आप  क्या  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कर  दिया  जो  कुछ  करना  था  ।  मैंने  पहले  ही  लिख  दिया  है  ।  मैं

 पहले  ही  इस  मामले  को  उठा  चूका  हूं  !  कुछ  भी  कायें वाही  qatar  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 न

 sit  रास  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  बिहार  में  कानून  व्यवस्था  नाम  की  कोई  खोज

 है  ।

 धन्य  महोदय  :  यह  राज्य  का  विषय  है  ।  इससे  मेरा  संबंध  नहीं  ग्रह  मंत्रालय  की

 मांगें  भ  रहीं  है  ।  आप  इसका  तब  उल्लेख  कर  सकते  इस  पर  बोलने  को  अनुमति  wey  दी

 जा  सकती  ॥

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  यह  तो  बहुत  गोलमाल  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  यह  असंगत  है  ।

 aft
 qo  नीला लोहिया  नाडार

 :  केरल  के  लोग  भूख  से  मर  रह ेहैं  वहां  चावल

 नदीं  है***

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  ah  नोटिस  दीजिए  |

 *ैंकायंवाही  वृतान्त  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 meal  महोदय  :  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ॥

 )

 cy

 सभा  पटल  पर  रख  गए  पत्र

 इन्फ़ो-बर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी  कलकत्ता  ale  मंसब  बाड़मेर  लारी  एण्ड

 कम्पनी  लिमिटेड  कौ  वच  1981-82  को  arian  रिपोर्ट  और  कार्यकरण  की

 समीक्षा  और  बिलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  विवरण

 कर्जा  मंत्री  पी०  दिव  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (10  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतगर्त

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  (1

 इन्फ़ो-बर्मा
 पेट्रोलियम

 कम्पनी  कलकत्ता  और  इसकी  सहायक

 कम्पनी  मैसेज  बालमेर  लारी  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  के  ag  1981-82  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 इन्फ़ो-बर्मा  पेट्रोलियम  कम्पनी  लिमिटेड  कलकत्ता  ate  इसकी  सहायक

 कम्पनी  aad  बालमेर  लारी  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  का  वर्ष  1981-82  arr

 विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियस्त्रक-महालेखाप री  क्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बनने  वाला  एक  विवरण  ह(हित्दी  तथा  अंग्रेजी  |

 [  ग्रंथालय  में  रखे  गए  ।  संख्या  एल०  टी०-6033/83 1]

 मजदूरी  संदाय  परिवहन  संशोधन  1983

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्री  वीरेन्द्र  :  मैं  मजदूरी  संदाय  1936

 की  घारा  26  की  उपधारा  (6)  के  भन्तगंत  मजदूरी  संदाय  परिवहन  संदयोघधन

 1983  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  19  1983  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  सख्या  ato  का०  fro  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर

 रखता  हूँ  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०
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 राष्ट्रीय  चलचिल  विकास  निगम  बम्बई  का  ad  198  1-8  2  का  वारिक

 प्रतिवेदन  ate  उसके  कार्यकरण  को  समीक्षा  तथा  विलम्ब  के  कारण  बताने

 याला  विवरण

 सूचना  att  प्रसारण  सवाल  आर  संसदीय  कार्प  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एच०  के०

 एल०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 01६ Joi  -82  के राष्ट्रीय  चलचित्र  विकास  निगम  के  वर्ष  1

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 राष्ट्रीय  चलचित्र  विकास  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष  1981-82  का

 वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक

 की  टिप्पणियाँ  ॥

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०
 6075/83]

 लौह  वयस्क  सान  कौर  मैंगनीज  वयस्क  खान  AA  कल्याण  उपस्कर  1982

 श्रम  और  पुनर्वास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  मैं  लोहू  वयस्क  खान  और

 मैंगनीज  अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  उपकर  1976  की  घारा  14  की  उपधारा  (4)

 के  अंतगर्त  लौह  अयस्क  खान  और  मैंगनीज  अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  उपकर  नियम

 1982  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  25  1982  के  भारत  के

 राजपत्र  मे  अधिसूचना  संख्या  ato  sro  fro  1010  में  प्रकाशित  हुए  थे
 ।  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  , ey

 (weal  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०

 मार तोय  तार  1885  के  अन्तत
 अधिसूचनाएँ

 संघार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विजय  एन०  पाटिल  :  अपने  वरिष्ठ  श्री

 ato  एन ०  गाडगिल  की  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 भारतीय  तार  अधिनियम  1885  की  धारा  7  की  उपधारा  (5)  के  अंतगर्त
 तिम्त  लिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  —

 भारतीय  तार  1983,  जो  16  1983  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ate  sro  fro  86(a)  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।
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 भारतीय  तार  1983,  जो  26  1983  के

 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  175  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  उनका  जो  5  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में

 गधघिसुचना  संख्या  ao  का०  नि०  200  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  wae  टी०  6037/83]

 बाँगे  गांव  रिफाइनरी  gee  पेट्टी-केसिकत्स  बीं गई  गाव  का  ag  1980-81

 का  ates  प्रतिवेदन  ait  उसके  कार्यकरण  को  समीक्षा

 कर्जा  मंत्रालय  में  पेट्रोलियम  विभाग  के  राज्य  मंत्रो  गार्गी  शंकर  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अंतगर्त  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 बोंगाईगाँव  रिफाइनरी  एण्ड  पेट्रो-केमिकल्स  के  ag

 1980-81  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 बोंगाईगाँव  रिफाइनरी  एण्ड  पेट्रोकेमिकल्स  ataga ia,  का  वर्ष

 1880-81  का  वार्षिक  लेखा परी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखा  परीक्षक  को  टिप्पणियां  |

 [wearaa  में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०  3.0

 पावर  इंजीनियर  dian  नई  ate  केन्द्रीय  विद्युत  अनुसन्धान

 ef  1981-82  के  विधिक  प्रतिवेदन  ale  उनके  कार्यकरण  की

 समीक्षा  तथा  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  विवरण

 ऊर्जा  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  चन्द्र  शेखर  fag)  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता हूँ
 १--

 (1)  पावर  इंजीनिय सें  ट्रेनिंग  नई  के  वर्ष  1981-52  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा

 परीक्षित  लेखे  ।

 पावर  इन्जीनिसं  ट्रेनिंग  नई  के  व  1981-82  के

 करण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 (2]  उपयुक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  ने  में  हुए  बिलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |
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 क (3)  )  केन्द्रीय  विद्युत  अनुसन्धान
 के  वह  1981-82  के  विधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा
 लेखा परी  गीत

 लेख े।

 केन्द्रीय  विद्युत  अनुसन्धान  के  as  1981-82  के  कार्यक रण
 को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (4)  उपयुक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखे  गए  |  देखिए  संख्या  एल०

 किए दिया  सरला

 (eaaeT7)

 अध्यक्ष  महोदय  :  शोर  न  करें  |  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।

 श्री  go  के०  बालन  (mei  :  आप  सुनते  क्यों  नहीं  हैं  ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  पहले  श्राप  अपने  स्थान  पर  as  ।  मैंने  श्रोपसे  बैठने  को  कहा  है  ।  आप

 क्या  कर  रहे  हैं  ?  मैंने  आपको  यह  कहा  है  कि  केरल  को  चावल  की  सप्लाई  का  मामला  मेरे

 विचाराधीन  है  ।  मैं  इस  पर  बहस  की  अनुमति  दूंगा  ।  इससे  अधिक  श्राप  कया  चाहते
 हैं  ?

 mena  महोदय  :  शोर  न  करें  ।  यह  बहुत  बुरी  आदत है  ।  इससे  भ्रनावश्यक  रूप से  अप्रिय

 स्थिति  उत्पन्न  हो  जाती  है  ।  मैं  यह  कह  रहा  ह  कि  यह  मामला  मेरे  विचाराधीन  तब  भाप

 मुझपे  इससे  अधिक  क्या
 चाहते  हैं  ?

 थ्री  vo  नीला  लोहियादसन  नाडार  :  किस  रूप  में  ?

 लिया  महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  आपसे  अपने  ग्रुप  नेतृत्व  की  gta  की

 है  ।  eat  व्यवहार  का  यही  तरीका  है  ?  इस  सदन  की  कार्यवाहियों  का  संचालन  करने  का  यही

 तरीका  है  ?  मैं  कहता  हूं  कि  यह  मामला  मेरे  विचाराधीन  है  तथा  मैं  आश्वासन  देता हूं  कि  इस

 पर  विचार  होगा  ।  मैं  एक  दिन  में  यह  सब  काम  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  उपाध्यक्ष  महोदय  के  क्षेत्र  में  पानी  का  अभाव

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  मैं  क्या  करूं  ?  यह  देखने  का  काम  राज्य  सरकार  काहे  नदी

 केन्द्र  सरकार  का  ।  यह  राज्य  सरकार  का  विषय  है  ।  मैंने  इसे  कई  बार  स्पष्ट  किया  अब

 श्री  गंगवार  खड़े  हो  रहे  हैं  ।  मैं  उनसे  कई  बार  निवेदन  कर
 चुका  हूं  कि  हर  को  उसकी

 स्थिति  के  अनुरूप  प्राथमिकता  मिलती  है  ।

 भी  हरिकेश  बहादुर  :  पीने  का  पानी  न  मिलना  बहुत  गम्मीर  समस्या  है  ।
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 meat  महोदय  :  आप  मुझसे  क्या  करने  को  कहते  हैं  ?  हम  एक  दिन  में  कुछ  नहीं  कर

 सकते  ।  ठीक  यदि  सदन  की  इच्छा  है  तो  मैं  सदन  की  कार्यवाही  स्थगित  कर  सकता  हूं  तथा

 आप  लोगों  के  सभी  ध्यानाक्षेण  प्रस्तावों  को  लेता  ह  क्या  ऐसा  किया  जा  सकता  है  ?  आप  मुझसे

 क्या  करवाना  चाहते  हैं  ?  क्या  आपको  इस  तरह  व्यवहार  करना  चाहिए  ?

 श्री  रामावतार  शास्त्री  (qzaT)  :  अध्यक्ष  हम  लोगों  की  बात  भी  सुन  लीजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात  तो  मैं  जरूर  सुनता  लेकिन  कोई  सुनने  ही  नहीं  देता  ।

 थ्री  रामावतार  शास्त्री  :  मेरी  बात  आपसे  ही  सम्बन्धित  है  ।  पानी  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  जानते  मैं  करवा  दूगा  ।  इस  तरह  से  कोई  फायदा  थोड़े  ही

 होता  है  |

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  बिना  नहाये-घाटे  कसे  कोई  आदमी  रह  सकता  है  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय :  जितने  अपके  सब्जेक्ट्स  हैं  मैं  सबको  बारी-बारी  ले  रहा  सबको

 करवा  रहा  लेकिन  आप  रोज  अगर  इस  तरह  से  कहेंगे  तो  फायदा  क्या  होगा  ?  भाप  मुझसे  क्या

 करवाएंगे  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  मिनिस्टर  साहब  से  कहिए  कि  इस  पर  ध्यान  दें  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  डिस्कशन  करवा  सकता  इसके  अलावा  और  क्या  कर  सकता  ह्  2

 meat  महोदय :  ITA  ज्यादा  चिन्ता  मुझे  है  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  आप  क्यों  ऐसा  करना  चाहते  हैं  ?

 aft  हरीश  कुमार  गंगवार  :  सरकार  को  चिन्ता  नहीं है
 ।

 हमारे
 यहां  लोगों

 की  नीलामी  गौर  कुर्की  हो  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  फायदा  क्या  है  इस  तरह  से  करने  का  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लोग  जो  यहां  इंस  तरह  करते  बाहर  के  लोग  इसके  लिए  क्या

 कहते  हैं  ?  हमें  अब  क्या  करना  कसे  गाड़ी  चलेगी  ?

 )
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 मध्यक  महोदय  :  भाप  बता  आपके  इस  तरह  दंगा-फस।द  करने  शोर  करने

 हाउस  की  प्रोसीडिग्ज  न  चलने  देने  से  आपका  कोई  भला  होता  हो  तो  कर  मैं  चुप  बैठा  arg

 अपनी  मर्जी  करें  मैं  चुप  हूं  ।  इसे  कारवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  न  किया  जाए  |

 *  है

 झष्यक्ष  महोदय  :  मेरे  जो  wa  में  वह  मैंने कर  दिया  |

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  आप  नियमों  में  संशोधन  करेंगे  तथा  हमें

 एक  निजी  माइक्रोफोन  प्राप्त  करने  की  अनुमति  तथा  हमें  अपनी  शिकायतें  यहां  रखने  का  अवसर

 देंगे  ?  मैंने  मिट्टी  तेल  की  दोहरी  मुल्य  नीति--जो  कि  मोहम्मद  बिन  तुगलक  की  नीति  जेसी

 है--पर  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  था  ।  इससे  कई  लोगों  की  घर-गृहस्थी  अस्त-व्यस्त  हो  गई  लाखों

 कामकाजी  बड़ी  परेशानी  में  पड़  गई  वस्तुतः  adara  नीति

 से  किसी  का  भी  भला  नहीं  हुआ  है  ।  इस  नीति  को  समीक्षा  तथा  ane  किया  जाना

 चाहिए  ।  हम  आपका  ध्यान  इस  ओर  आक्षित  करने  का  प्रयत्त  करते  रहे  हैं  ।  मैं  आप  पर  आक्षेप

 नहीं  लगा  रही  जब  तक  भाप  यह  अवसर  नहीं  ५०१ ७ द्ग  किਂ

 झष्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात  एक  कान  से  सुनूं  था  दोनों  से  ?  आप  इस  मुद्दे

 पर  जोर  न  क्योंकि  यह  विषय  पहले  ही  मेरे  विचाराधीन है  ।  मैं  इसी  विषय  पर  एक  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  स्वीकार  करने  की  सोच  रहा  हमें  इस  पर  विचार  करने  में  कोई  रुकावट  पड़ने  वाली

 नहीं  है  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  ।  हमें  यहां  किसी  भी  विषय  पर  विचार  करने  से  कोई  रोक  नहीं

 सकता  ।  पर  मेरे  सामने  यही  परेशानी  है  कि  qh  एक  दिन  का  समय  मिला  है  तथा  मैं  एक  दिन

 में  सभी  विषयों  पर  चर्चा  नहीं  करवा  सकता  ।  मुझे  ये  विषय  एक-एक  करके  लेने  होंगे  ।  मैं  आपसे

 यही  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  कहता  हुं  कि  हमें  सदन  में  किसी  मी  विषय  पर  चर्चा  करने  से  कोई  नहीं

 रोक  सकता  ।  मैं  यही  कह  सकता  आप  इसको  मेरी  जिम्मेदारी  समझ  लीजिए  या  मजबूरी  समझ

 लीजिए  ।  मेरे  पास  इसके  सिवा  कोई  चारा  नहीं  है  ।  मैं  इसमें  कुछ  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  इसमें

 समय  की  सीमा  है  ।  विषयों-को  हमें  एक-एक  करके  लेना  होता  है  ।

 हमारे  केरल  के  सदस्य  मित्र  चावल  पर  चर्चा  करना  चाहते  आप  मिट्टी  के  तेल

 सदस्य  चीनी  आदि  पर  ।  इन  सब  विषयों  पर  एक  एक  करके  ही  चर्चा  को  जा  सकती  है  ।

 मेरी  मजबूरी  या  कमी  यही  है  कि  मैं  इन्हें  एक-एक  करके  ही  ले  सरता  ऐसा  कोई  विषय  नहीं

 मैं  जिस  पर  यहां  चर्चा  नहीं  करवाना  चाहता  ।  यदि  वे  यहां  सभी  बातों  पर  चर्चा  करना  चाहते

 हैं  तो  मैं  तैयार  यदि  आप  चाहें  तो  इस  पर  पूरा  दिन  चर्चा  कर  सकते  मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति

 नहीं***  * (saat)  सभी  नेतागण  यहां  as  हुए  हैं  ।  मैंने  उनके  बाद  अपनी  मजबूरी  रखी  है  ।  मेरी

 मजबूरी  यह  है  कि  मैं  एक  दिन
 में  एक  ही  विषय  ले  सकता  हूं  ।

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  आज  केवल  आम  बजट  पर  चर्चा  की  जाएगी  ।  इसलिए  मैं

 कल  व  भाने  वाले  दिनों  में  एक-एक  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव

 के  लिए  अनुमति  दे  सकता  हूं  ।  इस  तरह
 ति

 **कार्यवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 का

 तीन-चार  दिन  में  तीन-चार  विषयों  को  लिया  जा  सरता शेक  ।  इससे  अधिक  कुछ  नहीं  किया  जा

 सकता  है  ।  यदि  इस  पर  भी  वे  संतुष्ट  नहीं  हैं  और  सदन  में  शोर  मचाना  चाहते  हैं  तो  वे  ऐसा
 करते  रहें  कौर  जो  मन  भाए  कहते  रहें

 "'
 )

 श्री  रास  विलास  पासवान  :  आपने  पिछले  सप्ताह  कहा
 था  कि  शेड्यूल  काइट्स

 कौर  दोट्युल्ड  ट्र[इब्ज  के  बारे  में  कालिंग  अटेंशन  लेने  जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  भी  बताया  था  कि  हमने  सलाह  की  थी  इसलिए  नवदीं  लिया  वरना

 कोई  एतराज  नहीं  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  परामर्श  के  अनुसार  कार्रवाई कर  रहा  मैं

 आपको  बता  दूं  कि  मैं  इस  समिति  के  कार्य  करने  को  बाध्य  हूं  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  आपके  कहने  के  बाबजूद  Cao  पी०  फ्लेट्स  में  पानी

 नहीं  मिलता  है  ।  इसका  कोई  रास्ता  निकलेगा  या  हम  अपने-अपने  घर  चले  जाएं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मद्रास  चले  जाइए  |

 श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  अपके  जुरिस  ferara  की  बात  है  ।

 ***
 **  *

 श्रेय  महोदय  :  मैं  कह  देता  मिनिस्टर  महोदय  उनको  पानी  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  यह  सवाल  कई  सत्रों  से  उठ  रहा  है  ।  आपने  उस  समय  के  मंत्री

 को  area  दिया  था  ।

 के  के  के

 आरी  राजेश  पाइलट  :  मैं  इसी  विषय  पर  बोल  रहा  हर  एक  यह

 महसुस  कर  रहा  है  पि  किसानों  को  भुगतान
 किया  जाना  चाहिए  ।  आप  सदन  की  भावना  को  समझ

 ।  मैंने  इसी  विषय  पर  कल  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  दिया  था  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हुं
 गए  हैं

 कि  आप  किसानों  को  भुगतान
 करने  नम्बर  धी  हमारी  भावना  को  सरकार  तक  पहुंचाये  ।  इसमें

 राजनीतिक  हस्तक्षेप  वाली  कोई  बात  नहीं  किसानों  को  परेशान  किया  जा  रहा  उनको

 भुगतान  न  हीं  किया  जा  रहा  है  ।  क्या  सरकार  अपनी  नीति  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य  जारी

 कर  सकती  है  ?  मैंने  यह  करने  के  लिए  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  दिया  है  किलो  मिलें  एक  साथ  चल

 रही  हैं  ।  एक  राज्य  सरकार  द्वारा  संचालित  दूसरी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  ।  किसान  गन्ना  उगाते

 केन्द्र  सरकार  उन्हें  17.50  रु०  देती  राज्य  सरकार  20  रु०  |

 थी  हरीश  कुमार  गंगवार  :  आपने  मुझे  रोक  दिया  ।  मेरी  भी  यही  बात  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  ।  भापके  पहले  भा  चुका  था  |

 श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  :  वे  भी  यही  बात  कह  रहे  हैं  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  .  मैंने  आपको  बता  दिया  ary  सारा  रिका  पर  भा  गया  था  जो  मैंने

 कहा  था  ।  मैं  ag  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  मसले  में  पेसा  दिलाने  के  लिए  कौन-सा  आदमी  इस

 हाउस  में  जो  नहीं  चाहता  है  कि  गरीब  किसान  जिसने  काम  किया  उसको  dar  न  मिले  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  सरकार  नहीं  चाहती है  ।

 were  महोदय  :  फिजूल  की  बात  |

 अध्यक्ष  भावोदय  :  क्या  करते  हैं  ।

 eee

 श्री  होश  कुमार  गंगवार  कुर्की हो  रही  है

 झंध्यक्ष  महोदय  भाष  थोड़ी  सहानुभूति  तो  किसी  की  बात  सुन  तो  लिया  करें  |

 श्री  सरोदा  कुमार  गंगवार  ;  भाप  ।  बन  गए  ।

 went  महोदय  :  मैंने  आपसे  भज  किया  था  ।  उनकी  बात  और  आपकी  इसलिए

 मैंने  अजे  किया  था  सबकी  बात  है  ।  इसलिए  तीन  दफा  डिडक्शन  करवाया है  ।  चौथी  दफा  करवाने

 के  लिए  तैयार  हूं  ।  wa  तक  उनको  Tar  नहीं  तब  तक  करवाने  के  लिए  तैयार  हूं  |  मेरा

 झपका  सबका  घर  है  ।  आप  सब  नुमाइन्दे  किसानों  के  ।  उसकी  खून-पसीने  की  कमाई  है  ।

 उसको  पैसा  मिलना  चाहिए  i  इसके  लिए  इनको  बाध्य  करेंगे  ।  इन्होंने  भी  मेरा  स्याल है  बात  की

 है  ।  डिडक्शन  से  हो  सकता  है  ।  हो  सकता  है  इनकी  भी  कुछ  मजबूरी  हो  ।

 श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  मजबूरी  बता  हमारी  समझ  में  आ  जाएगा  ।  वह  भी  बता

 दें  कि  इसलिए  नहीं  करते  हैं  ।

 मध्यक
 महोदय

 ag  भी  बताएंगे  |  हम  इनको  कह  सकते  हैं  ।  मेरे  जो  बस  में  हैं

 वत  करवाने  के  लिए  तेयार  बेठा  10  प्रतिशत  जनता  के  लिए  हमें  कुछ  करना  ही

 पढ़ेगा  ।  ये  भी  आप  भी  करेंगे  ।  मेरे  पास  कोई  आदमी  नहीं  न  पक्ष  से  और  न  विपक्ष

 जिसने  यह  न  कहा  हो  कि  यह  काम  न  करवायें  ।  मैं  पहले  ही  करवा  रहा  हूं  ।  इतना  उत्तेजित

 होने  की  आवश्यकता  नहीं  मैं  बेठा  हुं  करवाने  के  लिए  ।

 थ्री  होश  कुमार  गंगवार  :
 सकड़ों  हजारों  आदमी  माते  हैं  कि  कुर्की  हो  गई  है  ।  यह

 बात है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कह  रहा  हुं  कि  मैं  पहले  हो  तयार  हूं  ।  आप  घिन  वजह  इतना  करते

 उससे  आपका  नुकसान  होता  है  ।  मेरा  नुकसान  नहीं  होता  है  ।  भाप  इतना  वक्‍त  अच्छा-अच्छा

 बजट  पर  कुछ  और  बातें  करते  ।

 शी  मुरीद  कुमार  गंगवार  :  मंत्री  जी  से  कहलवा  दीजिए  ॥
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  कहलवा  सकता  हूं  ।  मजबूरी  है  ।

 श्री  हरी  कुमार  गंगवार  :  मजबूरी  तो  वह  भी  बता  दीजिए  ।  हमें  क्या  ऐतराज  है  ।

 ait  इब्राहीम  सुलेमान  सेठ  :  मुझे  खुशी  है  कि  आपने  केरल  में  उत्पन्न

 स्थिति  की  गम्भीरता  को  aa  है  ।  आपने  चर्चा  करने का  वायदा  किया है  ।  इस  पर  चर्चा  कब

 होगी  ?

 meat  महोदय  :  मैं  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  स्वीकार  करने  जा  रहा  हूं  मुक्त  मापकों

 ag  भी  नहीं  बताना  चाहिए  था
 ।

 मैं  जानता  हूं  कि  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  होनी है  ।  इसलिए

 SE  एक-एक  करके  रखा  जाएगा  |

 sit  go  नीला  लोहिया  हसन  नाडार :  यह  अविलम्बनीय  मुद्दा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नाडार  भाप  इसे  नहीं  समझते  हैं  ।  मैं  इसका  agen  qaAaT  or
 हर  ||

 प्रश्न  समय  का  हैे  ।  अब  इन  विषयों  में  से  आप  स्वयं  ही  यह  निर्णय  करते  हैं कि  यह  मिट्टी  के  तेल

 के  बारे  में  है  यह  डीजल  के  बारे  मैं  है  इत्यादि  ।  क़ुतब  इनमें  से  एक  विषय  लेना  मैं  उस  पर

 चर्चा  यह  मेरा  वादा  है  ।  मैं  सदन  में  किसी  मी  चर्चा  पर  कभी  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाता  ।

 झन  श्रीमती  निकला  कुमारी  दाग्तावत  बोलेंगी  |

 श्री  हुरो  कुमार  गंगवार  :  नहीं  यहां  सत्याग्रह  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  भोज्य  :  कुछ  तो  सोचना  आप  क्या  ag  रहे  कुछ  तो  सोचना

 चाहिए  ।

 श्री  होश  कुमार  गंगवार  :  कोई  गाली  नहीं  दी  है  ।

 अघ्यक्ष  महोदय  ।  ऐसा  मत  करिए  ।  चलने  दीजिए  ।  इसको  झगर  यहां  बन्द  करेंगे  तो

 छुट्टी  हो  जाएगी  |  बैठ  जाइए  |  भाप  अच्छा  नहीं  कर
 रहे

 हैं  |  जो  कुछ  भाप  सोच  रहे  हैं  ।

 श्री  हरीश  कुमार  गंगवार  ॥  सोचने  से  क्या  होता  है  |  तीन  बार  डिडक्शन  हो  चुका  है  ।

 mene  महोदय  :  बेठ  जाइए  वे  भी  नुमाइन्दे  हैं  और  भाप  भी  नुमाइन्दे  हैं  ।

 श्री  होश  कुमार  गंगवार  :  भय  मेरे  दिल  में  दरद  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  बैठ  गंगवार  बहुत  हो  गया  है  अति  सत्र  वर्जित--अति

 नहीं  किया  करते  हैं  किसी  बात

 श्री  होश  कुमार  गंगवार  :  अति  मैं  अपने  लिए  नहीं  कर  रहा  यह  अति  नहीं  है  ।

 श्री  ate  टी०  दंड पाणि  :  मैं  एक  बात  का  ,  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 आप  व्यक्तिगत  रूप  से  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  स्वीकार  करने  जा  रहे  हैं  या  भाम  चर्चा  के  झा घार

 पर ?
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 अध्यक्ष  महोदय :
 मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रस्तुत  प्रस्तावों  पर  चर्चा  को  अनुमति  नहीं  दे

 सकता  क्योंकि  सप्ताह  में  केवल  एक  दिन  चर्चा  होती  यह  नियम  184  या  नियम  193  के

 अंतगर्त  निश्चित  है  ।  इसलिए  मैं  एक-एक  करके  ही  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  अनुमति  दे

 सकता  हुं  ।

 eft  सत्य  नारायण  जटिया  :  शान्ति  से  बात  करने  वालों  को  आप  नहीं  सुनेंगे  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  बाप  मेरे  पास  आकर  कह  कोन  रोकता  है  आपको  |

 श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  भाप  शान्ति  रखने  वाले  को  मौका  नहीं  दे

 रहे हैं  ।  मैं  बहुत  शान्ति  से  प्रतीक्षा  कर  रहा  are

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रकर  बात  we  जटिया  आपको  कौन  रोकता

 रोका  हैं  ।  अगर  कोई  व्यवधान  है  तो  श्राप  मेरे  पास  आकर  मुझे  बतला  दीजिए  |

 श्री  सत्य  नारायण  जटिया  :  भ्या  मैं  बहुत  शान्तिपूर्ण  तरीके  से  निवेदन  करना

 चाहता  परन्तु  आप  ध्यान-मग्न  हो  गए  इसलिए  qa  चिन्ता  हो
 गई  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समाधिस्थ  हो  गया  था  |

 थी  सत्य  मारा  जटिया  :  समाधिस्थ  होने  से  केसे  काम  अध्यक्ष  महोदय  ।  मैं  यद

 निवेदन  कर  रहा  था  कि  राजस्थान  में  जन-साध्वियाँ  को  arate  करने  वाली  कार्यवाही  की  गई

 है  ।  यह  बहुत  चिन्ता  का  कारण

 अध्यक्ष  महोदय  आप  माकर  मुझ  बतला  उसका  कोई
 समाधान

 निकालेंगे  ।

 शी  जयपाल  fag  कश्यप  :  भय  मैं  केवल  भाषा  मिनट  का  समय

 लूंगा-उत्तर
 प्रदेश  में  बिजली  ar

 meu  महोदय :  बिजली  पर  मैंने  तीन-तीन  काल-एलेक्शन  करवाए
 पर

 करवाये  हैं'"*

 थ्री  जयपाल  सिंह  कश्यप  :  किसानों  को  क्रेशर  चलाने  पानी  को  जरूरत  है'*ਂ

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों  :  मैं  आपका  ध्यान  अपनी  ओर

 करने  की  कोशिश  करता  रहा  आपने  इस  कौर  ध्यान  नहीं  यह  बहुत  अब

 पाप  मुझ  इस  पर  बोलने  ag  मत  कहिए  कि  नवदीं  है  ।  आप  दिल्‍ली  में  रहते
 दिल्‍ली  में  कानून  व  व्यवस्था  की  क्या  स्थिति  है  ?  मैंने  एक  स्थगन-प्रस्ताव  दिया  माज  अखबारों

 में  दिल्ली  में  बम  विस्फोट  की  खबर  छपी  |
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मुद्दा  मेरे  विचाघीन  है  ।

 ait  संसाधन  चक्रबर्ती  :  भाप  सरकार  से  पूछिये  ली  में  कानून  व  व्यवस्था की  कया

 द्वारा

 व्यवहार

 भय  महोदय  :  होम  मिनिस्ट्री  की  डिमांड  भा  रही  उसमें  इसको  लिया  जा  सकता

 थ्री  सत्यसाधन  चक्रवर्ती  :  यह  गंभीर  मामला  भाप  दिल्‍ली  में  रहते  आपका  जीवन

 सुरक्षित  नहीं  यह  कया  हो  रहा  है
 ?  बम  विस्फोट  |  सरकार  को  इस  पर  विचार  करना

 ***
 यह  गंभीर  मामला है  ।  कम  से  कम  भाप  तो  सहयोग  हालत  क्या  हो  गयी

 है  ?  यदि  राजधानी  में  ऐसा  होता  है  तो  देश  के  अन्य  भागों  का  क्या  हाल  होगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  अध्यापक  यदि  आप  जेसे  लोग  ऐसा  age  बर्ताव  करेंगे

 तो

 थी  संसाधन  चक्रबर्ती  :  मैंने  इसलिए  आज  बहुत  aver  बर्ताव  किया  है  ।  मैं  चुपचाप

 प्रतीक्षा  कर  रहा  था  भोर  जब  मैंने  TITY  बिल्कुल  शांत  देखा  तो  मैंने  यह  प्रश्न  उठाया  ॥

 झध्यपक्ष  महोदय  हम  सभी  विषयों  पर  बारी-बारी  से  विचार  करेंगे  ।

 नियम  377  के  श्रन्तगंत  मामले

 (qs)  कोटा  में  ढूरदडान  कोख  स्थापित  करने  की  भावुकता

 Sto  निमंला  कुमारी  धानावत  यह  सच  है  कि  राजस्थान  का  किया  शहर

 माइक्रोवेव  चैनल  जो  दिल्‍ली  से  बोम्बे  की  है  उस  के  बीच  में  स्थित  है  जहाँ  माइक्रोवेव  टावर  पर

 100  वाट  क्षमता  के  ऐन्टीना  लगाकर  दूरदर्शन  केन्द्र  कोटा  में  स्थापित  किया  जा  सकता  है  ।  इस

 टावर  लगाने  का  खर्चा  भी  मात्र  2  लाख  रुपया  ही  है  ।  ऐसा  अनुमान  है  मकान  वगीर  सब  बनाने

 के  केवल  5  लाख  रुपये  का  खर्चा  है  ।  इसके  लगने  से  कोटा  तथा  उसके  आसपास  के  50  किलोमीटर

 में  स्थित  रामगंज  की  mst  के  300  से  400

 गांवों  तथा  कस्बों  के  6  लाख  से  अधिक  आबादी  के  व्यतीत  टेलीवीजन  देख  सकेंगे  ।  एशिया ड

 के  समय  माइक्रीवेव  टावर  से  कई  atl  को  जोड़ा  गया  तथा  कोटा  जेसे  राजस्थान  के  औद्योगिक

 नगर  की  उपेक्षा  दुःख  का  विषय  रही  |  भारत  सरकार  इस  ओर  ध्यान  दे  ।

 राजस्थान  के  दक्षिणी  भाग  के  व्यक्ति  भी  इस  परिचित  में  आये  ASI  बौ  के  समय

 भीलवाड़ा  उदयपुर  को  इस  परिधि  में  लिया  जा  सकता  है  ।  चित्तौड़गढ़  इन  दोनों  बड़े
 नगरों  के  बीच  में  है  ।  उस  की  पहाड़ियों  पर  माइक्रोवेव  टावर  लगाकर  इस  क्षेत्र  की  जनता  को  भी
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 nt

 टेलीवीजन  देखने  को  मिल  सकता  हैं  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहूंगी  ।

 12.28

 उपाध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए  |

 केरल  के  किसानों  के  लामाओं  काजू  क  लिए  विदेशों  में  बाजार  उपलब्ध  कराने  को

 सांग

 करो  पो०  ने०  कुरियन  :  महोदय  केरल  के  काजू  उद्योग  काजू  का  स्टाक

 जमा  होने  व  उसके  कारण  कीमतों  में  कमी  होने  से  गंभीर  संकट  भा  पड़ा  काज  के  कारखाने

 बंद  होने  से  हजारों  कामगार  तथा  उनके  परिवार  भूखों  मर  रहे  हैं  ।

 यंह  आकस्मिक  संकट  सोवियत  संघ  द्वारा  दूसरी  खरीद  न  करने  के  परिणामस्वरूप  पैदा

 हुआ है  ।  पिछले  वर्ष  सोवियत  संघ  निर्यात  किए  गए  कुल  29,449  टन  काजू  में  से  लगभग

 21,183  टन  काज  खरीदा  था  ।  यह  उद्योग  इस  वर्ष  भी  सोवियत  संघ  द्वारा  इतनी  हो  खरीद

 किए  जाने  को  आधा  कर  रहा  पर  ऐसा  नहीं  हुआ  ।

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  तथा  aire  के  अय  भाया तक  देशों  ने  कुछ  समय  से  काफी  मात्रा

 में  आयात  करना  बंद  कर  दिया  है  ।  अन्य  देशों  की  इस  क्षेत्र  में  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  हम

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  से  अलग  पड़  गए  हैं  ।

 उक्त  स्थित  के  कारण  परिष्कृत  तथा  कच्चे  काजू  की  कीमत  में  भारी  कमी  हुई

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  परिष्कृत  काजू  की  कीमत  260  सेंट  प्रति  पौंढ  से  घट  कर  180  सेंट

 ||  प्रति  पौंड  हो  गई  केरल  में  कच्चे  काजू  का  न्यूनतम  मृत्य  जो  कि  पिछले  वर्ष  8  रु०  प्रति

 कि०  ह  4  रु०  प्रति  कि०  are  निश्चित  करना  पड़ा  ।  इससे  काजू  उत्पादकों में  बड़ा  असंतोष

 फला है  ।

 इसलिए  मेरा  प्रघानमंत्री  से  आग्रह  है  कि  वह  कामगारों  तथा  उनके  परिवारों  को  भूखों

 मरने  से  बचाने  तथा  विदेशी  मुद्रा  कमाने  वाले  इस  उद्योग  को  पुरी  तरह  बर्वाद  होने  से  बचाने  तथा

 राजी  करें  ।

 उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  सो  वियत

 संघ  को
 अविलंब  काजू  की  खरीद  के  लिए

 पत्रकारों  पर  हमले

 थ्री  हरिकेश  बहादुर  :  उपाध्यक्ष  देश  के  विभिन्‍न  पत्रकारों  पर  et

 रहे  हमले  गंभीर  चिंता  के  विषय  हैं  क्योंकि  लोकतांत्रिक  प्रणाली  में  निर्भीक  ओर  निष्पक्ष

 पत्रकारिता  लोकतंत्र  के  आधार  को  जहां  पुष्ट  करती  है  वहीं  सामान्य  जम  के  हितों  की  रक्षा  भी

 करती  है  किन्तु  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  हमारे  देश  के  अनेक  राज्यों  में  पन्न नार  असुरक्षित  हो

 गए  हैं  जिससे  स्वतंत्र  प्रभावित  का  संवैधानिक  quar  भी  ख़तरे  में  पड़  गया  अभी  कुछ

 गवाहों  पर  ऐसी  घटनाएं  हुई  भी  हैं  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  मे  प्रायः  पत्रकारों  पर  हमले  होत ेहैं  जिनमें
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 पुलिस  के  कुछ  कर्मचारियों  के  भी  हाथ  होने  को  आशंका  व्यक्त  की  जाती  है  उदाहरण  के  लिए

 बस्ती  जिले  की  महुली  थाने  में  एक  पत्न कार  पर  हुआ  awa  भर  देवरिया  जिले  में  एक  पत्रिका

 की  हत्या  ।  इस  प्रकार  सरकारी  तंत्र  पत्रकारों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  में  पूर्ण  असफल  है  ।  मैं  गृह

 मंत्री  जी  से  अपील  करूगा  कि  इन  घटनाओं  की  सी०  do  आई०  द्वारा  जांच  करायें  और  सम्पूर्ण

 देश  में  पत्रकारों  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाएं  ताकि  अपराधियों

 को  पीड़ा  भौर  दंडित  किया  जा  सके  ॥

 गन्ना  उत्पादकों  की  कठिनाइयां

 Sto  जीत  कुमार  मेहता  :  उत्तर  बिहार  की  कई  चीनी  मिलों  में  स्व  की

 पेराई  बहुत  बाद  में  आरम्भ  हुई  है  ।  सकड़ो  आदि  मिलों  ने  भी  पिराई  बहुत

 देर  से  आरम्भ  किया  है  ।  उस  पर  तुर्रा  यह  है  कि  कि  मशीनों  के  आधुनीकरण  के  अभाव  में  .  कर्ष

 मिलें  हफते  में  कई  दिन  खराब  हो  जानें  के  कारण  मरम्मत  के  लिए  बन्द  कर  दी  जाती हैं  ।  परिणाम -
 स्वरूप  गाड़ी  पर  लदा  ईख  तौल  की  प्रतीक्षा  में  कई  दिन  तक  खड़ा  सुखना  रहता  है  ।  ईख  तो  सूखता

 ही  गाड़ी  के  बैल  तथा  गाड़ीवान  भी  परेशान  रहते  तौल-काटे  पर  ईख  चबाने  वालों  से  भी  रक्षा

 का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  रहता  ।  मिलों  की  देर  से  पिराई  शुरू  करने  और  बीमार  मशीनों  के  कारण  खेत

 में  गन्ने  सुख  रहे  हैं  और  ऐसा  लगता  है  कि  इस  ag  खड़ी  फसल  को  खेत  में  ही  जलाने  के  लिए

 किसानों  को  बाध्य  होना  पड़े  ।  फसल  को  सूखते  देख  किसान  मिलों  को  ईख  देने  की  पुर्जी  पाने  के

 लिए  अलग  से  परेशान  रहता  है  ।  उसे  मुसीबत  में  देखकर  पूर्वी  बनाने  वाले  अधिकारी  अपनी

 मानी  कर  किसानों  को  अलग  से  लट  रहे  इस  घांधली  के  कारण  बहुत  से  किसानों  के  खेत  से

 इस  वह  एक  गाड़ी  भी  ईख  नहीं  कटो  है  ।  किसानों  की  तो  दोहरी  मुसीबत  एक  तो  उसे  फसल

 खेत  में  सुख  जाने  का  डर  रहा  दूसरी  कौर  लोहा  भारी  कई  मिलों  में  उसके  पिछले  बकाये  का

 भुगतान  नहीं  हुआ  है  ।  नई  फसल  की  कोमल  की  तो  बात  क्या  ।  ag  कसी  विडम्बना  है  कि

 ईख  उपजाने  के  लिए  मिला  कज  तो  सूद  के  कारण  बढ़  रहा  है  पर  उसका  बकाया  न

 तो  भुगतान  किया  जा  रिदा है
 कौर  न  उस  पर  उसे  कोई  qa  दिया  जाता  है  ।  इस  पर  भी  - 1: |  की

 कीमत  रिकवरी  दर  पक  निर्धारित  करने  का  दावा  किया  जा  रहा  है  ।  बीमारी  महीनों  से

 तथा  गन्ने  को  सुखा  कर  करने  से  रिकवरी  दर  कसे  बढ़ती  ।  सरकार  से  मांग  करता  हूं  क

 कम  से  कम  पूरी  फसल  की  पिराई  का  प्रबन्ध  तो  किया  ही  जाये  ।  उचित  कीमत  का  भुगतान  भी

 शीघ्र  कमाया  जाये  ।

 (ata)  झरिया  कोयला  eat  में  भि  के  धंसने  को  रोकने  हेतु  प्रभावी  उपाय  करने  की

 आवश्यकता  |

 थ्री  कृष्ण  चन्द्र  great  :
 नियम  377  के  अंतगर्त  मैं  लोक  महत्व  का

 मामला  उठाना  चाहता  हू  ।

 qo  बंगाल  के  आसन  सोल  उप-मंडल  में  तथा  बिस्वास  के  घनबाद  ग्रोवर  झरिया  में  अवैज्ञानिक

 ढंग  से  waar  के  कारण  जमीन  अन्दर  चंद  रही  है  ।  पहले  निजी  कोमलता  प्लान  के  मालिकों  भ्रोर

 कोयला  खानों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  केन्द्र  सरकार  ने  खान  सुरक्षा  नियमों  का  उल्लंघन  किया  ।

 जमीन  के  अन्दर  सेकड़ों  खानों  को  खोदने  के  सुरक्षा  नियमों  के  अनुसार  उन्होंने  खान  को
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 रेत  से  नहीं  भरा  ।  सुरक्षा  नियमों  के  उल्लंघन  के  कारण  आसन  सोल  उप-मंडल  के  aga  बड़े  क्षेत्र

 में  बाराकर  और  झरिया  जैसे  घनी  जनसंख्या  वाले  जमीन  दरारें  पड़नी  शुरू  हो  गई  हैं

 तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  भूमि  घंसती  जा  रही  है  ।  इसकी  वजह  से  भू-जल  स्तर  नीचा  हो  रहा

 तालाब  भर  कुएं  सूख  रहे  हैं  जिससे  पीने  के  पानी  को  कमी  हो  रही  सूखा  पड़  रहा  है  तथा

 कुली  संबंधी  कार्य  रक  गए  हैं  ।

 इस  प्रकार  बाराकर  घौर  झरिया  दायरों  के  हजारों  निवासी  चन  से  नहीं  सो  पाते

 तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  सभी  वर्गों  के  जिसमें  शासन  सोल  उप  मंडल  के  तनुजा  ति/अनु-

 जनजाति  के  किसान  भी  शामिल  को  कोयला  खान  क्षेत्र  में  जमीन  धंसने  की  समस्या  के  कारण

 आधिक  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 इन  परिस्थितियों  में  मैं  केन्द्रीय  सरकार  तथा  कर्जा  मंत्रालय  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं
 कि  ag  झरिया  शहर  और  आसन  सोल  उप  मंडल  के  लाखों  प्राणियों  लोगों  को

 भूमि  के  घुसे  से  बचाने  के  लिए  यथाशीघ्र  ठोस  कदम  उठाए  तथा  उनकी  सुचना  इस  सदन

 तको भी  दें

 श्री  जंगपाल  fag  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अंतगर्त  पढ़ने  से  पहले

 बात  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहुंगा  कि  पिछले  तीन  सत्रों  से  सरकार  का

 यह  रुख  हो  गया

 सभा  में  नियम  377  को  पढ़कर  सुनाने  से  तो  कोई  फायदा  नहीं  होगा  ।

 ै  रै

 काका  हज ॥  ह wee
 क्ष  महोदय  ।  इसे  कायें वाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।  जो  कुछ

 उन्होंने  लिख  कर  दिया  है  केवल  वटी  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  किया  जाएगा  ॥

 **

 Sto  एन०  जी०  रंगा  (Tez)  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  ।  इसे  थ् कायबव
 ह
 दो  वृतान्त

 में
 wen  दीजिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  यह  पढ़ना  होगा  ।  पढ़ें

 थी  जगपाल  हसारे  377  पर  क्या  एक्शन  सरकार  की  तरफ  से  होता  इसका
 कम  से  कम  हम  को  मालूम  होना  चाहिए  ।  अगर  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  कोई  जवाब  नहीं  आए  तो

 क्या  फायदा  अगर  सरकार  की  तरफ  से  कोई  एक्शन  न  हो  तो  क्या  फायदा है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  कार्यवाही  की

 stray
 रही

 i

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 कुछ  माननीय  सदस्य  :
 नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  सरकार  द्वारा  उत्तर  भेजा  जाता  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नद्दी  कोई  उत्तर  नहीं  भेजा  जाता  ।

 श्री  जगपाल  सिह  मैं  चाहता  हूं  कि  संसदीय  sa  विभाग  मंत्री  इस  संबंध  में

 आश्वासन  दें  ।

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  बूटा  इस  बात  को  नोट

 व्यक्तियों  को कर  लिया  गया  है  ।  जो  भी  व्यक्ति  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहा  है  वह  सम्बद्ध

 इसकी  सुचना  देगा  चाहे  वहू  राज्य  सरकार  हो  या  केन्द्र  सरकार  ।  हम  माननीय  सदस्यों  को  इसकी

 सुचना  भेजते  रहे  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 श्री  बूटा  fag  :  मैं  इसकी  जांच  करूगा  ।  जैसा  कि  आपने  कल  भी  कहा  था  तथा  आज

 भी  कहा  मैं  यह  सुनिश्चित  करूंगा  कि  माननीय  सदस्यों  को  सूचना  भेजी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसे  स्थिति  बिगाड़ते  एक  मुद्दा  उठाया  गया  था  जिसका

 सरकार  ने  जवाब  दे  दिया  ।

 थ्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  जब  हम  नियम  377  के  अंतगर्त  सभा  में  कोई  विशेष  मुद्दा

 उठाते  हैं  तो  वह  सदन  का  मामला  बन  जाता  सरकार  को  सदन  में  हो  उसका  उत्तर  देना

 चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  आपके  नियमों  से  अवगत  है  ।  आप  काफी  वरिष्ठ

 सदस्य  हैं  |  उत्तर  सरकार  द्वारा  नहीं  दिया  जाता  यदि  भाप  कोई  नयी  परम्परा  बनाना  चाहते

 हैं  तो  उसका  नोटिस  दीजिए  ।  आप  नियम  समिति  को  इसका  सुझाव  दे  सकते  हैं  ।  आप  ही  नियम

 बनाने  वाले  हैं  ।  यदि  आप  नियमों  में  परिवर्तन  करना  चाहते  हैं  तो  आप  समिति  को  बताकर

 नियमों  में  परिवर्तन  कर  सकते  हैं  ।  मैं  कोई  आश्वासन  नहीं  दे  सकता  ।  यह  सब  आप  पर  निर्भर

 करता  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  मैं  उसका  शुक्रिया  अदा  करना  चाहता  हूं  कि  आपने  संसदीय  कायें

 विभाग  मंत्री  महोदय  को  सही  समय  पर  याद  दिला  दिया  कि  जब  भी  हम  नियम  377  के  अंतगर्त

 कोई  मुद्दा  उठाए  तो  उसका  उत्तर  हमें  भेजा  जाना  चाहिए  ।  अन्यथा  उसका  मकसद  ही  हल  नहीं

 होता ।

 मैं  माननीय  मंत्री  का  भी  शुक्रिया
 करना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  उपयुक्त  आश्वासन

 दिया ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  आप  श्री  जगपाल  fag  क  भी  शुक्रिया  भरदा  करवा  सकते  जिन्होंने

 यह  मुद्दा  उठाया  |
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 (8:)  गन्ना  उत्पादकों  को  बकाया  रा  frat  के  भुगतान  तथा  इक़बाल प्र  atat  मिल  के

 कार्यालय  को  सुधारने  के  लिए  कदम  उठना

 श्री  जगपाल  fag  :  मैं  नियम  377  के  ala  अपने  जनपद  सहारनपुर  की  दो

 चोरी  मिलें  इकबालपुर  व  अक्सर  की  ओर  सदन  का  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहता  ह  ज्ञातव्य  है

 कि  ये  दोनों  चीनी  मिलें  बहुत  ही  खराब  स्थिति  में  चल  रही  जिसके  कारण  किसानों  की  आधिक

 स्थिति  इतनी  दयनीय  हो  गई  है  कि  वहू  तबाही  के  किनारे  पर  आ  खड़े  हुए  हैं  ।  इल  वर्ष  के  चालू

 वित्तीय  ag  में  किसानों  के  गन्ने  का  मूल्य  तो  देना  शुरू  ही  नहीं  किया  गया  गत  वर्ष  के

 भी  करोड़ों
 रुपए

 नहीं  दिए  गए  हैं  ।

 दूसरा  जो  सबसे  खतरनाक  मामला  है  बह  यह  कि  दोनों  फैक्ट्रियों  अपनी  पिराई  क्षमता  से

 काफी  पीछे  हैं  ।  अभी  तक  सीटें  एक  तिहाई  गन्ना  ही  पेरा  जा  सका  है  जिसके  कारण  तीन  रस्सी

 गन्ना  किसानों  का  खेत  में  ही  खड़ा  है  ।

 इकबालपुर  की  चीनी  मिल  की  टरबाईन  खराब  हो  चुकी  जिसके  कारण  फैक्ट्री  कमी  भी

 बन्द  हो  सकती  है  |

 आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करता  हैँ  कि  किसानों  को  गन्ने  की  बकाया  रकम

 तुरन्त  दिलाई  जाए  tt  गन्ने  की  खरीद  व  पेराई  को  तेज  करने  के  लिए  इन  फैक्ट्रियों  का  गलना

 दूसरी  फैक्ट्रियों  को  देने  की  व्यवस्था  तुरन्त  की  जाए  ।

 धन्य वा

 atest  प्रदेश  में  तम्बाकू  उत्पादकों  को  ana

 प्रो ०  एन०  जी०  रंगा  (zz)  :  प्रकाशम  जिले  के  cage  में  हुई  पुलिस  फाइरिंग  की  are

 हुम  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  तीन  किसानों  की  मृत्यु  हो  गई

 तथा  अन्य  कई  किसान  घायल  हो  गए  ।  ये  किसाने  तम्बाकू  की  कीमतों  में  काफी  गिरावट  sa

 लथा  राज्य  व  केन्ट  स्तर  पर  सरकार  द्वारा  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  खरीद  न  तथा

 उचित  या  लाभकारी  मुल्य  यहां  तक  कि  सरकार  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  मूल्य  भी  त  देने  के  लिए

 विरोध कर  रहे  थे  ॥

 मेरा  यह  निवेदन है  कि  सर्कार  ईस  सम्बन्ध  में  तुरन्त  कार्यवाही  करे  तथा  निर्धारित

 yeat  पर  तम्बाकू  उत्पादकों  को  अनिल  झ्र दाय गी  करे  तथा  बाजार  खरीद  का  अनुमान  लगाकर

 रे सका  भंडारण  गर  दे  ॥
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 बजट  सामान्य  चर्चा

 mere  महोदय :
 अब  सभा  1983-84  के  बजट  सामान्य  पर  सामान्य  चर्चा  करेगा  ।

 घी  पाणिग्रहण  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  )
 :  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  सभा  में  पेदा  किए  गए

 बजट  का  समर्थन  करता  हूँ
 ।  व्यापार  में  घाटा  और  खाद्यान्नों  के  कम  उत्पादन  को  ध्यान  में

 रख  कर  यह  बजट  प्रस्तुत  क्या  गया  है  परन्तु  इसमें  कुछ  तो  आशा  नजर  odd  है  ।  निगमित  क्षेत्र

 लाभ  तथा  बचत  का  अपवंचन  बचना  चाह  रहा  था  तथा  वह  बहुत  सा  अनुत्पादक  व्यय  कर  रहा

 है  |  इस  वर्ष  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  जो  बजट  पेश  किया है  उसमें  उन्होंने  यह  ध्यान  रखा  है  कि

 लाभ  का  जो  अंश  बड़े  व्यावसायिक  घरानों  द्वारा  बेकार  खं  किया  जाता  है  उससे  देश  में  पूंजी
 निर्माण  किया  जाए  तथा  और  भागे  पूंजी  निवेश  किया  जाए  ।  निगमित  कर  ढांचे  में  विभिन्‍न  प्रकार

 की  कटौतियां  होती  थी  जिसके  परिणामस्वरूप  कर  शासन  में  जटिलताएं  बढ़ती  जा  रहीं

 जिससे  पूंजी  के  दुरुपयोग  के  अवसर  बढ़  रहे  थे  तथा  राजस्व  वृद्धि  में  कमी  हो  रही  थी  ।  वर्तमान

 बजट  प्रस्तावों  इन  सब  कटौतियों  को  युक्ति  संगत  बनाने  की  व्यवस्था  यदि  आप  उद्योग  व्यापार

 मंडल  उद्योग  तथा  इस  देश  के  बड़े  बड़े  उद्योगों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  समाचार

 पत्रों  के  बजट  पेदा  होने  के  बाद  के  विचार  पढ़े  तो  आप  देखेंगे  कि  उन्हें  पहले  जो  कटौतियां  मिल

 रहीं  थीं  उनके  पुन गें ठन  का  उन्होंने  कड़ा  विरोध  किया  है  ।  कुछ  समाचार  पत्रों  ने  तो  यह  भी  कहा

 है  कि  उन्हें  मिलने  वालो  कटौतियों  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने  जानबूझ  कर  ऐसा  कर  रहो

 इन  सब  टिप्पणियों  से  जाहिर  होता  है  कि  बजट  प्रगतिशील  है  ।  चूंकि  सारा  ब्यावसायिक

 समुदाय  इसके  खिलाफ  है  इसलिए  हमको  इसका  स्वागत  करना  चाहिए  t

 एक  दूसरा  उपाय  है  कि  निगमित  लाभ  पर  30  प्रतिशत  न्यूनतम  कर  लगाया  जाए

 व्यावसायिक  घराने  इस  उपाय  का  भी  जोर  सोर  से  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार से  वह  सरकार

 पर  दबाव  डालना  चाह  रहे  हैं  जिससे  कि  सरकार  इनमें  से  कुछ  कदम  वापिस  ले  ले  जो  कि  उसने

 विनियोग  विधेयक  पर  विचार  करते  समय  लिए  परन्तु  मुझे  आदा  है  कि  बजट  में  जो  भी

 प्रस्ताव  रखे  गए  हैं  सरकार  उन्हें  वापिस  नहीं  लेगी  |

 दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  अभी  हाल  ही  में  मैं  बम्बई  गया  था  तथा  वहां  हमने  उप  नगरीय

 रेल  यातायात  की  समस्याओं  भीर  कठिनाइयों  की  जांच  की  ।  बहुत  से  व्यक्ति  साक्ष्य  देने  भी  are

 थे  ।  हमने  खुद  यह  देखा  कि  लगभग  22  लाख  दैनिक  यात्री  कार्यालय  भाते  हैं  तथा  कार्यालय  के

 बाद  घर  वापिस  जाते  हैं  ।  यह  देखने  वाला  वास्तविक  दृश्य  है  कि  यात्री  किस  प्रकार  कार्यालय

 आते  हैं  तथा  वापिस  जाते  हैं  ।  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  देने  वाले  बहुत  ने  व्यक्तियों  ने  यह॒सुभ्हाव

 दिया  है  कि  उद्योगों  का  विकेन्द्रीयकरण  जाना  चाहिए  और  जब  तक  हम  ऐसा  नहीं

 अगले  20  act  में  बम्बई  व  अन्य  महानगरीय  set  को  यात्री  यातायात  के  संबंध  में  काफी

 गम्भीर  समस्या  का  सामना  करना  पड़  सकता  ada  बजट  प्रस्तावों  में  शहरी  क्षेत्नों के

 उद्योगों  को  इस  बात  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  के  वे  अपने  उद्योग  ले  जाएं  ।  एक

 बरच्छा  उपाय  है  ।  परन्तु  यह  उपाय  क्रियान्वित  हो  पाता  है  या  नहीं  ag  देखने  वाली  बात  है  ।  हमें

 इसे  क्रियान्वित  करना  चाहिए  ताकि  उद्योगों  को  अलग  अलग  जगह  ले  जायां  जा  सके  ।  उद्योगों  का
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 जमाव  महानगरीय  क्षेत्रों  में  न  होकर  अन्य  केन्द्रों  में  मी  उद्योगों  की  स्थापना  हो  तथा  दूर  दराज  के

 क्षेत्रों  का
 विकास

 हो  ।

 दूसरी  सराहनीय  बात  यह  है  कि  व्यावसायिक  घरानों  को  बिक्री  को  वृद्धि  मोर

 विज्ञापनों  भारी  के  व्यय  पर  जो  20  प्रतिशत  की  छूट  मिलती  है  उसकी  अब  अनुमति  नवदीं  दी  गयी

 है  ।  अभी  हाल  ही  में  मैंने  एक  निमंत्रण  पत्न  उड़ीसा  के  एक  व्यावसायिक  घराने  ने  3,000--

 4,000  लोगों  को  यह  निमंत्रण  पत्र  भेजा  कि  ag  अपने  विवाह  की  रजत  जयन्ती  मना  रहे  हैं  ।

 महोदय  ag  aia  आपको  यह  याद  दिलाना  चाहते  हैं  कि  25  ad  qa  उनका  विवाह  हुआ  था

 झर  ag  उनके  विवाह  का  26  वां  वर्ष  है  ।  मेरे  विचार  से  उन्होंने  हजारों-लाखों  रुपए  व्यय  FT

 दिए  होंगे  ।  पर  यह  पता  लगाना  चाहिए  कि  कौन  कोन  मेहमान  आए  थे  ।  वे  इस  प्रकार  अपना

 अतिरिक्त  लाभ  खर्चे  कर  देते  हैं  तथा  यह  पैसा  नई  पूंजी  के  निर्माण  या  देश  में  उद्योगों  के
 विकास  में  नहीं

 लग  रहा  है  ।  मेरे  विचार  से  इसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  कौर  ये  उपाय  यदि  क्रियान्वित

 किए  जाएं  तो  इससे  उद्योगों  का  विकास  होगा  ।  यह  रही  निगमित  क्षेत्र  के  व्यावसायिक  घरानों  की

 बात  ।  मैं  माननीय  मंत्री  तथा  साथ  ही  राज्य  सरकार  से  यह  अनुरोध  करना  चाहता  हुं  कि  वह

 सरकारो  क्षेत्र  उपक्रमों  में  ऐसे  व्यय  को  रोकें  ।

 महोदय  एक  और  बात  है  इन  दिनों  समाचार  पत्रों  राज्य  सरकारों  के  विज्ञापन  ara  हैं  कि

 उनकी  सरकार  की  क्या  उपलब्धियां  हैं  तथा  उन्होंने  विकासात्मक  गतिविधियों  आदि  पर  कितना

 न्यय  किया  है  अथवा  कितना  व्यय  करने  जा  रह ेहैं  ।  जब  हम  मुद्रा  cafe  को  रोकना  aga  हैं

 तो  star  कि  निजी  निगमित  क्षेत्र  के  साथ  किया  जा  रहा  सरकार  को  भी  इस  प्रकार  के

 अनुत्पादक  व्यय  से  रोकना  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों  व  केन्द्र  सरकार  दोनों  को  ही  इस  प्रकार  के

 फालतू  व्यय  को  नहीं  करना  चाहिए  ।

 बजट  प्रस्तावों  में  एक  अन्य  अच्छी  बात  है  ।  वह  है  निर्यात  संवर्धन  के  नाम  पर  दिए  जाने

 वाले  खर्चा  को  कम  करने  की  सुविधा  को  वापस  लेने  का  frog  ।  आयात  और  निर्वात  सलाहकार

 परिषद्‌  की  बैठकों  में  मैंने  अनेक  बार  सरकार  का  ध्यान  इस  भोर  दिलाया  है  कि  निर्यात  बढ़ाने  के

 नाम  पर  कुछ  व्यापार  घरानों  को  जो  राज  सहायता  आर  भत्ते  दिए  जा  रहे  हैं  उनका  दुरुपयोग
 किया  जा  रहा  है  ।  निर्यात  तो  बढ़ता  नहीं  है  किन्तु  उन्हें  सुविधाए  सारी  मिलती  हैं  क्योंकि  वे

 कहते  हैं  कि  अह्म  शत  प्रतिशत  निर्यात  संवर्धन  एकक  हैं  5.0  यह  अच्छा  है  कि  उनको  दी  जाने

 वाली  कुछ  सुविधाओं  को  सरकार  वापस  ले  रही  TR  आशा  है  इन्हें  पूरी  तरह  से  वापस  ले

 लिया  जायेगा  ताकि  हम  इस  सम्बन्ध  में  काफी  बचत  कर  लें  ।  हो  सकता  है  हम  निर्यात  dada  के

 नाम  पर  BA  500  से  600  करोड़  रुपये  कुछ  व्यापार  घरानों  को  दे  रहे  हों  किन्तु  आप  जानते  हैं
 कि  कितना  निर्यात  बढ़  रहा  है  झोर  कितना  आयात  बढ़  रहा  है  ।  मेरे  विचार  से  यह  एक
 काफी  अच्छा  कदम  है  ।

 इसके  वेतनभोगी  कर  दाताओं  की  मानक  कटौतियों  की  अधिकतम
 सीमा  बढ़ाना  भी  एक  अत्यधिक  aor  उपबन्घ  है  ।  पंजी  निवेश  के  लिए  उदार  मूल्य  मत्ता

 भर  मकान  बनाने  के  लिए  दिए  गए  ऋण  पर  ब्याज  की  बकाया  राशि  को  पांच  निर्धारण  वर्षों  में

 बराबर  कटौती  से  मध्य  at  और  वेतन  भोगी  बमबारियों  को  वही  लाभ  पहुंचेगा ।
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 न्यासों  की  व्यापार  आय  पर  कर  लगाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  हमारे  बजट  प्रस्तावों  में  एक

 अन्य  स्वागत  योग्य  प्रस्ताव  है  ।  आज  कुछ  Tala  न्यास  कुछ  व्यापार  घरानों  द्वारा  अपने

 परिवारों  और  हो  सकता  अपने  मिलों  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  और  उनके  द्वारा  चला थी  जा  रहीं

 कम्पनियों  के  लाभों  को  पुरी  तरह  से  अपने  पास  रखने  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जा  रहे  हैं  ।

 हमारे  बजट  का  एक  महत्वपूर्ण  प्रस्ताव  यह  है  कि  हमने  20  सुत्र  जो  कि  छठी

 योजना  में  हमारा  एक  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  लिए  लगभग  10,000

 करोड़  रपये  आबंटित  किए  हैं  ।  इस  बारे  में  ga  आशंका  क्योंकि  मैं  अनेक  गांवों  में  गया  हूं

 और  मैंने  देखा  है  कि  किस  प्रकार  ag  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।  केन्द्र  से  कुछ

 कारी  भी  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  को  प्रगति  को  देखने  के  लिए  जाते  हैं  ।  कई  बार  वे  अच्छी  रिपोर्ट

 देते  हैं  गौर  कई  बार  कहते  हैं  कि  कुछ  कमियां  जब  हम  10,000  करोड़  रुपये  को  इतनी

 बड़ी  राशि  का  निवेश  करने  जा  रहे  हैं  तो  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  हमें  कार्यक्रम  का

 क्रियान्वयन  खण्ड  स्तर  से  भारम्भ  किया  जाना  चाहिए  और  इसमें  लोगों  के  प्रतिनिधि  शामिल

 किए  जाने  चाहिए  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  आवंटित  घन  काले  धन  के  क्षेत्र  में  न

 लगाया  जाए  ।  हम  इतना  धन  लगा  रहे  हैं  और  यदि ea  केवल  उसी  उद्देश्य  के  लिए  इस्तेमाल  नहीं

 किया  जाता  है  जिसके  लिए  यह  आवंटित  किया  गया  है  तो  हम  केवल  देश  में  मुद्रा  स्फीति  की

 प्रवृत्ति  को  ही  बढ़ायेंगे  और  इससे  घन  बढ़ेगा  ।  इसकी  कौर  गम्भीरता  युवक  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  आपने  इस  भोर  काफी  भावगीत  किया  है  ।  इससे  बेघर  और

 निधन  कारीगरों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।  इससे  उन्हें  सहायता  मिलेगी  कौर  एकीकृत  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  भत: ,  इसके  लिए  कम  से  कम  एक

 बेहतर  निगरानी  व्यवस्था  की  आवश्यकता  है  |  यदि  इस  धन  का  दात  प्रतिशत  नहीं  तो  50  प्रतिशत

 ही  इस्तेमाल  हो  जाये  तो  वह  एक  बड़ी  बात  होगी  |

 aa  मैं  अपने  की  समस्याओं  पर  आता  हूँ  ।  भाप  जानते  हैं  कि

 हमारे  कई  वर्षों  के  प्रयत्नों  के  बाद  और  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  से  हमें  दूसरा  इस्पात  संयंत्र

 मिला  था  ।  उड़ीसा  में  पहले  यह  सोचा  गया  था  कि  इसे  परादीप  के  निकट  लगाया  जाये  ।  बाद  में

 पता  चलाती  डसे  किसी  और  स्थान  पर  ले  जाया  जायेगा  ।  हमें  इस  बात  पर  आपत्ति  नहीं  है  कि

 इसे  यहां  के  बजाय  किसी  eat  स्थान  पर  लगाया  जायेगा  किन्तु  मुझे  पता  लगा है  कि  शायद  इसे

 छठी  योजना  के  स्थान  पर  सातवीं  या  आठवीं  योजना  में  ले  जाया  जा  रहा  है  पता  नहीं  क्यों  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  चलता  फिरता  इस्पात  संयंत्र  कहू  सकते  हैं  ।

 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  हो  सकता  ऐसा  ही  विशाखापत्तनम  के  मामले  में  eat

 था  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  स्थिति  को  देखते  हुए  मैं  सरकार  पर  जोर  देता  हूं  कि  यदि  भाप

 इस  दूसरे  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  किसी  क्षेत्र  को  चुनते  हैं  तो
 उस  पर  कायम  रहिए  किन्तु  मैंने  देखा

 है  कि  भुवनेश्वर  वी  गलियों  में  एक  gant  घूम  रहा  हैं  जिस  पर  नीलांचल  निगम  का

 एक  बोर्ड  लगा  है  ।  उड़सा  के  लोगों  ने  देखा  है  किं  इस्पात  निगम  गलियों  में  वाहन  पर  घूम  रहा

 है  ।  इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  पूंजी  निवेश  हम  करें  हम  यह  सुनिश्चित  करें  कि  उत्तरी

 इसी  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  हो  ।
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 aa  मैं  दूसरी  बात  लेता  हूँ  और  वह  परादीप  पत्तन  ।  हमने  इस  पर  भारों  पूंजी  निवेश

 किया  है  किन्तु  आज  कुल  मिला र
 लगभग  64  करोड़  रुपये  की  हानि  हो  चुकी  यदि  परादीप

 पत्तन  जायें  तो  अप  देखेंगे  कि  यह  भगवान  का  दिया  उपहार  है  ।  हमने  इसके  विकास  पर  अपनी

 बुद्धि  बौर  घन  का  इस्तेमाल  किया  है  ।  यह  भारत  का  एक  प्रमुख  पत्तन  है  किन्तु  महोदय

 दश  पत्तन  का  पुरा  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  ।  हमने  इतना  अधिक  पूंजी  निवेश  इस  पर  किया  है

 किन्तु  इसका  उपयोग  कयों  नहीं  किया  जा  रहा  केन्द्रीय  सरकार  इसका  ध्यान  क्यों  नहीं  रख

 रही  है  ।  यदि  अप  परादीप  पत्तन  जायें  तो  श्राप  कि  इसमें  तीन  गोलियां  बन  सकता हैं

 किन्तु  इसमें  केवल  एक  गोदी  दूसरी  गोदी  तक  नहीं  बन  रही है
 ।  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कुछ  नियंत्रण  की  आवश्यकता  है  ।  कुछ  समय  पहले  जब  मैंने  केन्द्रीय  मंत्रालय  से  कहा  था

 तो  उसने  qa  बताया  कि  नियंत्रण  राज्य  सरकार  को  दे  fear  गया  है  और  वहू  इसकी  देखभाल

 क्र  रही  है  ।  मेरी  समय  में  यह  नहीं  आया  क्योंकि  यह  एक  केन्द्रीय  उपक्रम  है--राज्य  सरकार

 उपक्रम  नहीं  ।  मुकऋ  आशा  है  केन्द्रीय  सरकार  इस  ओर  अधिक  cara  देगी  ताकि  यह  सुनिश्चित

 किया  जा  सके  कि  ऐसे  पत्तन  की  देखभाल  ठीक  हो  सके  ।  आपको  जानकर  हैरानी  होगी

 कि  कोई  भी  बड़ा  जहाज  परादीप  पत्तन  पर  नहीं  आता है  ।  लाखों  मीटरी  टन  लोह  वयस्क  परमदीप

 पत्तन  पर  एकत्र  हो  रहा  है  किन्तु  एक  भी  जहाज  उसे  ले  जाने  के  लिए  वहां  नहीं  आ  रहा  भोर

 इस  कारण  अनेक  लोह  अयस्क  खानें  बन्द  कर  दी  गई  हैं  और  6000  श्रमिकों  की  छंटनी  की

 गई

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  परादीप  पत्तन  में  बड़े  जहाज  क्यों  नहीं  झा  रहे  हैं  ?

 थी  चितामणि  पाणिप्रहो  ae  कहा  जाता  है  कि  कम  दबाव  के  कारण  जहाज  वहां  नहीं

 भा  रहे  उदाहरणार्थ  जापानी  जहाज  60,000  मीटरी  टन  सामान  ढोते हैं  ।  ये  जहाज  इस

 पत्तन  पर  नहीं  भा  सकते  हैं  ।  रेत  पम्प  पिछले  कई  वर्षों  से  खराब  पड़ा  है  ।  इसे  रेत

 निकालने  के  लिए  प्रयोग  किया  जाता  है  ताकि  sara  की  गहराई  बनी  पिछले  तीन  वर्षों  से

 यह  पम्प  खराब  पड़ा  है  ।  उसे  कौन  देखेगा  ।  यह  हो  रहा  है  इस  TAT  पर  ।  न्यू  हमारे

 श्रेष्ठ  पत्तनों  में  से  एक  है  ।  gw  आशा  है  कि  केन्द्र  सरकार  इन  सभी  कमियों  को  ओर  और  अधिक

 गम्भीरतापूर्वक  ध्यान  देगी  |

 मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  हाल  star  कि  अनेक  मित्र  जानते

 इस  सभा  के  एक  माननीय  सदस्य  और  में  एक  बड़े  जो  जनता  पार्टी  चला  रहे

 हैं--उड़ीसा  में  सभी  दल  फिर  से  जनता  पार्टी  बन  रहे  हैं--यह  माननीय  सदस्य  यहां  एक  मंत्री  थे  ।

 हम  जानते  हैं  कि  किस  प्रकार  यह  कलिंगा  ट्यूब्स  कम्पनी  एक  अन्य  व्यापारिक  कम्पनी  अर्थात्‌

 इण्डियन  मेटल्स  एण्ड  करो  एकाएक  द्वारा  एक  सहायक  कम्पनी  के  रूप  में  अधिगुह्दीत  की  गई  थी  ॥

 इस  इण्डियन  मेट  एण्ड  भरो  एकाएक  की  1971  में  6  करोड़  रुपये  को  आस्तियां  थीं  और  अब

 इसकी  35  से  40  करोड़  रुपये  की  पूंजीगत  आस्तिया ंहैं  ।  यह  व्यापारिक  कम्पनी  इन  माननीय

 सदस्य  के  साथ  जो  अनाज  जनता  पार्टी  के  नेता  कसे  लेन-देन  रख  सकती  है  ।  उन्होंने  इस  कलिंगा

 ट्यूब्स  को  सहायक  कम्पनी  के  रूप  में  लिया  और  इन्हो ंन  यह  दिखाया  है  कि  agit  बहुत  कम

 मूल्य  पर  देयर  खरीदे  हैं  जो  कि  सरकार  कम्पनी  विधि  आयकर  विभाग  और  अन्य  सभी

 को  और  शायद  भगवान  को  भी  गुमराह  करना  था  ।  क्या  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  इस  बात  की  जांच
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 की  जाए  कि  किस  प्रकार  सोदा  हुआ  ।  मेरे  विचार  से  आयकर  विभाग  ने  इस  पर  आपत्ति  की  थी

 किन्तु  फिर  भी
 उन्होंने  इसका  अधिग्रहण  किया  ।  जब  इण्डियन  मंटल्ज्ध  एण्ड  फेरो  carey  ने  कलिंगा

 ट्यूब्स  का  अधिग्रहण  किया  तो  उन्होंने  यह  दिखाया  कि  कलिंगा  ट्यूब्स  कम्पनी  घाटे  में  जा  रही  है

 art  एक  रुग्ण  कम्पनी  है  ।  इण्डियन  मेटल्स  एण्ड  फेरो  एल एज  ने  भास्कर  विभाग  को  लेखे

 प्रस्तुत  किए  हैं  जिसमें  यह  दिखाया  गया  है  कि  उन्होंने  हानि  उठाई  है  तथा  इस  संदिग्ध  तरीके  से

 करोड़ों  रुपये  का  आयकर  अपवंचन  क्रिया  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  प्रस्ताव  रखा  है  कि  बड़े

 व्यापारिक  घरानों  को  कर  अपवंचन  नहीं  करना  च।हिए  किन्तु  यह  क्यां  है  ?  ag  दिन-दहाड़े  पूरी

 तरह  से  कर  अपवंचन  है  ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  ag  इन  मामलों  की  जांच

 करायें  ।

 aa  मैं  अपने  देश  की  बाह्य  ऋण  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूँ  ॥

 मैंने  इस  सभा  में  aga  यह  कहा  है  और  मैं  उसे  दोहराता  हूँ  कि  महात्मा  गांधी  ने  हमें  आत्म  निसार

 बनना  सिखाया  ari  आप  जानते  हैं  कि  शाक्तिशाली  अमरीकियों  ने  अपने  सभी  अस्त्रों  के  साथ

 द ैry f  |  वियतनाम  को  नष्ट  करने  का  प्रयत्न  किया  किन्तु  एक  व्यक्ति  श्री  होगी  मिन्ह  ने  कहा  कि  यदि  तुम

 अस्त्रों  की  वर्षा  कर  दो  तो  भी  तुम  वियतनाम
 को  दाम  नहीं  बना  सकते  ae  हमने  क्या

 किया  हैं  ।  महोदय  आपने  दादाभाई  नारोजी  को  महान्‌  पुस्तक  ड्रेन  पढ़ी  होगी  ।  उन्हों ने  भारतीयों

 में  स्वदेशी  की  भावना  जागृत  को  थी  गौर  तब  महात्मा  गांधी  ने  हमें  विदेशी  वस्तुओं  का  बहिष्कार

 सिखाया  ।

 ब्रिटिश  लोग  भारत  से  उस  समय  5  करोड़  पाउण्ड  ले  गए  थे  ।  अब  बाह्य  ऋण

 स्थिति  यह  है  कि  हमने  20,000  करोड़  रुपये  देने  हैं  और  हम  2000  करोड़  रुपये  का  प्रतिवर्ष

 प्रतिशोध  कौर  ब्याज  के  रूप  में  भुगतान  करने  जा  रहे  हैं  गौर  शायद  अगले  पांच  से  वर्षों  के

 दौरान  हमारी  निर्यात  ara  का  60  परतिशत  इस  विदेशी  ऋण  के  परिशोधन  और  ब्याज  के  लिए

 जरूरत  होगी  ।  क्या  यही  हम  आत्म-निरभर  श्रे-व्यवस्था  बना  रहे  हैं  ।  क्या  हम  यह  सोचते  हैं  कि

 आसानी  से  प्राप्त  घन  के  साथ  हम  देश  बना  लेंगे  ?  यह  सम्भव  नहीं  है  ।  कोई  भी  देश  ऐसा  नहीं

 कर  पाया  है  ।  जब  1917  में  सोवियत  संघ  ने  अपना  राज्य  कायम  किया  था  तो  सभी  पूंजीवादी

 देशों  ने  सोवियत  संघ  का  बहिष्कार  किया  था  ताकि  सोवियत  संघ  आगे  न  बढ़  सके  ।  महोदय  बाहर

 की  छः  टरवाइनों  के  साथ  उन्होंने  नाझर  are  का  निर्माण  किया  और  आज  वह  देश  संसार  में

 सर्वाघिक  शक्तिशाली  देशों  में  से  एक  है  ।  चीन  को  भी  यही  स्थिति  है  ।  मैंने  लाखों  चीनियों  को

 बिना  किसी  भौजार  और  मशीन  के  200  किलोमीटर  लम्बी  नहर  खोदते  देखा  है  ।  राष्ट्र  इस  तरह

 बना  करते  हैं  ।  यह  अच्छी  are  गर्व  की  बात  है  कि  दिल्‍ली  में  तटस्थ  राष्ट्रों  का  सम्मेलन

 हुआ  जिसमें  100  देशों  के  राष्ट्राध्यक्षों  ने  हिस्सा  लिया  और  मुझ  खुशी  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री

 को  अगले  तीन  वर्षों  के  लिए  तटस्थ  राष्ट्र  आन्दोलन  का  अध्यक्ष  चुना  गया  ।  इससे  yz-fa  vet

 राष्ट्रों  द्वारा  उसको  दिए  गए  सामान  का  पता  चलता  इससे  उस  शक्ति  का  पता  चलता  है  ।

 जो  कि  हमारे  ने  प्राप्त  कर  ली  है  ।  अगले  दो  वर्षों  या  पीन  वर्षों  में  युद्ध  हो  सकता हैं  लेकिन

 लेकिन  इस  समय  यह  युरोप  में  नहीं  होगा  ।  दो  महान  शक्तियां  वहाँ  युद्ध  नहीं  करेंगीं  लेकिन  यह

 ईरान  में  या  अफगानिस्तान  में  या  हमारी  सीमाओं  के  नजदीक  हो  सकता  है  ।
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 आज  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  कि  मध्यपूर्व  तेल  उत्पादन  देशों  कीमतें

 कम  कर  दी  है  ।  यह  कीमत  32  डालर  प्रति  हैरत  से  कम  करके  27  डालर  प्रति  बैरल  कर  दी  है

 इससे  इनमें  15  प्रतिशत  की  कटोती  कर  दी  गई  है  ।  शायद  यह  कीमतें  और  कम  होगी  ।  इस  प्रकार

 इसमें  ag  पत्ता  चलता  है  कि  वस्तुओं  की  कीमतें  किस  प्रकार  गिर  रही  हैं  ।  हमारे  चारों  और  एक

 संकट  विकसित  हो  रहा  है  मौर  अभी  हाल  हो  में  समाप्त  हुऐ  गुट  निरपेक्ष  सम्मेलन  में  जो  विकास

 gar  हे  सारा  विश्व  इस  विकास  के  लिए  अगले  पांच  वर्षों  में  या  दस  वर्षों  में  भारत  की  तरफ  देखता

 रहेगा  ।  यह  हमारी  उपलब्धियों  में  से  एक  है  कि  हम  अब  60  प्रतिशत  अशोधित  तेल  का  अपने  देश  में

 ही  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  केवल  40  प्रतिशत  आयात  किया  जा  है  कीमतें  बहुत  तेजी  से  गिर

 रही  हैं  ।  इसलिए  हमें  स्थिति  का  लाभ  उठाना  चाहिए  ।  हम  इसे  अपने  उपभोक्ताओं  को  कम  की  मत

 पर  क्यों  नहीं  दे  सकते  ?

 हम  एक  आत्मनिर्भर  area  की  निर्माण  करेंगे  जिससे  हम  अपनी  सीमा  पर

 राष्ट्रीय  युद्ध  के  खतरों  का  सामना  कर  सकेंगे  ।  और  इससे  हमें  आधिक  रूप  से  मजबूत  बनने  कौर

 विश्व  की  बड़ी  शक्तियों  में  से  एक  बनने  में  सहायता  मिलेगी

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  बजट  का  समर्थन  करता  F  |  आपका  घन्यवाद  |

 थ्री  कृष्ण दत्त  सुल्तानपुरी  :  उपाध्यक्ष  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  ने

 28  1983  को  जो  बजट  पेश  क्रिया  मैं  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूँ  ।

 हमारे  देश  की  भारिक  स्थिति  को  जिस  तेरह  से  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  पेश  किया  मैं  उसको

 संतुलित  कह  सकता  हूँ  भर  इसके  लिए  वे  बधाई  के  पात्र  हैं  ।

 सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  देश  के  अन्दर  जिस  तरह  से  सूखा  हुआ  उससे  सारे  देश  के

 अन्दर  बड़ो  मारी  हलचल  मच  गई  हैं  ।  इन  सारी  चीजों  को  देखते  हुए  और  इस  तरफ  ध्यान  देकर

 उन्होंने  गरीब  लोगों  को  राहत  पहुंचाई  है  ।  गांव  के  लोगों  को  सबसे  ज्यादा  फायदा  हुआ  है  ।

 विकास  के  काम  शुरू  हुए  हैं  ।  अनाज  के  भंडारों  द्वारा  अनाज  का  वितरण  किया  गया  है  ।  इस  के

 साथ  हम  समझते  हैं  कि  देश  के  अन्दर  बिजली  के  क्षेत्र  मे  उत्पादन  होना  चाहिए  ।  बिजली  के  बारे

 में  जहां  तक  हमारे  पिटारी  क्षेत्रों  का  ताल्लुक  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जो  नदियां  हैं  उन  पर  पन-बिजली

 की  योजना  बनाकर  देश  को  बि  जली  के  मामले  में  आसानी
 भ

 किया  जा  सकता  है  ।  मैं  यह  भी

 समझता  हु  कि  यदि  हिमाचल  प्रदेश  के  अन्दर  जहां  पानी  का  ज्यादा  कटाव  और  बहाव  हो  रहा  है
 अगर  वहां  भारत  सरकार  पन-जाजलि  को  योजना  नहीं  बनाती  तो  उ  हमारा  पानी  विल्कुल
 जाया  चलो  जाएगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जब  तक  हमारे  देश  के  ग्न्द्रर  पन-ब्रिटनी  की  योजना  नहीं

 बनती  तब  तक  सस्ती  बिजली  के  सावन  प्राप्त  नहीं  हो  सकते  मैं  भारत  सरकार  से  मांग

 करूंगा  कि  हिमाचल  प्रदेश  का  सर्वेक्षण  किया  गया  इसलिए  वहां  पर  पन-बिजली  की  योजना

 बनाई  जाए  |

 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  35  साल  की  आजादी  के  बाद  हमको  रेल

 लाइन  से  नहीं  जोड़ा  गया  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  के  अन्दर  एक  फुट  रेल  लाइन  नहीं  बढ़ी  है  ।  कहा

 जाता  है  कि  योजना  आयोग  में  मामला  गया  हुआ  है  ।  योजना  आयोग  से  वह  मामला  क्लीयर  नहीं

 होता  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  दमा चल  प्रदेश
 males

 रेलवे  लाइन  का  विस्तार  किया  जाए  ।

 261



 बजट  सामान्य  चर्चा  15  1983

 रेलवे  लाइन  शिमला  से  चरागे  चुपाल  तक  बिछाई  ताकि  वहां  पर  जो  आलू  ओर  सेब  का

 उत्पादन  होता  उनको  दिल्‍ली  तक  पहुँचाया  जा  सके  ।  वहां  ट्रक  नहीं  मिलता  रास्ते  खराब  हैं
 भाल  भाड़ा  sara  देना  पड़ता  है  ।  मैं  माँग  करता  हूं  कि  वह क्षेत्र  जो  कि  बार्डर  पर  है  और  सैनिक

 की  तरह  काम  करता  उसकी  तरफ  आपको  तवज्जह  देनी  चाहिए  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के  अन्दर  जो  हमारे  स्पीति  के  इलाके  जहां  देश  की

 सुरक्षा  के  लिए  हमारे  जवानों  को  जाना  पड़ता  उनको  वहां  जाने  की  कोई  सुविधा  नहीं  मिलती

 जब  तक  वहां  रेल  नहीं  उनको  सुविधा  नहीं  मिल  सकती  है  ।  हमारे  गरीब  किसान  जो

 आलू  और  सेब  की  परिवार  करते  हैं  उनको  अपनी  उपज  को  मंडी  तक  पहुंचाने  में  बहुत  कठिनाई

 होती  है  ।  हमारे  यहां  कर-प्यार  ऐसा  इलाका  है  जहां  घोड़े  और  खच्चर  की  भी  सड़क  नहीं  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  रोप-वे  लगाई  जाय  जिससे  लोग  अपनी  आलु  शौर  सेब  की  उपज  को  रोड़

 साइड  तक  पहुंचा  सके  साथ  ही  उन  को  सबसिडी  जानी  चाहिए  जिससे  उन  की  आर्थिक  दशा

 सुधर  सके  ।

 एक  बात  में  विकास  खण्डों  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हुए  लाख  से  उपर  की

 भावा दी  के  क्षेत्रों  को  विकास  खण्ड  में  रखा  जाता  लेकिन  यदि  आप  मैदानी  क्षेत्र  के इस  नियम

 से  पहाड़ी  क्षेत्रों  को  नापेंगे  तो  काम  नद्दी  चलेगा  ।  इस  उनकी  आधिक  दशा  कभी  भी  सुधर

 नहीं  सकेगी  ।  जिस  तरह्  से  अप  ने  20  हजर  की  आबादी  पर  प्राइमरी  हैल्थ  सन्टर  की  व्यवस्था

 की  मैं  यह  मांग  करता  हूं  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  20  हजार  की  पापुलेशन  पर  विकास  खण्ड  बनाया

 जाय  ।  वर्तमान  व्यवस्था  से  पसे  का  बटवारा  भी  सही  ढ़ंग  से  नहीं  होता  जहा  ज्यादा  आबादी

 वाले  विकास  खण्ड  हैं  लेकिन  क्षेत्र  छोटा  वे  उसका  ज्यादा  फायदा  sor  सकते  लेकिन  हमारे

 यहां  छोटी-छोटी  आबादी  के  क्षेत्र  जिनको  पूरा  लाभ  नहीं  होता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  इस

 पर  पूरी  तवज्जह  दें  जिस  से  हमारे  पहाड़ी  पत्र  को  विरासत  खण्डों  का  लाभ  मिल  सके  |

 कुछ  बातें  मैं  ट्रांस्पोर्ट  महकमे  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  हिमाचल  प्रदेश  सारा  पटाई  क्षेत्र

 है  वहां  के  लोगों  को  ट्रांसपोर्ट  के  मामले  में  ज्यादा  से  ज्यादा  सबसिडी  जानी  चाहि  क्योंकि

 पैट्रोल  और  डीजल  के  भाव  बहुत  ज्यादा  बढ़  गये  हैं  ।  जो  आपरेटर्स  वे  हमारे  माल  का  बहुत  ज्यादा

 भाड़ा  चीज़ें  करने  के  लिए  कहते  जहां  पर  रूट्स  नेशन ला इज  किये  हुए  हैं  उनको  इस  काम  में  बहुत

 नुकसान  हो  रहा  है  ।  इत  लिए  मैं  चाहता  हूं  कि  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा  सबसिडी  दी  जाय  तथा

 ज्यादा  से  ज्यादा  सुविधा  दी  जांय  ॥

 कुछ  शब्द  में  उद्योगों  के  बारे  में  कहना  चहता  हमारे  यहां  उद्योग  धन्व  ज्यादातर

 पंजाब  के  ast  के  Jo  पी०  के  बाडेन  के  हरियाणा  के  बाहर  के  साथ  लगाये  जा  रहे

 हैं  जिस  से  हमारे  पहाड़ी  क्षेत्रों  का  विरासत  नहीं  हो  रहा  है  ।  अगर  आप  हमारे  पहाड़ी  क्षेत्र  के

 लोगों  को  ऊपर  उठाना  चाहते  यदि  अप  चाहते  हैं  कि  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  से  हमारे  गरीब  लोगों

 का  फायदा  हो  तो  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  उद्योग  wey  हमारे  पहली  क्षेत्रों
 के  इन्टीरियर  में  लगाये

 जाप  |  जैसे  इलैक्ट्रोनिक  इण्डस्ट्री  है  -  इस  को  पहाड़ों  के  अन्दर  लगाया  जा  सकता  इस  के  लिए

 आप  सबसिडी  दे  सकते  दूसरी  सुविधायें  दे  सकते  हैं  ।  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं--यदि

 2

 उद्योग  पहाड़ी  eal  के  अन्दर  लगाये  जाप  तो  वहां  कोई  एनिमेशन  नहीं  होता  कोई
 झगड़ा

 हीं
 होता  कान्त  वातावरण  में  काम  होता  है  |
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 a अ  वत

 एक  निवेदन  मुझे  यह  करना  है  कि  अप  एनिमेशन  पर  पाबन्दी  लगायें  ताकि  इंडस्ट्रीज  का

 काम  ठीक  तरह  से  चल  सके  ।  हमें  इस  बात  की  निगरानी  भी  करनी  चाहिए  कि  पब्लिक  सैक्टर

 के  कारखानों  में  जो  अफसर  लोग  काम  करने  आते  वे  बिजनेस-मैन  के  घरानों  से  आते  हैं  और

 जो  उन  कारखानों  को  कामयाब  नहीं  होने  देते  जहाँ  जहां  हमारे  पब्लिक  सैक्टर  के  कारखाने

 हमें  उनके  लिए  टारगेट  मुक़र्रर  करने  चाहिए  ताकि  उन  का  प्रोडक्शन  बढ़ें  ।  भाप  देखिये

 हमारे  यहाँ  नाहन  में  पब्लिक  सैक्टर  की  एक  फाउंड्री  है
 जिस  का  चार  लाख  रुपया  महीना  का

 घाटा  हमारी  राज्य  सरकार  उठा  रही  है  ।  वहाँ  पर  काम  रहीं  हो  रहा  100  साल  पुरानी

 फैक्टरी  मजदूर  काम  नहीं  करते  एजींटेशन  होते  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  लोग  नेता  गिरी  करने

 लग  गए  जो  एनिमेशन  शुरू  कराते  उन  से  चन्दा  लेते  हैं  क्योंकि  काम

 न  होते  हुए  भी  उन  लोगों  को  arpa  तनख्वाह  मिलती  है  ।  इस  लिए  हम  को  इस  तरफ  मी

 तवज्जा  देनी  मगर  प्रोौडड्दान  को  चढ़ाना  हम  को  लाजमी  तोर  पर  यह  देखना

 होगा  कि  मेनेजमेंट  में  कौन  आदमी  काम  करे  ।  कया  वे  लोग  सर माय दारों  के  घरों  से  तो  नवदीं

 जो  हमारी  नीतियों  को  फेल  कर  रहे
 हैं  ।  इस  तरफ  तवज्जह  देने  की  जरूरत  है  ।  बसे  हमारे  जो

 नौजवान  वित्त  मंत्री  जी  वे  हर  बात  को  जानते हैं
 कि  वहाँ  क्या  और  के  हाता  है  लेकिन  उन

 को  इस  बात  का  ख्याल  रखना  पड़ेगा  ।

 अभी  हमारी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  यह  कह  था  कि  रिटायडं  आदमी  को  नौकरी  में  न  रखा

 जाए  बौर  जिन  की  रिटायरमेंट  की  एज  उनको  रिटायर  किया  मैं  तो  यह  कहूँगा  कि

 सरकारी  नौकर  55  साल  की  उम्र  में  ही  रिटायर  हो  जाए  ताकि  ओर  लोगों  को  रोजगार  मिल
 सके  ।  अब  तो  होता  क्या  है  कि  58  साल  के  बाद  भी  लोग  हमारे  पास  आते  हैं  और  कहते  हैं  कि

 हमारी  उम्र  गलती  से  2  साल  ज्यादा  लिखी  गई  इस  लिए  दो  साल  हम  को  और  नौकरी  में

 जाए  ।  यह  नहीं  होना  चाहिए  भर  इस  वात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  दूसरे  लोगों

 को  रोजगार  मिले  ।  हम  चाहते  हैं  कि  लोगों  को  रोजगार  मुहय्या  हो  ओर  देश  के  सभी  लोगों  को

 रोजगार  मिले  और  हमारी  सरकार  की  भी  यह  मंत्रा  है  लेकिन  ये  जो  चीजें  बीच  में  भा  जाती  हैं
 atc  लोग  सिफारिश  कर  देते  हैं  कि

 इसको  रख  यह  गलत  बात  है  ।  इस  से  सरकार  का  सारा

 चाचा  खराब  हो  जात है  ।

 हमारे  यहां  हिमाचल  सरकार  ने  वनों  का  राष्ट्रीय  करण  किया  है  |  पहले  हमारे  यहां  एक
 राज्य  गाया  था  भर  वह  1977  से  1979  तक  चला  जिसने  सही  काम  नहीं  किया  मैं

 दो-ढाई  साल  से  लगातार  इस  मामले  पर  बोल  रहा हूं  कि  हमारे  यहां  जंगल  तो  नै दन लाज  हो  गये
 लेकिन  जो  छोटे  उद्योग  भारा  मीन  वाले  जो  सेवों  मौर  टमाटर  शादी  के  लिए  लकड़ी
 चीर  कर  पेटियां  बनते  उनको  लकड़ी  नहीं  मिलती है

 ।  अब  ander  यह  है  कि  जंगल  से  कोई  पेड़
 नहीं  कटेगा  लेकिन  जो  फल  यहां  आते  हैं  उन  के  लिए  लकड़ी  पेटियां  बनाने  के  लिए  चाहिए  ।  मेरा

 कहना  यह  है  कि  जो  पेड़  गिर  जाते  उनको  कारपोरेशन  को  देने  की  बजाय  छोटे  उद्योग  करने

 वालों  को  देना  जिससे  ने  पेटियां
 बना  कर  उन  में  सेब  और  दूसरे  फल  भर  सब्जियाँ  यहाँ

 भेज  सके ं।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हैं  कि  एफ०  सौ ०  भाई  जो  गेहूँ  देता  वह  बड़े  बड़े  मिलों  को

 सप्लाई  होती  है  wt  इन  में  बड़े  बड़े  अधिकारी  मिले  होते  हैं  ga  बात  का  ध्यान  रखा  जाना
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 चाहिए  कि  छोटे  चक्की  वाले  उनको  अगर  आगे  बढ़ाना  तो  वहाँ  पर  पिसाई  के  लिए  ag  ;  हं
 देना  चाहिए  ।  राज  हो  यह  रहा  है  कि  गेहूं  से  get  बनानी  तो  हिमाचल  प्रदेश  में

 एफसी  AS  द्वारा  दिल्‍ली  को  गेहूं  भेजा  जाएगा  और  उस  गेहूं  से  मिल  वाले  सूजी  कौर  मंदा

 बनाए गे  |  यहां  पर  लोगों  को  हवा  खिलाना  इस  लिए  यहां पर  वह  भेज  दिया  जाता  इस

 में  जो  ब्लैक-मार्केटिंग  होती  उसको  रोकना  होगा  ।  जो  ब्लैक-मार्केटिंग  करते  वे  देशद्रोही  हैं

 कौर  इस  तरह  वे  हमारे  देश  को  चूस  रहे  हैं  ।

 gh  aa  हैरानी  कौर  अफसोस  होता  है  जब  मैं  यहाँ  पर  विपक्ष  के  लोगों  की  बातें  सुनता

 वे  कहते  हैं  कि  सरकार  बगैर  टैक्स  के  इस  गाड़ी  को  सरकार  टेक्स  न  लगाए  और

 बासन  भी  कुशलता  से  चले  ।  टेक्स  भी  न  लगे  और  लोगों  की  areas  भी  बढ़  जाएं  और  उनको

 तन्ख्वाहें  भी  बढ़  जाएं  ।  अगर  कोई  योजना  बनाते  तो  उसके  लिए  पैसे  की  जरूरत  तो  होती  ही

 है  i  बिना  टेक्स  लगाए  खजाने  में  tar  कहाँ  से  भाएगा  ।  यहां  पर  जो  भाषण  उन  में  विपक्ष  के

 लोगों  ने  यह  कहा  कि  लेखा-जोखा  जो  पेश  किया  गया  वह  ठीक  नहीं  है  और  पहले  जो  हुआ  था

 वह  ठीक  था  ।  इस  तरह  के  भाषण  कर  के  वे  चले  जाते  हैं  और  यही  उनकी  चर्चा  का  विषय

 रहता  है  ।

 हमें  देश  को  भागे  ले  जाना  है  ।  फौज  को  कायम  रखना  पुलिस  को  कायम  रखना  है

 st  जनरल  एडमिनिस्ट्रेशन  को  भी  कायम  रखना  है  ओर  इस  के  लिए  पैसे  की  जरूरत  है  ।  जो

 लोगों  की  प्रिवान्सेज  तकलीफें  उन  को  सुन  कर  उनका  समाघान  भी  करना  है  |

 एक  बात  मैं  भर  कहना  चाहता  हूं  ।  हमरे  हिमाचल  प्रदेश  के  अन्दर  पंजाब  के  स्केल  लागु

 पंजाब  एक  अमीर  स्टेट  है  और
 हमारे  यहाँ  के  जो  कर्मचारी  हैं  उन  को  वहां  के  स्केल  मिलते  हैं  ।

 मैं  ag  मांग  करता  हूँ  कि  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  के  जो  कर्मचारी  वहां  काम  करते  उन  को  भी  बन्दी  स्केल

 मिलने  चाहिए  ।  और  कमंचारियों  को  इस  मामले  में  विभाजित  नहीं  करना  चाहिए

 जब  एक  कमंचारों  को  ज्यादा  मिलता  &  ale  दूसरे  को  तो  वह  यह  सोचने

 लगता  है  कि  सरकार  हमारे  बारे  में  कुछ  नहीं  सोचती  ।  वित्त  मंत्री  जी  इस  पर  विचार  करें  कि

 सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  के  उन  कमंचारियों  को  जो  हिमाचल  प्रदेश  में  काम  करते  जो  काश्मीर  में  काम

 करते  हैं  या  दूसरे  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  काम  करते  हैं  और  वादों  के  रहने  वालों  को  जो  सुविधाए  मिलती

 वही  उन  को  भी  दी  जानी  चाहिए  ।

 इस  के  साथ  साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  ढाक  ate  टेलीफोन  की  हिमाचल  प्रदेश

 गौर  पूरे  हिली  एरिया  में  पर्याप्त  सुविधा  नहीं  है  ।  किन्नौर  जिला  ऐसा  है  जहां  कि  टेलीफोन  की

 सुविधा  नहीं  है  ।  पुरे  डिस्ट्रिक्ट  में  नहीं  है  इसलिए  मैं  इसकी  मांग  करता  हूं  भर  यह  भी  मॉंग

 करता  हूं  कि  जिन  बेकार  एरियाज  में  डाकखाने  ओर  पोस्ट  भाफिसिज  खोले  जा  सकते  उनमें

 सै  ज्यादा  से  ज्यादा  डाकखाने  खोलें  जिससे  लोगों  को  सुविधाएं  प्राप्त  हो  सकें  ।  भाप  जानते  हैं  कि

 वहां  अबादी  बहुत  कम  है  और  उनके  लिए  साधन  भी  बहुत  कम  हैं  ।  इसके  लिए  हमने  जो  भी  TIAA

 दिये  उनको  आप  करने  की  कोशिश  करें  जिससे  की  वहां  के  लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा

 सुविधाएं  मिल  सकें  ।
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 एक  बात  में  टेलीविजन  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरे  विवेचन  के  जवाब  में  यह  कहा

 गया  था  कि  हमारे  यहां  कसौटी  में  जल्दी  से  जट  दी  टेलीविजन  का  रिले  सैन्टर  बना  दिया  जाएगा  |

 लेकिन  अभी  तक  उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  है  मैं  मांग  करता  हूं  कि  हिमा  चल  प्रदेश के

 लोगों  को  टेलीविजन  की  सुविधा  देने  के  लिए  टेलीविजन  के  रिले  स्टेशन  के  प्रपोजल  को  जल्दी  से

 जल्दी  कार्यान्वित  किया  जाए  ।

 इसके  साथ  साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  फोरेस्ट्री  के  रिसचें  के

 लिए  एक  z rate  कल्चर  यूनिवर्सिटी  होनी  चाहिए  ।  पहाड़ी  क्षेत्र  के  लोगों  के  लिए  इस  यूनिवर्सिटी  के

 बारे  में  65  एम०पीज०  ने  दस्तखत  कर  के  आपको  प्रपोजल  दिया  था  ।  पता  नहीं  कौन-सी  ताकत

 काम  कर  रही  है  जो  इस  युनिवर्सिटी  को  बनने  नहीं  देती  है  ।  मैं  यह  मांग  करता  हूँ  कि  यह  खोज

 जरूरी  है  अगर  आपको  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  फलों  का  उत्पादन  बढ़ाना  है  ।  इसके  लिए  flaw  भी  बहुत

 जरूरी  है  और  frag  के  लिए  युनिवर्सिटी  जरूरी  हिमाचल  प्रदेश  प्राकृतिक  तौर  से  ऐसा  पर्वत

 है  जहां  कि  age  बड़ी  तादाद  में  वृक्ष  लगाये  जा  सकते  हम  बार  बार  यह  कहते  रहते  हैं  कि

 हमारे  यहां  60  परसेंट  क्षेत्र  होने  चाहिए  ।  अज  वृक्ष  कटते  जा  रहे  हैं  और  सारा
 देश

 बर्बाद  हो

 रहा  है  ।  अगर  देश  में  आपको  वृक्षों  को  बढ़ाना  है  तो  मैं  मांग  करता  हूं  कौर  हिमाचल  प्रदेश  जहां  के

 लिए  दिल्ली  एरियाज  के  65  एमपी  ने  लिख  कर  भी  दिया  है  कि  सोलन  में  एक  हार्टिकल्चर र

 युनिवर्सिटी  खोली  जाय  ।  श्राप  इस  तरफ  तवज्जह  दें  ।

 हमारे  यहां  सेब  ate  टमाटर  का  उत्पादन  बहुत  होता  है  ।  अगर  इनके  ठीक  पेकिंग  का

 का  इन्तजाम  न  हो  तो  यह  सड़  जाता  है  ।  पहले  हमारे  यहां  अफीम  बोया  जाता  था  जिसको  कि  जहर

 कहा  जाता  है  ।  इस  अफीम  को  बोने  को  इजाजत  देने  के  बारे  में  हमारी  विधान  सभा  ने  एकमत

 से-पक्ष  भोर  विपक्ष  दोनों  ने  एकमत  से  यह  पास  किया  कि  अगर  वहां  के  किसानों  की  आर्थिक  दशा

 सुधारनी  है  तो  वहां  अफीम  बोने  की  इजाजत  देनी  चाहिए  ।  इसके  बोने  पर  आजकल  बेन

 अगर  यह  अफीम  बोने  को  इजाजत  मिल  जाती  है  तो  इससे  किसान  इस  अफीम  को  अपने  घर  में

 रख  कर  कीड़ो  से  अपनी  फसल  को  रक्षा  कर  सकेंगे  |  कीड़ो  से  बहुत  सी  फसल  बर्बाद  हो  जाती

 आप  कीड़े  मारने  की  दवाइयों  पर  लाखों  रुपया  खच  करते  हैं  फिर  भी  कीड़े  सदियों  को  पौध  में

 लग  कर  उन्हें  नुकसान  पहुंचाते  हैं  ।  जसे  पहले  हिमाचल  प्रदेश  की  रियासतों  में  अफीम  बोई  जातीं

 थी  उसी  तरह  से  उन  रियासतों  में  अफोम  बोने  की  इजाजत  होनी  चाहिए  ।

 लोग  कहते  हैं  कि  शराब  पर  पाबंदी  होनी  चाहिए  ।  ठीक  दे  भाप  सारे  मुल्क  के  अन्दर

 दाराब  पर  पाबन्दी  दो  लेकिन  बाहर  के  gest  में  भेजने  के  लिए  तो  शराब  बनाई  जा  सकती

 है  जसे  कि  रूस  में  वोदका  बनायी  जाती  है  ।  हमारे  यहां  हिमाचलप्रदेश  में  आलू  और  सेब  बहुत

 होता  है  ।  लोग  तीस  किलोमीटर  चल  कर  सेब  और  आलू  दिल्‍ली  भेजने के  लिए  पहुंचाते हैं  ।  आढ़ती

 बीच  में  बहुत  सी  कमीशन  ले  जाते  हैं  ।  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  सेब  और  आलू
 का  कारखाना  लगाया  जाए  जिससे  कि  वहां  के  किसानों  की  आधिक  दशा  सुधार  सके  ।  अप  बेशक

 नशाबंदी  कर  लेकिन  उसे  दूसरे  मुल्कों  में  तो  भेजा  जा  सकता  है  ।  मैं  मगन  भाई  ade  का

 भाषण  सुन  रहा  था  |  उनका  भाषण  सुनकर  qe  घड़ी  हसी  आ  रही  थी  ।  कुछ  दिन  पहले  वे

 aq  वित्त  मंत्री  थे  ।  उन्होंने  कि  यह  सरकार  कुछ  नही  कर  रही  है  ।  पिछले  भाषण  में

 प्रधान  मंत्री  की  बड़ी  तारीफ  की  थी  और  अब  मुख़ालिफ़त  कर  रहे  हैं  ।  इनका  कोई  इमान  नही
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 लेकिन  जनता  इसका  सबक  देगी  ।  अभो  दो  साल  बाद  ही  समय  भाने  वाला  है  ।  यह  सरकार

 गरीबों  का  उत्थान  करना  चाहती  है  ।  विपक्ष  के  लोगों  को  क्या  योग्यता  है  हमको  हम  यहां  पर  ही

 देखते  एक  साथ  चार-चार  लोग  बोलने  लग  जाते  कोई  अनुशा दान  नहीं  जहां-जहां

 विपक्ष  की  सरकार  बनी  हुई  है  वहां  को  खबरें  भी  हमारे  पास  भा  रही  हैं  ।  तमिलनाडु  में  हरिजनों

 का  कत्ल  किया  जा  रहा  है  वहां  पर  सरकार  ठीक  नहीं  चल  रही  है  ।  इसी  तरह  से  कर्नाटक  और

 ais  में  मी  काफी  गड़बड़ी  हो  रही  है  ।  यहां  पर  हमें  इन  मामलों  को  उठाने  की  अनुमति  नहीं  दी

 जाती है  ।  विपक्ष  के  लोग  आसाम  के  इशु  को  लेकर  खड़े  हो  जाते  तीन  बार  मंत्री

 महोदय  बतला  चुके  हैं  कि  हम  देश  में  किसी  तरह  की  बदअमनी  नहीं  चाहते  हैं  ।  प्रधानमंत्री  जी  ने

 भी  सबसे  सहयोग  की  मांग  की  है  ।  हम  सब  लोगों  को  एक  होकर  समस्या यों  को  सुलझाने  में

 योगदान  देना  चाहिए  ।

 भत  में  एक  बात  कहकर  अपना  स्थान  ग्रहण  करना  चाहता  हुं  ।  हमारे  यहां  यु०  पी०  का  इलाका

 हैं  जहां  से  बहुगुणा  जी  आते  हैं  ननीताल  का  इलाका  ट्राइबल  एरिया  है  ।  देहरादून  से  जब  हम

 ऊपर  जाते  हैं  तो  चकराता  और  उसके  साथ  मेरा  हल्का  लगता  है  तिब्बत  तक  ।  वहां  पर

 रोडे  रेणुका  आनि  ट्राइबल  एरिया  नहीं  जबकि  इनके  कस्टम  और
 इन

 का

 रहन  सहन  सारा  ट्रायलदस  जेसा  ही  है  ।  इसलिए  मैं  मांग  करता  हुं  कि  इस  एरिया  को  भी  ट्रायबल

 घोषित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  ट्रायल  सब  प्लान  का  लाभ  इस  इलाके  को  भी  मिल  सके  ॥

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हुं  कि  जहां-जहां  age  टी ०  भाई०  नहीं  है  वहां  इसकी

 व्यवस्था  होनी  चाहिए  |  हमारे  यहां  एक  कालेज  सोलन  में  और  एक  शिमला  में  मेट्रिक  पास

 करके  भी  बच्चे  पशु  चराने  का  काम  करते  हैं  ।  उद्योग  सब  नीचे  हैं  ।  इसलिए  इन  सब  सुविधाघरों

 का  फायदा  वहाँ  के  निवासियो  को  नहीं  मिल  पाता  ।  हिमाचल  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  बहुतਂ  अच्छों

 तरह  से  काम  कर  रहे  हैं  फिर  भी  बी०  जे०  पी०  के  लोग  तरह-तरह  की  चालें  चलते  हैं  ।  जब

 बाजपेयी  जी  वहाँ  गए  थे  तब  वहां  भी  उन्होंने  मेरे  खिलाफ  कहा  था  ।  बी०  जे०  पी०  की  डेफीनेशन

 एक  आदमी  मे  ठीक  ही  बताई  है  कि  बी०  से  जे०  से  इस  तरह  से  यह  सही

 है  कि  ब्लेकमाकंटीयर  और  जमाखोरों  की  पार्टी है
 ।  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है ंकि  आने  वाले

 समय  में  carey  की  चोरी  करने  वालों  को  बक्शा  न  जाए  ।  कहाँ-कहां  से  घन  इकट्ठा  किया  जाता

 है  इस  बात  की  जानकारी  प्राप्त  की  जानी  चाहिए  ।  इसके  साथ  जो  राहतें  दी  गई  हैं  उनके  लिए  मैं

 धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 1.0  एस०  झनकार  (०  एस०  भप्पालानापडू  :  उपाध्यक्ष  मैं

 वर्ष  1983-84  के  लिए  प्रस्तुत  बजट  का  समन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  गथिक  विशेषज्ञों  ने

 देश  में  4000  करोड़  रुपए  से  5000  करोड़  रुपए  के  घाटे  at  भविष्यवाणी  की  थी  लेकिन  माननीय

 मंत्री  ने  इसे  देखा  कि  घाटा  1555  करोड़  रुपए  से  भ्रमित  न  बढ़े  ।  इस  प्रकार  उन्होंने  एक  कुलाल

 वित्त  मंत्री  के  रूप  में  अपनी  योग्यताओं  का  दोबारा  प्रदान  किया  है  ।  यह  एक  प्रशंसनीय  उपलब्धि

 है  जिसके  लिए  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  की  प्रशंसा  करता  हूँ  ।
 we

 शमल  तेलगू  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 वा

 यह  हमारा  सामान्य  अनुभव  कि  जैसे  ही  बजट  का  समय  पास  आता  समाज  के

 ती  हो  जाती  लेकिन  इस  समय  हमारे  वित्त  मंत्री  ने
 सभी  ant  से  संबंधित  सभी  लोगों  में  बेचे

 सभी  को  स्वीकारे  बजट  प्रस्तुत  करके  उनके  इस  डर  को  कम  कर  दिया  है  ।  चुके  आशा
 है  सभीं

 पारियों  से  संबंधित  माननीय  सदस्य  इसका  पूरे  मन  से  स्वागत  करेंगे  |

 बजट  में  ऐसे  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  जिनमें  आम  areal  को  व्याकुलता  हो  अत  गली  का

 आदमी  एक  सुख  की  सांस  ले  सकता  है  ।  मिट्टी  के  तेल  के  प्रेशर

 कूलरों  में  शुल्क  में  छूट  दिए  जाने  के  कारण  ये  सस्ते  हो  जाएंगे  ।  इसलिए  इस  facia  द्वारा  मध्य

 aa  सोसाइटी  को  लाभ  प्राप्त  होगा  ।  गृहणियाँ  प्रसन्नता  अनुभव  करेगी  क्योकि  उनके  कन्धों  के

 को  काफी  हद  तक  कम  कर  दिया  गया  है  ।  इन  उपायों  के  वित्त  मंत्री  ने  15,000

 से  20,000  रुपए  के  बीच  प्रति  वर्ष  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  के  लिए  5  प्रतिशत  भास्कर  की

 छूट  की  मी  घोषणा  की  है  ।  इसमें  वेतन  भोगी  वर्ग  को  अत्यघिक  लाभ  होगा  ।  इन  सभी  रिआयतों

 से  मध्य  वर्ग  को  काफी  हद  तक  सहायता  मिलेगी  |  अपर्याप्त  साघनों  तथा  सारे  देश  में  अभूतपूर्व

 सूखे  ने  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  बहुत  बुरी  तरह  प्रभावित  किया  लेकिन  वित्त  मंत्री  ने  आम

 आदमी  को  कई  रातें  दी  है  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  ने  आम  आदमी  के  प्रति  जो  सदभावना  दिखाई

 है  उसके  लिए  बह  प्रशंसा  के  पात्र  है  ।.  यह  एक  शानदार  उदाहरण  है  जिससे  पता  चलता  है  कि

 कांग्रेस  सरकार  आम  आदमी  के  कल्याण  के  लिए  वचनबद्ध  है  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  चौथे  वेतन

 Taya  के  गठन  को  घोषणा  की  है  ।  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।  सरकार  की  नीतियों  भर

 क्रमों  को  सफलतापूर्वक  क्रियान्वयन  काफी  हद  तक  कर्मचारियों  पर  fade  करता  यदि  वे

 बेचन  है  ate  असन्तुष्ट  है  ती  इसमें  यहां  तक  की  सरकार  असफल  हो  सकती  है  ।  यह

 यक  है  कि  इन  तमंचा  रियों  के  कल्याण  को  ध्यान  में  रखा  जाए  ।  इसलिए  चोथे  वेतन  आयोग  के

 गठन  से  उनमें  व्याप्त  असंतोष  को  समाप्त  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  Ts  आशा  है  कि  आयोग

 बहुत  शीघ्र  काय  करना  शुरू  कर  देगा  सभी  के  संतोष  के
 लिए  अपनी  रिपो  शीघ्र  प्रस्तुत  कर

 देगा  |

 कृषक  हमारे  देश  का  आधार  है  ।  हमारी  अधेड़-व्यवस्था  कृषि  पर  निर्भर  करती  है  ।  देश

 उन्नति  नहीं  कर  सकता  जब  तक  कि  देश  में  कृषि  में  उन्नति  नहीं  होती  ।  उर्वरकों  और  कुछ

 रसायनों  पर  You  में  az  दी  गई  है  जो  कि  कृषकों  के  लिए  लाभदायक  है  ।  इसमें  कोई  शक  नहीं

 कि  साधारण  कृषक  को  कुछ  हद  तक  सहायता  मिल  सकती  है  ।  लेकिन  उसके  वास्तविक  लाभ  का

 पता  केवल  तभी  लगाया  जा  सकता  है  जबकि  उसे  अपने  उत्पाद  के  लिए  लाभकारी  कोमल  प्राप्त

 होगी  ।  सरकार  को  गन्ने  के  लिए  सेन  कीमत  की  घोषणा  करनी  चाहिए  जो  कि  लाभकर

 अन्यथा  उत्पादन  के  कम  होने  का  खतरा  है  ।  आधिक  समीक्षा  में  आने  वाले  वर्ष  में  कृषि  उत्पादन

 में  3  प्रतिष्ठित  की  गिरावट  दिखाई  गई  है  ।  सरकार  को  उत्पादन  में  गिरावट  को  रोकने  के  लिए

 तत्काल  गायक  उपाय  करने  चाहिए  |

 अब  मुझे  औद्योगिक  पहलू  पर  आना  यद्यपि  हमने  1982  को  उत्पादकता  ad

 घोषित  किया  है  लेकिन  परिणाम  बहुत  संतोषजनक  नही ंहै  ।  1981-82  में  उत्पादन  वर्ष  में  वुद्धि

 8.6  प्रतिशत  लेकिन  इस  वर्ष  अर्थात्‌  82-83  में  यह  केवल  4.5  प्रतिशत  है  ।  यह  देखकर

 सचमुच  निराशा  हुई  है  कि  उत्पादन  में  वुद्धि  होने  की  बजाए  उत्पादकता  बीमें  वास्तव  में  कमी
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 हुई  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  विभाग  इस्पात  संयंत्र  के  बारे  में  एक  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 3000  करोड़  रुपय ेके  कुल  अनुमानित  परिव्यय में  मैं  इस  वर्ष  उस  aaa  के  लिए  केवल

 187  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  हैं  ।  विशेषज्ञों  का  यह  विचार है  कि  आने  वाले  वर्षों  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  स्टीन  के  लिए  बुत  मांग  होगी  ।  इसलिए  स्टील  उद्योग  का  विकास  देश  के

 लिए  निर्णायक  है  ।  इस  प्रकार  एक  ऐसी  स्थिति  में  यह  बिल्कुल  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  इस  अत्यावश्यक

 fasta  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  187  करोड़  रुपये  की  पर्याप्त  राशि  आवंटित  की  गई

 निर्माण  की  लागत  दुगुनी  हो  जाएगी  यदि  इसमें  आगे  और  देरी  की  जाती  है  ।  जब  श्री  प्रणव

 मुखर्जी  इस्पात  और  खान  मंत्री थे  उन्होंने  कई  बार  qe  विश्वास  दिलाया  था  कि  धन  की

 आवश्यकता  के  कारण  निर्माण  कायें  में  देरी  नहीं  की  जाएगी  ।  इस  वर्ष  के  लिए  आवंटित  घन  पहले

 किए  जा  चुके  व्यय  को  पुरा  करने  में  मुश्किल  से  पर्याप्त  ।  इसलिए  यह  खतरा  है  कि  निर्माण

 कार्य  एकदम  रुक  जाएगा  ।  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  आवंटन  तत्काल  बढ़ाया

 जाए  ।  मुझ  भाषा  दै  कि  वित्त  मंत्री  अपने  शब्दों  पर  कायम  रहते  हुए  fag  इस्पात  संयंत्र  के

 लिए  घन  में  वृद्धि

 इस  बजट  को  ध्यान  देने  योग्य  अन्य  विशेषता  यह  है  कि  बेहतर  निष्पादन  के  लिए  राज्यों

 को  प्रोत्साहनों  की  घोषणा  की  गई  है  ।  बत्ती  मंत्री  ने  इस  प्रोत्साहन  योजना  की  घोषणा  करके  एक

 रिको  स्थापित  किया  है  जिसकी  लागत  राजकोष  पर  300  करोड़  रुपये  से  कम  नहीं  जाएगी

 जिसमें  राज्यों  को  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  लिए  कई  कल्याणकारी  उपायों  को  अपनाने

 धौर  आवंटित  समय  में  उनको  सफलतापूर्वक  लागू  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाएगा  ।  यह

 योजना  चघैयंवर्घक  सिद्ध  होगी  |  इसके  यह  आशा  की  जा  सकती  है  कि  कमजोर  वर्गों  के  लिए

 कल्याणकारी  उपायों  को  अपनाने  और  उनको  लागू  करते  में  राज्यों  के  बीच  एक  दूसरे  में  मुकाबला

 होगा ।

 बीस-सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  10,000  करोड़  रुपये  आवंटित  किए  गए  यह  ave

 की  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  विशेषता  है  ।  कई  जिनका  उद्देश्य  लोगों  के  विभिन्‍न  वर्गों  के  बीच

 नासिक  विषमताओं  को  दूर  करना  पर  afer  घन  बिच  किया  जाएगा  ।  हमारा  लक्ष्य  समाज

 में  समाजवादी  प्रणाली  स्थापित  करने  का  है  ।  लेकिन  केवल  घन  का  आवंटन  ही  काफी  नहीं  है  ।

 सरकार  को  यह  देखना  चाहिए  कि  इस  योजना  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  स्कीमों  को  कड़ाई  से  लागू

 किया  जाए  इसमें  पूरी  तरह  से  निरीक्षण  को  आवश्यकता  है  ।  मुझे  आशा  है  सरकार  इसे  ध्यान

 में  रखेगी  ।  हमें  यह  नहीं  चाहिए  कि  पिछले  ag  के  दौरान  कई  राज्यों  ने  बीस-सूत्री  कार्य  क्रम

 को  लागू  करने  में  विशेष  रुचि  ag  दिखाई  थी  ।

 इस  वर्ष  केन्द्रीय  योजना  परिव्यय  13,870  करोड़  रुपपे  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  यह

 पिछले  ag  की  परिव्यय  की  तुलना  में  26  प्रतिशत  श्रमिक  है  ।  अघिक  आवंटन  से  दलित  लोगों  के

 लिए  अधिक  कल्याणकारी  उपायों  को  अपनाना  सम्भव  हो  गया  है  ।

 माननीय  वित्त  मंत्री  ने  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीयों  से  पूजी  आकृष्ट  करने  के  लिए  कई

 प्रोत्साहनों  की  घोषणा  की  है  ।  लेकिन  केवल  प्रोत्साहनों  की  घोषणा  ही  काफी  नहीं  है  ।  अमी  हाल

 ही  दुबई  में  रहने  वाले  व्यापारियों  ने  एक  बयान  जारी  करके  इस  देश  में  व्याप्त  नौकरशाही
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 काडा

 पर  पूरी  तरह  अपनी  नाराजगी  जाहिर  की  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  यद्यपि  वे  भारत  में  अपना  घन

 लगाने  के  लिए  उत्पुक  हैं  लेकिन  नौकरशाही  को  वह  एक  बहुत  बड़ी  बाघा  समझ  रहे  हैं  ।  इसलिए

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  नौकरशाही  जसी  बुराई  को  समाप्त  करने  के  लिए

 उपाय  किए  जाएं  ।

 कई  विशेषज्ञों  का  यह  विचार  है  कि  देश  में  कराधान  प्रणाली  बहुत  दोषपूर्ण  है  ।  उन्होंने

 महसूस  किया  कि  कराधान  के  लिए  आय  पर  विचार  करने  को  बजाए  खपत  को  आधार  मानकर

 उस  पर  विचार  करना  बेहतर  है  ।  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  मामले  पर  पूरी  तरह  से

 विचार  किया  जाए  ॥

 ara  विश्व  की  भथंव्यवस्था  में  संकट  व्याप्त  है  ।  आज  विकसित  देश  कम  विकसित  देशों

 की  सहायता  करने  से  मना  कर  रहे  हैं  ।  उत्तर  तथा  दक्षिण  के  देशों  के  बीच  वार्तालाप  और  कई

 अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  जिनका  उद्देश्य  विकसित  और  विकासशील  देशों  को  एक  साथ  लाना

 था  फेल  हो  गए  हैं  ।  मुद्रास्फीति  में  अभूतपूर्व  वृद्धि  हुई  है  ।  विश्व  के  चारों  ओर  व्याप्त  इस  स्थिति

 का  प्रभाव  हमारी  अर्थंव्यवस्था  पर  भी  पड़ना  fafeaer  है  ।  लेकिन  कई  संकटों  का  सामना  करते

 हमारे  देश  ने  मुद्रास्फीति  को  रोकने  का  प्रबन्ध  किया  है  जो  कि  पिछले  वर्ष  केवल  2.8  प्रतिशत

 थी  ।  दोबारा  हमारा  वित्त  मंत्री  इस  उपलब्धि  के  लिए  प्रशंसा  का  पात्र  है  ।

 इस  वर्षो  के  लिए  प्रस्तुत  बजट  का  उदेश्य  मुद्रास्फीति  को  श्रथेव्यवस्था  में  उत्पादक

 शक्तियों  को  मजबूत  बचतों  को  प्रोत्साहन  देना  ate  आवश्यक  निदेश  को  बढ़ावा  देना  है  ।

 हमें  ध्राद्या  करनी  चाहिए  कि  इन  रद्द  दुखों  को  प्राप्त  कर  जाएगा  और  आने  वाले  वर्ष  में

 हमारी  भथेव्यव  cay  काफी  मजबूत  होगी

 मैं  आपका  कृतज्ञ  हूं  कि  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए  आपने  मुझे  यह  अवसर  प्रदान

 azar  !

 माननीय  उपाध्यक्ष 1]  ated  एस०  कर्णा लि धि

 मैं  अपने  दल  डी०  एम०  के०  की  ओर  भारत  सरकार  के  1983-84  के  सामान्य  बजट  पर  कुछ

 शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 बजट  का  aaa  स्वागत  किया  गया  है  क्योंकि  इसमें  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करने  का

 प्रयत्न  किया  गया  है  ।  इस  बजट  में  निहित  राजस्व  प्रस्तावों  से  औद्योगिक  देश  के  निर्यातों

 का  dada  भर  उन्नत  सिचाई  सुविधाओं  से  कृषि  विकास  सुनिश्चित  हो  सकेगा  ।  सामाजिक  कौर

 झा थिक  लक्ष्यों  की  तत्काल  उपलब्धि  को  नए  बीस-सूत्री  कार्यक्रम  के  लिए  10,000  करोड़  रुपये

 को  व्यवस्था  द्वारा  सम्भव  बनाया  जा  सका  है  ।

 इस  बजट  में  कृषि  के  लिए  आवंटन  में  पिछले  वर्ष  को  तुलना  में  19  प्रतिश्त  की  वृद्धि  की

 मूल  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  भंप्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 विधि

 गई  है  |  इसके  उन  राज्यों  को  आवंटन  के  लिए  125  करोड़  रुपये  की  धनराशि  कौ  ब्य  विद्या
 की  गई  है  जिन्होंने  कृषि  में  महत्वपूर्ण  उन्नति  की  है  ।  कृषि  को  भू-शुल्क  से  पूरी  तरह  छुट  दो  गई

 @  ।  प्रधान  मंत्री  के  ग्रामीण  विकास  फण्ड  का  ग्रामीण  विकास  के  त्रिदोष  seam  के  लिए  स्थापित
 fear  गया  इस  बजट  में  कृषि  और  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  के  लिए  2500  करोड़  रुपये  की

 धनराशि  का  नियतन  किया  गया  है  ।  इसी  परिवार  कल्याण  के  लिए  336  करोड़  रुपये  की

 धनराशि  नियत  की  at  है  ।

 मैं  बाल  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  अघिक  घन  देंने  की  आवश्यकता  पर  बल  देना  चाहता
 परिवार  कल्याण  योजनाएं  और  बाल  कल्याण  योजनाएं  हमारी  दो  आंखों  के  समान  हैं  और

 इनको  समान  महत्व  दिया  जाना  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बाल  कल्याण

 योजनाश्रों  के लिए  अधिक  धन  का  आबंटन  किया  जाए  ।

 1990  में  अन्तर्राष्ट्रीय  पेय  जल  और  सफाई  दशक  समाप्त  होने  से  भारत  सरकार

 ने  यह  भी  वचन  दिया  है  कि  देश  के  समी  गाँवों  में  पीने  का  पानी  मुहैया  करा  दिया  जाएगा  और

 सफाई  की  व्यवस्था  भी  कर  दी  जाएगी  ।  अब  तक  केवल  0.5%  गांवों  में  ही  सफाई  सुविधाएं  प्राप्त

 हैं  और  केवल  31%  ग्रामीण  wader  को  पेय  जल  दिया  गया है  ।  यह  अनुमान  लगाया  है

 कि  देश  के  सभी  गांवों  में  पीने  का  पानी  मुहैया  करवाने  के  लिए  15,000  करोड़  रुपये  की  जरूरत

 है  ।  इसके  लिए  एक  अलग  योजना  अवश्य  ही  बनाई  जानी  चाहिए  और  भारत  सरकार  विश्व

 बक  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  ।

 1924  का  कावेरी  जल  समझौता  1974  में  समाप्त  हो  गया  था  कौर  १ तत्पश्चात  संबंधित

 मुख्य  मंत्रियों  की  9  बार  बठक  हुई  है  परन्तु  समस्या  का  कोई  समाघान  नहीं  निकला  इस

 मध्यावधि  के  दौरान  कर्नाटक  सरकार  ने  कावेरी  की  सहायक  नदियों  पर  केन्द्रीय  योजना  आयोग

 की  अनुमति  के  बिना  तीन  सिचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  कर  लिया  था  ।  इसके  फलस्वरूप

 तमिलनाडु  को  कावेरी  जल  में  से  अपने  उचित  भाग  से  वंचित  कर  दिया  गया  है  ।  तमिलनाडु  के

 तंजावुर  और  तिरुचिरापल्ली  जिले  थार  रेगिस्तान  में  परिवर्तित  हो  गए  हैं  ।  वहां  हजारों  किसान

 और  कई  लाख  कृषि  श्रमिक  अपना  व्यवसाय  और  आजीविका  को  खो  gs  हैं  ।  उनकी  दीन-हीन

 हालत  बताई  नहीं  जा  केवल  इतना  ही  कहा  जा  सकता  है  कि  बहुत  से  परिवारों  ने

 हत्या  कर  ली  है  क्योंकि  वे  और  अधिक  गरीबी  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  थे  ।  तमिलनाडु  राज्य  कों

 चावल  मांगने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ा  क्योंकि  वहां  कृषि  नहीं  हुई  ।  मैं  माननीय  sara  मंत्री  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  शीघ्र  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करें  और  तमिलनाडू  के  साथ  न्याय  करें  ।

 तमिलनाडु  में  द्रमुक  के  मंत्री  बार-बार  माननीय  प्रधान  मंत्री  पर  कावेरी  जल  विवाद  समझोते  में

 बाघा  डालने  का  आरोप  लगाते  रहे  हैं  ।  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  भी  इन  मंत्रियों  का  सेन  करते

 रहते  कावेरी  जल  विवाद  सम्बन्धी  समझोते  में  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  बाघा  eal  ढालना

 चाहिए  ?  माननीय  प्रधान  मंत्री  और  केन्द्र  सरकार  को  इस  प्रकार  के  आरोप  का  खण्डन  करना

 ।  राज्य  और  केन्द्र  सरकार  के  बीच  मतभेदों  के  कारण  राज्य  के  लोग  इसका  शिकार  हो

 रहे  केन्द्र  सरकार  के  स्तर  पर  कावेरी  जल  विवाद  का  समाधान  alter  निकाला  जाना

 चाहिए  ।
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 केन्द्र  द्वारा  काला  जमाखोरी  तस्करी  इत्यादि  को  समाप्त  करने  के  लिए  उठाए  गए

 कदमों  का  मैं  सेन  करता  हूं  ।  दुर्भाग्य  इन  सामाजिक  बुराइयों  को  जड़  से  नहीं  उखाड़ा

 गया है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  तमिलनाडू  में  अद्रमुक  के  मंत्रियों  और  उन

 सहयोगियों  द्वार  बजट  नियमों  के  70%  का  दुरुपयोग  किया  जाता  है  ।  राज  लोग  सिनेमा

 की  टिकटें  बेचा  करते  थे  वे  इतने  समृद्ध  हो  गए  हैं  कि  वे  फिल्में  ओर  मी  रंगीन  फिल्में  भी  ले  सकते

 इससे  श्राप  तमिलनाडु  में  भ्रष्टाचार  की  मात्रा  का  अनुमान  लगा  सकते हैं
 ।  यदि  केन्द्रीय  वित्त

 मंत्रालय  परिश्रमपु्वंक  काम  तो  आरूक  के  कार्यकर्ताओं  से  1000  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक

 का  काला  धन  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।

 मु  प्रसन्नता  है  कि  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  अधिक  घन  का  आवंटन

 किया  गया  है  ।  तमिलनाडु  में  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए  आबंटित  सारे  घन

 सत्ताधारी  दल  gre  लट  लिया  जाता  है  ।  के  अंतगर्त  गांवों  में  कोई  भी  रचनात्मक  कार्य  नहीं

 किया  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  बचें  किए  जा  रहे  धन  के  बारे  में  जांच

 करने  और  घन  सही  उपयोग  करने  के  लिए  कारगर  उपाय  सुझाने  के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति

 गठित  की  जानी  चाहिए  ।

 मैं  इस  बजट  में  पेय  जल  सम्बन्धी  योजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  घन  को  व्यवस्था  करने

 स्वागत  करता  हूं  ।  तमिलनाडू  सरकार  ग्रामीण  इलाकों  में  पेपर  जल  प्रदान  करने  पर  घन  लगाने  की

 वहू  राज्य  विधान  सभा  के  उप-चुनावों  पर  उस  घन  को  खच  करती  है  ।  राज्य  में  मुलभुत

 सुविधाएं  प्रदान  करने  की  सत्ताधारी  दन  के  लिए  उस  धन  को  लोगों  के  वोट  खरीदने  पर

 खच  किया  जाता  है  ।  इसके  लोगों  को  ge  सुविधाएं  नहीं  मिल  पातीं  ।

 सामान्य  बजट  पेश  करने  से  अधिसूचनाओं  के  माध्यम  से  मिट्टी  के  तेल

 आर  डीजल  आदि  पर  उत्पाद  शुल्क  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  आम  व्यक्ति  को  मिट्ठी  के  तेल  बढ़ी

 हुई  कीमत  देनी  पढ़ेगी  ।  किसानों  को  भी  डीजल  का  अधिक  मुल्य  देना  पड़ेगा  ।  आज  के  समाचार

 की  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  अरब  भीर  खाड़ी  के  देशों  ने  मी  पेट्रोल के  मुल्य  कम  कर  दिए

 तो  फिर  हमने  मिटटी  के  तेल  के  दाम  क्यों  बढ़ाए  हैं
 ?  इसी  प्रकार  डाक  की  दरें  भी  बजट  से

 पहले  ही  बढ़ा  दी  गई  हैं  ।
 जब  कि  डाक  श्र  तार  विभाग  लोगों  को  संतोषजनक  सेवा  नहीं  दे  पा

 तो  डाक  की  दरें  बढ़ाना  उचित  नहीं  है  ।  सरकार  को  मिट्टी  के  तेल  और  डीजल  पर

 उत्पाद  You  कम  करना  चाहिए  और  डाक  दरों  में  बढ़ोत्तरी  में  भी  कमी  करनी  चाहिए  ताकि  ara

 जनता  को  लटा  न  जाए  |

 मैं  वित्त  मंत्री  द्वारा  देश  में  औद्योगिक  विकास  के  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  कदमों  को  प्रशंसा

 करता  हूं  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  औद्योगिक  विकास  के  मामले  में  तमिलनाडू  की  उपेक्षा  की

 ई  थंजावर  जिले  को  सूखाग्रस्त  जिला  घोषित  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  जिले  को  औद्योगिक

 रूप  से  पिछड़ा  हुआ  और  जिलारहित  क्षेत्र  घोषित  किया  जाना  चाहिए  ।  थंजावर  जिले  में  भारी

 कृषि  उपस्कर  बनाने  वाले  उद्योग  भर  रसायन  उवंरक  बनाने  वाले  उद्योग  स्थापित  किए

 जाने  चाहिए  ॥
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 वेदारण्यम  कावेरो  को  घाटी  में  तेल  मिला  परन्तु  वहां  अन्वेषण  कार्य  शीघ्रता  से

 नहीं  किया  जा  रहा  ।  वहां  केवल  एक  तेल  ड्रिल  है  ।  कावेरी  घाटी  में  भी  दो  और  ड्रिल  काम  पर

 लगाए  जाएं  ताकि  खुदाई  के  काम  में  तेजी  लाई  जाए  ।  यहां  पर  एक  तेल  शोधक  कारखाना  लगाने

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  मी  तेयार  किए  जाने  चाहिए  ।  वेदारप्यम  में  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  किया

 जाना  चाहिए  ।  वेदारण्यम  में  मूल  कच्ची  सामग्री  के  रूप  में  नमक  भी  बहुत  अधिक  मात्रा  में  मिलता

 है  कौर  मैं  मांग  करता  हूं  कि  वहां  नमक  पर  आघारित  उद्योग  लगाए  जाएं  ।

 नागपट्टिनम  में  एक  नौसेना  डाक  ars  को  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  वहां

 मुख्य  पत्तन  के  लिए  सभी  संरचना  सम्बन्धी  सुविधाएं  उपलब्ध हैं
 ।  सरकार  को  चाहिए  कि  वह

 नागपट्टिनम  को  मुख्य  पत्तन  घोषित  ताकि  यहां  सुलभ  सुविधाओं  का  उपयोग  निर्वात  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  किया  जा  सके  ।  वहां  एक  हवाई  अड्डा  भी  बनाया  जाए  ।  जिसको  वहां  के

 लोग  बहुत  समय  से  मांग  कर  रहे  हैं  और  यहां  पर  विश्व  प्रसिद्ध  ईसाई  धर्म  का  केन्द्र  वेलनकननी  है

 जहां  कि  मेरीਂ  का  मन्दिर  है  ।  इसी  विश्व  प्रसिद्ध  star’  भी  यहीं  है  ।  यहां

 बहुत  से  प्रसिद्ध  हिन्दू  मन्दिर  भी  हैं  ।  यहां  पर  सुन्दर  बन्दरगाह  भी  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि

 यहां  एक  गेर-सैनिक  हवाई  अडडा  बनाया  जाए  |

 इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 थी  सती  गुरब्रिन्दर  कौर  बरार
 :  डिप्टी  स्पीकर  सदन  में  जो  आज

 जनरल  बजट  पर  बहस  चल  रही  उसमें  हिस्सा  लेने  के  प्रपने  कुछ  सुझाव  रखने  के  लिए

 मौर  इसका  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ी  हुई  हूं  ।

 1982-83  ag  मे  मुल्क  के  कुछ  हिस्से  में  अकाल  पड़ा  |  इसका  रुरल  सैक्टर  पर  ही  असर

 नहीं  बल्कि  पावर  जनरेशन  पर  इन्डस्ट्रीज  के  ऊपर  भौर  जसा  कि  faa  मंत्री  महोदय  ने

 छपने  भाषण  में  कहा  है  कि  एक्सेल  पेमेंट  पर  भी  हुआ  है  ।  जब  इस  प्रकार  से  अकाल  पड़ता

 ड्राफ्ट  आता  फील्ड  आते  तो  सरकार  आराम  से  नहीं  बेठ  सकती  है  सरकार  को  उसके  ऊपर

 पैसा  खच  करना  पड़ता  है  ।  फिर  भी  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  को  मुबारक  बाद  देता  हूं  कि  उन्होंने

 कीमतों  को  बढ़ने  से  रोका  जो  हमारा  प्रोडक् टिव  स्ट्रक्चर  उसका  भी  ज्यदा  नुकसान

 नहीं  पढ़ने  दिया है  ।  हमारा  जो  डेवलपमेंट  उस  पर  भी  फके  नहीं  पढ़ने  दिया

 इससे  जाहिर  होता  है  कि  हमारी  इकानामी  सही  रास्ते  पर  है  ।  संसार  को  स्थिति  को

 देखते  जो  डमेस्टिक  प्राइस  उसको  भी  संभालना  बहुत  जरूरी  है  ।  जब  भी  पोज़ीशन  के

 arag  अपनी  बात  कहते  हैं  तो  भाई०  एम०  एफ०  का  हवाला  जरूर  देते  हैं  ओर  उनकी  तो  आदत

 सी  बन  गई  है  हर  चीज  को  कन्डम  करने  की  ।  जो  प्लान  आउट-ले  किया  गया  उससे  जाहिर

 होता  है  कि  वह  भी  काफी  बढ़ाया  गया है  ।  198  2-83  में  सेन्ट्रल  प्लान  आउट-ले  में  11  हजार  करोड़

 रुपये  का  प्रावधान  लेकिन  1983-84  में  13,870  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  साफ

 जाहिर  है  26.1  परसेंट  का  इसमें  बढ़ावा  हुआ  है  ।  राज्यों  भर  यूनियन  टैरिटरीज़  का  1982-83

 का  टोटल  प्लान  11.625  करोड़  रुपये  है  यदि  सेन्टर  का  प्लाट  आउट-ले  मिला  दिया  जाए

 तो  25,498  करोड़  रुपए  हो  जाता  जो  कि  21.5  प्रतिशत  की  वृद्धि  बजट  के  जो
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 मेन-प्रौब्जेक्टिवज  होते  हैं  उन  को  वित्त  मंत्री  जी  ने  अपने  ध्यान  में  रखा  है  ।

 को  बढ़ाने  और  प्रोत्साहन  योजना  परियों  को  साधन

 घाटे  को  न्यूनतम  रखना  कौर  भनावइ्यक  व्यय  को  प्रोत्साहन  न

 कम्पनियों  के  ऊपर  भी  आज  बहुत  चर्चा  चल  रही  अखबारों  में  भी  आ  रहा  लेकिन  उन  के

 खर्चे  को  देखा  जाय  तो  साफ  जाहिर  है  कि  वे  इतनी  आमदनी  होने  के  इतना  खर्चा  दिखा

 कर  कोई  पैसा  सरकार  को  टैक्स  की  cae  में  नवदीं  देते  हैं  ।  ऐसी  सूरत  में  जब  कि  हर  तरह  से

 मिसयूज  होता  है  तो  सरकार  को  मजबुर  होकर  उन  के  ऊपर  कुछ  न  कुछ  भक  लगाना  पड़ता

 इस  में  कहा  गया

 *"बचत  को  प्रोत्साहन  तीव्र  औद्योगिक  विकास  के  लिए  निवेश  का  वातावरण

 तैयार  करनाਂ

 यह  जो  भाई एमएफ  की  बात  है  रोज  इसका  जिन  आता  है  जब  हम  यह  देखते  है  कि  वित्त

 मंत्री  जी  सबसिडी  भी  फर्टिलाइजर  पर  देते  हैं  जिस  से  इम्पोर्ट  की  जो  कीमत  है  वहू  कम  साथ

 उन  के  दामों  को  यहां  पर  बढ़ने  से  रोकने  की  कोशिश  होती  मार्केट  में  जो  ओपन  प्राइस  है  उस

 रिटेन  करने  को  कोशिश  होती  तो  फिर  कैसे  अपोजिशन  वाले  इस  बात
 पर  जोर  देते  हैं  कि

 आईएमएफ़  का  इस  बजट  पर  असर  रहता  है  ?

 डिफेन्स  के  बारे  में  मैं  मंत्री  जी  के  भाषण  से  कुछ  लाइनें  कोट  करना  चाहती  हूं  ।  उन्होंने

 बड़े  ब्यूटिफुल  शब्दों
 में  कहा  =—

 सदस्य  इस  क्षेत्र  की  भौगोलिक  राजनैतिक  स्थिति  और  हमारी  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  के  लिए  खतरे  के  कारण  हम  पर  बढ़ते  हुए  कार्य  भार  से  अवगत  हैं  I,

 ये  बहुत  से  सुन्दर  दाऊद

 पर  राष्ट्र  की  सुरक्षा  का  सम्बन्ध है  वहां  कोई  भी  बलिदान  इतना  बड़ा

 नहीं  है  ।  परन्तु  हम  अपने  विकास  संबंघी  प्रयासों  को  ढ़ील  नहीं  दे  सकते  चाहे  काम  कितना

 अधिक  भी  हो  जसा  कि  पति  विश्लेषण  में  राष्ट्र  की  सुरक्षा  alas  शक्ति  पर  निभंर

 करती

 कितनी  खुब  सुरती  के  साथ  उन्होंने  थोड़े  से  सन्टेन्सेज  में  डिफेन्स  के  बारे  में  सब  कुछ  दिया

 क्योंकि  आज  डिफेन्स  पर  सब  से  ज्यादा  aa  हो  रहा  है  ।  उन्होंने  यह  भीं  कहा है  कि  डिफेन्स  पर

 इतना  खर्चा  करने  के  बावजूद  भी  हम  को  अपनी  इकानमी  को  ठीक  तरह  से  बना  कर  रखना  है  ।

 हमारा  जो  प्लान  आउटले  है--उस  से  साफ  जाहिर  है  कि  हमारे  जो  प्राजेतट्स  प्रोग्राम्स

 उन  को  पूरा  करने  में  मदद  हमारी  इकानमी  मजबूत  होगी  भर  बोकर  सेक्शन्स  आफ

 दि  सोसायटी  को  ऊपर  उठने  में  मदद  मिलेगी ।  इन्होंने  1983-84  के  बजट  में  एस्टीमेटेड

 रिसीप्ट्स  32586  करोड़  रुपये  की  दिखलाई  एक्सपेण्डिचर  34836  करोड़  रुपये  का
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 दिखलाया  इन  दोनों  के  बीच  में  2250  करोड़  रुपये  का  गेप  है  ।  हमारे  जो  पुराने  aa  गे

 हुए  हैं  अगर  उन  को  ही  रखा  जाय  तो  घाटों  2250  करोड़  रुपये  का  है  ।  इस  को  मीट  करने  के

 लिए  जो  नये  dea  मौजें  लगाये  गए  हैं  उन  से  615.31  लाख  रुपये  का  एडीशनल  रेवेन्यु  मिलेगा

 जो  सेन्टर  का  है  भौर  स्टेट्स  का  100.74  करोड़  रुपये  का  होगा  ।  इस  तरह से  बजट री  टेफ़िसिट

 1555  करोड़  रुपये  रह  जाता  है  ।  जिससे  साफ  जाहिर  है  कि  देश  की  इकॉनमी  पर  ज्यादा  स्ट्रेन

 पड़ने  वाला  नहीं  है  ।

 इन्होंने  एक  बहुत  अच्छी  बात  ae  कही  है  कि  जो  पालियामेन्ट्री  कमेटीज  होती  उन  की

 बहुत  सी  रिकमेण्डेशन्ज  आती  है  इन्होंने  उन  रिकमेण्डेशन्ज  को  भी  ध्यान  में  रखा  है  ।  इसी  awe

 से  इन्होंने  इकानामिक  एडमिनिस्ट्रेटिव  रिफाम्जें  कमीशन  को  रिकनेण्डेशन्ज  का  भी  ध्यान  रखा  है  1

 लेकिन  इन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  यह  जरूरी  नहीं  कि  हम  उन  की  हर  रिकनेष्डेशन  को  माने  ॥

 इस  के  पेज  45  पर
 इन्होंने

 एक  बहुत  बड़ी  बात  कही

 मैं  वित्त  के  भाषण  के  पृष्ट  संख्या  45  से  उचित  करती

 *'महत्वपूर्ण  मामलों  पर  बहुत  सी  सिफारिशों  में  से  जसे  शहरी  सम्पत्तियों  के

 मुल्यांकन  के  लिए  एक  न्यायाधिकरण  जेसी  सिफारिशों  पर  प्रत्यक्ष  कर  fata
 क

 पर  कार्यवाही  की  ate  इस  संशोधन  को  dare  करने  का  काम  शीघ्र  शुरु
 किया

 जाएगाਂ

 इस  लिए  मैं  इस  पत्र  का  स्वागत  करती  हूं  अक्सर  असर  जो  बढ़ता  रहा  है  वह  जमीन  पर  ही  होता

 रहा  है  लैंड  रिफार्म  कौर  ada  प्रॉपर्टीज  के  बारे  में  कुछ  करने  के  लिए  न  fas  सैन्टर  ने  बल्कि

 स्टेटों  की  सरकारों ने  कानून  बनाएं  लेकिन  इस  का  कोई  बहुत  ज्यादा  अच्छा  रिजल्ट  नहीं  निकला

 wa  जो  यह  किया  मेरा  याल  है  कि  इससे  कुछ  फायदा  होगा  ॥

 डिफेन्स पर  में  पहले  बोल  चुकी हूं  ।  इस  के  लिए  प्रोविजन  बहुत  अच्छा  रखा

 तकरीबन  5971  करोड़  रुपये  1983-84  के  लिए  रखे  हैं  जबकि  1982-83  में  5350  करोड़

 रुपये  थे  ।

 मंत्री  जी  ने  फो  पे  कमीशन  बनाने  का  फैसला  किया  उस  के  लिए  मैं  इनको

 मुबारकबाद  देती  हूं  ।  इस  से  जो  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  एम्पलाइज  उनको  बहुत  इमदाद  मिलेगी  ।

 इन्होंन ेजो  यह  कहा  है  कि  एम्पलाइज  को  भी  कन्सर्ट  किया  इस  से  हमारे  जो  एम्पलाइज

 उनको  पुरा  afzaqnarar  होगा  और  मैं  उम्मीद  करती हूं  कि  वे  ईमानदारी  और  मेहनत  से

 काम  करेंगे  ।  डियर नेस  एलाऊन्स  के  लिए  भी  इन्होंने  300  करोड़  रुपये  रखें  हैं  और  दूसरे  बहुत  से

 रिलीफ  दिये  हैं  ।  1-4-83  से  इन्होंने  पेंशनों  के  रेट्स  बढ़ा  दिये  हैं  और  अब  लो-पेड़  पेंशनर  को

 160  रुपये  मिनिमम  और  फैमिली  पेंशन  150  रुपये  रखी  मेरा  एक  सुझाव  यह है  कि  जो

 प्रोविडेंट  फंड  आप  लेते  उसमें  इन-बिल्ट  इंश्योरेंस  का  प्रोविजन  इस  में  कम्पलसरी  कर  देखें

 हो  उन  को  बहुत  फायदा  होगा  ।  फैमिली  में  छोटे-छोटे  बच्चे  रह  जाते  हैं  और  जो  विधवाओं  होती

 हैं  उन  को  इससे  काफो  मदद  मगर  ag  सब  के  लिए  कम्पलसरी  कर  दियां  जाए
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 यह  जो  प्रोविडेंट  फंड  में  एम्पलाइज  पैसा  देते  उसक  इन्टरेस्ट  आप  ने  बढ़ा  दिया  है  और

 1  परसेंट  ज्यादा  कर  दिया  है  लेकिन  इन-बिल्ट  इंश्योरेंस  के  लिए  जो  मैंने  सुझाव  दिया  है  उस  को

 कप  मान  तो  मैं  आप  की  आभारी  हूंगी  ।

 आपने  यह  देखा  होगा  कि  अगर  थोड़ा  सा  भी  ट्राउट  किसी  जगह  आ  जताता  तो

 एग्रीकल्चर  में  उस  का  फर्क  तो  पड़ता  है  लेकिन  मुल्क  की  एकोनामी  में  भी  बड़ा  फक  भा

 जाता  है  ।  मुझ  खुशी  है  कि  आप  ने  एग्रीकल्चर  को  बड़ी  प्रायरटी  है  और  एनुअल  आउटलेट

 19  परसेंट  बढ़ाया है  ।  इंटीग्रेटेड  रूरल  डेवलप्मेंट  के  लिए  प्रोविजन  को  भी  बढ़ाया  है  ।

 मुल्क  बड़ी  हैरानी  हुई  है  कि  प्राइम  मिनिस्टर  Ge  फार  रूरल  डवलपमेंट  के  बारे  में  जो

 बात  mel  गई  उसके  ऊपर  कल  के  इन्डियन  एक्सप्रेस  में  पालकी वाला  का  एक  पार्टी  किल  आया

 है  भर  उस  में  उन्होंने  अपनी  तकलीफ  का  इजहार  किया  है  ।

 में  14  1983  के  इंडियन  एक्सप्रैस  में  से  श्री  पालकी वाला  की  टिप्पणियाँ  saa

 करो

 आज  के  बाद  न  तो  कोई  कंपनी  या  अन्य  कर  दाता  ग्रामीण  विकास  पर  कटौती

 योग्य  व्यय  नहीं  कर  सकता  परन्तु  वह  इसके  लिए  एक  नए  शुरू  की  जाते  वाली  प्रधान  मंत्री

 ग्रामीण  विकास  निधि  में  चन्दा  दे  सकता  है  ।  यह  वास्तव  में  राजनैतिक  बन्दों  की  पुरी  कर

 की  छूट  के  साथ  दूसरे  तरीके  से  कानूनी  बनाना है
 और  जो  कि  राष्ट्र  के  मूल्य  पर  है  ।”

 पता  नहीं  उन्होंने  यह  सब  कसे  लिख  दिया  ?  यह  भी  मालूम  नहीं  है  इसका  आधार  क्या

 **जबकि  कम्पनी  अधिनियम  की  घारा  243  के  द्वारा  (faater  रूप  राजनैतिक

 चन्दे  देने  से  निषेध  किया  गया  है  ।  कानून  में  परिवर्तन  के  कारण  ग्रामीण  विकास  को

 धक्का  पहुँचेगा  जबकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  आवश्यकताएं  निराशाजनक  बनी  रहेंगी  4.0

 यह  उनका  ख्याल  हो  सकता  है  लेकिन  सारे  मुल्क  को  जो  फाइनेंस  उसको  फाइनेंस

 मिनिस्टर  और  प्राइम  मिनिस्टर  मैनेज  करते  हैं  ।  हमारे  मुल्क  की  70  करोड़  के  करीब  आबादी  है

 भर  करीब  46  हजार  लोग  इनकम  टेक्स  देने  वाले  हैं  ।  वे  अगर  यह  सोच  लें  कि  उनके  ऊपर  ही

 सारा  रूरल  डवलपमेंट  डिपेंड  करता  है  तो  यह  ठीक  नहीं  है  ।  पता  उन्होंने  यह  कैसे  सोच

 लिया  ।

 आगे  जा  कर  तो  उन्होंने  बड़ा  फिजूल  लफ्ज  लिखा  है  ।  यह  जो  प्राइम  मिनिस्टर  का  फण्ड

 है  यह  तो  किसी  भी  प्राइम  मिनिस्टर  का  वह  किसी  एक  इन्सान  का  तो  नहीं  होगा  ।  इस

 फण्ड  में  दिये  जाने  वाले  पेसे  को  तो  पूरा  इनकम  टेक्स  से  एग्जेम्पदान  मिलना  ही  चाहिए  ।

 मैं  आपके  इस  कदम  को  भी  वेल्कम  करती  हूं  ।  आपने  इस  कदम  से
 जमींदारों  site

 किसानों

 के  ऊपर  जो  बहुत  मुसीबत  थी  उससे  उनको  राहत  दिलायी  है  ।  उनका  बहुत-सा  पैसा  वकीलों  के

 घरों  में  जाता  था  ।  आपने  एस्टेट  ड्यूटी  आन  एग्रीकल्चरल  लैण्ड  पर  से  खत्म  की  है  ।  यह  बहुत

 र  275



 बजट  सामान्य  चर्चा  15  1983

 बढ़िया  बात  को  है  ।  किसी  मेरे  भाई  ने  यह  कहा  था  कि  यह  नहीं  होना  इससे  बड़े-बड़े
 जमींदार  फायदा  उठायेंगे

 ।
 मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  लैण्ड  रिफाम्स  बिल  के  बाद  बड़े-बड़े  जमींदार

 कहां  रह  गए  हैं  ।  |. ह: ह  कितनी  जमीनें  लोगों  के  पास  हैं  ।  बहुत  से  हमारे  किसान  भाई  तो  sage

 वे  जो  कमाई  करते  हैं  उनका  ज्यादातर  Tar  तो  वकीलों  की  जेबों  में  जाता

 आपने  फर्टिलाइजर  की  कीमतें  कम  की  इसके  लिए  आपका  शुक्रिया  केल्शियम  अमोनियम

 नाइट्रेट  और  अमोनिया  सल्फेट  की  जो  कीमतें  श्रापने  कम  की  मेरा  eae  है  कि  आगे  जा

 कर  पैदावार  और  बढ़ेगी  ।

 राज  एक  क्वेश्चन  फर्टिलाइजर  की  की
 मत

 के  बारे  में  हुआ  था  जिस  पर  एक  भाई  ने  कहा

 था  कि  जनता  राज  में  यूनिट  की  कीमत  70  रुपये  कर  दी  गयी  थी  ।  उस  पर  हमारे  मिनिस्टर  ने

 जवाब  दिया  था  कि  अगर  लोग  इस्तेमाल  ही  नहीं  करेंगे  तो  कम  कीमत  से  भी  क्या  होगा  उत्पादन

 तो  नहीं  होगा  |  अब  इन्होंने  मदद  की  है  ।  मैं  पंजाब  और  हरियाणा  के  किसानों  को  बात  जानती

 उनमें  यह  बड़ी  खूबी  है  कि  जो  भी  उन्हें  नयी  चीज  बतायी  जाए  उसको  वे  अच्छी  तरह  से

 अपनाते हैं  ।  खाली  पंजाब  और  हरियाणा  से  60  परसेंट  अनाज  भाता  फर्टिलाइजर  की  जो

 सब्सीडी  आपने  रखी  वह  798  करोड़  रुपये  की  रखी  है  ।  700  करोड़  डोमेस्टिज  फर्टिलाइजर

 पर  और  98  करोड़  इम्पोर्टेड  फर्टिलाइजर  पर  ।  1982-83  में  आपने  648  करोड़  रुपये  की

 रखो  करोड़  रुपये  डोमेस्टिक  फर्टिलाइजर  के  लिए  और  98  करोड़  रुपये  इम्पोटिड

 फर्टिलाइजर  के  लिए  ।  यह  98  करोड़  रुपये  पहले  भी  था  और  अब  भी  ॥

 आपने  एल्टराईन  सायल  पर  भी  भापने  छट  दी  यह  बहुत  अच्छा  किया है  ।  हमारी

 आबादी  बढ़ती  जा  रही  है  लेकिन  जमीन  तो  उतनी  ही  रहेगी  ।  हमको  और  तरीके  ढूंढ़ने  पढ़ेंगे  ।

 एग्रीकल्चर  एल्क लाईन  सायल  के  लिए  जो  आपने  छूट  दी  है  इससे  जिप्सम  के  अन्दर  असर  पड़ेगा  ॥

 बहुत  से  हमारे  कारत कार  जमीन  निकालेंगे  ॥

 बाकी  आपने  इरीगेशन  के  लिए  इंजिन  और  स्प्रेयर  इंजिन  के  लिए

 एगजेम्प्शन  दी
 यह

 भी  बहुत  अच्छा  है  ।  आपने  कमर्शियल  बक्स  का  शाटंटमं  लोन  के  ऊपर  एक

 परसेंट  रेट  आफ  इन् ट्रस्ट  कम  किया  है  यह  सबसे  ज्यादा  अच्छी  बात  है  ।  भदादयल  फूड

 भायल  वेजटेबल्स  की  कोभाप्रेटिव्ज  को  इनकम  टैक्स  से  एग्जेम्प्ट  किया  यह  भी  बहुत

 अच्छी  बात  है  ।  दूसरी  छोटी  बात  यह  है  कि  आपने  fers  फड़  के  कन्टेनर  पर  भी  ड्यूटी  कम  की

 अगर  हमको  एग्रीकल्चरल  प्रोड्यूस  को  बढ़ाना  है  तो  चार-पांच  प्वाइंट  हमारे  दिमाग  में  होने

 1)  सिंचित  क्षेत्र  में  वृद्धि  करना

 (2)  उर्वरकों  का  प्रयोग  ।

 (3)  afar  उत्पादन  देने  वाले  बीजों  ।

 (4)  उधार  ऋण  सुविधाघरों  की  विस्तार  |

 (5)  प्रमुख  फसलों  के  लिए  उत्पादकों  को  उचित  और  लाभकारी  मुल्य  देना  |
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 अपने  बजट  में  पांचों  चीजों  का  स्याल  रखा  है  ।  एग्रीकल्चरल  प्राइस  कमीशन  जो

 आर०  एस०  पैरो  पीठासीन

 ये  जो  कीमतें  तय  करते  हैं  इनकी  तरफ  विशेष  तवज्जह  देने  की  जरूरत  है  ।  किसान  भी

 अपने  बच्चों  को  बढ़ाना  चाहता  अच्छे  कपड़  पहनना  चाहता  है  ।  इसलिए  इन  बातों  का  खास

 ख्याल  रखना  कई  जगह  एक्सपेरीमेंट  के  तौर  पर  बता  दिया  जाता  है  कि  एक  एकड़  से

 एक  लाख  रुपए  की  आमदनी  हुई  ।  ऐसा  कभी  हो  ही  नहीं  सकता  ।  इससे  लोगों  के  दिमाग  में  यह

 मा  जाता  है  कि  एग्रीकल्चर  से  बड़ी  इनकम  आती  होगी  ।  यह  बात  ठीक  है  कि  ये  लोग  खुशहाल

 हैं  लेकिन  इंडस्ट्रीज  की  तरह  ब्लैक  मार्केट  का  पैसा  इनके  पास  नहीं  है  ।  जब  कीमतें  गिर  जाती  हैं

 तो  उसका  सामना  किसान  को  ही  करना  पड़ता  है  wt  अगली  फसल  के  लिए  far  भी  उसे  अपने

 पास  से  ही  लगाना  होता  है  ।  इसलिए  इस  बात  को  स्याल  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 नेपाल  बैंक  फार  एग्रीकल्चर  एण्ड  रूरल  डेवलपमेंट  ने  काम  शुरू  कर  दिया  है  ।  इसके

 लिए  125  करोड़  रुपया  रखा  गया  है  ।  इससे  स्माल  शरीर  माजिनल  किसान  को  भूमि  सुधार  करने

 फायदा  होगा  ।  इसका  परिणाम  नेशनल  ga  में  जाएगा  और  जब  अनाज़  अधिक

 होगा  तो  gen  की  हालत  सुधरेगी  और  लोगों  को  रोटी  मिलेगी  ।  इससे  सब  सन्तुष्ट  होंगे  ।

 608  करोड़  में  से  200  करोड़  रुपया  नेशनल  बैक  फार  एग्रीकल्चर  एण्ड  रूरल  डेवलपमेंट  के  लिए

 रखा  गया  है  ।  इससे  को  बहुत  लाभ  होगा  ।  हमको  ag  समय  याद  है  जब  मिडल  मेन

 किसानों  से  सूद  दर  सूद  ब्याज  लेते  थे  ।  इससे  उनको  राहत  मिलेगी  ।  जनता  राज  में  कीमतें  कम

 इसके  लिए  स्वयं  प्रधान  मंत्री  जी  ने  यहां  पर  बयान  दिया  था  ।  जब  वे  मुखसर  पहुंचे  तो  वहां

 पर  कपास  इस  तरह  से  बिछी  हुई  थी  जिस  तरह  से  बस  पड़ी  हो  ।  उस  वक्त  जनवरी  का  महीना

 था  ।  प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  यहां  पर  स्टेटमेंट  दिया  था  ।  उस  वक्त  इस  तरह  की  हालत  at  और

 आज  यही  लोग  ऊंची  आवाजों  में  कहते  हैं  कि  यह  कीमत  होनी  चाहिए  ।  मैं  अपनी  सरकार  को

 मुबारकबाद  देना  चाहती  हूं  कि  5  परसेंट  ग्रोथ  हुआ  है  कौर  कोमतें  भी  बढ़ती  रही हैं  ।  किसान

 खुदा  है  ॥

 दो  मेजर  स्कीम्स  आयल  सीड्स  डेवलपमेंट  एण्ड  ड्राई  cos  फार्मिग  पर  ध्यान  गया

 यह  भी  बहुत  अच्छा  काम  है  ।  जेसा  कि  मैंने  पहले  भी  कहा  है  कि  जमीन  नहीं  बढ़ाई  जा

 पापुलेशन  पर  कन्ट्रोल  होना  चाहिए  ।  इस  बारे  में  मैं  बाद  में  कहूंगी  मेरी  प्रवक्ता  है  कि  ड्राई  फालिंग

 लैण्ड  और  अल् के लाइन  सायल  लैण्ड  को  सुधारा  जाना
 चाहिए

 ।  अभी  मैं  कुछ  इलाकों  में  गई  थी  ।

 वहां  पर  स्थिति  ठीक  नहीं है  ।  वहां  पर  डीप  ट्यूबवेल  लगाकर  ज्यादा  पैदावार  की  जानी

 चाहिए  |

 116  करोड़  रुपया  फ्लड  कन्ट्रोल  और  इरीगेशन  के  लिए  सेंट्रल  प्लान  में  रखा  गया  है

 और  2404  करोड़  प्लान  भाफ  स्टेट्स  एण्ड  यूनियन  टेरीटरीज  में  रखा  गया  है  ।  इससे  बहुत

 लाभ  होगा  ।
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 शब  मैं  डिक्री  वाटर  पर  आर्त  gt  जब  विपक्षी  लोग  बात  करते  हैं  तो  हमें  हैरानी  होती
 कहते  हैं  कि  कोई  तरक्की  नहीं  हुई  है  ।  मैं  आप  बीती  बताना  चाहती  अंग्रेजों  के  जमाने

 न  बात  है  ।  कुएं  नहीं  होते  थे  ।  तालाबों  में  ब्र किस  वाटर  होता  जिसको  पीने  से  बोनस  वगेरह
 पर  असर  पड़ता  था  ।  उस  पानो  में  से  पहले  कीड़े  निकाले  जाते  उसमें  फिटकरी  मिलाई  जाती

 इसके  बाद  उबाला  जाता  था  तब  ag  पीने  के  उपयोग  में  लाया  जाता  था  ।  आज  जब  ये  लोग

 कहते  हैं  कि  इस  क्षेत्र  में  कोई  तरक्की  नहीं  हुई  है  तो  बड़ी  हैरानी  होती  है  ।  wa  आपने  48000

 विलेजेज  को  कवर  करने  की  इसमें  कोशिश  की  है  इसका  बहुत  अच्छा  असर  पड़  गा  |  राजस्थान  के

 बारे  में  भी  कल  कहा  गया  था  ।  बहुत  दूर-दूर  से  उनको  पानी  लाना  पड़ता  है  ।  इसलिए  यह्
 जरूरी  है  कि  जो  लोग  तकलीफ  में  हैं  उनकी  तकलीफ  को  दूर  किया  जाना  हाऊस

 वाइज़  को  आपने  कुछ  च  जों  पर  रियायत  दी  है  और  सस्ता  किया  है  प्रेशर

 इलेक्ट्रिक  BS  प्रोडक्ट  इन  मंटल  स्किम्ड  मिल्क  पाऊडर  इन  कॉस्मेटिक्स

 टायलेट  रेफ्रीजरेशन  कौर  एअर  कंडीशनिंग  आर्टिकल  आदि  ।  इसके  बाद  मैं  एक

 बात  जरूर  कहूँगी  कि  केरोसीन  घायल  की  तंगी  बहुत  है  और  उसका  असर  औरतों  पर  पड़ता  है  ।

 केरल  में  कुछ  लोग  बोनस  चलाते  बे  केरोसीन  की  बजाय  डीजल  का  इस्तेमाल  करते  क्यों कि

 करोसीन  नहीं  मिलता  ज़बकि  डीजल  एक्सपेन्सिव  डीलर्स  को  भी  केरोसीन  ऑयल  agar

 मिलता  इसलिए  agar  लेकर  वे  सस्ता  तो  नहीं  बेचेंगे  जिसका  नतीजा  यह  होता  है  fe  उनको

 gies  दिखानी  पड़ती  हैं  ।  कुछ  औरतें  मेरे  पास  आई  भौर  कहने  लगी  कि  कुछ  करिए  ।  मैंने  उनसे

 कहा  कि  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  से  तकरार  लेकिन  वे  भी  क्या  करें  ।  केरोसीन  भायल

 का  इस्तेमाल  अरबन  पूअर  ज्यादा  करता  है  ।  उनके  परिवार  को  जो  औरतें  हैं  उनको  छोटी-छोटी

 लकड़ी  इकट्ठी  करने  का  मौको  मिल  जाता  है  भर  रेलवे  स्टेशन  पर  जो  कोयला  मिलता  है  उसको

 भीवे  ले  जाती  कपास  की  जो  छुटि्टयां  होती  हैं  उनको  भी  वे  इस्तेमाल  करती  हैं  ।
 हमें

 उम्मीद  है  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  केरोसीन  घायल  के  बारे  में  जरूर  ध्यान  रखेंगे  ।

 आपने  जो  न्यू  20  प्वाइंट  प्रोग्राम  रखा  उससे  डिटेल  में  मैं  नहीं  जाना  चाहती  क्यों कि  उससे

 सारा  ही  कवर  हो  जावा है  ।  उसमें  वीकर  सैक्शन  श्राफ  दी  लो-पेड  सेलरी  पीपर  भी

 भा  जाते  हैं  ।  गांवों  में  जो  बेघर  लोग  हैं  उनको  घर  भी  मिलते  हैं  ।  आपको  इस  बारे  में  ज्यादा

 पता है  ।  इसमें  फॉरेस्टर  भी  भा  जाती  है  ।  आपने  सेन्ट्रल  प्लान  आउट-ले  में  300  करोड़  रुपया

 सब  स्टेट्स  को  ग्रान्ट  देने  के  लिए  रखा  है  ।  जो  भी  स्टेट  इन  प्रोग्रामों  में  से  बढ़िया  परफॉरमेंस

 दिखायेगी  और  जिसका  भी  स्पेसीफाइड  प्रोग्राम  अच्छा  होगा  तो  300  करोड़  रुपया  आप  ग्रान्ट  के

 रूप  में  बांटेंगे  ।  यह  उनके  लिए  अच्छी  चीज  है  ।  उसके  साथ  आपने  इलेक्ट्रीसिटी  को  भी  रखा  है

 जिसको  कि  हमें  बेहद  जरूरत  है  ।  आपने  सेन्ट्रल  सेक्टर  प्लान  में  2,747  करोड़  रुपया  रखा

 ale  जसा  कि  आप  कह  रहे  थे  कि  26.8  परसेन्ट  इन्क्रीस  हुआ  है  ।  स्टेट्स  और  युनियन  टैरिटरीज़

 के  लिए  7,332  करोड़  है  ।  अगर  टोटल  प्राचीन  इसका  जमा  करे  तो  10  हजार  करोड़  से  ऊपर

 चला  जाता है  ।  प्राइम  मिनिस्टर  का  जो  20  प्वाइंट  प्रोग्राम  उसको  बदलकर  ae  जो  काम

 पूरा  हो  चुका  था  निकालकर  न्यु  20  प्वाइंट  प्रोग्राम  बनाया  गया  है  सबसे  बढ़िया  बात  यह

 है  कि  एनर्जी  सेक्टर  में  आपने  He  आंयल  प्रोडक्शन  21  मिलियन  टन  रखा  है  और  1983-84  में

 26  मिलियन  टन  हो  जायेगा  |  कोई  भी  पब्लिक  सेक्टर  ऐसा  नहीं  जहां  पावर  कट  नहीं  होता

 है  |  जितनी  पावर  उनको  चाहिए  ag  मिलनी  चाहिए  |  पावर  न  मिलने  की  वजह  से  वे  लास
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 दिखाते  हैं  इसलिए  मुल्क  में  पावर  की  बेहद  जरूरत  है  ।  आपने  सेन्ट्रल  प्लन  में  31,  50  परसेन्ट

 बढ़ावा  दिया  है  जिसके  लिए  में  धन्यवाद  देती  हूं  ।  बाकी  अटालिक  कोल  को  आपको  देखना

 साथ  ही  हाइड्रो  इलैक्ट्रिक  को  भी  देखना है  ।  हमारे  पंजाब  में  afersr  में  धर्म  प्लान्ट  al

 पर  सारे  साल  तीनों  चिमनियाँ  नहीं  चलती  हैं  जिसकी  वजह  से  पंजाब  के  क्रियायों  और  इंडस्ट्री  को

 पूरी  पावर  नहीं  मिलती  जिसका  बुरा  असर  प्रोडक्शन  पर  पड़ता  है  ।  इसलिए  सारे  मुल्क  के  लिए

 2 पावर  जेनरेशन  बहुत  जरूरी  है  ।  तारापुर  ऐसी  बनर्जी  प्लान्ट  है  ।  उसी  तरह  के  भाप  1

 प्लांट्स  और  सूत्रों  को  भी  दे  रहे  हैं  पंजाब  ने  भी  मांग  की  थी  ।  मुझे  उम्मीद  हैं  कि
 पंजाब  का

 खास  ध्यान  रखेंगे  क्योंकि  यह  सरहद  पर  सुना  छोटा  है  और  इंटरनल  ast  लगता  है  ।

 आपने  जय  किसान *ਂ  का  नारा  सुना  होगा  ।  इस  दोनों  बातों  में  पंजाब  कभी  पीछे

 नहीं  रहा  इसलिए  पंजाब  का  eta  ध्यान  आपको  रखना  चाहिए  ।  नान-रेजिडेंट  इंडियन  के

 लिए  जो  प्रोग्राम  शुरू  किया है  वह  अच्छा है
 ।  इससे  फोरन  ऐक्स्चेज  आती  है  ।  प्रापने  काफी  कसेशन्स

 भी  दिये  हैं  और  खासकर  जो  सहूलियतें  दी  हैं  जो  इंडियन  भौरिजिन  के  हैं  और  बाहर  ales  हुए  हैं

 झगर  ag  गिफ्ट  के  तौर  पर  अपने  रिश्तेदारों  को  ates  भेजेंगे  तो  उस  पर  आपने  शिष्ट  टेक्स

 नहीं  लगाया  है  ।  एक  बात  बहुत  भ्रमणी  है  वे  अपना  पा  फोरन  एक्सचेंज  में  सरकारो  भारतीय

 लिमिटेड  कम्पनियों  में  शेयर  और  qo  टी०  आई०  की  यूनिटें  केन्द्रीय  सरकार  निक्षेपों

 शादी  लगा  सकते  हैं  और  इनके  ऊपर  जो  20  परसेन्ट  फ्लैट  रट  लगाया  है  इन्कम  टेक्स  का  प्लस

 सरकारें  2,  5  इससे  उनको  सहूलियत  होगी  भर  इन्कम  टेक्स  रिटन  दाखिल  करने  में

 सहूलियत  होगी  ।  आपने  लौंग  टन  कपिल  गेन  पर  फ्लैट  रेट  लगा  दिया  है  और  कपिल  गेन  में

 भापने  कहा  है  कि  जरगर  ई  6  महीने  में  इनवेस्ट  कर  ले  तो  उस  पर  faa  नहीं  लगाया  जाएगा  ।

 इससे  मृत  उम्मीद  है  नान-रेजीडेंट  इंडियन्स  ज्यादा  से  ज्यादा  पिता  alta  ऐक्स चेज  में  हिन्दुस्तान

 को  गिरेंगे  इससे  उनको  मी  फायदा  होगा  ।

 आपने  जो  6  ईयर  नेशनल  सेविंग्स  सर्टिफिकेट  पर  12  परसेन्ट  से  बढ़ाकर  13  परसेन्ट  कर

 दिया  है  यह  भी  अच्छा  है  इसी  तरह  से  फैमिली  वेलफेयर  प्रोग्राम  के  तौर  हिन्दुस्तान  में  कोई  तरक्की

 नहीं  हो  सकती  है  ।  चाइना  ने  तो  वन  फौर  वन  फेमिली  कर  दिया  और  हमारा  को  स्लोगन

 था  दो  हमारे  दोਂ  देखना  है  कि  आज  आप  उस  पर  पहुंचे  हैं  कि  नहीं  ।  क्योंकि  अगर  पोपुलेशन

 कंट्रोल  नहीं  करेंग  तो  डेवलपमेंट  का  कोई  फायदा  लोगों  को  नहीं  मिल  सकेगा  ।  इसलिए  बढ़ती  हुई

 आबादी  को  रोकना  जरूरी  है  ।  अगर  मैं  कहूं  दो  के  बाद  तीसरा  बच्चा  हो  तो  उस  पर  भी  अक्स

 लगना  चाहि  तो  गलत  नहीं  होगा  क्योंकि  बच्चों  की  पढ़ाई  सरकार  की  तरफ  से  फ्री  उनकी

 हैल्थ  का  ख्याल  सरकार  रखती  इंटेगसेटेड  चाइल्ड  वेलफेयर  प्रोग्राम  बच्चों  के  लिए  बना  रहे

 तो  मगर  टेक्स  लगेगा  तो  फिर  ज़रा  सोच  कर  ही  लोग  बच्चा  पेदा  करेंगे  ।

 सोशल  वेलफेयर  के  अन्दर  जो  आपने  ब्लाक  बनाये  620  के  करीब  पहले  थे  aa:

 200  और  सोचे  हैं  जिनके  weet  सारे  शुल्क  को  बाट  देंगे  और  इनके  अन्दर  जो  औरतों  के  प्रोग्राम

 हैं  उनको  रोजगार  मिलेगा

 चीजें  तो  बहुत  कहनी  लेकिन  आपने  घंटी  बजा  दी  इसलिए  इन  दादों  के  साथ  में

 वित्त  मंत्री  के  प्रोपोज  को  खुली  सपाटे  करती हूं  ।  मुझे  समय  देने  के  लिए  आपका  बहुत-बहुत

 चघन्पवा द  ।
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 वि

 ait  डी०  पी०  यादव  ४
 सभापति  मैं  अपने  मित्र  श्री  प्रणब  मुखर्जी  को

 बधाई  देता  हुं  जिन्होंने  बहुत  ही  अच्छी  तरह  से  पेश  किया  है  जिसे  न  केवल  इस  सदन  ने  ही  स्वीकार

 किया  है  बल्कि  सम्पूर्ण  देश  ने  स्वीकार  किया  है  ।

 यह  बजट  केवल  लेखों  का  विवरण  ही  नहीं  है  जिसमें  सरकार  की  आय  और  व्यय  का  ब्यौरा

 दिया  जाता  है  बल्कि  यह  सरकार  की  नीतियों  के  क्रियान्वयन  करने  घाला  एक  महत्वपूर्ण  दस्तावेज

 है  ताकि  और  प्रधान  मंत्री  द्वारा  प्रतिपादित  किए  गए  राष्ट्रीय  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  की

 जा  सके  ।  हम  सब  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  राष्ट्र  का  तीब्र  विकास  मुख्य  लक्ष्य  रहा  है  जिसके

 प्रति  हम  सब  वचनबद्ध  देश  की  समग्र  प्रगति  के  लिए  संसद  और  विशेष  रूप  से  सदन  का

 नेता  भी  इसके  लिए  कृत  संकल्प  हैं  ।  इसके  लिए  निवेश  और  योजना  परिव्यय  में  वृद्धि  किए  जाने

 को  आवश्यकता  है  ।  pa  यह  जानकर  खुशी  है  कि  बजट  में  पिछले  वर्ष  के  मुकाबले  आगामी  वर्ष

 में  योजना  परिव्यय  में  26%  की  वृद्धि  की  गई  है  ।  इसके  फलस्वरूप  वर्ष  1983-84  में  केन्द्रीय

 योजना  परिव्यय  बढ़कर  13,870  होने
 का  अनुमान  है  ।

 मैं  विज्ञान  का  छात्र  अथंशास्त्र  का  नहीं  ।  विज्ञान  पढ़कर  राजनीति  में  भाने

 वाले  छात्र  का  काम  करने  और  देखने  का  अपना  दृष्टिकोण  होता  है  ।  मैं  अपने  भाषण  को  संक्षिप्त

 जहां  तक  इसके  सापेक्ष  महत्व  का  सम्बन्ध  मेरा  राष्ट्रीय  विकास  और  इस  बजट  के  प्रति

 काफी  स्पष्ट  दृष्टिकोण  है  और  tar  कि  मैंने  बताया  है  कि  यह  बजट  sq  को  विकास  योजनाओं  के

 सापेक्ष  लक्ष्य  भर  उद्  इयों  को  प्रतिबिम्बित  करता  है  ।

 केवल  योजना  परिव्यय  में  स्वयं  विधि  होना  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इस  राशि  को  उन  परियोजनाओं

 att  योजनायें  पर  सही  तरीके  से  खच  किया  जाना  चाहिए  जो  कि  राष्ट्रीय  उपायों  के  अनुरूप  हैं

 और  जिससे  तेजी  से  भारिक  विकास  होता  है  ।  आधिक  विकास  कसे  होगा  ?  आर्थिक  विकास

 का  प्रथम  तत्व  क्या  है  ?  यह  प्रथम  साधन  ऊर्जा  है--बजट  में  आपने  36%  केन्द्रीय  योजना

 व्यय  का  प्रावधान  किया  है  ओर  इसके  लिए  मैं  आपको  बधाई  देता  हूँ  ।  ऊर्जा  के  बिना  हम

 प्रगति  नहीं  कर  सकते  ।  यह  उचित  ही  है  कि  ऊर्जा  के  विकास  को  प्राथमिकता  दो  गई  है

 और  केन्द्रीय  योजना  परिव्यय  का  36  प्रतिशत  ऊर्जा  के  लिए  रखा  गया  है  ।  इसके  साथ-साथ  अन्य

 उपाय  भी  किए  गए  हैं  ।  यह  बात  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  कि  इनमें  ऊर्जा  को  बचत  करने  के
 उपायों

 पर  100%  मुल्यल्लास  का  उपबन्ध  भी  किया  गया  है  ।  हमें  भाषा  है  कि  इससे  ऊर्जा  की  बचत  को

 प्रोत्साहन  मिलेगा ।  हमारी  योजना  परिव्यय  में  ऊर्जा  बचत  को  भी  सर्वोच्च  प्राथमिकता दी

 गई

 बहुत  समय  से  हमें  यह  बताया  जा  कहा  है  कि  कार्यक्रम  बनाने  का  तब  तक  कोई  फायदा

 नहीं  जब  तक  उनको  सही  प्रकार  से  क्रियान्वित  न  किया  जाए  ।  हम  सब  इस  बात  से  सहमत  होंगे

 कि  हमारी  योजनाओं  सफलता  के  लिए  कार्यक्रमों  का  क्रियान्वयन  aga  ही  महत्वपूर्ण  है  ।

 adam  वित्त  मंत्री  इसके  लिए  बधाई  के  पात्र  हैं  कि  भारत  के  वित्तीय  इतिहास  में  पहली  बार

 कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  में  सुधार  लाने  हेतु  विशेष  उपाय  किए  गए  हैं  ।  जेसा  कि  आप  जानते

 कार्यक्रमों  के  बेहतर  क्रियान्वयन  हेतु  प्रोत्साहन  के  रूप  में  राज्य  सरकारों  के  लिए  300  करोड़  ०
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 की  रा दधि  अ  लग  से  निर्धारित  की  गई  ह  ।  यह  देश  के  इतिहास  में  निश्चित  रूप  से  एक  नया

 प्रयास  होगा  |

 देवा  के  दीर्घकालीन  विकास  के  लिए  बचत  व  निवेश  में  वुद्धि  जरूरी  यह  बजट  इस

 दृष्टि  से  भी  उपयोगी  है  ।  इस  बचत  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  खपत  प्रदर्शनकारी  खपत  को

 निरुत्साहित  करने  का  प्रयास  किया  गया है  ।  बचत  के  विनिर्दिष्ट  रूपों  यथा  जीवन  बीमा

 भविष्य  निधि  इरादी  में  कुल  माय  का  30  प्रतिश्त  के  प्रतिबन्ध  को  हटाकर  100  प्रतिश्त  कर  तथा

 राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्रों  को  इसके  अंतगर्त  लाकर  वचत  में  वृद्धि  को  जाएगी  |  कर-अपवंचन  तथा

 करों  की  चोरी  देश  के  लिए  अभिशाप  बन  गई  कर  सम्बन्धी  कानूनों  जिनसे  ऐसी  अहितकर

 प्रवुत्तियां  पनपती  की  त्रुटियां  दूर  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।  इससे  अतिरिक्त

 राजस्व  तो  प्राप्त  होगा  साथ  ही  अपना  चरित्र  सुधारने  तथा  ईमानदार  कर-दाताओं  को

 प्रोत्साहित  करने  का  बेहतर  माहौल  तैयार  हो  सकेगा  ।  कम्पनियों  को  दी  जाने  वाली  विभिन्‍न

 रियायतों  को  उनकी  आय  का  70  प्रतिशत  तक  देने  की  घोषणा  कर  बजट  ने  इस  दिशा  में  बहुत

 महत्व पूर्ण  योगदान  दिया  है  ।  दूसरे  शब्दों  कम्पनियों  को  अपनी  आय  का  न्युनतम  30  प्रतिशत

 भाग  कर  के  रूप  में  देना  होगा  ।  इस  दिदा  में  एक  अन्य  कदम  एक  ही  प्रबन्ध  के  अधीन  आने  वालो

 कम्पनियों  पर  धन  कर  लगाना  तथा  alas  तथा  धर्माध  न्यासों  की  व्यवसाय गत  आय  पर  कर

 लगाना हैं  ।  कृषि  के  विकास  के  लिए  दी  जाने  वाली  रियायत  के  लिए  भी  वित्त  मंत्री  बनाई  के

 पात्र  आपने  कृषि  के  क्षेत्र  में  कई  रियायतें  प्रदान  को  हैं  ।  उर्वरकों  पर  लगने  वाला कर  कम  कर

 दिया  गया  है  ।  कृषि  क्षेत्र  में  HlA-HT  से  afeniqa:  तथा  सघन-कर  से  जरुरत  छूट  प्रदान  की

 गई  है  वित्त  मंत्री  ने  कृषि  भूमि  पर  से  सम्पदा-शुल्क  हटाने  के  अपने  आशय  की  भी  घोषणा

 की

 अमोनियम  सल्फेट  तथा  कैलशियम  अमोनियम  नाइट्रेट  नामक  दो  शेष  उर्वरकों  के

 मामले  में  उत्पाद-छुक  से  छूट  प्रदान  को  गई  है  ।  यह  स्वेदित  होगा  कि  यह  कोई  छोटा-मोटा

 कदम  नहीं--बहुत  बड़ा  व  साहसिक  कदम  है  ।  आपने  अमोनियम  सल्फेट  तथा  कैल्सियम  अमोनियम

 नाइट्रेट  में  रियायत  प्रदान  की  गई  है  ।  यह  एक  ठोस  कदम  है  और  मैं  इसके  लिए  मंत्री  जी  का

 घन्यवाद  सदा  करता  हूं  ।

 आपका  ध्यान  पानी  के  संरक्षण  से  सम्बन्धित  आंकड़ों  की  भर  दिलाया  पया  है  ।  प्रगामी

 तीस  या  चालीस  वर्षों  में  पानी  दुलर्भ  वस्तु  बनकर  रह  जाएगी  ।  आप  एक  प्रतिष्ठित

 कृषक  हैं  ।  मैंने  देखा  है  कि  पंजाब  व  हरियाणा  में  छिड़काव  करके  सिंचाई  करने  का  तरीका  काफी

 लोकप्रिय  हो  रहा  है  इससे  ऊर्जा  की  काफी  बचत  होगी  तथा  इससे  कई  सुविधाएं  प्राप्त  होंगी  ।

 प्रणब  आपने  इस  क्षेत्र  में  कुछ  रियायतें
 दी  हैं

 ।  मैं इसके  लिए  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 इसमें  असावधघानीवद  गलती  भी  हुई  है  दारा  145  में  आपने  कहा  है  कि  सिचाई  छिड़काव  करने

 वाले  उपकरण  में  प्रयुक्त  एल्युमिनियम  पाइप  पर  इस  समय  16%  मूल-शुल्क  लगाया  जाता

 पर  भी  पुरी  ge  दी  जाएगी  ।  मैं  इसके  लिए  आपका  बहुत  धन्यवाद  करता  इसमें  जो

 गसावधानीवदा  गलती  हुई  वह  भी  मापकों  ध्यान  में  आनी  वह  यह  है  कि  विभिन्‍न

 प्रक्रिया  निर्माण  के  कच्चे  माल  पर  शुल्क  जो  कि  पाइप  शुल्क  चरण  में  बराबर  हो  जाया  करता  था

 अभी  भी  बना  हुआ  है  ।  अब  पाइपों  पर  शुल्क  से  छूट  प्रदान  कर  दी  गई  है  ।  इससे  एल्युमिनियम
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 पाइप  पर  णु  फि समानता  नहीं  ait  तथा  इससे  उस fi q  निर्माता  को  ही  लाभ  पहुंचेगा  ।  जो  कि

 बहिष्कार  प्रकट  द्वारा  इन  छिड़काव  करने  वाले  उपकरणों  का  निर्माण  करते  ०  डब्ल्यु
 ०

 प्रक्रम  को  इससे  भारी  नुकसान  होगा  |  इस  सम्बन्ध  में  आपको  अभ्यावेदन  दिया  गया  है  ।  कृपया

 इस  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  कर  वित्त  विधेयक  पर  उत्तर  देते  हुए  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति

 स्पष्ट  करें  ।

 अब  महोदय  जब  हम  किसी  राष्ट्र  के  बजट  पर  विचार  करते  निसंदेह  हो  यह  एक  as

 का  बजट  यदि  एक  ae  को  5  से  गुणा  करें  तो  यह  एक  योजना  का  रूप  ले  लेता है  :  इसलिए

 हमें  अपनी  योजना  के  उद्देश्य  जानने  आवश्यक  हैं  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  आलेख  में  योजन  के

 उद्देश्य  स्पष्ट  रूप  से  दर्शाए  गए  हैं  ।  यदि  आप  प्रयुक्ति  दें  मैं  छठीं  योजना  की  कुछ  प्रमुख

 विशेषताओं  को  दोहराना  चाहता  हूं  जिनसे  यह  स्पष्ट  हो  जाएगा  ।  ये  हैं  :--

 (qe) ))
 अर्थव्यवस्था  की  वुद्धि-दर  में  उल्लेखनीय  संसाधनों  तथा  उन्नत  उत्पादकता

 के  उपयोग  में  कायंकुश ल  ता

 (a!)  आधिक  तथा  तकनीकी  आत्मनिर्भरता  हेतु  तेजी  से  आधुनिकीकरण

 गरीबी  तथा  बेरोजगारी  में  उत्तरोत्तर  कमी  करना  :

 ऊर्जा  के  उपयोग  में  संरक्षण  तथा  कार्यकुशलता  पर  समुचित  जोर  देकर  ऊर्जा  के

 देशी  संसाधनों  का  तेजी  से  विकास

 आर्थिक  तथा  सामाजिक  रूप  से  अक्षम  लोगों  पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  न्युनतम

 झा वश्य वता  कार्यक्रम  के  माध्यम  जिसका  कार्यक्षेत्र  इस  तरह  से  निश्चित

 किया  जाए  कि  देश  के  सभी  भागों  में  राष्ट्रीय  रूप  से  स्वीकार्य  स्तर

 मची  में  प्राप्त  किया  जनसाधारण  का  जोवन-स्तर  में  सुघार

 (3:)  सार्वजनिक  मोतियों  तथा  सेवाओं  के  पुन वितरण का  rai  आघार  को  गरीबों  के  पक्ष

 में  मजबूत  कर  भाव  तथा  घन  की  असमानताओं  को  कम

 विकास  क्षेत्र  तथा  तकनीकी  लाभों  के  विस्तार  में  क्षेत्रीय  असमानताओं  में

 उत्तरोत्तर  कमी

 स्वेच्छा  से  छोटा  परिवार  रखकर  जनसंख्या  वुद्धि  पर  नियंत्रण  करने  की  नी  तियों

 को  बढ़ावा  देना  ।

 मैं  सभी  विशेषताओं  को  नहीं  पढ़  रहा  हूँ  ।  हमारे  योजनाबद्ध  विकास  हेतु  पंचवर्षीय  विधिक

 योजनाओं  को  तैयार  करने  के  ये  मुख्य  आधारभूत  घटक  हैं  ।  मु  सम्पूर्ण  सदन  इस  बात

 को  स्वीकार  करेगा  कि  यही  राष्ट्र  द्वारा  स्वीकार्य  सर्वोत्तम  नीति  है  जिसके  द्वारा  हम  अपना  लक्ष्य

 तथा  उद्देश्य  प्राप्त  कर  सकते  हैं  |

 इस  सदन  में  चर्चा  करते
 हुए  हमारा  यह  कत्तव्य  बनता  है  कि  लोगों  को  अपनी  योजना
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 क  क

 से  अवगत  कराएं  ।  मुझे  खुशी  है  कि  97,500  करोड़  रुपये  की  राशि  में  से  5,695  करोड़  रु०

 5363  करोड़  रु०  ग्रामीण  विकास  1430  करोड़  रु०  विशेष  क्षेत्र  विकास

 12,160  करोड़  रु०  सिचाई  तथा  बाढ़  नियंत्रण  तथा  26,595  करोड़  to  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में

 आबंटित  की  गई  है  ।  इससे  यह  जाहिर  है  कि  विशिष्ट  क्षेत्र  में--जो  कि  किसानों  तथा  लाखों  लोगों

 के  लिए  लाभप्रद  है--योजना  तंत्र  हमारी  आशाओं  के  अनुरूप  काम  कर  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  बजट  पर  चर्चा  के  दौरान  हमारे  महान  वैज्ञानिक  डा०  स्वामीनाथन  की

 उक्ति  को  मैं  पढ़ता  जिन्होंने  हमारी  योजन  व  इसके  उद्देश्य  के  बारे  में  बड़ी  उपयुक्त  बात

 कही  थी  :--

 संसाधनों  में  सबसे  महत्वपूर्ण  भारी  जनसंख्या  तथा  ga  की  विपुल  रौशनो

 है  ।  इन  दोनों  संसाधनों  के  संयोजन  से  ही  हम  क्षेत्रीय  संतुलन  तथा

 मुद्रास्फीति  की  समस्याओं  को  सोह  श्यपूर्ण  समाघान  खोज  सकते  हैं  ।  यह  तभी  हो  सकता

 है  जब  हम  आय  तथा  रोजगार  जुटाने  सम्बन्धी  क्षेत्रों  की  समस्याओं  को  इल  करने

 के  लिए  प्रकाशन  संश्लेषण  का  प्रभावी  प्रयोग  करना  सीख

 हालांकि  ये  शब्द  कुछ  तकनीकी  हैं  पर  प्रकाश  संश्लेषण  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ate  दीर्घा

 में  बैठे  लोगों  से  मैं  विशेष  अनुरोध  करूंगा  कि  प्रकाश  संश्लेषण  प्रक्रिया  भारत  की  मानव  संसाधनों

 की  वास्तविक  सम्पदा है  ।  मानव  संसाधन  तथा  प्रकाश  संश्लेषण  प्रक्रिया  क  संयोजन  करना

 जिसके  लिए  gatca  बजट  रखा  जाना  कुछ  सेमिनार  आयोजित  कर  यह  काय

 बखूबी  किया  जा  सकता  है  |

 मैंने  कल  श्री  aaa  का  भाषण  बड़े  बजाय  और  शान्ति  से  सुना  ।  यह  सच  ag  भारतीय

 साम्यवादी  दल  के  सदस्य  हैं  ।  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शभ्रापत्ति  नहीं  पर  भूमि  सुधार

 के  सम्बन्ध  में  बात  करते  हुए  उन्होंने  ag  कहां  कि  इस  सरकार  ने  कोई  काम  नहीं  किया  मैं

 उन्हें  याद  दिलाता  चाहूंगा  कि  1981  में  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  के  सत्र  पर  अन्तर्राष्ट्रीय

 मंच  प्रस्तुत  भाषण  शृंखला  में  हमारी  प्रधान  मंत्री  ने  मुख्य  रूप  से  सम्बोधित  किया  था  ।  खाद्य

 तथा  कृषि  संगठन  के  सत्र  में  9  1981  को  उन्होंने  अपने  प्रमुख  भाषण  में  इस

 मुद्  पर  जोर  दिया  था  ।  इसे  कार्यवाही-वृतांत  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  उन्होंने  कहा

 सुघार  तथा  ग्रामीण  विकास  के  परस्पर  संबध  से  हम  काफी  समय  से

 परिचित  हैं  ।

 पुरानी  सामंती  व्यवस्था  तथा  औपनिवेशक  शासन  ने  सामाजिक  विकास  में  अवरोध

 पेदा  जिससे  हम  कई  दशकों  तक  प्रगति  करने  से  वंचित  रह  गए  ।

 स्वाधीनता  हासिल  होते  भूमि  सुघार  को  प्राथमिकता  दी  गई  |

 अतीत  में  yea hay  तथा  लगान  संबंधी  अधिकार  गरीब  तथा  कमजोर  लोगों  के

 विरुद्ध  थे  yfa-caifaca  और  पशुओं  के  स्वामित्व  को  अमीर  वर्ग  से  गरीब  बर्ग  के  नाम

 करना  बड़ा  मुश्किल  काम  रहा  है  ।  हमने  भारत  के  ग्रधिकांश  भागों  में  भू-स्वामित्व  की
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 कए

 अधिक कश  सीमा  निर्धारित  कर  तथा  पटु  ज्  पूर्ण  प्रगति  की  हालांकि  ag  अभी

 संतोषजनक  नहीं  है  ।

 इन  सबसे  भूमि  को  उत्पादन  का  महत्वपूर्ण  '  साधन  समझने  के  स्थान

 पर  प्रतिष्ठा  का  प्रतीक  तथा  सुरक्षा  का  स्रोत  समझने  के  पुराने  विचारों  को  बदलने

 सफलता  प्राप्त  की  है  ।

 उन्होंने  श्री  सुनील  मेरा  द्वारा  उठाए  गए  प्रश्नों  का  बहुत  सही  उत्तर  दिया  उन्होंने  इस  qe
 पर  भारत  में  ही  नहीं  वरन्‌  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पैर  भी  1981  में  जोर  दिया  ।  उन्होंने

 ईमानदारीपरवेंक  जो  कुछ  कहा  हमें  वह  स्वीकार
 कुछ  समस्याएं  हमने  देखा है

 कि  भारत  हाल  ही  में  सम्पन्न  हुए  faye  सम्मेलन  में  एक  नेता  के  रूप  में  उभरा  है  ।  मैं  डसे
 बार-बार  नहीं  दोहराना  अन्तर्राष्ट्रीय  बढ़ते  हुए  तनाव  आदि  का  सभी  देशों  के  विकास

 पर  सीधा  असर  पड़ता है  |

 उन्होंने  भागे  कहा

 को  समस्या  का  हल
 rege

 के  भीतर  तथा  राष्ट्रों  के  मध्य  सजग  संस्थागत

 सुधार  द्वारा  ही
 क्या

 जा  सकता  न  कि  प्रौद्योगिकी  में  सुघार  करके  या  खाद्यान्न  की

 भूपति  बढ़ाकर  तह

 उसने  आगे  कहा  इससे  यह  पता  चलता  है  कि  स्थिति  किस  प्रकार  इतनी  इतनी  कठिन  बन

 गई  मैं  बताता हूं

 सुप्रसिद्ध  अरे-शास्त्रियों  ने  कहा  है  कि  यदि  लगभग  1.3  विलियन  डालर  के  वर्तमान

 दैनिक  विश्व  व्यय  को  इसी  स्तर  पर  रोक  दिया  तो  भूख  को  समाप्त  करने  के

 आसानी  से  धन  मिल  सकता  है  ।

 नए  अन्तर  महाद्वीपीय  प्रक्षेपास्त्रों  पर  किए  गए  व्यय  से  20  करोड़  वक्ष  लगाए

 सकते  10  लाख  हैक्टेयर  yfa  की  सिचाई  की  जा  सकती  विकसित  देशों

 5  करोड़  कम-विकसित  बच्चों  को  भोजन  दिया  जा  सकता  है  10  लाख  टन  उ्वेरक

 खरीदी  जा  सकती  10  लाख  छोटे  बायो-गेस  संयंत्र  लगाए  जा  सकते  64,000

 स्वास्थ्य  केन्द्र  हैं  या  34  लाख  प्राथमिक  सकल  बनाए  जा  सकते  हैं  |

 प्रक्षेपास्त्रों  को  बनाने  की  यदि  हम  निघन  देशों  को  आधिक  विकास  में  सहायता  करे  तो

 विश्व  में  स्थिति  पुरी  तरह  भिन्न  होगी  t

 बजट  केवल  मात्र  वित्तीय  उपाय  नहीं  है  ।  बजट  के  कई  घटक  हैं  जेसे  :--

 बजट  विवरण

 faa  विधेयक

 अनुदानों  की  मांगें

 284



 24  areas,  1904  बजट  सामान्य  न्य  चर्चो

 राज्यों  को  हस्तांतरित  किए  गए  संतान

 योजना  परिव्यय

 निष्पादन  बजट

 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम

 लता रेलवे  कार्यकरण  की  गतिशील  लता

 आर्थिक  समीक्षा

 विनियोग  भारी

 ag  सब  मिलकर  बजट  बनता है  ।  मैं  देखता  हूं  कि  प्रत्येक  क्षेत्र  में  हमारी  स्थिति  अच्छी  और

 मजबूत  है  ।  बजट  में  सरकार  की  इसके  इरादे  और  परिप्रेक्ष्य  दिखाई  देता  है  ।  निश्चित

 लक्ष्य  की  तरफ  यह  एक  ईमानदार  कौर  अच्छा  प्रयत्न  है--समाजवादी  समाज  बनाने  तथा  शांतिपूर्ण

 गौर  लोकतांत्रिक  तरीकों  से  गरीबी  हटाने  का  लक्ष्य  है  ।  एक  देश  को  नेतृत्व  की  आवश्यकता  होती

 है  और  जहां  तक  अपने  देश  का  सम्बन्ध  नेतृत्व  पहले  ही  मौजूद  कम  से  कम  दो  तिहाई

 विश्व  ने  हमारे  नेतृत्व  को  स्वीकार  किया  है--नेतृत्व  युद्ध  के  लिए  नहीं  बल्कि  शांति  और

 सह-अस्तित्व  के  लिए  ।

 नेतृत्व  के  लिए  कौन-कौन  सी  बात  होनी  चाहिए  ?  नेतृत्व  के  गुण  क्या

 श्राम-विश्वास  भर  सवेरा zafit नेतृत्व  के  लिए  वैज्ञानिक  विशाल

 जैसे  गुण  होने  चाहिए  ।  ये  सभी  गुण  एक  व्यक्ति  में  पाए  जाते  हैं  और  वह  है  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  |

 आपका  घन्यवाद  |

 थ्रो  जेनुल  बशर  :
 सभापति  मैं  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  जी  दारा  प्रस्तुत  बजट  को

 सपोर्ट  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  इसमें  दो  राय  नहीं  हैं  कि  बहुंत  मारी  मुश्किलात  के  बावजूद

 उन्होंने  एक  ऐसा  बजट  बनाने  की  कोशिश  की  जिससे  विकास  के  कामों  में  कोई  रुकावट  भी  न

 आए  ग्रोवर  कमजोर  लोगों  को  ऊपर  उठाने  का  काम  भी  होता  रहे  और  साथ  ही  साथ  महंगाई  भी

 न  बढ़े  ।  जहां  तक  उन  के  बजट  बनाने  का  सवाल  इसमें  दो  राय  नहीं  हैं  कि  इन  तीनों  दृष्टियों

 से  उन  को  काफी  सफलता  मिली  है  लेकिन  बहुत  सारे  फंसे  ऐसे  होते  जिन  पर  वित्त  मंत्री

 ब  कोई  बजट  बनाता  तो  वे  उस  के  काबू  के  बाहर  की  चीजें  होती  हैं  में  अकाल  पड़

 बाढ़  भा  फसलें  कम  हों  या  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  में  निसमेनेजमेंट  हो  ।  इस  प्रकार  के  जो

 फैक्टर्स  भा  जाते  तो  अच्छा  बजट  होने  के  बावजूद  एकबेलेस्ड  बजट  होने  के  बावजूद  भी  महंगाई

 रुक  नहीं  सकती  लेकिन  इन  कठिनाईयों  के  बावजूद  भी  पूरी  आशा  है  कि  वित्त  मंत्री  जी  ने

 जो  बजट  बनाया  उसका  आने  वाले  साल  पर  अच्छा  असर  पड़ेगा  और  लोगों  की  परेशानियां

 अधिक  नहीं  बढ़ेंगी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  सुझाव  चाहता  हूं  जिनका  इस  बजट  से  बड़ा  गहरा  ताल्लुक  है  ।

 इस  राम्बन्घ  में  सबसे  पहली  बात  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  इस  देश  में  प  ब्लक  डिस्ट्रीब्यूशन

 स पावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  अ  रता  और  a Sol  धाव  बेहतर  बताना  होगा  ।  जब  तक  हम  पब्लिक
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 डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  को  बेहतर  नहीं  बनाएं  अच्छा  नहीं  महंगाई  रोको  नहीं  जा  सकती

 खासकर  उन  वस्तुओं  की  जो  दैनिक  आवश्यकता  के  लिए  बहुत  जरूरी  हैं  ।  कुछ  राज्यों  को  छोड़कर

 ज्यादातर  राज्य  ऐसे  जहां  पर  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रहा  है  मैं

 उत्तर  प्रदेश  से  आता  हूं  और  मैं  उत्तर  प्रदेश  की  बात  बता  wig  आज  वहां  पर  saa  मूल्य

 को  दुकानों  पर  फिर  प्राइस  शाप्स  पर  गेहूं  नहीं  चावल  नहीं  चीनी  नवदीं  है  और  मिट्टी  का

 तेल  नहीं  है  ।  इसका  नुकसान  यह  हुआ  है  कि  खुले  बजार  में  इन  चीजों  के  दाम  काफी  बढ़े  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  की  एक  बहुत  बड़ी  मंड़ी है
 ।  बनारस  में  आज  गेहूं  का  भाव  350  रुपये

 विकेट  पहुँच  चुका  है  ।  जब  बनारस  में  350  रुपये  क्विंटल  गहरा  दाम  पहुंच  चुका  है  तो

 उत्तर  प्रदेश  के  दूरदराज  के  इलाकों  विशेष  कर  गांवों  में  गेंहूं  की  कीमत  कितनी  बढ़  चूकी  होगी

 इसका  अन्दाजा  आप  आसानी  से  लगा  सकते  हैं  |

 इसी  तरह  से  मिट्टी  के  तेल  की  हालत  है  ।  हालांकि  सरकार  ने  लोगों  को  दिये  जाने  वा
 ले

 70  प्रतिश्त  मिट्टी  के  तेल  की  कीमत  नहीं  बढ़ायी  लेकिन  ara  गाँवों  में  पब्लिक  डिब्ट्रीन्यूश  न

 सिस्टम  ठीक  न  होने  के  कारण  facet  का  तेल  डीजल  के  भाव  पर  बिक  रहा  है  ।  मैं  उत्तर  wear

 के  पूर्वी  जिलों  को  बात  जानता  हूँ  ।  वहां  तीन  और  साढ़े  तीन  रुपये  लीटर  के  बीच  मिट्टी  का  तेल

 मिल  रहा  हैं  और  इत  कीमत  पर  भी  वह  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसका  कारण  केवल  यह  है  fe  वहाँ

 पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  ठीक  से  काम  नहीं  कर  रहा

 मैंने  केरल  के  बारे  में  सुना  है  कि  वहां  का  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  बहुत  बरच्छा  है  ।

 वहां  के  सिस्टम  में  क्या  अच्छाई  इसकी  में  तफसील  में  तो  नहीं  गया  हूँ  लेकिन  अगर  अच्छा  है

 तो  उस  प्रकार  का  सिस्टम  दूसरे  राज्यों  में  क्यों  नहीं  लाग  किया  जा  सकता  ?  जब  मैं  इस  माननीय

 सदन  का  तटस्थ  नहीं  था  तो  में  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  करता  था  ।  उस  समय  के  मंत्री  श्री  मोहन

 घारिया  का  यह  बयान  पढ़ा  करता  था  कि  इत  देश  में  मारना  हिस्ट्री ब्य शन  सिस्टम  लाग  किया  जाये

 जिसके  जरिये  से  जिन्दगी  की  रोजाना  की  आवश्यक  वस्तुएं  लोगों  तक  पहुँचायी  लेकिन  मूझे

 ge  है  कि  श्री  मोहन  मारिया  जी  के  कोशिश  करने  के  बावजूद  भी  थ्री  शायद  उनको  मोका  ही

 नहीं  यह  काम  नहीं  हुआ  ।  BH  दुःख  इत  बात  का  है  कि  हम  लोग  भी  उस  पर  ध्यान  नहीं

 दे  रह ेहैं  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  को  मैं  मजबूत  बनाने  की  कोशिश  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 सभापति  जब  तक  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  ठोक  से  काम  नहीं  वित्त  मंत्रो

 कितना  भी  अच्छा  बजट  बना  कोमतों  में  कमी  नहीं  आने  दिली  कीमतों  पर  काबू  नहीं  पाया

 जा  सकता  है  |

 दूसरी  बात  भाप  से  मैं  यह  कहना  चाहता  ह  कि  हमारे  देश  में  ईस  वर्ष  भयंकर  काल  की

 स्थिति  है  और  साथ  ही  साथ  देश  के  बड़े  इलाके  में  भयंकर  बाढ  की  स्थिति  भी  रही  है  ।  मैं  जिस

 उत्तर  प्रदेश  के  जिले  और  कांस्टीच्युन्सी  से  आता  हू  वह  बाढ़  झीर  सूखे  दोनों  की  चपेठ  में  हैं  और

 उसका  शिकार  हैं  ।  आधे  इलाके  में  बाढ़  wt  आधे  इलाके  में  सुखा  ।  मुझे  इस  चात  की  खुशी  है  कि

 वित  मंत्री  ने  साढ़े  सात  सी  करोड़  रुपया  विभिन्‍न  राज्यों  को  सूखा  राहत  कार्यों  के  लिए  दिया  है
 लेकिन  qa  दुःख  इस  बात  का  है  कि  इस  राज्य  को  कोई  हिस्सा  नहीं  दिया  उत्तरप्रदेश  को

 सुखा  राहत  के  लिए  कुछ  नहीं  दिया  गया  ।
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 सभापति  जी  मैं  चाह  गा  की  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  मेरी  बोत  को  सहानुभुति

 इस  पर  ध्यान  दें  ।  आपने  पूरे  देश  में  सुखा  राहत  के  लिए  साढ़े  सात  सो  करोड़  रुपया

 नेक्सी  उसमे ंसे  उत्तरप्रदेश  को  एक  प्र  सा  नहीं  दिया  गया  ।  हालांकि  मंत्रालय  की  रिपो

 मुताबिक़  सब  से  ज्यादा  लोग  उत्तर  प्रदेश  में  सूखे  से  प्रभावित  हुए  और  उत्तर  प्रदेश  का

 ह पादा  क्षेत्रफल  सूखे  से  प्रभावित  रहा  ।  इसके  बाबजूद  भी  उत्तर  प्रदेश  को  राहत  काय  के

 पेसा  कपों  नहीं  दिया  गया  ?  मैं  चाहता  हं  कि  जब  वित्त  मंत्रो  जी  ज़वाब  दें  तो
 इना

 जानकारी  दे  ।  अभी देर  नहीं  हुई  है  अभी  भो  वहां  पर  सहायता  पहुंचाई  जप
 सकता

 हैं

 .  सूखे  से  राहत  काय  के  लिए पैसा  देना  बहुत  आवश्यक  है  ।
 =

 एक  बात  की  ओर  और  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  नेशनल  रूरल
 sail

 अच्छा प्रोग्राम  1980  में  जब  वेंकटरमन  जी  वित्त  मंत्री  थे  तब  चलाया  गया  था  |  az  =

 कार्यक्रम  है  ।  इस  कार्यक्रम  को  बहुत  उपलब्धियां  हुई  हैं  और  क.फी  लाभ  हुआ  है  ।  बहुत
 से  राज्यों

 इससे  काफी  फायदा  उठाया  है  ।  इस  बारे  में  जहां  तक  के-द्वीप  सरकार  की  मंशा  ta है

 ह  प्रोग्राम  काफी  अच्छा  नजर  आता  है  लेनी  मैं  ध्यान  कुछ  राज्य  सरकार  तरफ

 थ  दिलाना  चाहता  हैं  जो  इस  प्रोग्राम  को  अमल  में  नहीं  ला  रही  हैं  ।  मेरा  अपना  अनजानी  एन

 भाई  ई  पी  का  पता  रेगुलर  वक  मैं  डायवर्ट  क्या  जा  रहा  है  ।  उदाहरण  स्वरूप  नहरों  के
 इनर

 ट्यूबवेल  के  लिए  नालियां  बनाना  पेड़  लगाना  या  दफतर  डाकब पले  gare  गलों

 आदि  की  मरम्मत  करना  ये  सारे  कराम  तो  राज्य  सरकार  के  रेगुलर  वक  में  होंगे  |  उनका

 लिप  है  एन०  भार०  ट्  पी०  के  श्रन्तगत  लोगों  को  एडेड  काम  ।  इस
 e

 रह  का  काम  नहीं  हो  रहा  है  ।  नतीजा  यह  है  कि  एन०  आर ०  Jo  पी०  का  पा  द  बक  में

 saad  में  हो  रहा  है  इसके  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इस  प  नेटा रिंग
 थ हि  होनी  चाहिए  ।  कोई  इस  तरह  की  एजेंसी  होनी  चाहिए  जो  इस  बात  को  देखे  ।

 a

 अब  मैं  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  पर  आ  रट्टा  इस  कार्यक्रम  के  जाए  गरी  im 3 को

 कमजोर  लोगों  को  फायदा  पहुचाया  जा  सकता  इसमें  दो  राय  नहीं  हैं  ।  मेरा  सुझाव
 यह

 यह

 कार्यक्रम  जिस  ढ़ंग  जिस  सख्ती  से  अमल  में  लाया  जाना  उस  तरह  से  राउ

 ग

 र

 उसको  aaa  में  नहीं  ला  रही  है  ।  कुछ  बाधाएं  उनके  सामने  हैं  जिन  पर  खास  तौर  से  पा  देना

 चाहिए  इस  कार्यक्रम  के  तहत  जो  जमीन  सीलिंग  या  चकबंदी  में  निकली है  वह  हरिजन  या  कम
 र

 लोगों  को  बांटी  गई  है  लेकिन  उनको  अभी  तक  कब्जा  नहीं  रह  है  ।  उसके  ऊपर  दार

 लोगों  ने  कब्जा  कर  रखा  है  ।  ATT  सरकार  को  तरफ  से  उन  हरिजन  आदिवासियों  औ  बों

 को  जमीनों  पर  कब्जा  दिलवा  दिया  जाता  है  तो  वे  लोग  अदालत  में  जाकर  स्टे  HIST  ले  हैं  ।

 इस  तरह  से  जिस  गरीब  आदमी  को  थोड़ी  सी  जमीन  मिली  है  वह  कचहरियों  के  चक्कर  लगाकर

 परेशान  है  उनको  जमीन  मिल  सके  इसके  लिए  कोई  कानून  बनाया  जाना  चाहिए  |

 जि
 ऐसे  जिन्होंने  ऐसी  जमीनों  पर  कब्जा  किया  हुआ  वे  अदालतों  में  न  जाएं  ।

 बीस
 स  an

 men

 का  एक  और  प्रमुख  अ  ग  हैन्डलूम  विकास  को  बैंकों  के
 .

 जरिए

 जै
 Gr

 लेकिन

 बर्क  कितन  दे  रहे  हैं
 न

 सान  शर्तों
 पर  ऋण  दिया  जाएं  ।  हमारी  मंशा  तो  ठीक

 भी  सरकार  को  कड़ी  नजर  रखनी
 शरह

 ।  अज  +

 cae

 क्त

 प  ra

 co

 वापस  चले  जाते

 वकिल
 कलि

 ं
 और  उनक

 हि ae  को  पांच  हजार
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 15  ara,  1983
 बजट  सात  |  a

 अ  ———  ———
 र

 wea  है  तो  दो  हजार  ही  थमा  दिया  जाता  हैं  ।  भव  Ralat  बहुत  जेन
 र्स

 कि  न  ईन्डर  फाइनेंसिंग  उससे  भी  ज्यादा  खतरनाक  है  ।  मगर  पांच  हजार  में  से  साढ़े  ती  पा

 चा  र  हजार  देते  हैं  तो  1500  रुपए  का  इन्तजाम  बाहर  से  भी  किया  जा  सकता  इशर  बात

 ल

 फाइनेंस  मिनिस्टर  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इस  बात  को  भी  मानीटरिंग  होनी  च

 हिए
 व  में  जो  छोटे  वर्ग  के  लोग  हैं  या  जो  किसान cave  पशु  खरीदते  है  जो  हैन्डलूम  वक

 ह  को  बैंकों  द्वारा  सुविधाए  मिल  सकें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बजट  का  स्वागत  करता हु

 ate
 a

 करता  हूँ  कि  जो  सुझाव  मैंने  दिए हैं
 उन  पर  सरकार  और  वित्त  मंत्री  लादा

 ए

 र  करेंगे  ।

 थ्रो  बाजुबन  मार  खारलुखी
 :  सभापति  मैं  सो  —_ TT fa

 अप  ता  है  कि  मैं  मेघालय  से  संसद  का  एक  नया  सदस्य  हूं  वास्तव  में  बहुत
 सतहें

 कि

 माप  मुझे  बोलने  का  यह  अवसर  ।  इसके  लिए  मैं  आपका  भारी  हूं  ।

 राज  का  मेरा  मेरे  मामले  में  पूर्ण  निष्पक्षता  सदन  में  एक  प्रथम

 मैं  मापकों  तिवास  दिला  सकता  हुं  कि  क्योंकि  यह  मेरा  पहला  भाषण  मेरे
 लए

 ap  सय  लेना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  सामर्थ्य  faa  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  भाषण  के  वि

 mart  पर  विचार  करने  के  बाद  मैं  इस  निष्कर्ष  पर

 हुमा
 हुं  कि

 केन्द्रीय  सरकार

 कग गों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  वहुत  उत्पुक है
 ।  इस  मैं  बजट  का स्व

 ता  हैं  ।  यह  मेरी  सादिक  अभिलाषा  है  कि  बजट  न  केवल  सदन  द्वारा  बल्कि  सम्पूर्ण  ie

 Saale त  बड़ी  संख्या  में  लोगों  के  आर्थिक  उद्धार  के  लिए  भाशा  के  एक  दस्तावेज  के  रूप  में  स्वी

 चह  जाएगा  ।

 है मुझे  यहां  यह  बताने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  कि  बजट  का  प्रायः  चाहे  कितन

 अच्छा  क्यों  न  हो  फिर  भी  इसमें  कहीं  न  कहीं  कुछ  ब्रिवादास्पद  मुह  हो  सकते  हैं  ।  सबसे  पह  ्
 ्

 Ree
 त्त

 मंत्रो  ने  अपने  बजट  MITT  में  जो  कुछ  बताया  उसकी  ओर  सदन  का  ध्यान
 अ  |  तत

 ग उसमें  उन्होंने  यह  संकेत  किया है
 कि  केन्द्रीय  सरकार  चौथा  केन्द्रीय  वेतन

 लु
 क्त  करने  के  औचित्य  की  जांच  करने  की  कोशिश  करेगी  ।  मैं  अवश्य  कहूंगा  कि  यह  निःसन्देह

 बहुत  हो  स्वागत  की  बात  है  और  मैं  चाहूंगा  फि  वित्त  मंत्री  द्वारा  यह  आदिवासी  बड़ा  सा

 होगा  ।  अन्यथा  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  नेतत्व  में  हमारा  विश्वास  और  भरोसा  मिट

 गा  |
 a

 क  मैंने  अपने  माननीय  सदस्यों  के  भाषणों  को  बड़े  ध्यानपूर्वक  सुना  है  ।  लेकिन  मुझे  लेद  v

 तक  किसी  एक  सदस्य  ने  भी  कालेज  ale  विश्वविद्यालय  अध्यापकों  की  मावइपकताओं  के

 नहीं  बोला  है  ।  मैं  पिछले  16  वर्षो  से  मध्यान  व्यवसाय  से  सम्बद्ध  रहा  हूं  और  मैं  आपको
 त

 सकता  हूं  कि  अध्यापकों  को  बड़ी  कठिनाई  से  जीवन  व्यतीत  करने  पर  विवश  होना  पड़ता |  ं
 और  यहां  तक  कि  जीवन

 की  न्यूनतम  आवश्यकताओं  का  भी  त्याग  करना
 पड़ा

 ।  समय-समय  पर
 ४

 कालेज
 मौर  विश्वविद्यालय  म्रष्यापकों  को  राष्ट्र  का  निर्माता  गप  है  ।  लेकिन

 ain
 व्यक्ति  से  राष्ट्र  का  निर्माण  करने  की  बक्से  आशा  सकते  हैं  जब

 Me
 a

 खाली ऐ नक. न केक जाण
 पेट

 वी वित रह रह
 रहा  है  ।

 इसलिए  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  मेरा  विनम्र  निवेद  ले  और

 विश्वविद्यालय
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 अध्यापकों  के  उचित  शिकायतों  और  न्यायसंगत  मांगों  पर  विचार  किए  जाने  नी  तत्काल

 आवश्यकता  है  ।

 लगभग  दो  सप्ताह  मैंने  एक  दी  डेली  पढ़ी  थी  ।  यदि  आप  उस

 पत्रिका  को  पढ़ें  तो  आपको  अधिक  अच्छे  वेतनमानों  के  लिए  प्रदर्शन  करते  हुए  |विश्वविद्यालय

 म्रध्यापकों  की  तस्वीरें  दिखाई  देंगी  ।  जब  वे  प्रदर्शन  करते  इसका  यह  अर्थ  नहीं  कि  वे  सरकार

 में  विश्वास  और  भरोसा  खो  चुके  लेकिन  वे  केवल  अपनी  शिकायतों  पर  सरकार  का  ध्यान

 आकृष्ट  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  मु  यह  बताने  की  अनुमति  दो  जाए  कि  जब  कहीं  अध्यापक

 प्रदान  करते  वे  सारे  देश  के  विश्वविद्यालय  और  कालेज  अध्यापकों  की  शाक्ति  का  प्रतिनिधित्व

 करते  मैं  एक  बार  फिर  माननीय  fra  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  कालेज  भोर

 विश्वविद्यालय  अध्यापकों  को  न्यायसंगत  मांगों  पर  ध्यान  दें  और  देखें  कि  उनके  वेतनमान  कोई

 भर  देखो  किए  बिना  संशोधित  किए  जाएं  ।

 श्री  सत्य साधन  चक्रवातों  :  मैं  इसका  ट्रॉविक  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  बाहुबल  कार  खारलुखी  :  आपका  घन्यवाद  ।  राज्यों  कौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 la  सहायता  के  सम्बन्ध  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  बताया  :---

 कार्यक्रमों  पर  विशेष  बल  दिया  जा  रहा है  जिनसे  गरीबों  को  सीधा  लाभ

 मिलता  है ।*

 इस  वक्तव्य  में  स्वयं  यह  सिद्ध  हो  जाता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  समाज  के  अधिक  गरीब  जोकि

 आबादी  का  एक  बहुत  बड़ा  ह्स्ती  की  आवश्यकताओं  पर  ध्यान  देने  के  लिए  वास्तव  में  बहुत

 उत्सुक है
 ।  मैं  सोचता  हूं  हम  सभी  सहमत  हैं  कि  ara  तक  वे  गरीबी  की  से  ऊपर  उठने  के

 योग्य  नहीं  हो  सके  और  इस  कारण  सरकार  का  ध्यान  गम्भीरता  से  दिलाया  गया  है  ।  इस  विशेष

 सम्बन्ध  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  क्षेत्रों  के  साथ  रहने  मेघालय  के  अपने  जनजाति  के  लोगों

 की  समस्याओं  को  सदन  के  नोटिस  में  लाना  चाहूँगा  ।  मैं  आपको  याद  दिलाना  चाहता  हूँ

 कि  1971  में  हमें  भारी  कठिनाइयां  उठानी  पड़ी  जब  बहुत  से  लोगों  को  सरहद  पार  करने

 पर  विवश  होना  पड़ा  था  और  मेघालय  राज्य  के  दक्षिण  भागों  में  शरण  लेनी  पड़ी  थी  ।

 हमने  इन  बदकिस्मत  लोगों  के  साथ  उनके  दुःख  के  क्षणों  में  हाथ  बंटाया  लेकिन  मैं  fas  यह  दिलवाने

 के  लिए  ag  बात  कहू  रहा  हूं  कि  यदि  सरहद  के  इस  पार  की  भूमि  पर  कुछ  अप्रिय  घटना  घटती  है

 तो  मेघालय  के  सीमावर्ती  लोगों  को  बुनियादी  तौर  पर  दुख  उठाने  पड़ते  हैं  ।

 सभापति  मैं  अपकी  खुशामद  नहीं  कर  रहा  लेकिन  मेघालय  में  सीमावर्ती  लोगों

 के  रहने  की  परिस्थितियों  को  देखना  एक  ददंनाक  दृश्य  है  ।  ऐसी  भी  परिस्थितियाँ  भाई  जब  उन्हें
 बावद यक  वस्तुओं  और  पदाथों  को  वापस  अपने  घरों  में  ले  जाना  पड़ा  क्योंकि  उन  वस्तुओं  को  वहां
 खरीदने  वाला  कोई  नहीं  था  इस  कारण  उन्हें  arta  अपने  घर  खाली  हाथों  जाने  पर  मजबूर

 होना  यहां  तक  कि  उनके  घरों  में  उत्पुकता  से  इन्तजार  कर  रहे  अपने  प्रियजनों  के  लिए

 बिना  किसी  मिठाई  के  जाना  पड़ा  ।  यहां  तक  कि  आज  तक  जो  लोग  मेघालय  के  अन्तर्राष्ट्रीय
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 सीमाओं  के  साथर  रहते  हैं  उन्हें  प्रतिदिन  पेट  भर  भोजन  के  बिता  सोने  पर  विवश  होता  पड़ता  है  |

 इसलिए  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अपील  कहूंगा  कि  मेघालय  राज्य  के  साथ  निष्पक्ष  बर्ताव  किया  जाए

 और  इस  सम्बन्ध  में  उचित  ध्यान  दिया  जाए  जिससे  हमारे  लोगों  के  रहने  परिस्थितियों  में

 सुधार  हो  सके  ।  इस  समय  मुझे  और  ज्यादा  नहीं  कहना  इन  कुछ  शब्दों  के  साय  मैं  एक

 बार  फिर  ata  धन्यवाद  करता  हूं  और  प्रिया  स्थान  ग्रहण  करता  हूं  ।

 थी  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  :  मैं  वित्त  मंत्री  को

 सन्तुलित  बजट  प्रस्तुत  करने  पर  बधाई  देता  तुलित  का  अर्थ  है  कि  देश  की  श्रथंव्यवस्था  पर

 बिना  किसी  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  वह  716  करोड़  रुपये  की  काफी  बड़ो  राशि  जुटाने  योग्य  हो

 सकती  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  नेतृत्व  में  सरकार  कमजोर  जिनमें  जनजाति  के

 शामिल  हमारी  ग्रामीण  जिनमें  से  अधिकांश  अभी  भी  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हैं

 को  उन्नति  और  उन्हें  ऊपर  उठाने  में  वचनबद्ध  एक  मजबूत  अर्थंव्यवस्था  खड़ी  समाज

 के  सभी  वर्गों  की  शिकायतों  को  दूर  करना  और  समय-समय  पर  प्राथमिकताओं  की  समीक्षा

 करना  यह  एक  विशाल  कार्य  यहां  यह  बताना  गलत  नहीं  होगा  कि  लोकता  त्रिक  समाज  में

 अर्थव्यवस्था  को  काफी  कठिन  परिश्रम  और  विभिन्‍न  तरीकों  को  प्रयोग  में  लाने  से  स्थिर  रखा  जा

 सकता  है  att  इसमें  थोड़े  समय  के  लिए  किसी  परिवर्तन  से  देश  पीछे  चला  जाता  है  और  दोबारा

 ह  यवस्था  को  ठीक  करने  में  काफी  समय  लग  जाता  है  |

 मैं  वर्तमान  सरकार  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  तीन  ag  के  जनता

 गौर  अनधिकृत  लोकदल  लासन  के  बाद  अव्यवस्थित  श्रथेव्यवस्था  पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रयत्नों  से

 सुघर  गई  ।  आलोचकों  ने  बजट  की  रूटीन  और  कम  प्रोत्साहन  देने  वाला  तथा  प्रत्यक्ष  करों

 अर्थात्‌  सीमा  शुल्क  प्रौढ़  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से  सामंजस्य  करके  संसाधन  जुटाने  वाला  बताया

 परन्तु  देश  की  अथेश्यवस्या  की  जो  हालत  थी  उसमें  और  किया  ही  क्या  जा  सकता  था  ।  मु

 उस  पेन्टर  की  कहानी  की  याद  आती  है  जिसने  एक  खूबसूरत  चित्र  बनाया  और  उसे  देखने  के  लिए

 लगा  दिया  तथा  आलोचकों  से  यह  निवेदन  कि  यदि  उन्हें  कोई  दोष  दिखे  तो  उस  पर  काला

 निदान  लगा  दें  ।  इसका  नतीजा  यह  हुआ  कि  बह  चित्र  थोड़े  समय  में  हो  पूरा  का  पूरा  काला  हो

 गया  ।  पेन्टर  बहुत  दुखी  हुआ  ।  एक  मित्र  की  सलाह  पर  उसने  उसी  चित्र  को  दोबारा  ठीक  करके

 लगा  दिया  तथा  साथ  में  यह  नोट  लिखा  कि  आलोचकों  से  अनुरोध है
 कि  जो  कमी  वे  देखें  उसे  वहीं

 ठीक  कर  दें  |  इस  बार  किसी  ने  किसी  भी  परिव्तेंन  का  सुझाव  नहीं  दिया  ।  यही  बात  विंमान

 बजट  के  बारे  में  भी  कही  जा  सकती  है  ।

 1983-84  की  केन्द्रीय  योजना  में  ऊर्जा  ओर  परिवहन  पर  परिव्यय  में

 भारी  वृद्धि  करके  उसमें  26%  की  वृद्धि  की  गई  है  ।  बुद्धि  की  दर  में  स्थिरता  को  ध्यान  में  रखकर

 ग्रामीण  निर्धन  वर्ग  की  ददा  सुधारने
 के  लिए  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  पर  विशेष  बल

 दिया  गया  प्रमाण  विकास  जिसमें  यह  सभी  चीजें  शामिल  हैं  जेसे  गांवों

 पीने  के  पानी  की  सुविधा  प्रदान  कृषकों  को  ऋण  सुविधाए  प्रदान  किसानों  के  औजारों

 व  कृषि  के  उपकरणों  पर  लगने  वाले  शुल्कों  में  राहत  देना  |  उर्वरकों  में  450  करोड़  to  की

 राजसहायता  देना  तथा  खाद्यान्नों  पर  200  करोड़  रु०  की  राजसहायता  चीनी  पर  उत्पाद
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 थ  उद्देश्य शुल्क  कम  करना  यह  सभी  काम  समाज  के  निर्धन  व  कमजोर  वर्गों  की  गरीबी  दुर  करने

 से  की  जा  रही  हैं  ।  सरकार  ने  87  जिलों  को  पिछड़े  इलाके  बताया  जहां  उद्योग  लगाने  के  लिए

 प्रोत्साहन  दिए  जो  कि  सिद्दी  दिशा  में  उठाया  गया  कदम  है  ।

 संसद्‌  में  पेश  किए  गए  बजट  प्रस्तावों  में  व्यय  की  आलोचना  नहीं  की  जाती  परन्तु  संसाधनों

 को  जुटाने  की  आलोचना  की  जाती  है  ।  इन  प्रस्तावों  में  भी  यह  देखने  में  भाया  है
 कि

 यथासम्भव

 सन्तुलन  रखा  गया  है  ।  यदि  देश  में  32  मिलियन  टन  सीमेंट  का  ध्रोर  35  एम०  डब्ल्यु०  विद्युत

 का  उत्पादन  करना  है  तो  हमें  कुछ  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  काफी  अधिक  निवेश  करना  जिसके

 बिना  मात्मनिमंरता  प्राप्त  नहीं  की  जा  सकती  |

 परन्तु  इतनी  पूंजी  कहां  से  आएगी  ?  आज  सरकारी  क्षेत्र  में  काफी  निवेश  किया  गया  है

 जिससे  कुछ  शुद्ध  लाभ  कमाया  है  परन्तु  इसके  कारण  में  अभी  काफी  सुधार  fear  जाना  बातों

 उन  निजी  उद्योगों  का  राष्ट्रीयकरण  जो  विल्कुल  भी  अधंसक्षम  नहीं  को  भी  देश  के  हित

 को  ध्यान  में  रखकर  पुनरीक्षा  को  जानी  मैं  राष्ट्रीयकरण  के  पक्ष
 में  हूं  परन्तु  यह  तभी

 fear  जना  चाहिए  जब  एकक  अधंसक्षम  हो  ।  केवल  कर्मचारियों  के  संरक्षण  के  लिए  तो  उद्योग

 का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  जा  सकता  ।  ऐसे  मामलों  में  सरकार  को  नया  उद्योग  लगाकर  उन

 कर्मचारियों  को  काम  पर  लग।ना  चाहिए  जिससे  कि  राजकोष  पर  दवाब  न  पड़े  |

 वित्त  मंत्री  द्वारा  संसाधनों  के  जुटाए  जाने  पर  यदि  ध्यान  दिया  जाए  तो  मुक्त  लगता  है  कि

 सीमा  शुल्क  और  फ्षेन्द्रीय  उत्पाद  You  से  कर  की  प्राप्ति  कुल  करों  का  75  प्रतिशत  है  कौर  फिर

 भी  बजट  के  इस  हिस्से  पर  जहां  आय  कौर  व्यय  पर  कर  लगा  है  श्रमिक  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 प्रत्यक्ष  करों  में  निगम  करों  से  सम्बन्धित  सबसे  म्हृत्वपूर्णं  प्रस्ताव  बह  ह  जो  कि  सुधारात्मक
 निगमित  क्षेत्र  जो  कि  राष्ट्रीय  कोष  में  कोई  योगदान  किए  बिना  भी  सबसे  अधिक  लाभांश

 बदा  करता  है  उसे  अपने  लाभ  पर  कम  से  कम  30  प्रतिशत  कर  अदा  करना  होगा  ।

 इसका  एक  और  प्रस्ताव  यह  है  कि  जो  कम्पनियां  उत्पाद  gee  अदा  भविष्य  निधि

 में  नियोक्ता ओं  का  योगदान  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  मोदी  से  सम्बन्धित  अपने  सांविधिक

 दायित्व  को  नहीं  निभाती  हैं  परन्तु  अपने  कर  योग्य  लाभों  में  से  यह  काट  लेती  हैं  उनके  खिलाफ

 इसका  दूरगामी  प्रभाव  पड़ेगा  |  इस  प्रकार  एक  ओर  तो  सरकार  का  हक  नहीं  मिलता  ale

 दूसरी  ओर  ये  कम्पनियां  भुगतान  से  भी  बचती  हैं  ।  कुछ  विश्वस्त  अनुमानों  के  प्रचुर  यह  राशि

 1500  करोड़  रु०  से  भी  अधिक है
 ।  यह  सच  है  कि  सरकार  को  लिए  जाने  वाले  भुगतान  से  कुछ

 समय  तक  बचने  के  लिए  कम्पनियाँ  कानूनी  कार्यवाही  करती  हैं  परन्तु  कभी-कभी  तो  यह  अवधि

 कई  वर्षों  तक  बढ़  जाती  हे  ।  यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  अब  इन  कम्पनियों  को  कानूनों  कायें  वाही
 के  परिणामस्वरूप  रोकदिश  मिलने  में  काफी  कठिनाई  होती  है  ।  वित्त  मंत्री  का  यह  प्रस्ताव
 प्रशंसनीय  है  कि  जिसमें  ag  व्यवस्था  की  गई  है

 कि  करदाता  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली
 प्रणाली  के  बावजूद  कर  योग्य  लाभ  की  गणना  करने  से  उसी  वर्ष  में  सांविधिक  दी  जाएगी
 भर  उसी  सीमा  तक  होगी  जिस  सीमा  तक  उसका  भुगतान  किया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  इस
 प्रस्ताव  से  दो  लाभ  होंगे  एक  तो  कर  से  बचने  की  जो  कानूनी  कमी  है  वह  दूर  हो  जाएगी  gar
 ईमानदार  करदाता  को  कुछ  राहत  मिलेगी  ।  इस  प्रकार  इस  प्रस्ताव  से  दोहरा  लाभ  है  ।
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 कुल  कर  योग्य  भाव  में  से  आयकर  में  qe  की  गणना  के  उद्देश्य  से  ब्याज  और  लाभांश  में

 से  6000  ०  के  मुकाबले  7000  रु०  का  दावा  करने  की  सुप्रिया  प्रदान  करना  सही  कदम

 इससे  बचत  को  प्रोत्साहन  तथा  औद्योगिक  प्रतिभूतियों  में  निवेश  को  बढ़ावा  मिलेगा

 विशेष  प्रकार  की  बचतों  जेसे  भविष्य  जीवन  बीमा  शादी  के  सम्बन्ध  में  कुल  ay  का

 30  प्रतिशत  की  सीमा  हटाने  तथा  पूंजीगत  सीमा  रखने  तथा  बचत  में  राष्ट्रीय  बचत  पत्र

 गौर  सात  को  भी  शामिल  करने  के  निर्णय  में  काफी  बड़े  पैमाने  पर  लाभ  होगा  ।  पॉलिएस्टर

 फाइबर  भोर  फिलामेंट  यानें  पर  आयात  शुल्क  अधिक  कर  देने  से  आयात  पर  कुछ  नियंत्रण  लगेगा

 जिससे  कि  देश  की  अधिष्ठापित  क्षमता  को  कुछ  बढ़ावा  मिलेगा  मैं  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  अनजानें

 में  हुई  एक  चूक  या  कमी  की  ave  दिलाना  चाहता  हूं  ।  यद्यपि  बजट  प्रस्तावों  में  पॉलिएस्टर

 विस्फोट  स्टेपल  फाइबर  और  लो  तथा  हाई  परक्मित्स/हाई  टेनेसिटी/हाई  वेट

 माड्यूल  फाइबर  और  पालिनोसिक  स्टेपल  फाइबर  एवं  लो  पर  आपात  शुल्क  तथा

 प्रतिष्ठित  बढ़ा  दिया  गया  है  परन्तु  सेल्यूलोज़  एडिटेड  फिलमैंट  याने  पर  आयात  शुल्क  जो

 aa  5  ध्रतिदात  है  वह  अभी  तक  उतना  ही  है  ।

 भारत  लौटने  वाले  यात्रियों  के  सामान  पर  लगने  बाले  आयात  शुल्क  की  भी  पुनरीक्षा  को

 जानी  चाहिए  ।  व्यापारी  और  धनी  नागरिक  जो  घूमने  या  व्यापार  के  काम  से  विदेश  जाते  हैं  वे

 निशुल्क  सीमा  के  भीतर  art  वाला  बिजली  का  सामान  ला  सकते  हैं  जेसे  दू-इन-वन  आदि  ।  जहाँ

 तक  अन्य  बिजली  का  सामान  जैसे  वीसी  धार  और  प्लेयर  का  सम्बन्ध  है  ay  व्यक्ति  तो  पूरी

 छूट  से  इनका  निर्यात  कर  सकते  हैं  ।  केवल  यहीं  नहीं  वरन  उनके  लिए  आधारभूत  शुल्क  भी  घटा

 दिया  गया  है  जिसके  फलस्वरूप  मेरे  विचार  से  हमारे  अपने  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  वित्त  मंत्री  ने  अपने  बजट  भाषण  के  भाग  ख  के  शुरू  में  कहा  है  कि  हमारे  जैसी  सोसाइटी

 कन्सपिक्युअस  खपत  की  कोई  जगह  नहीं  चाहे  वह  व्यक्तिगत  स्तर  पर  हो  निगमित  स्तर

 पर  ।  उनका  ag  विचार  मेरी  समझ  में  नहीं  अया

 भारत  से  बाहर  निर्यात  के  लिए  भेजी  जाने  वाली  वस्तु ग्र ों  में  slap  का  दावा  करने  का

 प्रस्ताव  भी  बहुत  अच्छा  तथा  दृढ़  कदम  निर्यात  पंडित  की  ओर  जो  परकार  का  दु दि टिकोण  हैं

 कि  किसी  कीमत  पर  भी  राजस्व  बचाया  जाए  जो  कभी-कभी  बहुत  कड़ाई  से  लागू  किया  जाता है

 यह  उस  दृष्टिकोण
 से  हट  कर  है  ।

 विशिष्ट  दरों  के  आधार  पर  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  लगना  है  उसको  मात्रा  तो

 निर्धारित  होती  है  परन्तु  निर्धारित  के  लिए  उस  पर  देय  शुल्क  की  गणना  करना  बहुत  कठिन  हो

 जाता  है  ।  यद्यपि  निर्घारिती  यह  मालूम  है  कि  उसे  कितना  कर  अदा  करना  कर  एकत्र

 करने  वाले  अधिकारी  को  भी  मालूम  है  कि  कितना  कर  अदा  करना  है  ।  शुल्क  की  निर्घारित

 दरों  में  सबसे  बड़ा  नुकसान  यह  है  कि  इससे  शुल्क  एक  बराबर  नहीं  रहता  ।  उदाहरण  के  तौर  पर

 यदि  कपड़े  पर  प्रति  मीटर  के  आधार  पर  शुल्क  लगाया  जसा  कि  पहले  होता  तो  महंगे

 बौर  सस्ते  कपड़े  पर  एक-सा  शुल्क  लगेगा  जिसने  बड़े  निर्माताओं  और  संगठित  क्षेत्र  को  लाभ  होगा

 परन्तु  छोटे  निर्माताओं  और  कुटीर  उद्योग  को  हानि  होगी  ।  इस  प्रकार  यधामूल्य  आधार  पर  शुल्क

 लगाने  से  शुल्क  एक  बराबर  लगता  है  अर्थात  सामान  को  कीमत  के  अनुपात  से  लगता  हैं  ।  यथा मुल्य

 आधार  पर  शुल्क  लगाने  के  स्थान  पर  अप्रिय  दर  के  अधार  पर  शुल्क  लगाना  कुछ
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 फाल्गुन  ,

 1904

 _  reece

 वस्तुओं  जैसे  सिगरेट  पर  अच्छा  है  ।  परन्तु  मूल  यह  बताते  हुए  होता  है  कि  आजकल  केन्द्रीय

 उत्पाद  शुल्क  कार्यकारी  अधिसूचना  क्वारा  लगाया  जाता  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  aa  प्रति

 वर्ष  अधिसूचना ओं  विशेषकर  छूट  सम्बन्धी  अधिसूचनाओं  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  उदाहरण

 के  तौर  पर  1975  के  दौरान  230,  1976  के  दौरान  276  और  1977  के  दौरान  350

 अधिसूचनाएं  जारी  की  गई  थीं  ।  पिछने  वर्ष  1982  में  230  अधिसूचनाएँ  जारी  की  गई  थों  तथा

 1  1983  को  लगभग  68  अधिसूचनाएँ  जारी  की  गई  थीं  जिसमें  से  अधिकतर  संसद  द्वारा

 निर्धारित  शुल्क  की  दरों  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  जारी  की  गई  थीं  ।  इस  समय  लगभग

 100  शषिसूचनाएं  प्रभावी  आप  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  से

 सम्बद्ध  अधिका  रियों  के  लिए  यह  असम्भव  है  कि  वह  सभी  अधिसुचनाग्रों  से  पुरी  तरह  वाकिफ  हों

 तथा  उन  सभी  की  विभिन्‍न  शर्तों  और  प्रावधानों  को  पुरी  तरह  समझते  हों  ।  उदाहरणतया  दिनांक

 1-3-83  को  जारी  अधिसूचना  स०  80/8  $0  को  ने  जिसका  केवल  विवरण  ही  तीन  पृष्ठ

 का है  i  इससे  इन  अधिसूचनाओं  को  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विभिन्‍न  प्रकार  से  व्याख्या  की

 जाती  है  जिसके  कारण  मुकदमे  चलते  हैं  तथा  अधिक  चालाक  निर्धारित  कर  अदा  करने  से  बच

 जाते हैं  ।

 बजट  प्रस्तावों  में  अस्पताल  के  फर्नीचर  को  कर  मुक्त  रखा  गया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 इसे  मद  स०  68  के  अंतगर्त  लाया  जाना  चाहिए  और  फिर  पूरी  छूट  दी  जानी

 संघ  शासित  क्षेत्र  अण्डमान  एवं  निकोबार  के  बारे  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहूंगा  faa

 मंत्री  ने  भण्डमान  एवं  निकोबार  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  लिए  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  नहीं  बनाया  है

 जिसकी  बहुत  भावुकता है  ।  देश  के  अन्य  स्थानों  में  लागू  मानदण्ड  वहां  लागू  नहीं  होते  ।

 अरुणाचल  प्रदेश  में  जो  लोकतन्त्रीय  व्यवस्था  है  तथा  जो  अण्डमान-निकोबार  में  भी  लागू  होनी

 उसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  तथा  जो  सरकारी  कर्मचारी  ऐसे  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  काम  करते

 हैं  वे  चाहते  हैं  क  भर्ती  को  जगह  तथा  निवास-स्थान  चाहे  कोई  भी  सभी  को  अभिमान  स्पेशल

 प्रांत  दिया  जाना  इस  पर  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  मुझ  यह  बताते  हुए  अफसोस  होता  है  कि

 निकोबार  जसे  पिछड़े  क्षेत्र  में  लकड़ी  की  परत  तथा  पेंसिल  की  पट्टी  बनाने  वालों  को  इस  उत्पाद

 पर  पूरा  शुल्क  अदा  करना  पड़ता  है  जब  कि  देवा  के  gq  भागों  में  ऐसे  उत्पाद  के  निर्माताओं  को
 कोई  शुल्क  अदा

 नहीं
 करना  पड़ता  ।

 मैं  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देना  चाहता  हुं  कि  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  ग्रामीण  विकास  निधि  के
 प्रस्ताव  को  इसमें

 शामिल  किया
 देश  की  ग्रामीण  जनता  के  विकास  और  उनकी  आकांक्षाओं  को थै

 परा
 करने  के  लिए  यह  एक  भ्र छु ता  प्रस्ताव  है  ।

 साथ  ही  साथ  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  वेतन  आयोग  की  घोषणा  किए
 जिसकी  अत्यघिक  आवश्कता  के  लिए  उन्हें  बधाई  देता हूं  ।

 एक  बार  फिर  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  कुछेक  manus  समितियां  सारे  देश  सभी
 स्थानों  पर  एक  हीं  भाव  से  सप्लाई  की  जाएं  ताकि  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  लाभ  मिल  सके  ।

 यह  उचित  दर  की  दुकानों  के  द्वारा  सप्लाई  ली  जाएं  ।
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 इन  शब्दों
 के

 साथ  में  आपका  घन्यवाद  करता  हूँ  कि  आपने  मुक्के  बोलने  का  अवसर  दिया  ।

 थी  मूल  चन्द  डागा  :  सभापति  आज  मुझे  इस  बात  का  गयें  है  कि  जब  से
 आप  सभापति  के  पद  पर  हैं  राज  पहली  बार  बोलने  का  अवसर  मिला  हैं  ।  मैं  ज्यादा

 कुछ  नहीं  कहना  चाहता  लेकिन  qm  दुख  है  कि  जिस  देश  में  70  लाख  बाण्डेड
 लेबर  जो  देश  सब

 से  कम  कैलोरीज  खर्चे  करता  ant  आप  पाकिस्तान  और  लंका  के  मुकाबले  में  देखें  तो  हमारे
 यहां  केवल  1990  कैलोरीज  खां  होती  जिस  मुल्क  में  30  लाख  पढ़े-लिखे  लोग  बेकार

 और  लाखों  तौर  करोड़ों  लोग  बेकार  हैं  भर  40  प्रतिशत  लोग  आज  भी  गरीबी  की  रेखा

 के  नीचे  हैं  लेकिन  एक  बात  मालूम  होनी  चाहिए  कि  सरकार  किस  लिए  बजट  बनाती है  ।  सरकार

 इसलिए  बजट  बनाती  है  कि  सरकारी  कर्मचारी  बढ़ते  उनका  बचें  बढ़ता  रहे  और  इन  लोगों  का

 बचें  भी  हम  लोग  वहन  करते  रहे  हैं  ।  अभी  रि सेन्ट ली  1983  में  एक  आर्टिकल

 मेगजीन  में  निकला  है  मैं  उसमें  से  कोट  कर  रहा  हूँ
 :--

 प्रधान  मंत्री  के  नेतृत्व  बाली  केन्द्रीय  सरकार  इस  बात  के  लिए  राजी

 हो  गई  है  कि  बेकार  सरकारी  at  हमारी  अर्थंव्यवस्था  के  लिए  बहुत  ही  हानिकारक  है  ।

 बजट  से  कुछ  ही  सप्ताह  पहले  प्रधान  मंत्री  ने  विदेश  मंत्रियों  के  स्थान  पर  चौबीस

 घंटे  सशस्त्र  पुलिस  गाड  तनाव  करने  तथा  विभिन्‍न  भारतीय  मंत्रालयों  और  सार्वजनिक

 क्षेत्र  के  संगठनों  द्वारा  उसी  देश  में  बाहर  के  विभिन्‍न  कार्यालय  खोलने  पर  होने  वाले

 बेकार  खर्चें  में  कमी  करने  के  निर्देश  जारी  किए  ।  माप  भारत  की  अर्थंव्यवस्था  इसलिए

 संकट  में  है  क्योंकि  संसार  मर  में  सबसे  गरीब  देश  की  राष्ट्रीय  राय  का  बहुत  बड़ा  भाग

 अफसरशाही  और  नेताओं  द्वारा  खर्च  किया  जाता  है  ।  केन्द्र  और  राज्यों  का  सरकारी

 खर्च  करोड़  सालाना है  जो  कि  हमारी  1,45,000  करोड़  रु०  की

 राष्ट्रीय  आय  का  तीसरा  भाग  है  ।

 सारी  आमदनी  का  एक-तिहाई  हिस्सा  पर  खच  होता है
 ओर  उस  का  परिणाम  क्या

 ag  भी  उसमें  बताया  गया  है  ।  इसका  परिणाम  ag  हुआ  कि  देश  के  अन्दर  जो  जिस्म  इयर

 के  प्लान  में  हमने  ize  फिक्स  किए  थे  और  सेकेन्ड  इयर  में  जितने  टार्गेट  फिक्स  किए

 उनको  एचीव  करने  के  लिए  जो  रुपया  ae  उससे  वे  पूरे  नहीं  हुए  ।  इसके  बारे  में  भी  यह

 कहा  गया  है  :?--

 हो  है  कि  योजना  arate  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  ठोक  समय  पर  प्राप्त  कर

 लिए  जाते  तो  राष्ट्रीय  भाय  बढ़  कर  120082  करोड़  रु०  हो  जाती  ।  इसका  यह

 प्राय  होगा  कि  1980-81  में  हमारी  प्रति  व्यक्ति  आय  1537  के  स्थान  पर  3398  रु०

 होतीं  शी

 पंचवर्षीय  योजना  के  बाद  सारी  धनराशि  जो  खर्च  हो  गई  उसका  उपयोग  यह  तो  मैं  ae

 कहना  चाहता  हूं  कि  इसका  नतीजा  क्या  अगर  हम  घ्रपनी  तन्ख्वाहें  बढ़ाते  महंगाई  भत्ता

 अपने  श्राप  बढ़ता  रहे  मौर  महंगाई  बढ़ती  तो  इसका  असर  क्या  होगा  ।  इसमें  जो  दिया  हुआ

 वह  मैं  प्राप्ति  सेवा  में  रखना  चाहता  हूं  ——

 cag  के  दौरान  सभी  वस्तुओं  के  थोक  भाव  सूचनांक
 में  1.8  प्रतिशत  की  आम
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 बुद्धि  हुई  ।  इस  महत्वपूर्ण  उपलब्धि  पर  दो  कारण  असर  डालते हैं  पहला  है  मूल

 वस्तुओं  के  भाव  बहुत  जल्दी-जल्दी  बढ़े  हैं--चावल  में  12.4%,  गेहूं  14.0  1%,  वनस्पति

 10.0%,  दूध  9.7  Yor  सब्जियां  9.3%  तिलहन  6.6%  और  मीट  6.2%  और  है

 औद्योगिक  मजदूरों  के  लिए  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सुच  नोक  संख्या  नवंबर  1982

 में  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  सात  प्रतिदिन  से  अधिक  बढ़ी  है  ।  इससे  रुपए  की  क्रय  शक्ति

 कम  सो  गई  है  ।  सभी  यह  जानते  कि  जबभी  खाद  वस्तुओं  के  दाम  बढ़ते  गरीब

 धप्रादमी  सबसे  ज्यादा  प्रभावित  होता  है  ।''

 इससे  देश  में  महंगाई  बढ़ी  और  महंगाई  बढ़ने  से  खरीदने  की  शक्ति  कम  गरीब  आदमी  में

 खरीदने  की  ताकत  नहीं  है  ।  गांवों  में  इतने  विकलांग  क्यों  जिनको  जितनी  कैलोरीज  मिलनी

 चाहिएं  थीं  उतनी  मिली  जो  फूड  मिलना  ag  मिला  तो  लोग  विकलांग  होगें

 ही  ।  राज  35  के  अन्दर  भी  पीने  के  पानी  कीं  समया  ने  एक  भयंकर  रूप  धारण  किया  हुआ  है  ।

 आज  असम  में  ही  उड़ीसा  में  नहीं  बल्कि  और  जगहों  पर  भी  ऐसे  हजारों  गांव  जहां

 पर  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं है  ।  राज  अरबों  रुपया  खर्चें  हो  चुका  रुपया  दो

 बोरी  पर  खर्चे  हुआ  ।  एक  बोरी  कहीं  चली
 गई  और  एक  बोरी  काम  में  लाई  गई  ।

 करप्शन  जीवन  में  बढ़  चुका  जीवन  के  जो  मुल्य  जीवन  की  जो  प्रतिष्ठा

 वहू  सब  कम  हो  रही  है  ।  इसी  कारण  करेक्टर  नहीं  बन  रहा  है  ।  इसी  कारण  इतनी  योजनाओं

 के  बाद  हमारी  नहीं  है  ।  यह  पेसा  कहा  कुछ  पता  नहीं  ।  sada  की  कोई
 लब्धि  नहीं  ।  इसके  कारण  हम  लोग  बहुत  पीछे  हैं  ।  हमारी  योजनाएं  बहुत  अच्छी  हमारे  काम

 अच्छे  हमने  सत्ता  सो  करोड़  रुपया  एफ०  सी
 ०

 argo  को  लेकिन  उसने  ट्रांस मी दान  में

 कितने  लीकेज  इसका  उत्तर  भी  यहां  आया  था  |

 हमारे  यहाँ  बिजली  की  सबसे  कमी  है  ।  सारे  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  हमारे  घाटे  में  है  ।  दिल्‍ली
 का  seq  भी  घाटे  में  हैं  ।  बिहार  में  इलेक्ट्रिसिटी  बौद स

 मॉरगेज  रखे  हुए  हैं  ।  यह  हमारे  मित्र  कह
 रहे  थे  ।  क्या  हालत  है  आज  हमारी  ?  fata  बोडो  पर  हमने  कितना  एक्सपेंडीचर  किया  |

 शाहो  न  केवल  बेकार  और  अक्षम  अपितु  भष्टाचार  पूर्ण  यह  ठीक
 है  कि  ऐसे  बहुत  से  लोग  भी  हैं  जो  योग्य  धौर  ईमानदार  लेकिन  इनमें  ज्यादातर
 बेईमानी  के  लिए  बदनाम  हैं.....1'*

 हम  कितना  एक्सपेंडीचर  अपने  कर्मचारियों  पर  कर  रहे  मैं  यह  तो  नहीं  कह  सकता  कि
 95  परसेंट  कर  रहे  हें  ।  लेकिन  मैं  यह  जरूर  कह  सकता  हूं  कि  अगर  कमेंचारी  दो  घंटा  भी  काम
 करें  तो  देश  उंचा  जाएगा  ।  इन  लोगों  ने  कहा  है  —

 हाल  हो  में  प्रकाशित  एक  लेख  में  उन

 वसूली  जीरो  रही  ।
 होंने  स्पष्ट  रूप  से  यह  कहा  है  कि  राजस्व  की

 हमारा  एक्मपेंडीचर  बढ़  रहा  और  रेवेन्यू  घट  रहा  हम  साल  ब  साल  अपना  पूरा  रेवेन्यु  वसूल
 नही  कर  सकते  हैं  ।  उनको  वसूल  करने  की  हमारे  मंत्री  महोदय  की  हिम्मत  नहीं  अगर  इसके
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 विधि
 बारे  में  स्टडी  किया  जाए  तो  आपको

 मालूम  होगा  कि  कितना
 कम  aq  वसु  लहोरहा  मैं

 ath  साम  फिगर  देना  चाहता  हूं  कि  श्राप  कितना  रेवेन्यू  वसूल  कर  सकते  हैं  लेकिन  कितना
 कर  रहे  हैं  ।

 यह  मैंने  आनन्द  फौरन  आफ  द  हाउस  व्वेश्वन  किया  था  जिसका  कि  एक  सवाल  के  बाद
 डेटा  इक्ट्ठा  कर  के  दिया  गया  ।

 उत्पाद  दीपक  चोरी
 के

 1000  से  श्रमिक  मामलों  का  पता  लगा  :  1979  में  512,  1980

 में  724,  1981  में  1700  आदि-श्रीश्री  ।  कुल  age  की  जाने  वाली  राशी  85  करोड़  रुपये  है  ॥

 जबकि  केवल  एक  करोड़  रु०  की  वसूली  हुई  है  ।

 बड़े  बड़े  लोग  dea  ही  नहीं  टैक्स  देना  उनकी  शान  के  खिलाफ  है  ।  वे  टेक्स  क्यों  दें  ?

 टेक्स  देना  गरीबों  का  काम  उनका  काम  नहीं  है  ।

 यदि  अभी  हाल  ही  में  28  1983  के  इण्डिया  ge  में  प्रकाशित  हुआ  है  :--

 *'सच्चाई  कुछ  और  है  ।  काफी  वर्षों  से  कर  न  देने  वाली  कंपनियों  की  सूची  बढ़ती

 जा  रहो  है  ।  इस  में  देश  की  काफी  पता  कमाने  वाली  तथा  तेजी  से  बढ़  रहे  उद्योग

 शामिल  हैं  ।  पिछले  साल  निजी  क्षेत्र  की  10  सबसे  बड़ी  कंपनियों  में  से  6  ने  बिल्कुल  भी  कर

 नहीं  दिया  तथा  सातवीं  ने  बहुत  कम  कर  दिया  देश  को  100  प्रमुख  कंपनियों  में  से  38

 ने  कोई  कर  नहीं  दिया  ।  तथा  जो  दिया  भी  गया  वह  बहुत  कम

 आप  टैक्स  वसूल  नहीं  कर  सकते  |  असेसमेंट  यह  नया  घोटाला  है  ।  हम  लोगों  ने  रिपोर्ट

 दी  थी

 संक्षिप्त  ट्रायल  ।  वर्ग  क  भर  ख  कृपया  नियमों  में  संशोधन  करें  |

 राज  टैक्स  की  चोरी  हो  रही  है  ।  आप  टेक्स  वसूल  नहीं  कर  पाते  हैं  ।  क्या  मंत्री  जो  भाव  बता

 सकेंगे  कि  कितने  रेड  हुए  हैं  और  उनमें  कितनी  पूँजी  पकड़ी  गई  है  भर  कितनों  को  सजा  हुई  है  ।

 जब  रेड  होता  हैं  तो  केस  इनकमटैक्स  आफिस  में  चला  जाता  है  और  दो-चार  महीने  बाद  जांच

 होती  कहा  जा  रहा  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  14000  करोड़  रुपया  काले  घन  के  रूप  में  बढ़  रहा  है  ।

 कले  घन  पर  आघारित  आर्थिक  स्थिति
 को  आप  जैसे  चलाएंगे  ।  सरकार  ने  झा  कमेटी  मुक़र्रर

 कर  दी  ।  उसने  14-15  रिपोटर्स  दे  दी  है  क्या  उन  पर  इंप्लामेंटेशन  हुआ  हैं  ?  कितनी  खर्चों  में

 कटोती  की  गई  है  ।  कितने  लोग  दूसरों  में  काम  करते हैं
 ।  एक  डिप्टी  मिनिस्टर  साहब  जब

 जीवन  बीमा  निगम  के  दफ्तर  में  गए  तो  लोग  टेबल  पर  पेर  रखे  बैठे  शिवशंकर  जी  भी

 प्राचीन  में  गए  थे  इन्होंने  पूछा  कि  लोग  कहां  गए  हैं  तो  कहा  गया  कि  अभी  रहे  हैं  ।  चुपचाप

 वापिस  ar  गए  ।

 eft  सुन्दर  सिह  चाप  पीने  गए  होंगे  ।

 थी  मूलचन्द  डागा  :
 चाय  नहीं  ये  सारे  मुल्क  को  हो  पो  जाएंगे  ।  यह  ब्यूरोक्रेसी  देश  को
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 कहाँ  ले  जाएगी  ।  महंगाई  बढ़  जाती  हैं  तो  महंगाई  भत्ता  बढ़  जाता  है  लेकिन  कहां  गया  आपका

 मिनिमम  aaa  एक्ट
 ?  संविधान  में  जो  लिखा  है  कि  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाया

 संविधान  की  शपथ  लेकर  हम  यहां  ads  हैं  क्या  आर्थिक  विषमता  कम  हो  रही  हे  ।  एक

 तरफ  ऊंचे  गँवा  बन  रहे  हैं  थ्रोट  दूसरी  तरफ  रहने  के  लिए  मकान  नहीं  हैं  ।  कोन  मना  करता  है

 मापकों  लड  सीलिंग  ला  लागू  करने  से  श्राप  पंजाब  में  रेवेन्यू  मिनिस्टर  रह  चुके  आअ  तक

 हिन्दुस्तान  में  खण्ड  रेवेन्यू  ला  लागू  नहीं  हुआ है  भर  जमीन  कुछ  लोगों  के  ही  पास  रह  गई  है  ।

 अरबन  सीलिंग  एक्ट  पास  किया  गया  उस  बात  प्रकाश  चन्द्र  सेठी  मिनिस्टर  थे  ।  1976  के  अन्दर

 यह  एक्ट  पास  किया  गया  लेकिन  लागू  नहीं  हुआ  |  वत  विहार  और  डिफेंस  कालोनियों  में  लोगों

 के  बड़े-बड़े  मकान  हैं  ।  आज  समाजवादी  समाज  को  यवस्था  में  हमको  सोचना  होगा  कि  हमें  क्या

 करना  है  ।  बजट  का  मतलब  यह  नहीं  है  कौ  जोड़  बाकी  का  हिसाब  कर  दे  और  इतना  संख्या  था

 गया  इतना  टेक्स  बढ़ा  यह  नहीं  है  20  परसेंट  कटिंग  की  बात  कही  अगर  गलत  खर्चा

 किया  गया  है  तो  सारी  कटौती  क्यों  नहीं  की  जाती  ।  इंसेटिव  क्या  है
 ?  आज  पूंजीपति  बढ  रहा  है

 थाकि  कह  रहे  गवर्नमेंट  कह  रही  है  ।  समाजवादी  समाज  की  संरचना  में  लिखा  गया  है  कि

 हम  ऐसा  मुल्क  बनए  गे  जिसमें  ऊंच-नीच  नहीं  आर्थिक  विषमता  नहीं  होगी  ।  लेकिन  ag  सब

 कसे  होगा
 ?

 मैं  मापकों  बताना  चाहता  हूं  कि  इन्कम  टेक्स  और  हेल्थ  टैक्स  से  कितनी  आमदनी  grat  है

 बर  कितनी  रिकवरी  होती हैं  ।  भ्रायकर  केसेज  के  डिस्पोजल  के  बारे  में  मैं  आपको  बताना

 चाहुंगा  ।

 डिस्पोजल  के  लिए  परसेन्ट

 1977-78  5581  72

 1978-79  5236  58

 5789  65 1979-80

 अ  70U  81  ५091 #€  1  63

 1981-82  7208  03

 इसी  प्रकार  इन्कम  टैक्स  से  जो  आमदनी  हुइ वह  1972-73  में  1187  करोड़  और

 1981-82  में  3419  करोड़  ।  आपके  जो  ade  पावर  हादसे  हैं  उनका  पर सन् टेज  बहुत  हो

 कम  है  ।  भगवान  ही  जानता  हैं  कि  राजस्थान  में  एटॉमिक  पावर  हाऊस  कहां  पर  है
 ?

 वह

 सरकार  को  29  लाख  का  खर्चा  करना  पड़ता  है  ।  इसी  प्रकार  शिफ्ट  टेक्स  के  अन्दर  जो  डिस्पोजल

 हुआ  1977  से  82  तक  75  79,  70,  61.0  कौर  56  परसेन्ट  ।  हाईकोर्ट  में  भी  केसेज

 पेन्टिंग  है  ।  सुप्रीम  कोट  से  स्टे  आडर  लिए  हुए  हैं  ।  इन्कम  zag  डिपार्टमेंट  क्या  काम  करेगा  |  यह

 बजट  तो  अच्छा  है  लेकिन  बजट  को  इम्प्लीमेंट  कसे  किया  जाएगा  1  मैं  समझता  हूं  जब  तक  सख्ती

 नहीं  की  जाएगी  त्र  तक  हमारे  जो  लक्ष्य  है  वह  हम  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 श्री  सुन्दर  तीन  )  सबसे  पहले  में  अपने  इलाके  की  बात  करना  चाहूंगा ।

 श्री  हर गोविन्दपुर  ब्यास  ब्रिज  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  सरकार  ने  इस  को  शुरू  करने  के  लिए
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 मान  लिया है  ।  लेविन  ag  प्रभी  तक  शुरू  नहीं  हुआ  है  उसको  जल्दी  से  जल्दी  शुर  frat  जाना

 चाहिए  |  जालन्धर  जिने  में  नवा  शहर  तहसील  में  एक गांव  राव  है  अगर  वहां  से

 '

 पतला वाला  तक

 बीच  में  नाला  होने  की  वजह  से  पुल  बन
 जाए  तो  40-50  मील  का  जो  फासला  है  ag  कम  हो

 जाएगा  जिससे  लुधियाना  और  बरनाला  जाने  में
 आसानी  हो  जायेगी  ।  यह  भी  गुरदासपुर  जिले  में

 है  भक्तो  जो  मेरी  पुरानी  कांस्टिट्यूएंसी  है  वहां  पर  100  गांव  बरयात  में  कट  जाते  हैं

 art  60  मील  से  ऊपर  हो  कर  लखनपुर  से  होकर  लोग  भाते  हैं  ।  इसलिए  यह  ब्रिज  जरूर  बनना

 चाहिए  |  वहाँ  के  लोग  गरीब है  !  इस  ब्रिज  के  बन  जाने  से  गरीबी  दूर  हो  जाएगी  और  बरसात

 मेडिकल  नहीं  होगी  तथा  सीधा  रास्ता  करीब  70  मोल  का  कम  हो  जाता  इसलिए  इस

 पुल  को  जरूर  बनना

 मेरी  राय  में  यह  बेस्ट  बजट
 है

 ।  माननीय  डागा  जो  ने  जो  बातें  कहो  हैं  उनको  नहीं

 कहनी  चाहिए  थीं  इन्होंने  तो  कमाल  कर  दिया  है  ।  यह  कहते  हैं  कि  कोई  बात  ही  नहीं  है  ।  बड़ी
 बातें  हुई  भाखड़ा  डेम  और  बड़ी  बड़ी  चीजें  बनीं हैं  ।  भापने  तो  अपोजिशन  का  काम  कर

 दिया है  ।  उन्हें  पता  ही  नहीं  है  क्या  है  ।  घर  का  भेदी  लंका  सरकार  की  जो

 कमियां  हैं  उनको  ज  et  बताओ  ताकि  वह  अपने  आप  को  ठीक  कर  सकें  |

 आप  कटते  हैं  बेरोजगारी  बहुत है  ।  कहां  है  बेरोजगारी  ?  लोग  मौजें  करते  घूमते  फिरते

 क्या  ऊपर  जो  लोग  ad  हैं  सब  निकम्मे  ही  आदमी  भाये  हैं
 ?  क्या  यह  सब  बेकार  हैं  ऐसा

 orem  होना  चाहिए  ।

 मो  मूलचन्द  डागा  महोदय  वे  गैलरी  में बेठे  लोगों  को  कुछ  ag  कह  सकते  |

 श्री  सुन्दर  fag:  हमारे  मिनिस्टर  साहब  बहुत  अच्छे  आदमी  हैं  ।  यह  गरीबों  का  बहुत

 ख्याल  रखते  हैं  शौर  100  रु०  वाला  रूट  पीते  गरीबों  का  काम  wears  |

 स्वामी  विवेकानन्द  ने  वहा  है

 ग्ग्जो  एक  टुकड़ा  भोजन  हम  खाते  बह  भी  दूसरे  के  मुह  से  छीन  लिया  गया ।

 इस  ढंग  का  समाजवाद  भाएगा  ।  यह  महात्मा  गांधी  का
 देश  है  ।  मैं  महात्मा  गांधी  की  बात

 आपको  बताना  चाहता  हूं  ।  चाइना  में  लोगों  को  काम  दिया  उन्होंने  मशीनों  को  नहीं  दिया  ।

 जो  बढ़  जाता  था  जिसको  आदमी  नहीं  कर  सकता  था  उसे  मशीन  को  दिया  ।  इन्होंने  शुरू

 से  ही  मशीनें  शुरू  कर  दी  जिसका  नीति  जा  यह हुआ  है  कि  ट्रैक्टर  ले  लिया  जो  कि  काफी  महंगा

 और  ट्रक्टर  लेकर  जमीन  आबाद  कर  दी  ।
 afer

 जो  गांव  में  रहने  वाले  बेकार  आदमी  हैं

 उनके  लिए  क्या  सोचा  मशीन  के  मुताल्लिक  महात्मा  गांधी  ear  कहते  थे  ?

 मशीनों  भारत  के  700,000  गांवों  में  रहने  वाले  जिन्दा  लोगों  से  नहीं

 बदलना  चाहिए  मशीन  का  सही  उपयोग  मनुष्य  की  सहायता  करने  शौर  उसके  काम  को

 आसान  बनाने  के  लिए हैं  ।  मशीनरी  का  वर्तमान  उपयोग  यही  है  कि  इससे  क  लोगों

 के  हाथों  में  पेसा  इकट्ठा  चाहे  ।
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 किण

 इससे  करोड़ो  लोगों  को  रोजी-रोटी  छिन  जाती  है  ी  एम०  के०  गांधी  ।

 महात्मा  गांधी  ने  कहा  था  कि  मशीनरी  उस  वक्त  इस्तेमाल  करनी  जब  जिन्दा  लोग  उस

 काम  को  नहीं  कर  सकते  हों  ।  भाप-आप  इतना  कर  रहे  हैं  कि  कमाल  की  बात है  ।  सारे  ट्रेक्टर  दे

 दिये  वह  आदमी  कहां  जायेंगे  ?

 श्राप  कहते  हैं  कि  किसान  को  रंमुनरेटिव  प्राइस  मिलनी  इस  तरह  से  केसे  मिलेगी  ?

 उघर  आप  रंमुनरेटिव  प्राइस  देते  हैं  और  इधर  कीमतें  बढ़  जाती  हैं  ।  दोनों  बातें  भाप  क्यों  करते

 हैं  ?  आपको  गरीबों  के  लिए  सोचना  चाहिए  ।  सब  लोग  एप्लाइड  करते  हैं  ।  घर  मूल्य

 किसानों  को  ज्यादा  मिलना  चाहिए  ताकि  किसनों  को  हो  भर  साथ  ही  आप  यह  कहते  हैं

 कि  उनको  सरसती  मिलनी  चाहिए  यह  कसे  हो  सता  है  ।  इस  तरह  इन  किसानों  ate  मजदूरों  को

 धोखा  देना है  ।

 हिन्दुस्तान  गरीबों  का  मुल्क  है  ।  अमीर  तो  चन्द  आदमी हैं
 ।  गरीब  ही  हमको  वोट  देते  हैं

 भीर  गरीब  ही  मर  रहे  हैं  और  चन्द  लोग  सब  कुछ  खा  रहें  हैं  ।  यह  कोई  हिसाब  है  ?  यह  सोचना

 चाहिए  कि  जो  गरीब  जो  गरीब  हैं  वो  मर  रहे  जैसा  डागा  साइब  ने  भी  कहा  उनके  लिए

 हमें  कुछ  करना  चाहिए  |

 बजट  हमारा  ठीक  है बैलेन्स्ड  सारा  सिलसिला  ठीक  ag  तो  पार्टी  की  बात

 लेकिन  गरीब  के  लिए  कुछ  करना  चाहिये  ।  बह  तो  कहते  हैं  कि  यह  शानदार  बजट  लेकिन

 इसमें  हमें  बया  मिला  है  ?  यह  मापने  बड़ी  कृपा  की  है  कि  एक  arent  बना  दिया  है  श्री  बूटा  fag

 ने  बड़ी  मेहनत  से  काम  किया  ger  fag  को  फूड  मिनिस्टर  बना  दिया  है  ।  श्रीमती  इंदिरा  जी

 का  शुक्रिया  ।  महात्मा  aray  ने  सोसाइटी  से  कम  लिया  था  और  ज्यादा  वापिस  दिया  था  aga

 को  ।  इसलिए  वह  इन्सानी  ate  से  सबसे  ज्यादा  उठ  गए  और  अंग्रेजों  को  हिन्दुस्तान  को
 माजिदी

 देनी  पढ़ी  ।  इसी  तरह  गरीब  आदमी  सोसाइटी  से  कम  लेता  है  att  ज्यादा  वापिस  करता  है  ।

 इसलिए  गरीब  लोग  कल  के  हाकिम है  ।

 स्वामी  विवेकानन्द  जी  ने  कहा  है  कि

 गरीब  में  भगवान  देखने  होंगे  ।  उनकी  सेवा  ही  मेरी  मुक्ति  होगी  ।

 दुखी  हमारी  मुक्ति  का  उपाय  है  ताकि  हम  दुधवा  कोढी  ate

 राशियों  में  भगवान  के  दर्शन  कर  सकें  ।  मैं  बहुत  हटी  स्पष्ट  बात  कह  रहा  और  इसे

 दोहराए  देता  हैं  :

 हमारे  जीवन  में  सबसे  बड़ा  लाभ  यह  है  कि  हम  इस  रूप में  भगवान  की  आराधना

 कर  सकते हैं  शक  स्वामी  विवेकानन्द

 जो  गरीब  लोग  उनके  लिए  कुछ  करेंगे  तो  अच्छा  होगा  ।  इंदिरा  जी  कोशिका  करती  बड़े-बड़े

 कार्यक्रम  बनाती  उनका  पूरा  खानदान  काम  करना  चाहता  था  मैंने  जो  जमीन

 वहू  प७  जवाहरलाल  नेहरू  की  मदद  से  ली  है  लेकिन  अब  कोई  नहीं  देता  ।  आप  गरीब  का  नाम  तो

 लेते  लेकिन
 उसके  लिये  Ho  करते

 नहीं  हैं  ।
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 :  dle  जे०  पी०  के  जो  वाजपेयी  जी  ह  उसके  माथ ने  बही  हैं  कि  कसे  ब्लेक  मार्क
 करं

 ?

 इसी  पर  कह  कायम  हैं  और  कोई  काम  उनका  नहीं  है  ।  दिल्‍ली  में  जो  रसलान  उन्होंने ह  हन

 गाई  कर  दी  ।  इन्होंने  समझा  कि  हुम  इलेक्शन  में  दिल्‍ली  पर  कब्जा  कर  लेंगे  लेकिन  लोगों  ने

 उनको  बदल  दिया  ।  वह  इसलिए  नहीं  आ  सके  कि  उन्होंने  जो  मंहगाई  की  उससे  लो  ग
 क

 परेशान  थे  ।

 जहां  तक  फेमिली  प्लानिंग  का  सवाल  फेमिली  प्लानिंग  जरूर  होनी  बाप
 ह

 विलायत  में  जाकर  वहां  पर  लोगों  ने  क्या  प्लानिंग  की  है  ।  एक  भी  ज्यादा  नवदीं
 बढ़ने

 देते  हैं  ।  लेकिन  यहां  पर  तो  जो  इस  प्रोप्रामू _को
 को

 चलाने  बाला  था  बह  तो  रहा  नहीं  ।  अब  तो
 कुछ

 हो  नहीं  रहा  है  ।  लेकिन  यह  होना  चाहिए  |

 ्

 जहां  तक  हाउस  साइट्स  देन ेकी  बात  मैं  आपको  बताऊं  fe  जम्मू  कश्मीर  में
 ः

 क
 शी  गिर घारो लाल  डोगरा  ने  एक  रूल  बनाया  गया  था  कि  अगर  रिहायश  के  लिए  प्लाट्स

 जरूरत  हो  था  कहीं  पर  चारों  तरफ  जमादार  को  जमीन  हो  और  जाने  का  रास्ता  न  हो  तो

 लिए  भी  15  गुना  मुआवजा  देकर  उस  जमीन  को  एक्वायर  कर  लिया  जाए  |  जब  जम्मू  कश्मीर

 में  ऐसा  किया  गया  है  तो  भाप  यहां  पर  भी  उसको  यों  नहीं  करते  हैं  ?  यहां  पर  भी
 भाप

 जैसा

 ही कर  सकते हैं  ।

 इसी  तरह  से  जो  हमारी  बेबस  हैं  उनसे  हरिजनों  को  क्या  मिला  गरीबों  को  तो  यह
 ह

 बेकस  अपने  नजदीक  भी  नहीं  भाने  देती  हैं  ।  मिनिस्टर  साहब  को  इसकी  तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 राज  बैक  से  आपको  पांच  हजार  दिया  लेना  हो  तो  उसके  लिए  भी  रिश्वत  देनी  पड़ती  है  वरना

 आपका  काम  नहीं  हो  पायेगा  |  हमारे  डागा  साहु  ने  बिल्कुल  सही  कहा  है  कि  अहलकार  लोग

 हाथ  पर  हाथ  रखकर  बैठे  रहते  काम  बिल्कुल  नहीं  करते  कोई  भी  आदमी  अपनी  ड्यूटी  नहीं

 करता है  ।  पहले  जमाने  में  जीवन  के  हर  क्षेत्र  में  लोग  अपनी  ड्यूटी  को  ड्यूटी  समझते  थे  और  उसको

 पूरा  निभाते  थे  लेविन  भज  तो  कोई  भी  अपनी  ड्यूटी  नहीं  कर  रहा  है  ।  अखलाक  भी  नहीं  रह

 गया  है  ।  सिर्फ  रूलिंग  पार्टी  ही  समी  पार्टी  को  इसकी  तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि

 हमारे  देश  का  जो  सपना  है  वह  पूरा  हो  सके  ।  जब  गरीबों  को  रोटी  मिलेगी  तब  यह  सपना  पूरा

 होगा  ।  आज  बड़े-बड़े  लोगों  ने  जमीने  हथिया  रखी  वह  जमीनें  उनसे  लेकर  हरिजनों

 को  देनी  होंगी  ।  आज  तो  जमीन  भी  उसी  के  पास  होती  है  जिसके  पास  लाठी  है  ।  हमने

 ४ हि  जवाहरलाल  नेहरू  से  मिलकर  पंजाब  और  हरियाणा  की  जमीनें  ली  थीं  ।  झाज  वहां  पर  कोई

 भी  आदमी  कत्ल  नहीं  किया  जाता  है  लेकिन  आप  पी०  और  बीमार  में  जाकर  देख  लें  कि

 कितने  wet  होते  हैं  ।  उनमें  भी  गर  जान  होती  तो  ऐसी  बात  कभी  नहीं  हो  सकती  थी  ।

 ag  अपना  जो  बजट  बहुत  अच्छा  बजट  धनियों  का  बजट  लेकिन  आपको  वह

 आपको  यह  सोचना  होगा  कि  गरीब  आदमी  को  काम  कसे  देना  गरीबों  के  लिए  काम  का

 इन्तजाम  ।  सारे  वेले  घूमते  हैं  ।  जस्टिफाई  कसे  कर  सकते  कोई  नहीं  कर  सकता

 हमें  भ्र पोजीशन  से  कोई  खतरा  नहीं  है  ।  वे  बेचारे  तो  अपने  आप  में  ही  परेशान  हमें  तो

 r  आपको  ठीक  करना  चाहिए  ।  स्वामी  विवेकानन्द  ते  कहा  है--सदा  प्रसन्न  रहो  तौर  य  ह

 i a  रस्मो  कि  भगवान  ने  हमें  अच्छे  कायें  करने  के  लिए  चुना  है  और  हमें  उन्हें
 करन
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 दा  तयार  रहो  ।  पवित्र  बनो  ।  प्यार  के  लिए  प्यार  करो  ।  पतित
 गे

 व्यार

 करी  ।  ईश्वर  आपकी  रक्षा  करेगा--स्वामी  विवेकानन्द

 ह

 इस  तरह  से  काम  तो  ठीक  रहेगा  ।  यदि  इस
 तरह

 से  करोगे  तो  आखिर  में  गरीब

 लोगों  के  समझ  में  आ  जाएगा  ।  इन्दरा  जी  बड़े  अच्छे-अच्छ ेपैगाम  देती  सब्र  कुछ  करती
 हैं

 द

 र  लेकिन  फोलो-अप  कोई  नहीं  करता है  ।  तो  इन्दिरा  जी  क्यों  करेंगी  ।  इन  लोगों  को  करना  चाहिए  ||

 मिनिस्टरों  को  जाकर  कराना  चाहिए  ।  आनत-दि-स्पाट  कराना  चाहिए  ।  टेलीफोन  का  तो  az

 बेठा  हुआ  है  ।  गृह  मंत्री  बयान  दे  देते  पंजाब  में  जो  बोलता  उसको  बम  मार  देते  हैं  ।  ह

 पंजाब  के  बारे  में  कछ  नहीं  कहता  ऐसा  न  हो  कि  मु  ही  मार  दो  ।  आप  कह  सकते
 OO

 पैरो  साहब  कह  सकतें  लॉ-एण्ड-आडंर  बड़ा  कमाल  का  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  घन्यवाद  देता  हूँ  और  बजट  का  डटकर  हस पोट  करता हूँ  ।

 श्री  सेवासदन  Fo  गधा वी  :  सभापति  मैं  बजट  का
 समर्थन

 रना

 हीं चाहता  हूं  ।  एक  लोकतांत्रिक  देना  में  बजट  की  भावना  केवल  आय  कौर  व्यय  के  ब्यौरे  की  न

 नहीं
 परियोजनाओं  पर  पूंजी  निवेश  के  लिए  किए  गए  प्रावधानों  की  रूपरेखा  बल्कि  बजट  एक

 wena  मूल्यवान  दस्तावेज  जो  देश  और  विश्व  को  यह  बताता  है  कि  देश  किस  दिशा  में

 a है  और  हमने  अपनी  उपलब्धियों  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  हैं  ।

 इस  सत्र  में  हमने  तीन  दस्तावेज  जारी  किए  ।  पहला  राष्ट्रपति  का  मा  था

 आधिक  सर्वेक्षण  ओर  तीसरा  यह  बजट  है  ।

 ।

 शता

 देश  के  समक्ष  सच्चा  और  वस्तुपरक  ब्योरा  प्रस्तुत  करने  के  लिए  मैं  सरकार  को ea  देता

 सरकार  ने  लोगों  से  कुछ  भी  नहीं  छिपाया  है  ।  जब  भी  हमें  कोई  घाटा  हुआ  ब  भी  हमें

 किसी  कठिनाई  का  सामना  करना  हमने  लोगों  को  वस्तुस्थिति  रुपर्ट  कर  दो  ।  यह  एक  ऐसी

 सरकार  है  जो  देश  को  सच्चा  ब्यौरा  देने  में  विकास  रखती  है  ।

 देना  एक  अत्यन्त  गम्भीर  संकट  से  गुजर  रहा  है  20  करोड़  लोग  सुखे  से

 emis!
 यह  अभूतपूर्व  सुखा  है  ।  सके  साथ  ही  fara  भर  में  मंदी  है  ।

 इसी  संदर्भ  में  हम  देखते  हैं  कि  तेल  उत्पादक  और  निर्यातक  देशों  ने  अपने  हा  की  की मतों

 में  कमी  की  है  ।  इतिहास  में  पहले  ऐसा  कमी  नहीं  हुआ  ।  यह  किस  कारण  हुआ  ।  यह  विश्व  थन

 व्यवस्था  में  मंदी  का  एक  हिस्सा  है  ।  जो  कि  एक  विकासशील  देश  इसी  संकट  से

 गुज
 रहा है

 हमारे  वित्त  मंत्री  जो  इस  संकट  के  समय  में  इस  प्रकार  का  बजट  प्रस्तुत  कर  रहे  वास्त  a

 में  बनाई  के  पात्र  हैं  ।  विश्व  में  बहुत  से  लोग  इस  बारे  में
 aga  सी  बातें  कर  रहे

 हैं  ।  उदाहरण  के

 क लिए  मुद्रास्फीति  को  ही  लें  ।  विकसित  जो  अपने  संसाधनों  का  अपने  हक  में  प्रयोग  कर
 सक

 वे  देश  जिनत  व्यापार  संतुलन  उनके  हक  में  वे  देश  जहां  पर  उपलब्ध  विशेषज्ञता  और  भ
 प

 भावनाएं  हमारे  देश  से  अधिक  उसको  स्थिति  आज  क्या  वहां  बेरोजगारी  बढ  रही  2)
 - ig  पास मुद्र  स्फीति  नियंत्रण  से  बाहर  कि  तु  भारत  में  हम  मुद्रास्फीति  को  2  प्रतिशत  के

 आ

 Oo  301
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 सीमित  कर  सके  हैं  ।  मैं  समझता  हु ंकि  इस  प्रक  र  से  इम  इस  देन  के  दलितों  और  गरीबों  को  काफी

 राहत  दे  रहे  हैं  क्योंकि  इससे  मूल्यों  के  बढ़ने  की  प्रवृत्ति  पर  अंकुश  लगता  इससे  कालाबाजारियों

 और  जमाखोरों  की  सट्टा  सम्बन्धी  गतिविधियों  पर  रोक  लगती  है  इससे  हमारी  अर्थव्यवस्था

 को  प्रोत्साहन  मिलता  ताकि  हमें  इस  देश  में  खत्म-निभा  अधंघ्यवस्था  मिल  सके  ।  यद्यपि  यह

 घाटे  का  बजट  भर  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  से  पहले  ही  इसकी  आलोचना  आराम  हो  गई  थी

 कि  सरकार  डाक  दरों  में  वृद्धि  पेट्रोलियम  उत्पादों  में  वृद्धि  रेलवे  के  किरायों  और

 माल  भाड़े  में  वृद्धि  करके  सरकार  ने  कुछ  अनप  तरीकों  से  पहले  ही  करों  की  उगाही  कर  ली

 हमें  इस  बजट  की  अन्य  तथ्यों  और  आंकड़ों  के  साथ  तुलना  करनी  चाहिए  ।  पुननिर्माण  के

 लिए  कितनी  राशि  आबंटित  की  गई  है  ?  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  कितना  आबंटन  किया  गया  है  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  ag  बात  पहली  बार  कही  जा  सकती  है  कि  यह  इस  देश  के  कुषकों  का  बजट  है  ।

 यह  क्योंकि  क्षेत्र  के  लिए  बहुत  अधिक  आबंटन  किया  गया  है  ।  हमने  ऐसा  इसलिए

 किया  है  क्योंकि  हमारे  देवा  ने  कृषि  में  आत्म  प्राप्त  करनी  है  ।  जब  तक  हमारे

 भर  किसानों  से  मेरा  उन  किसानों  से  नहीं  है  जिनके  पास  yin  के  मालिकाना  हक

 किन्तु  गांव  के  तमाम  लोग  जिनमें  कामगार  और  कृषि  मजदूर  शामिल  अपने  पेरों  पर

 खड़े  नहीं  हो  भारत  की  अधंव्यवत्था  मजबूत  नहीं  हो  सकती  ।  मैं  समझता  हूं  वित्त  मंत्री  ने

 पहली  बार  अधिक  व्यवहारिक  कौर  संक्षेप  महत्व  को  दृष्टि  से  महसूस  किया  इसलिए  वह

 बनाई  के  पात्र  हैं  ।  न्यास  बनाने  के  जिसके  द्वारा  घो के बाज  लोग  कर  से  बचते  आ  रहे

 थे  तथा  आभूषण  व्यापारियों  के  सम्बन्ध  में  जो  पिछले  30  वर्षों  से  कर  से  छूट  पा  रहे  माननीय

 वित्त  मंत्री  ने  उन्हें  अपने  विरुद्ध  परिवर्तन  द्वारा  कर-जाल  में  फंसा  लिया  है  ।  वित्त  मंत्री  पहली  बार

 उन  त्रुटियों  को  दूर  करने  में  सफल  हुए  हैं  जिसके  द्वारा  काले  धन  से  ऐसे  काम  करते

 जिससे  उन्हें  फायदा  होता  है  और  राष्ट्र  को  नुकसान  होता  है  ।  अब  उन्हें  कर  जाल  में  लाया  गया

 है  ।  यह  सत्र  ठीक  है  ।  किन्तु  इसके  साथ  ही  अब  भी  कुछ  ऐसी  त्रुटियां  हैं  जिन्हें  दूर  किया  जाना

 है  ।  काला  बाजार  जारी  है  भर  aa  भी  अर्थंव्यवस्था  में  काफी  काला  घन  है  और  यह  समानान्तर

 अर्थव्यवस्था  चला  रहा  है  जो  देना  की  प्रगति  के  मांगें  में  रुकावटें  पेदा  कर  रहा  है  ।  यह  समस्या

 हर  जगह  है  और  कुल  मिलाकर  अधंव्यवस्था  को  नुकसान  पहुंचा  रही  उसे  रोकने  के  लिए

 वित्त  मंत्री ने  शानदार  काम  किया  है  इसके  साथ  ही  इसमें  और  श्रमिक  सुधार  की

 आवश्यकता  है  |

 चिन्तामणि  पाणिग्रहो  पीठासीन
 हए

 |

 बेकिंग  संस्थानों  के  सम्बन्ध  में  काफी  आशाएं  जगाई  गई  हैं  कौर  पुरी  की  जा  रही  हैं  ।  मैं

 यह  नहीं  कहता  कि  वे  कोई  भूमिका  नहीं  निभा  रहे  ।  यह  आशा  की  जाती है
 कि  जहां  पर  भ्रष्टाचार

 लगभग  कल्पनातीत  हो  बलों  को  ईमानदार  होना  किन्तु  हमारे  लिए  खेद  को  बात  है  कि

 बेकिंग  संस्थानों  में  भी  भ्रष्टाचार  और  गबन  काफी  सीमा  तक  घस  गए  हैं  ।

 मैं  एक  सुझाव  देना  यद्यापि  बेक  इसे  पसन्द  नहीं  करेंगे  ।  आपको  बैंकों  के

 कांयं  निष्पादन  की  संवीक्षा  wt  जांच-पड़ताल  में  निम्नतम  स्तर  तक  लोगों  को  भागीदार

 बनाना  चाहिए  ।  बैंकों  में  जो  व्यक्ति  इस  समग्र  पदों  पर  हैं  शायद  वे  यह  समझते  हैं  कि  कम

 उत्तरदायी  हैं  या  उनके  गलत  काम  का  पता  चलने  का  डर  नहीं  है  या  उनके  द्वारा  नीति  का  पालन
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 pe  |  लोगों  फो  कम  पता  चलेगा  ।  मे ंate  ae  मंत्रो  को  ए

 pare
 दूंगा

 प  किप  fade  जिले  में  gay  के  लिए  जिला  सलाहकार  समितियां  या  क्षेत्रीय  बतर
 के  लिए

 य  सलाहकार  समितियां  क्यों  नहीं  गठित  कर  देते  ?  इस  तरीके  लोग  जिले  के  भ्रमर  णी
 tan

 र  अन्य  बैंकों  के  कार्यकरण  और  उनके  कार्यनिष्पादन  के  मुल्यांकन  में  शामिल  होंगे  ।
 द

 इसका  यह  मतलब  नहीं  कि  हमारी  नीति  में  कमियां  इसका  यद  मतलब  भी  नहीं  is

 म  दिशा विहीन हैं  ।  जेसा  कि  मैंने  कि  जिले  के  सभी  gat  की  एक  जिला  सलाह

 समिति  होनी  चाहिए  भर  किसी  क्षेत्र  के  सभी  gal  के  लिए  एक  क्षेत्रीय  सलाहकार  समिति  होनी

 ।  इन  सलाहकार  समितियों  में  बलों  के  अधि  रार फार  द्वारा  नामित  safe  र

 ( जनता  के  प्रतिनिधि  होते  चाहिएं  ताकि  निचले  स्तर  तक  के  लोगों  में  भागेदारी  की  भावन  द

 बौर  बैकों  के  कार्यनिष्पादन  पर  निगरानी  रखो  सके  ओर  लोगों  की  शिकायतों  की  जां

 जा  सके  और  उनका  समाघान  किया  सके  ।  जब  तक  हम  ऐसा  नहीं  तब  तक  हम

 ग a
 कुछ  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  बह  नहीं  कर  पाएंगे  |  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  सभी  कल्याण  वार

 जनता  का  प्रतिनिधित्व  जहरी  बैक  लोगों  की  समस्याओं  के  प्रति  उदासीन  क्यों  दह  1  जब

 हारे  पस  सरकारी  तंत्र  के  कार्यनिष्पादन  की  देख-रेख  के  लिए  जिला  समन्वय  समितियां  हैं  या

 सिविल  सप्लाई  और  उचित  दर  की  दुकानों  तथा  wea  बातों  के  लिए  जिला  सप्लाई  समिति  ह

 त  फिर  बैंकों  को  अलग-थलग  लोगों  के  प्रति  उदासीन  aay  रहने  दिया  जाए
 ?  उनके

 fi

 अभी  पुराने
 विचार  उनको  पुरानी  मानसिकता  विरासत  में  मिली  परन्तु  अब  उ

 तहा  भूलनी  चाहिए  कि  एक  किसान  जिसके  पात  एक
 हू
 हो  amd  है  वह  भी  एक  साथ

 प्रबन्धक  के  पास  जा  सकता  है  ।  अब  वह  अवध  रण  बदल  गई  कौर  उन्हें  इस  बात  क  हुलास

 करवाया  जाना  चाहिए  ।

 द

 द
 स्रोत  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  यह  सच  है  कि  जनता  की  कठिनाइयों  को  हम  eq  रखते

 _ हुए  हम  इस  उर्दू  के  लिए  बहुत  से  साधनों  को  जुटाने  का  प्रयास  करते  हैं  थ्रोट  9g
 aa  कि

 इन  पायों  से  गरीब  प्रौढ़  श्राम  जनता  को  राहत  पहुंचेगी  ।  ag  यो  bad  ह

 म  बेहतर  कार्यचालन  के  लिए  अपने  साधन  बढ़ाते  ह  ।  हमारी  योजना  अच्छी  बौर  ह

 ढांचा  बना  दिया  हमने  सड़कें  बना  दी  हमने  अधिकतम  सम्भव  क्षत्र  में  बिजली  सुलभ  वा

 दी  हमने  नहरें  निकाली  हैं  और  हम  ये  सब  कार्य  बड़े  माने  पर  कर
 रहे  हैं

 |
 परन्तु  sc

 1  सब

 कुछ  करने  के  बाद  यदि  एक  गाँव  जिसका  विद्युतीकरण  कर  दिया
 गया  है  कहां  क  ई  ve

 t

 ब्यक्ति  भी  है  जो  बल्व  ही  नहीं  खरीद  तो  किर  उसको  faxed  का  क्या  फायदा  है

 ्
 कोई  ब्यक्ति  पहनने  के  लिए  जूते  नहीं  खरीद  उसका  अच्छी  ase  का  क्या  फायदा  ? afe + ?

 थ
 वास्तव  यदि  वह  उस  सड़क  पर  नंगे  पांव  चलता  है  तो  सड़क  से  उसे  तकलीफ  होगो

 थ

 कीप

 द इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  अब  समय  आ  गया  जब्र  देश  में  मूलभूत
 ए
 af

 के  उत्थान हमें  लोगों  के  व्यक्तिगत  उत्थान  की  अर  अधिक  ध्यान  दना  चाहिए  ।  हमें ल

 नी  है  7-7
 ण  घोर  प्रयास  करना  चाहिए  और  सरकार  ऐसा कर

 ~  ढंग  से

 arfan 1 शिया

 मैं  गुजरात  राज्य  से  अया  और  वहां  प्रत्येक  जिले  के  लिए  जिला  योजना  ats  प्रत्येक
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 गले  को  प्रतिवर्ष  1.50  करोड़  रुपया  मिलता  है  और  हम  इसका  वित रण  ग्रामीण  स्तर  और  जिला

 स्तर  पर  करते हैं  ।  कभी-कभी  लोगों  द्वारा  भी  25  से  50%  तक  का  अंशदान  किया  जाता  है  ।

 परन्तु  इसका  वहां  बहुत  असर  हुआ  है  ।  यदि  हम  वहां  जाकर  देखें  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  वहां

 प्रत्येक  गांव  में  प्रगति  हुई  चाहे  वह  प्रगति  स्कूल  की  पेय  जल  के  छोटे  छोटे  पानी

 के  तालाब  या  किसी  सम्पकं  सड़क  के  रूप  में  ही  ei  टीना  वहां  विकास  कार्य  भी  चल  रह

 जब  तक  देश  भर  में  हम  निम्न  स्तर  से  योजना
 शुरू

 वहीं  और  उन  लोगों  को  सहायता

 नहीं  करते  जिनको  वास्तव  में  इसकी  जरूरत  मुझे  आशंका  है  फि  बड़ी-बड़ी  परियोजनाओं  पर

 बहुत  अधिक  घन  ad  करने  के  बावजूद  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे
 रह

 रहे  लोगों  को  तत्कालिक

 भावुक  सहायता  नहीं  पहुंच  पाएगी  ।

 वे  लोग  इस  स्थिति  में  भी  नहीं  हैं  कि  वे  उतनी  कलोरी  ले  सकें  जितनी  कि  हम  आशा

 करते  उन्हें  लेनी  चाहिए  क्योंकि  वे  इतना  सच  सहन  नहीं  कर  सकते  और  हम  भी  उन्हें  राहत

 नहीं  दे  सकते  ।  वित्तीय  आवंटनों  के  बारे  में  देश  भर  में  यह  भावना  पैदा  की  जा

 रही  है  कि  केन्द्र  द्वारा  विशेष  तरीके  से  अमुक  राज्य  के  सथ  पक्षपात  किया  जा  रहा  है  अथवा

 नही ं।

 आपने  वित्त  आयोग  नियुक्त  किया  है  ।  अब  ग्राठवां  वित्त  अयोग  काम  कर  रहा  परन्तु

 wa  साधनों  को  जुटाना  ale  उनका  विविधिकरण  बेहतर  ढंग  से  किया  जाना  चाहिए  ताकि  निम्न

 स्तर  तक  के  कार्यनिष्पादन  में  सुघार  हो  ।  हमारी  स्थिति  की  ate  ध्यान  दें  ।  देश  में  बहुत  सी

 सिचाई  परियोजनाएं  हैं  ।  आपके  आर्थिक  सवाल  से  पता  लगता  है  कि  खेती  योग्य  समान  क्षेत्र  का

 कितना  उपयोग  हो  रहा  है
 ?

 हम  100%  कमान  क्षेत्र  को  ध्यान  में  रखकर  परियोजना  बनाते  हैं  ।

 हों  सकता  है  far  कमान  क्षेत्र  के  उपयोग  के  लिए  या  किसी  परियोजना  के  लिए  जलाशय  में  पानी

 सुलभ  न  हो  ।  इस  क्षेत्र  की  सिचाई  नहीं  की  जा  सकती  ।  कमान  क्षेत्र  अवधारणा  में  देश

 के  खेती  योग्य  कमान  क्षेत्र  का  40%  से  अधिक  क्षेत्र  नहीं  आता  क्योंकि  समस्त  क्षेत्र  में  पानी

 उपलब्ध  नहीं  है  ।  विश्व  बेक  नहरों  और  सड़कों  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  हमें

 मदद  देता  है  ।  यह  उचित  नहीं  है  कि  aia  भी  हम  रूढ़िवादी  ढंग  से  विकास  की

 अमुक  लीक  पर  चलते  क्योंकि  आज  उन  गांवों  का  उत्थान  करने  जरूरत  है  जिन  गांवों  में

 भूमिहीनों  को  - वितरित  करने  के  लिए  फालतू  भूमि  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इस  भूमिहीन  लोगों

 को  अन्य  साधनों  पर  निसार  रहना  होगा  ।  दूध  के  लिए  उन्हें  पशु  पालने  होंगे  और  कुटीर  उद्योग

 आरम्भ  करने  होंगे  ।  तब  जिला  डेरियां  स्थापित  को  जायेंगी  ।  इसके  बाद  पशुओं  की  नस्ल  सुधा  रने

 की  बात  आएगी  ।  जिस  प्रकार  हम  सड़के  बनाते  हैं  ओर  नहरों  का  निर्माण  करते  वैसे  ही  दुध

 का  उत्पादन  बढ़ाने  और  पशु प्र ों  की  नस्ल  सुधारने  की  भो  जरूरत  है  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि

 दूध  पहुंचाने  के  लिए  सड़कें  बनाई  जायें  ।  इसके  लिए  चाहे  तो  विश्व  बेक  या  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 अभिकरण  से  या  किसी  अन्य  संस्था  से  ऋण  लिया  जाना  चाहिए  ale  भारत  सरकार  को  उनकी

 ओर  बराबर  देना  होगा  |

 जो  परियोजनाएं  पुरी  हो  गई  हैं  उनके  अलावा  विभिन्‍न  राज्यों  को

 बहुत  सी  ऐसी  परियोजनाएं  हैं  जिनको  प्रिंसले  दस  वर्षों  से  स्वीकृति  नहीं  मिली  उदाहरणार्थ

 गुजरात  में  फिलामेंट  नाईलोन  पान  परियोजना  पिछले  दस  वर्षों  से  लम्बित  हैं  और  परियोजना  की
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 लागत  20%  तक  बढ़  गई  उस  समय  इसकी  लागत  50  करोड़  रुपये  थी  और  अपच  यह
 75  करोड़  रु०  होगी  ।  सरकार  को  किसी  भी  परियोजना  को  या  तो  स्वीकृति  देनी  चाहिए  या

 उसे  अस्वीकृत  करना  चाहिए  ।  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  हमेशा

 का  सकारात्मक  उत्तर  होना  चाहिए  क्योंकि  भद्र पुरुष  के  लिए  शब्द  weer  नहीं  है  ।

 निस्संदेह  केन्द्र  के  पास  बहुत  सी  परियोजनाएं  हो  सकती  हैं  और  उन्हें  प्राथमिकता  देने  का  sea  मी

 हो  सकता  है  ।  समय  ate  लागत  में  बुद्धि  को  देखते  निर्णय  न  लेने  की  जो  रिदा  की  जा

 रही  वह  बुरी  है  ।  अनिश्चितता  की  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  को

 इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  प्रत्येक  लम्बित  मामले  पर  व्यवहारिक  रूप  से  तत्काल

 निर्णय  लिया  जाए  |

 मैं  एक  बात  भर  कहकर  अपना  भाषण  समाप्त  हूं  ।  मेरा  चुनाव  क्षेत्र

 पाकिस्तानी  सीमा  से  जुड़ा  gars  ओर  उस  क्षेत्र  का  कुछ  भाग  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  जहां  पीने  का

 पानी  भी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  औद्योगिक  दृष्टि  से  भी  यह  पिछड़ा  हुआ  है  ।  मुझे  यह  देखकर  हैरानी

 हुई  कि  जब  कि  गुजरात  सरकार  ने  उचित  जांच  करने  के  बाद  कुछ  जिलों  को  कम  उद्योग  रहित

 जिले  घोषित  करने  का  प्रस्ताव  भेज  दिया  परन्तु  उन्होंने  बनासकांठा  को  छोड़  दिया  है  ।  मैं

 वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वे  बनासकांठा  को  उद्योग  रहितਂ  जिला  घोषित  करें  ताकि

 इस  जिले  को  कुछ  केन्द्रीय  सहायता  मिल  सके  ।  हमें  ऐसे  पिछड़े  क्षेत्रों
 की

 आवश्यकता
 ओरों

 का  ध्यान

 रखना  होगा  |

 सुखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  संबंध  जबर  तक  हम  नमंदा  परियोजना  को  समय  पर  पुरा

 नहीं  कर  तब  तक  देश  का  बहुत  बड़ा  भाग  सूखे  से  पीड़ित  और  देश  में  खाद्यान्नों  का

 उत्पादन  भी  कम  होगा  ।  यह  इतनी  बड़ी  परियोजना  है  कि  मध्य  प्रदेश  और

 राजस्थान  के  लिए  इस  संबंध  में  युद्ध  स्तर  पर  प्रयास  किए  जानते  चाहिए  ।  इस  बात  को  देखते  हुए

 कि  राज्य  सरकार  इस  परियोजना  को  पुरा  करने  में  समझते  राज्य  सरकार  को  अधिक  धनराशि

 के  आवंटन  की  आवश्यकता  है  ।  केन्द्र  द्वारा  कच्चे  तेल  की  रायल्टी  बढ़ाकर  यह  धनराशि  दी  जा

 सकता  है  |

 यद्यपि  वित्त  मंत्री  गुजरात  के  मैं  उनसे  किसी  प्रकार  की  विशेष  प्राथमिकता  की  अपेक्षा

 नहीं  करता  परन्तु  उनसे  इतना  अनुरोध  जरूर  करता  हूँ  कि  बे  इस  समस्या  पर  विचार  करें  ताकि

 यह  परियों  जना  जल्द  पूरी  हो  सके  ।  ऐसा  करना  प्रधान  मंत्री  की  नीति  के  अनुसार  होगा  क्योंकि

 उन्होंने  सिचाई  को  भी  20  सुन्नी  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  है  ।

 इन  दादों  के  मैं  यह  अवसर  देने  के  लिए  आपका  धन्यवाद  करता  और  बजट

 प्रस्तावों  का  समान  करता  हूं  ।

 oft  वद्धिचन्दर  जेन  (a1s8z)  :  सभापति  मैं  जनरल  बजट  का  anda  करने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  हूं
 और  इस  संबंघ  में  मैं  अपने  विचार  सदन  के  समक्ष  रखना  चाहता  हुं  ।

 जो  बजट  वित्त  मंत्री  जी  ने  प्रस्तुत  किया  है  वह  बहुत  अच्छा  बजट  संतुलित  बजट  है

 are  आज  की  परिस्थितियों  में  इससे  अच्छा  बजट  नहीं  हो  सकता  ।  मैंने  बजट  का  काफी  अध्ययन
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 e  |  मैंन  पाया  ष
 >  fs  इस  दश  ्  जो  सूखे  at  स्थिति जो  दै  और  विश्व

 किया में ज जो  मुद्रास्फीति  का  दौर  है  उसको  देखते  हुए  वित्त  मंत्री  जो  ने  इस  देश  ह  अथ  ब्या  प्रा
 पर

 काब

 पा  लिया है  ।
 थ

 ह  सुखे  की  स्थिति  में  बहुत  कष्ट  होता  खासकर  राजस्थान  में  पिछले  4-5  साल  से  qa

 की  स्थिति  चल  रही  है  ।  सूत्र  के  लिए  जो  मार्जिन  मनी  दी  जाती  है  उससे  हमारी  घोर  sre

 हो  रही  है  ।  फ्लड  के  मामले  में  75  परसेंट  सबसिडी  देते  हैं  परन्तु  फेमिना  के  मामले  में  ऐ
 ;

 नहीं  किया  जाता  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  फ्लड ष्ष्  के  लिए  az  सुतिया  है  तो  फेमिना  के  लिए

 eal  नहीं  फ्लड  में  तो  ag  होता  है  कि  फ्लड  के  बाद  रबी  दी  क्राप  अच्छी  होती  है  भोर

 बगर  फ्लड  हमारे  रेगिस्तानी  क्षेत्र  में  आए  तो  ag  वरदान  के  रूप  में  साबित  होता  दै  ।  भरतपुर

 में  इस  तरह  कोरुना  आता  है  बाढ़  में  रबी  की  क्राप  अच्छी  होती  है  और  aaa  के  रूप  में  थ

 साबित  होती  है  ।  अकाल  का  भयंकर  प्रभाव  पड़ता  है  जिससे  लोगों  का  स्वास्थ्य  खराब  हो  जा
 ह

 eared  ate  पशुधन  नष्ट  हो  जाते  हैं
 इसलिए  इत  बारे  में  ATHY  सोचना  चाहिए  ।  आठ

 फाइनेंस  कमीशन  बैठा  उसको  भी  मैंन  रिप्रेजन्टेशन  दिया  है  ae  मापदण्ड  चहिए

 विवि दि  जिस  प्रकार  फ्लड  में  मदद  को  जाती  है  उसी  प्रहार  फोन  में  भी  की  जनी  चाहिए  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  च'हता  हूं  कि  जो  स्थिति  अभी  नाथे-इस्टर्न  एरिया  में  पदा  हु
 थी

 वह  हमारे  लिए  चिता  का  विषय  है  ।  लेकिन  हमने  इन  एरियाज  को  घोर  उपेक्षा  की  है  ।

 उन  क्षेत्रों  को  विकसित  नहीं  किया  ।  मैं  आपको  ara  करना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  ज  हमा  क

 रेगिस्तानी  और  सीमावर्ती  क्षेत्र  हैं  उनको  भी  घोर  उपेक्षा  कि  जा  रही  है  ।  पिछले  चार-पांच  सालों

 से  भयंकर  मकान  को  स्थिति  है  ।  पचास  करोड़  रुपए  की  मदद  में  से  fag  11.78  करोड़  को

 मदद  को  जाती  है  ।  एम्पलायमेन्ट  जनरेशन  के  fc  जो  मदद  मांगी  गई
 >
 Q>  ag  बिलकुल  सही  है  |

 स्टडी  कमेटी  ने  भी  हमारे  पक्ष  में  रिपोर्ट  दी  है  ।  लेकिन  जिस  प्रकार  निम्स  बने  हुए

 हैं  उनसे  ज्यादा  मदद  नहीं  मिल  सकती  है  ।  हमें  एम्पलायमेन्ट  के  लिए  पांच  रुपए  प्रति  व्यक्ति

 मिलते  हैं  जबकि  भज  वेजेस  9  रुपए  प्रति  दिन  हो  गए  हैं  ।  लेकिन  जब  सामग्री  के  लिए  पांच

 रुपए  मांगते  हैं  तो  1.67  रुपए  मंजूर  किए  जाते हैं
 ।  मेरे  कहने  का  aa  ग्रह  है  कि  केन्द्र  सरकार

 से  मदद  न  मिलने  के  कारण  राजस्थान  सरकार  की  विरोध  स्थिति  बहुत  ह  कमजोर  हो  गई  है  ।

 इसकी  बजह  से  कई  प्रकार  को  स्थिति  पेदा  होती  है  जेसे-मजदूरों  को  संख्या  ज्यादा  होनी

 पशुओं  को  बचाने  के  लिए  अधिक  खच  होना  पीने  के  पानी  को  व्यवस्था  होनी  चाहिए  जो

 कि  नहीं  हो  हाती
 है

 हमारे  लोग  अपनी  भूख  मिटाने  के  लिए  गंगा  नगर  या  राजस्थान  नगर  जा

 रहे  हैं  या  कहीं  और  इलाकों  में  जा  रहे  हैं  ।  आपको  ae  देखना  चाहिए  कि  किन  क्षेत्रों  में  स्थिति

 मच्छी  नहीं  वहां  अपको  मदद  करनी  चाहिए  ।  जिन  क्षेत्रों  में  हर  सान  अकाल  पड़ता है  गौर

 जो  अविकसित  क्षेत्र  अगर  आपको  गाडगिल  फार्मूला  भो  चेंज  करना  पड़े  तो  उसको  भी  चेंज

 कर  कीजिए  ।  इस  फा मं लेह  के  अनुसार  बैकवर्ड  एरिया  को  दस  परसेन्ट  ज्ञाता  उसको

 बढ़ाकर  30-40  परसेंट  कीजिए  ।  दिल्‍ली  एरियाज  के  लिए  पांचवीं  योजना  में  170  करोड़  था  जो

 छठी  योजना  540  करोड़  कर  दिया  परन्तु  डैने  का  कोई  प्लान  नहीं  है  ।  डो पो एपी  का  ज

 ग्राम  था  वह  भी  ara  समाप्त  कर  दिया  है  ।  एम०एस०  स्वामीनाथन  की  सिफारि

 एनसीसी  के  निर्णय  को  कसे  चेंज  किया  जा  सकता  है  ।  जहां  भयंकर  सुखा  पड़ता  है  वहां  पार
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 आपने
 डी  ०पी०ए०पी०  का  कार्यक्रम  रद्द  कर  दिया  है  cast  रेगिस्तानी  क्षेत्र  का  कोई  भी

 व्यक्ति  पसन्द  नहीं  करता  है  ।  अगर  श्राप  इस  कार्यक्रम  को  समाप्त  करते  हैं  और  दूसरे  कार्यक्रम  के

 ara  मिलाते  हैं  तो  उसकी  राशि  को  डेजर्ट  एरिया  से  संबंधित  कार्यक्रम  को  बढ़ाना

 चाहिये  ।  बल्कि  मेरा  तो  निवेदन  है  कि  उसके  लिए  सब-प्लान  बनाया  जाय  जैसे  शेड्यूल  ट्रायल

 एरिया  का  प्लान  बंगा या  गेया  है  ।

 प्रो ०  एन०  जी  रंगा  (7zz)  :  यह  सुभाव  वित्त  आयोग  को  दिया.जाना  चाहिए  |

 भी  वृद्धि  चतर  जैन  :  हमने  सुझाव  दे  दिया  है  भोर  हम  वित्त  मंत्री  को  भी  सुभाव  दे  रहे

 हैं  ताकि  वे  भी  वित्त  आयोग  को  सिफारिश  कर  सकें  ।

 श्री  बृद्धि  चख  जेन  :  राती  और  व्यास  के  पानी  के  बटवारे  के  बारे  में  डिसप्यूट  चल  रहा

 है  |  मैं  कहना  चाहता हूं  कि  कितना  भी  हम  विकास  अभी  भी  हम  वर्षा  पर  निमार  करते  हैं  ।

 देश  तभी  प्रगति  कर  सकता  है  जब  इरीगेशन  पोटेंशियल  को  बढ़ायें  ।  सिंचाई  को  सुविधा  अभी

 भी  20  परसेंट  एरिया  में  80  परसेंट  एरिया  अभी  मी  प्रकृति  पर  frat  करता  है  ।  तो  हमें  इस

 इस  afar  को  बढ़ाना  है  ।  लेकिन  इसमें  बहुत  धीमी  प्रगति  है  ।  हमारे  प्रोजेक्टस  धीमी  गति  से

 चल  रहे  हैं  ।  आप  प्रथम  योजना  से  छठी  योजना  के  किसी  भी  प्रोजेक्ट  को  देखें  जिसको  पूरा  होने  में

 पांच  ag  लगने  चाहिये  उसमें  7  वर्ष  लगे  हमने  जो  टारगेट  फिक्स  किये  थे  अगर  उनको

 फूल फिल  करते  तो  हमारी  नैशनल  इन्कम  2  लाख  24  हजार  286  करोड़  हो  जाती  ।  लेकिन  ag

 केवल  1  लाख  4  हजार  201  करोड़  ही  कहने  का  मतलब  है  कि  50  परसेंट  ही  टारगेट  पुरे  हुए  हैं  ।

 अगर  टारगेट  पुरे  होते  तो  पर  कैपिटा  इन्कम  1980-81  में  3,398  रु०  हो  जाती  जो  कि  केवल

 1,547  रु०  ही  हुई  है  ।  योजनाओं  के  बारे  में  हमने  ध्यान  नहीं  रखा  विशेष  तौर  से  सिंचाई  के

 मामले  में  राजस्थान  नहर  की  बहुत  उपेक्षा  हुई  है  ।  पंजाब  क्लेम  कर  रहा  है  कि  रावी-व्यास  का

 पानी  कतई  भी  रेगिस्तानी  क्षेत्र  में  न  जाये  ।  राजस्थान  नहर  जैसलमेर  एरिया में  जाती  बाड़मेर

 जिले  में  भी  जाने  का  स्कोप  है  ।  रावी  व्यास  के  पानी  के  बटवारे  के  प्रश्न  को  लेकर  अगर  86  लाख

 एकड़  फीट  पानी  में  से  एक  भी  बूँद  कम  की  जाती  है  तो  हम  इसे  बर्दास्त  नहीं  करेंगे  ओर  इसके

 लिए  सारा  राजस्थान  dat  करने  के  faq  तैयार  अपर  पंजाब  aq  अधिकारों  के  लिए

 कटिबद्ध  हैं  तो  हम  भी  अपने  अधिकारों  के  लिए  कटिबद्ध  हैं  ,  पंजाब  में  अभी  भी  काफी  प्रोडक्शन

 है  ।  लेकिन  हमारे  यहां  तो  पीने  का  पानी  भी  नहीं  सिंचाई  की  बात  तो  दूर  रही  ।

 राजस्थान  नहर  से  पीने  के  लिए  पानी  भी  न  मिले  और  पंजाब  में  ही  अगर  हमको  परनी  न  दिया

 जाय  तो  हम  इसकी  कभी  भी  टायलेट  नहीं  कर  सकते  |

 जो  प्राथमिकताएं  देनी  चाहिए  ag  हमारी  सरकार  नहीं  देती हैं  ।  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री

 के  सामने  मैंने  प्रश्न  रखा  था  ।  हमारे  बाड़मेर  और  जैसलमेर  क्षेत्र  देखें  ।  हमारा  क्षेत्र  केरल  प्रान्त

 है  उबल  इन-एरिया  है  और  हरियाणा  से  ड्योढ़ ेसे  भी  अधिक  लेकिन  वहां  पर  50  प्रतिशत

 लोगों  को  रेडियो  की  आवाज  भी  सुनाई  नहीं  देती
 ।  वहां  सुरत

 बीकानेर  काटीं  की  ay  आवाज  नहीं  पहुँचती  ।  वह  सीमावर्ती  क्षेत्र  पाकिस्तान  के  रेडियो  लाहौर

 और
 कराची  की  आवाजें  वहाँ  जोर  से  पहुंचती  है  ।  वह  लोग  हमारे  खिलाफ  प्रचार  करते  हैं  जिसका

 असर  बहुत  खराब  पड़तीं  है  |
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 1965  में  युद्ध  के  समय  जब  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  हमारी  ब्रॉडकास्टिंग  मिनिस्टर  उस

 समय  उन्होंने  आश्वासन  दिया  था  कि  रेडियो  की  फेसेलिटी  देंगे  ।  चौथे  और  पांचवे  फाइव  इयर

 प्लान  में  मावीजन  था  लेकिन  ag  तमाम  मिनिमम-ताड  प्रोग्राम  भी  रद  कर  दिया  गया  मैं

 विशेषतौर  पे  वित्तमंत्री  जी  से  जातना  चाहता  हूं  कि  वह  इसके  लिए  फाइनेंशियल  कोर्ट  क्यों

 रख  रहे  हैं  ?  यह  सुरक्षा  का  प्रश्न  राष्ट्रीय  दृष्टिकोण  का  प्रश्न  है  ।  आज  के  जमाने  में  हम

 अपना  रेडियो  भी  न  सुन  उससे  वंचित  रहे  जब  कि  यहां  टेलीवीजन  और  कलडे  tala aa

 का  युग  चल  रहा  है  ।  झगर  हम  रेडियो  भी  न  सुन  सकें  तो  यह  क्या  बात  है  ?  मैंने  बहुत  बार

 पह  प्रश्न  यहां  पर  रखा  है  लेकिन  सरकार  ने  इस  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  अगर  आवश्यक

 मांग  की  पूति  भी  आप  नहीं  करेंगे  तो  इस  स्थिति  को  हम  कैसे  बर्दाश्त  करेंगे  ?  आपको  कुछ

 दंड  रखना  कुछ  प्राथमिकताएं  रखनी  चाहिएं  और  उनकी  पूति  करने  का  प्रयास  करना

 चाहिये  ।

 पब्लिक  भंडरर्टेग्जि  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  इन्होंने  ज्यादा  तरक्की  की

 हम  art  बढ़े  हैं  लेकिन  जो  लोग  इसमें  काम  कर  रहे  हमारे  राजस्थान  ओर  केन्द्र  में  भी  काम

 कर  रहे  हैं  उनके  दिमाग  अभी  तक  कमिटेड  नहीं  हैं  डेमोक्रेसी  के  सोशब्जिम  के  प्रति  ।  आज

 स्थिति  यह  हो  गई  है  कि  सरकारीकरण  तो  हो  गया  लेकिन  राष्ट्रीयकरण  नहीं  हुआ  है  ।

 लिये  इस  बारे  के  सुघार  करने  और  परिवर्तन  की  आवश्कता  है  |

 अभी  अपने  क्षेत्र  में  मैं  गया  था  ।  किरासिन  तेल  की  जो  पालिसी  प्रभी  एडाप्ट  की  गई

 उसके  बारे  में  बताया  जाता  है  कि  यह  वी कर  सैक्शन  के  फायदे  के  लिए  को  इससे  70.0  परसेंट

 वी कर  सेक्शन  को  लाभ  होगा  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे  किसी  वीकर  सेक्शन  को  लाभ

 नहीं  हो  रहा  है  ।  यह  सब  कुछ  टाउन  में  रईत  से  रईस  को  और  गरीब  से  गरीब  को  यहीं  तेल

 मिल  रहा  है  ।  लेकिन  गांवों  में  लोगों  को  सस्ता  किरासन  नहीं  मिल  रहा  टाउन  में  जो  तेल

 नहीं  नेना  चाहते  उनके  तेल  को  ब्लेक  में  बेच  देते  आपकी  पतें  यहां  ब्लैक  कर  देते  इससे

 पार्टी  की  इमेज  भी  घटी  है  ।  आपको  सोचना  चाहिए  कि  जो  आप  लोग  निक्षेप  ले  लेते  हाउस

 में  डिस्कशन  नहीं  इसका  बहुत  बड़ा  असर  पढ़ता  है  ।

 राज  जो  पोस्टेन  में  वृद्धि  हुई  है  उसका  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ा  है  ।  रेलवे  में  किराये  और

 भाड़े  में  जो  वृद्धि  हुई  उसका  भी  विशेष  अस्तर  नहीं  है  क्योंकि  जितने  रोडवेज  के  किराये  हैं  वह

 रेलवेज  से  डबल  हैं  ।  उसके  बारे  में  आपने  सही  कदम  उठाया  लेकिन  जो  किरासिन  तेल  के  बारे

 में  कदम  उठाया  है  दोहरी  नीति  का  यह  कहां  सफल  हो  सकता  है  ?  शुगर  मार्केट  में  मिल

 सकती  लेकिन  किरासिन  तेल  मार्केट  में  बिल्कुल  ओपन  नहीं  मिल  सकता

 राशन  काड  का  सिस्टम  लेकिन  उसमें  एक  तरफ  परमिट  सिस्टम  कर  दिया  है  और  एक

 तरफ  नादान  BIS  सिस्टम  है  ।  शुगर  की  दोहरी  नीति  में  तो  फ्री  शुगर  मिल  जाती  लेकिन

 किरासिन  में  फ्री  तेल  नहीं  इसका  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।

 आप  उन्नति  करना  चाहते  हैं  ।  80  परसेंट  इं डायरेक्ट  टैक्सेज  हैं  ओर  20  परसेन्ट  डायरेक्ट

 टैक्सेज  हैं  ।  लेकिन  इन डाइरेक्ट  टैक्सेज  जेसे-जैसे  बढ़ते  सारी  जनता  पर  उनका  असर  होता  है  ।
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 डाइरेक्ट  टेक्स  बढ़ाने  को  हम  कोशिश  नहीं  करते  मैं  आपके  द्वारा  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 कृषि  के  क्षेत्र  में  भी  बहुत  से  धनवान  है  जिन  पर  प्राय  वक्त  लगा  सकते  हैं  ।  गर-कृपि  क्षेत्र  के  लिए

 भापने  जो  15,000  तक  टैक्स  के  लिए  माफ  कर  रखा  है  उसके  स्थान  पर  आप  कृषि  क्षेत्र  में

 50,000  निर्धारित  कर  दीजिए  या  एक  लाख  कर  दीजिए  लेकिन  उसके  ऊपर  आपको  टेक्स

 लेना  चाहिए  ।  केवल  पांच  परसेन्ट  बड़े  एग्रीकल्चरिस्ट  ही  इससे  प्रभावित  हो  शेष  95

 दात  प्रभावित  रहेंगे  ।  आपको  वहां  भी  टेक्स  aga  करना  चाहिए  ।  मंत्री  जी  को  इस  पर  गोर

 करना  चाहिए  ।  इनके  अलावा  उन्हें  नान-टैक्स  Wey  पर  ज्यादा  जोर  देना  चाहिए  ।

 हमारे  राजस्थान  में  मिनट ल  प्रॉस्पेक्ट्स  बहुत  हैं  जिनके  बारे  में  ब्यास  जी  बात  करते  रहते

 वहां  पर  लिग्नाइट  का  अपार  भण्डार  है  ।  जिस  का  भण्डार  चुने  ओर  तांबे  का

 माइकल  का  भंडार  है  ।  मेरे  क्षेत्र  बाड़मेर  में  लिग्नाइट  निकला  है  जिसका  डिटेल  एक्सप्लोरेशन  हो

 रहा  है  ।  बाड़मेर  शरीर  जैसलमेर  में  राक-फास्फेट  निकला  है  ।  कहने  का  मतलब  यह  है  कि

 राजस्थान  में  मिनरल  प्रोस्पेक्टस  बहुत  है  ।  उनके  सम्बंध  में  रिसने पर  पुरी  शक्ति  लगाकर  और

 एक्सप्लोरेशन  करके  वहां  पर  मिनरल-बेस्ट  इंडस्ट्रीज  कायम  की  जानी  चाहिए  ताकि  पस  क्षत्र

 का  विकास  हो  सके  ।

 इन  दादों  के  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  यज़दां  पर  जो  बजट  प्रस्तुत  किया  है  उसका

 मैं  समर्थन  करता  हूं  और  चाहता  हूं  कि  हमारा  राष्ट्र  प्रगति  विकास  करे  we  उन्नति  करे

 भर  उसमें  हमको  भी  सही  ate  उचित  हिस्सा  मिले  ।

 श्री  संतोष  मोहन  बेच  :  सभापति  सबसे  पहले  मैं  वित्त  मंत्री  को  एक

 ऐसा  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  जिससे  कि  विपक्ष  का  मोह-भंग  हो  गया  है

 भर  वे  इस  हद  तक  कह  रहे  हैं  कि  बजट  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  प्रस्तुत  किया  गया  है  कि

 लोक  सभा  के  लिए  मध्यावधि  चुनाव  करवाये  जायेंगे  ।  जब  कि  वित्त  मंत्री  ने

 गर्मियों  के  खाना  बनाने  के  सामान  से  लेकर  sea  तथा  चीनी  की  आपूर्ति  सहित  बचतों  का

 पूरा  ध्यान  रखा  है  ।  किन्तु  मध्य  aq  तथा  पददलित  लोगों  के  सींकों  ने  पश्चिम  बंगाल  में  हाल

 ही  में  एक  ऐसा  बजट  sega  किया  है  जहां  पर  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  छूटों  के  स्थान

 पर  उन्होंने  कर  लगा  दिया  है  जिससे  कि  समाज  के  मध्यम  वर्ग  तथा  कमजोर  वर्गों  पर  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  उन्हें  चुप  रहना  चाहिए  |  केन्द्रीय  सरकार  के  बजट  का  फायदा  लेते  जहां  कि  केन्द्रीय

 सरकार  ने  लाभ  देने  के  कदम  उठाए  ऊँ ००

 श्री  दलित  कुमार  साहा  :  कया  हम  यहां  पर  पश्चिम  बंगाल  के  बजट
 क  का  की  के

 पर  aga  कर  रहे  उन्होंने  इसकी  चर्चा  क्यों  की  |  आप  इसे  कभी  नहीं

 भूलेंगे  ।

 थ्री  संतो
 mas  >=  वे  बाघा  क्यों  डाल  रहे  कृपया  उन्हें  चप  करवाइये  | ष  मोहन  दब

 ।  श्राप  चुप  रहें  जी
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 शमी  नारायण  चोबे  कृपया  उन्हें  बतायें  कि  हम  इन  सब  बातों  की

 चर्चा  कर  सकते  हैं  बर  यदि  पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  उसने  ag  कहा  कि  वे  श्रम  विरोधी  हैं  तो  वे

 अपने  दल  को  वहां  आन्दोलन  चलाने  के  लिए  कहें  ।  वहां  वे  चुप  हैं  ।

 (saat)

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  पश्चिम  बंगाल  के  बारे  में  नहीं  तब  भाप  चुप  रहें

 भोर  जो  कुछ  मैं  बोलूं  उसे  सुनें  |

 सभापति  महोदय  चिन्तामणि  :  श्री  संतोष  alga  उनका  कहना  है

 कि  जब  कभी  भी
 केन्द्र  से

 कोई  बात  खुलेगी  तो  वे  उसका  फायदा  उठायेंगे  |

 aft  संतोष  सोहन  देवी  इस  बजट  इस  देश  के  पददलित  लोगों  का  विंदो

 ध्यान  रखा  गया  है  ।  20  सत्री  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  और  समेकित

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  हेतु  इन  मदों  के  लिए  मांग  अनुदान  बढ़ाकर  विशेष  आबंटन

 किया  गया  है  ।  ये  कार्यक्रम  न  केवल  पद दलितों  की  बेईमान  स्थिति  में  सुघार  लाने  के  लिए  है  बल्कि

 इससे  उन्हें  रोज  गार  मिलेगा  |

 महोदय  :  इससे  परिचय  बंगाल  को  भी  लाभ  मिलेगा  ।

 श्री  संतोष  मोहन  हमें  पश्चिम  बंगाल  को  भूल  जाना  चाहिए  ।  पश्चिम  बंगाल  में  वे

 केन्द्रीय  सरकार  से  कार्यक्रम  के  grata  धनराशि  लेते  हैं  और  वे  इसे  कार्यक्रम

 में  परिवर्तित  करके  लोगों  को  बांट  देते  और  कहत ेहैं  कि  यह  ato  पी०  आई०  (Ho)  का

 पैसा  किन्तु  वे  पैसा  यहां  से  लेते  हैं  ।

 थी  जीत  कुमार  साहा  :  वह  आपके  दल  का  पैसा  नहीं  होता  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बोलते  रहें  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  का  ध्यान  रखते  समय  उन्होंने  वेतनभोगी

 लोगों  का  भी  ख्याल  रखा  है  और  उन्हें  आयकर  में  छूट  दी  है  ।  मैं  उन्हें  विशेष्  स्कीमों  तथा  पूर्वोत्तर

 जोनल  परिषद्‌  जो  मेरे  क्षेत्र  में  है  के  लिए  आबंटन  करने  पर  बधाई  देता  हूं  ।

 मैं  बजट  प्रस्तावों  के  बारे  में  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  क्योंकि  बहुत  से  वक्ताओं

 हमारे  पक्ष  में  भी  और  विपक्ष  में  इस  विषय  पर  भाषण  दिया  है  ।  मैं  केवल  वित्त  मंत्री  का

 ध्यान  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  की  ओर  आक्षित  करना  चाहता  हूं  ।  सम्पूर्ण  पूर्वी  aa  aaa

 रूप  से  पिछड़ा  हुआ  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  हमारी  ओर  विशेष  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  हमें  पूर्वी  क्षेत्र  का  वित्त  मंत्री  दिया  है  ।  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 किन्हीं  परिस्थितियों  में  उन्हें  गुजरात  जाना  पढ़ा  ।  किन्तु  मैं  आशा  करता
 हूं

 कि  वे  पूर्वी  क्षेत्र  को
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 बिल्कुल  नहीं  gat  |  ag  भी  बड़े  दुर्भाग्य  की  वात  है  कि  पूर्वी  क्षेत्र  में  बेकिंग  संगठन  भी  संगठित

 नहीं  है  ।  औद्योगिक  क्षेत्र--नथू  a  बड़े  तथा  साथ  ही  पददलित  लोगों  के  लिए  बेक

 संगठन  में  आती  है  ।  मैं  सरकार  की  कठिनाइयों  को  समझता  मैं  वित्त  मंत्री  से  यह  आग्रह

 करूंगा  कि  वह  इस  az  ध्यान  देंगे  तथा  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  बेक  ढांचे  का  पुनर्गठन  करेंगे  ताकि

 त्रिपुरा  और  मनीपुर  बैंकों  से  और  अधिक  लाभ  उठा  सकें  ।  मैं  ag  मांग  करता

 हूँ  कि  कछार  में  या  तो  युनाइटेड  बेक  का  अथवा  स्टेट  बैक  का  एक  अतिरिक्त  कार्यालय  खोला

 जाए  ताकि  सरकार  की  नीतियां  तथा  विभिन्‍न  स्कीमें  लोगों  तक  dal  के  माध्यम  से  पहुंच  सकें  ।

 यह  भ्रत्यपघिक  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  पिछले  4  से  5  वर्षों  में  असम  में  अशान्ति  है  ।  दुर्भाग्यवश  अगर

 असम  में  बेह  उचित  रूप  से  कार्य  न प  gr  प  रण  हमारी  बहुत  सी  स्कीमें

 गोहाटी  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  ही  पड़ी  रहती  हैं  तथा  विकास  काय  में  काफी  रुकावट  होती  है  |

 वित्त  मंत्री  से  मैं  हार्दिक  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  विशेष  मुद्दे  पर  ध्यान  दें  ।

 उर्वरकों  पर  कर  को  कम  करके  किसानों  के  सोमोती  तथा  कमजोर  रगें  को  प्रोत्साहन  देने

 हेतु  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  !  इस  समय  असम  में  अशांति  के  फलस्वरूप  किसानों  को  काफी  दुखी

 होना  पड़  रहा  है  ।  इस  आन्दोलन  का  कोप  लोगों  के  कमजोर  वर्गों  तथा  कृषकों  पर  पड़  रहा

 असम  में  विमान  स्थिति  को  देखते  हुए  मैं  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  असम  में  सभी  gat  को  यह

 अनुदेश  दिए  जाएं  कि  वे  ऋण  कृषकों  को  4000  से  5000  रु०  का  थोड़ा  ऋण  देने  में  विशेष

 era  रखें  ताकि  ने  अपनी  वर्तमान  कठिनाइयां  दूर  कर  सकें  |  मुझ  यह  विश्वास  है  कि  वित्त  मंत्री

 असम  को  मेरे  से  जानते  हैं  और  उन्होंने  इसकी  are  हमेशा  विशेष  ध्यान  दिया  है  ।  ट्रैक्टर  खरीदने

 के  लिए  ऋण  हमेशा  उपलब्ध  रहता  है  ।  इसपे  मैं  सहमत  हूं  ।  किन्तु  एक  साधारण  किसान  के

 यह  बहुत  कठिन  काम  है  कि  ag  बाहरी  क्षेत्रों  में  स्थित  बलों  तक  पहुंच  सके  ।  मत  उन्होंने  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  ग्रामीण  बैक  ख  लकर  काफी  अच्छा  कार्य  किया  है  ।  उन  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  say  तथा

 अनुसूचित  बैंकों  को  यह  अनुदेश  दिए  जायें  कि  वे  अपने  दलों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  वा  दौरा  करने  के

 लिए  कहें  ताकि  लोगों
 की  आवश्यकताओं  का  पता  लगा  सकें  तथा  लोगों  तक  मदद  पहुंचे  सके  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  रेडियो  तथा  दूर ददन  कार्यकलापों  के  बारे  में  उल्लेख  है  ।  मैंने  भी

 अपने  विभिन्न  भाषणों  में  सदन  में  सोमोती  विशेषकर  कछार  और  करवाई  पहाड़ियों  के

 लोगों  की  अप्रसन्नता  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है
 यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  यदि  आप  मेरे  क्षेत्र

 में  जायें  तो  आपको  टेलीविजन  देखने  को  मिलेगा  किन्तु  यह  टीवी  कार्यक्रम  दूरदर्शन  से  अथवा

 भारतीय  टेलीविजन  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  नहीं  आता  ।  यह  बंगलादेश  का  होता  है  ।  यदि  आप

 fray  स्कूली  बच्चे  को  पु  कि  भारत  फ  राष्ट्रपति  कौन  है  तो  वह  उत्तर  ज़ियाउर  रहमान

 क्योंकि  वे  उनका  कार्यक्रम  देखते  हैं  ।  मैं  सरकार  की  कठिनाइयों  को  केवल  समझ  सकता  हुं  ।  किन्तु

 उन्हें  यह  देखने  के  निए  भो  कदम  उठाना  चाहिए  कि  भारतीय  टेलीविजन  कार्यक्रम  लोगों  के

 कमजोर  वर्गों  तथा  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  तक  भी  पहुंचे  ।  लोगों  को  दिल्‍ली  अथवा  कलकत्ता  अथवा

 गोहाटी  में  बैठे  लोगों  को  ये  देखने  दो  ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  किन्तु  यह  भी  एक  ऐसा  प्रचार

 माध्यम  है  जिसके  द्वारा  हम  लोगों  को  जानकारी  दे  सकते  हैं  ।  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  निगूढ़  राष्ट्रों

 का  सम्मेलन  हुआ  था  ।  इस  आन्दोलन  के  परिणामस्वरूप  तथा  चुनावों  के  बाद  faye  कार्यक्रम

 प्रसारित  तथा  प्रदर्शित  किया  गया  था  ।  मैं  गोहाटी  में  था  ।  आन्दोलन  तथा  आन्दोलनकारियों  के

 प्रचार  के  बावजूद
 कि  गुट  निरपेक्ष  कार्यक्रम  को  नवदीं  देखना  सभी  घरों  के  लोगों  ने--चाहे
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 वे  असमी  अथवा  बंगाली  अथवा  अन्य  कोई  थे  —F  अपने  ae  गिरा  दिए  ।  लाइटें  बुना  दीं  तथा

 गुट  निरपेक्ष  सम्मेलन  कार्यक्रम  देखा  ।  इससे  गुट  निरपेक्ष  राष्ट्रों  के  लोगों  को  यह  देखने  का  अवसर

 मिला  कि  हमारी  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  क्या  हैं  और  इसके  बारे  में  सम्पूर्ण  जगत  को  भी  पता

 लगा  ।  उन्हें  यह  भी  पता  लगा  कि  विश्व  के  धन्य  देशों  के  प्रति  हमारा  देश  कसा  है  इससे  हमारे

 लोगों  में  निश्चय  ही  राष्ट्रीय  एकता  के  प्रति  जागृति  पदा  होगी  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  आग्रह

 करूंगा  कि  इस  ओर  उपयुक्त  ध्यान  दिया  जाए  |

 16.57

 महोदय  पीठासीन

 मैं  वित्त  मंत्री  को  वेतन  grata  की  घोषणा  करने  पर  बधाई  देता  gi  किन्तु  मुझे  यह

 देखकर  बेद  होता  है  कि  कुछ  ऐसे  संगठन  हैं  जो  कर्मचारियों  को  वेतन  आयोग  स्वीकार  न  करने

 के  लिए  उकसाते  हैं  ।  यूनियनों  के  एक  वग  ढारा  इस  प्रकार  का  प्रचार  दे  के  हितों  के  लिए  बहुत

 विस्फोटक  है  ।  मैं  कुछ  नहीं  जानता
 ।  पददलित  लोगों  पर  आपका  एकाधिकार  है  ।

 भाप  सब  कुछ  जानते  हैं  ।

 श्री  नारायण  चोबे  :  जी  मैं  वेतन  आयोग  के  बारे  में  जानता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  भाप  क्यों  चिंतित  हो  रहे  हैं  ?  आप  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी

 नहीं हैं  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मेरे  जिले  के  सभी  केन्द्रीय  सरकारी  तमंचा  रियों  ने  हमारे  दल  को

 मतदान  दिया  ।  उन्हों ने  श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  के  नेतृत्व  में  विश्वास  प्रकट  किया  है  ।  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 मैंने  क्या  कहा  है  कि  आप  दोनों  ही  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारी

 नहीं
 हैं  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  वह  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  गए  a

 थ्रो  नारायण  चोबे  :  भाप  अपने  मंत्री  से  पूछें  कि  क्या  वेतन  अयोग  का  anda

 करती  है  ?

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  वह  मुझे  बोलने  ही  नहीं  दे  रहे  |

 उपाध्यक्ष  HAA:  मैं  उन्हें  संरक्षण  देता  हूं  ।

 श्री  संतोष  मोहन  5  वर्षीय  डाकघर  सावधि  जमा  योजना  एक  अच्छी  योजना  है  कौर

 मेरे  क्षेत्र  में  तथा  असम  में  चारों  तरफ  मैंने  देखा  है  कि  डाकघर  बचत  योजना  और  राष्ट्रीय  बचत

 योजना  पिछले  पांच  वर्षों  से  सर्वो रि  है  ।  किन्तु  हम  यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार

 वहां  पर  एक  कार्यालय  खोले  क्योंकि  गोहाटी  तथा  शिलांग  में  आन्दोलनों  के  कारण  ये  स्की
 में

 भ्रमणी

 तरह  से  क्रियान्वित  नहीं  की  जाती  इसलिए  लोग  काफी  चिंतित  मैं  इसे  आराम  के  लिए  नहीं

 चाहता  हम  पीड़ित  हैं  ।
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 कला

 जब  कि  सरकार  ने  faratr  बजट  का  काफी  ध्यान  रखा  है  तथा  उचित  धनराशि  का  भी

 प्रावधान  किया  मैं  सरकार  से  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  काछार  में  एक  विश्वविद्यालय  खोलने  की  सम्भावना

 पर  विचार  करने  का  अनुरोध  करूंगा  ।  कछार  के  लोग  तथा  छात्र  आन्दोलन  में  भाग  नहीं  ले  रहे

 यद्यपि  हमारे  बालक  तथा  बालिकाएं  वर्ष  के  365  दिन  ही  स्कुल  तथा  कालेज

 जाते  उन्हें  वाबिक  परीक्षाओं  तथा  विश्वविद्यालय  परीक्षाओं  से  वंचित  रखा  गया  जबकि  उनकी

 कोई  गलती  नहीं  थी  ।  हमारे  पास  उनके  प्रश्नों  का  कोई  उत्तर  नहीं  जब्र  देश  के  किसी  अन्य

 भाग  में  आन्दोलन  कौर  जब  वे  उस  आन्दोलन  में  भाग  न  ले  रहे  हों  तो  उन्हें  इन  सुविधाओं  से

 वंचित  क्यों  किया  गया ?  yaar  शैक्षिक  वर्ष  बेकार  क्यों  किया  केन्द्रीय  सरकार ने
 अरुणाचल  प्रदेश  में  विश्व  विद्यालय  की  घोषणा  की  है  ।  उन्होंने  मिजोरम  में  भी  विश्वविद्यालय

 सुविधाएं  प्रदान  की  हमारे  बालकों  शर  बालिकाओं  को  भी  विश्वविद्यालय  सुविधाएं  देनी

 चाहिए

 !

 प्रधान  मंत्री  अथ  ता  वित्त  मंत्री  जो  भी  निर्णय  लेंगे  हमें  मान्य  होगा  ।  सस  क्षेत्र  से  बंगाली

 होने  के  नाते  मैं  यह  कहता  हुं  कि  हम  असमी  और  हिन्दी  को  शिक्षा  का  माध्यम

 स्वीकार  करते  हैं  ।  हम  यह  नहीं  प्राय  हमारी  शिक्षा  का  माध्यम  बंगाली  रखें  ।”  यद्यपि

 बंगाली  काछार  की  एक  क्षेत्रीय  भाषा  हम  असमी  ate  हिन्दी  को  शिक्षा  का

 माध्यम  स्वीकार  करेंगें  ।  किन्तु  हम  aga  हैं  कि  हमारे  लड़कों  और  लड़कियों  को  अवसर  दिया

 जाए  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  काछार  में
 विषव  विद्यालय  होना  चाहिए  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  सी०  पी०  एम०  भोर  सी ०  पी०  avo  के  लोग  मेरे  जिले  में

 जाकर  छात्रों  को  उकसाते  हैं  के  बाद  आपको  क्या  मिला  ?  आप  भी  आन्दोलन  शुरू

 करें  ।”  किन्तु  हमारे  लोगों  ने  उनकी  बात  नहीं  मानी  ।  उन्होंने  उनकी  बातें  अस्वीकार  कर  दीं  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  वित्त  जो  मेरे  जिले  और  राज्य  को  जानते  इस  पर  विचार

 करने  को  कपा  करेंगे  ।

 आम  बजट  पर  बोलने  के  लिए  दिए  गए  अवसर  हेतु  मैं  आपका  आभारी  हूं  ।

 श्री  सतीश  प्रसाद  :  उपाध्यक्ष  इस  बार  जो  बजट  पेदा  किया  गया

 उसको  देखने  के  बाद  यही  पता  लगता  है  कि  मंत्री  जी  ने  सभी  तरफ  ध्यान  रखा  है  भर

 कर  गरीबों  के  लिए  जो  योजनाएं  होनी  उस  तरफ  ज्यादा  ध्यान  दिया  है  ।  मैं  समझता  हैँ

 कि  इस  तरह  का  बजट  अभी  तक  सदन  में  नवदीं  आया  था  क्योंकि  विरोधी  पक्ष  के  लोगों  ने  जो  इस

 पर  कमेन्ट  किया  उसमें  तालमेल  नहीं  था  भर  वे  इस  के  बारे में  ज्यादा  कमेन्ट  नहीं  कर  सके  ।

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बार  का  बजट  बहुत  अच्छा  है  पोर  आम  लोगों  के  लिए  हितकर  है

 लेकिन  कुछ  बातें  मैं  इस  बजट  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहूंगा  और  मंत्री  जी  उन  पर
 ध्यान

 दें  ।

 प्रभी  तक  जो  माय  कर  लगने  का  तरीका  रहा  उसके  माध्यम  से  ब्लैक  जिसको

 काला  घन  कहते  ज्यादा  होती  जा  रही  है  और  प्रत्येक  बड़ा  बिजनसमैन  दो  तरह  के

 हिसाब-किताब  रखता  दो  तरह  के  रजिस्टर  रखता  ।  रजिस्टर  वह  के
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 सामने  प्रस्तुत  करता  है  और  दूसरे  को  छिपा  कर  रखता  है  जो  कि  उनके  अमली  कारोबार  का  है
 att  मैं  समझता  हूं  कि  जितना  भी  रेड  हुआ  उसमें  वही  रजिस्टर  पकड़े  गये  हैं  ।  तो  इस  तरफ

 मंत्री  जी  को  ध्यान  देना  चाहिए  कि  किस  ढंग  से  ऐसे  उपाय  जिनसे  चोरी  का  जो

 यह  रोका  हो  गया  जिसको  सभी  लोग  जितने  बिजनेस  करने  वाले  हैं  या  जिनकी  आय  ज्यादा

 वह  बंद  हो  ।  होता  यह  है  कि  चोरी  की  प्रवृति  बढ़ती  चली  जाती  है  और  सभी  लोग  उसी

 लाइन  पर  चले  जाते  हैं  ।  इसका  असर  हुआ  कि  सरकार  को  जितना  पैसा  आना  चाहिए  सही

 रूप  में  वद  नहीं  आता  है  ।  जिस  हिसाब  से  सरकार  को  आयकर  मिलना  उस  हिसाब  से

 कोई  भी  बिजनेसमैन  ara  कर  नहीं  देता  है
 ऐसी  स्थिति  में  जो  पैसा

 बचता  वह  काला  घन  हो

 जाता  है  और  इस  काले  घन  के  माध्यम  से  वे  अपना  पैसा  इस  देश  में  जमा  न  करके  दूसरे  देशों  की

 करेन्सी  में  उसे  वहां  जमा  करते  हैं  ।  क्योकि  उनको  यहां  की  सरकार  पर  विश्वास  नहीं  है

 और  दूसरी  जगह  पर  अपने  पेसे  रखना  वे  सुरक्षित  समझते हैं
 ।

 इस  समस्या  पर  सरकार  को

 गहराई  से  विचार  करना  चाहिए .।  जो  बड़े  बड़े  बिजनसमेन  या  मिडिल  कलास  के  बिजनसमैन

 कालाधन  बनाते  इनको  रोका  जाना  चाहिए  ।  इह  पर  गंभीरता  से  ga:  विचार  जाना

 चाहिए  तो  जो  अर्थव्यवस्था  चल  रही  है  उसमें  सुधार  अने  को  कोई  सभावना  नहीं  है  ।  मैं

 ख़ासकर  इस  तरफ  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूंगा  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  भज  मध्यम  क्लास  के  लोग  सबसे  ज्यादा  दिक्कत में  गरीब

 लोग  तो  दिक्कत  में  हैं  ही  ।  इनका  कोई  बजट  नहीं  बनता  ।  जो  बड़े  बड़े  आदमी  हैं  उनका  भी

 अपना  कोई  बजट  नहीं  होता  क्योंकि  उनके  पास  काले  पसे  की  कसी  नहीं  है  ।  लेकिन  मध्यम  क्लास

 के  लोगों  को  जितनी  आमदनी  होती  उसमें  ही  उनको  सारा  बजट  बनाना  पड़ता  जब

 मंहगाई  बढ़  जाती  है  या  कोई  और  केलेमिटी  भा  जाती  है  तो  सारा  भार  मध्यम  क्लास  के  लोगों

 के  ऊपर  पड़ता  है  ।  जो  सरकार  टेक्स  लगाती  है  उसका  भार  भी  ज्यादा  मध्यम  क्लास  के  लोगों

 पर  पड़ता  इस  विषय  पर  भी  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  कि  धर्म  किस  प्रकार  से  गरीब

 को  तो  सुपर  लाएं  भर  यह  भी  करें  जिससे  कि  मध्यम  क्लास  के  लोंगों  को  कमर  न

 उनकी  परेशानी  न  बढ़े  ।  इसलिए  आपको  गरीब  लोगों  at  मध्यम  क्लास  के  लोगों  की  तरफ

 ध्यान  देना  बहुत  जरूरी  है  ।

 हमारे  देवों में  जो  योजनाएं  बनती  हैं  मैं  समझता  हूं  कि
 अब  ऐसा  तरीका  चल  गया है

 कि

 योजना  बनाने  के  समय  अपने  मुल्क  के  कुछ  खास-खास  लोग  प्रारूप  तयार  करते  हैं  ।  जो  योज  नाएं

 सही  तौर  पर  बननी  वे  उससे  ज्यादा  रकम  की  बनाकर  चलते  हैं  ।  उसके  बाद  भी  बार

 बार उस
 योजना

 की
 राशि  बढ़ाने  की  बात  होती  मैं  पी०  ए०  सी०  में  था  जो  योजना

 54  करोड़  रुपए
 की  बनी  उस  पर  400  करोड़  रुपये  खर्चे  हो  गये  फिर  भी  आधा  काम  हुआ

 हैजिसे  कि  हमारी  सलाल  परियोजना  है  ।  इन  परियोजनाओं  बारे  में  हमें  कुछ  तो  हिसाब  रखना

 न  हो  किसी  योजना  को  सरकार  से  Gar  लेकर  बढ़ते  जाएं  |  इस  तरह  से  इस  पैसे

 सारा  भार  जनता  पर  बढ़ता  जाता  है  ।  जो  योजनाएं  बनाई  जाएं  उनकी  ऐसे  लोगों  से  जांच

 करवाने  चाहिए  जो  कि  उनमें  इ्ट्रेस्टेड  न  हों  जिससे  कि  यह  पता  चल  सके  कि  वे  परफेक्ट  हैं  या

 नहीं  |  जब  योजना  परफेक्ट  हो  तभी  उस  पर  अमल  होना  चाहिए  ।  ऐसी  योजनाएं  हमारे  देश -  में

 सेकड़ों  चल  रहीं  हैं  ।  इस  तरह  से  जो  योजनाएं  हमारे  देश  में  चल  रही  हूँ  उनसे  हमारे  ऊपर  भार

 बढ़ता  जा  रहा  हैं  ।
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 जितना  पैसा  हम  योजनाओं  पर  ad  करते  उससे  अधिक  पैसा  हमें  उनके  रखरखाव

 पर
 खां  करना  पड़ता  है  ।  कहीं-कहीं  तो  मेन  योजना  पर  खर्चे  की  गयी  राशि  से  डेढ़  गुनी  राशि

 रखरखाव  पर  खच  कर  दी  जाती  उसके  रखरखाव  का  काम  करने  घाले  लोगों  पर  खरच  कर  दी

 जाती  है  ।  इसलिए  इन  बातों  पर  भी  हमारा  विशेष  ध्यान  जाना  चाहिए  ।

 हमारी  योजनाओं  में  पैसे  का  जो  लोग  दुऋपयोग  करते  उसका  फायदा  कुछ  मुट्ठीभर

 लोगों की  लैबों  में  जाता  वह  पैसा  भी  काले  धन के  रूप  में  रखा  जाता  इस  तरह  से

 योजना  का  पता  लेकर  और  योजना  को  गलत  ढंग  से  जो  बनाकर  देते  हैं  उसका  बहुत  ही  खराब

 असर  होता  है  ।

 aa  में  कुछ  बिजली  के  सम्बंध  में  कहना  चाहुंगा  ।  कुछ  राज्यों  को  करीब-करीब

 समूचे  मुल्क  में  जितना  पैसा  हम  बिजली  की  योजनाओं  पर  ad  किये  थरमल  पावर  हाउस

 हाइडल  पावर  हाउस  भीर  उसमें  उस  पैसे  को  भी  जोड़  दिया  जाए  जो  fe  उनके  रख

 रखाव  पर  aa  किया  है  तो  बिजली  के  उत्पादन  पर  बहुत  ज्यादा  कोमल  बैठती  है  ।  इसके  बावजूद

 भी  बिजली  की  सप्लाई  नहीं  हो  रही  है  ।  अगर  किसी  ने  पम्पसेट  लगाया  है  तो  आप  उस  पर  लेवी

 लगा  देते  हो  कि  महीने  में  इतना  पैसा  देना  होगा  ।  बिजली  उसे  मिलती  लेवी  उसे  अलग

 देनी  पड़ती  है  तो  ag  बिजली  को  लाइन  कटवा  देता  है  और  पम्पिंग  सेट  बेकार  gt  जाता

 इसलिए  मेरी  राय  है  देश  में  जितने  भी  इलेक्ट्रिसिटी  ats स  हैं  उसको  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  qa

 कंट्रोल  में  ले  ले  और  एक  नेपाल  fos  बनाए  ।  जिस  जगह  बिजली  की  जरूरत  है  वहां  पर  बिलों

 की  सप्लाई  की  जाए  ।  बिजली  के  बिना  देश  का  कोई  हिस्सा  तरक़्की  नहीं  कर  सकता  इसलिए

 इस  धौर  सेंटर  को  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  |

 मैं  बिहार  के  बारे  में  बतलाना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  इलेक्ट्रिसिटी  बोर्ड  में  करोड़ो  रुपये

 का  ऐसा  सामान  रख  दिया  गया  है  जिसका  इंजीनियरों  को  भी  पता  नहीं  है  कि  ag  कहा  लगाना

 जाना  है  fas  कमीशन  बनाने  के  लिए  ऐसा  किया  गया  है  ।  यह  अनावश्यक  भार  बोले  पर  डाला

 गया  है  जिसका  प्रभाव  विद्युत  उत्पादन  पर  पड़ा  है  ।  बिहार  में  6000  कर्मचारी  बहाल  कर  दिए

 गये  हैं  ।  यह  जनता  के  ऊपर  श्रलाश्वयक  भार  डाला  गया  है  ।  अगर  इसको  नेपाल  इंशोरेंस  नहीं

 दी  सेंटर  इसको  अपने  हाथ  में  नहीं  लेगा  तो  हालत  में  सुधार  नहीं  होगा  ।  नेपाल  प्रिय

 बनने  से  एक  लाभ  और  होगा  ।  जहां  दूर-दूर  तके  थर्मल  पावर  स्टेशन  बनते  हैं  वहां  पर  कोयला

 पहुंचने  में  कई  दिक्कतें  आती  हैं  ।  कभी  कहा  जाता  है  बोगियाँ  नहीं  कभी  कहा  जाता  है

 कि  ढको  से  कोयला  लाया  जा  रहा  है  ।  इससे  यह  होगा  कि  जहां  कोयले  का  उत्पादन  होता  है  वहां

 पर  थमते  पावर  स्टेशन  बनाया  जाए  और  फिर  वायर  के  द्वारा  जहां-जहां  बिजली  को  भावुकता

 है  वहां-वहां  बिजली  सप्लाई  कर  दी  ।  इस  तरह  से  नेशनल  ग्रिड  बनाकर  एक  जगहें  से

 मानीट्रिंग  होनी  चाहिए  ।  जिस  जगह  ज्यादा  जरूरत  है  वहां  पर  सप्लाई  होनी  चाहिए  |  अगरे  इंस

 तरह  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  तो  ज़ो  विद्युत  के  बारे  इंबेलेंसेज  है  वह  टूर  नहीं  हो  सकेगा  ।

 बैंकों  द्वारा  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  जब  गरीब  की  मदद  की  जाती  है  तो  उससे  गारंटी

 मांगी  जाती  है  ।  जो  फुस  के  घर  में  रहता  है  वह  गारंटी  कहां  से  लाएगा  और  जो  अमीर  आदमी

 उसको  गरीब  बने  रहने  देना  चाहता  हैं  वह  उसकी  गारंटी  कैसे  देगा  ।  इस  लिए  जो  गरीब  arent हैं
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 उनसे  गारंटी  मत्त  माँगिए  |  गांव  का  प्रधान  fas  यह  लिख  दे  कि  यह  गर्मी  यहां  रहता  इतना  ral
 काफो  होना  चाहिए  |

 भाइडिएंटी  फीकेशन  होना  गारंटी  नहीं  मांगी  जानी  चाहिए  ।  अपर

 इस  तरह  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  तो  आपकी  इस  योजना  का  लाभ  उन  गरीबों  को  नहीं  मिल

 पाएगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  5000  रुपये  तक  गारंटी  नहीं  मांगी  जानी  इस  तरह
 के  निर्देश  बैंकों  को  दिए  जाने  चाहिएं  ।

 Sito  एन०  जी०  रंगा  (izz)  :  सबसे  उपर  ब्याज  को  दण्डनीय  दरें  ।

 थ्री  सतीजा  कुमार  सिह  जी  इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की

 जो  सबसिडी  आप  दे  रहे  हैं  वह  ठीक  है  ।  गवर्नमेंट
 ने  इसकी  तरफ  काफी  ध्यान  दिया

 मैं  दूसरी  बात  की  तरफ  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  अभी  हमारे  राजस्थान  के  भाई  बोल

 रहे  थे  ।  में  बिहार  के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  ।  सारे  देश  के  लोग  जानते  हैं  कि  बिहार  में  खनिज

 रिसो लेंस  हिन्दुस्तान  में  सबसे  ज्यादा  है  ।

 समूचे  हिन्दुस्तान  में  बिहार  की  कैपिटा  इन्कम  बहुत  ही  कम  इस  बारे  में  आप  क्यों

 नहीं  सोचते  है  ?  इसका  मतलब  यह  है  कि  भाप  उसके  अनुसार  योजना  नहीं  बनाते  उस  तरफ

 ध्यान  नहीं  देते  हैं  ।  बिहार  में  कोयला  60  परसेंट  और  मैंगनीज

 चाइना-बले  आदि  जितने  भी  मिनरल्स  हैं  उन  सबका  बहुत  बड़ा  मन्नार  है  फिर  भी  उस  प्रोविजन

 को  तरक्की  नहीं  हो  रद्दी  उसको  हालत  खराब  ही  होतो  चली  जा  रही है  ।  वहां  से  सारी  चीजें

 निकाल  कर  दूसरी  जगह  ले  जाते  हैं  जि  ससे  दूसरी  जगह  पर  तो  फायदा  हो  ज्ञाता  है  लेकिन  बिहार

 के  लोग  उससे  वंचित  रह  जाते  हैं  ।  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  कि  वहां  कैसे  avant  हो  सकता  है

 और  कसे  आप  हालत  को  सुधार  सकते  हैं  ।  बिहार  में  कोयले  की  तरफ  सरकार  ने  ध्यान  दिया  है

 शौर  ज्यादा  से  ज्यादा  कोयला  निकाला  है  ।  मैं  यह  जानकारी  देना  चाहता  हूं  कि  जो  स्टेट  का

 टैक्स  होता  था  जो  कि  टनेज  पर  दिया  जाता  जिस  समय  पांच  रुपए  टन  कोयला  उस

 समय  जो  टैक्स  स्टेट  को  दिया  जाता  बहू  बहुंत  कम  बढ़ाया  गया  है  ।  जबकि  वहीं  कोयला  आए

 110  रुपए  टन  पर  बेचते  उससे  स्टेट  की  आमदनी  नहीं  बढ़ती  है  ।  इसलिए  उसी  प्रोमोशन  में

 जिसमें  कि  आप  कीमत  बढ़ा  रहे  उससे  स्टेट  को  भी  ay  बढ़ा  कर  मिलनी  चाहिए  ।  स्टेट

 रायल्टी  जो  है  उसको  कीमत  के  प्रोमोशन  में  बढ़ाना  चाहिए  ।  अभी  वह  टनेज  के  प्रो पोर दन  में

 इससे  स्टेट  को  फायदा  नहीं  हो  रहा  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  को  इस  तरफ  भी  ध्यान

 देना  चाहिए  ।

 मैं  कुछ  अपने  क्षेत्र  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हूँ  ।  कोसी  तौर  गंगा  नदी  के  बीच  में  मेरा

 खगरिया  क्षेत्र  है  ।  वहां  खेती  ही  एक  साधन  है  जिससे  लोगों  का  गुजारा  होता  बाढ़  ate

 सुखाड़  का  भी  वां  काफी  प्रभाव  रहता  है  ।  इस  लिए  वहां  कोई  ऐमी  इन्डस्ट्री  लगनी  चाहिए  जो

 एग्रीकल्चर  पर  बेस्ड  हो  ताकि  वहां  के  लोगों  को  कुछ  रोजगार  मिल  सके  भर  जब  मुसीबत  are

 तो  भरण  पोषण  हो  सके  ।  वहाँ  पर  कासਂ  होता  है  जो  की  घास  की  तरह  ही  उससे  पेपर  बन

 सकता  है  इसलिए  वहां  पब्लिक  सेक्टर  में  पेपर  मिल  लगनी  चाहिए  ।  वहां  मेजਂ  भी  बहुत  ज्यादा

 होता है  उससे  स्टोर  की  फैक्टरी  भी  लग  सकती  है  वह्ढां  at  तक  किसी  तरह  की  फैक्टरी

 नहीं  है  ।
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 मैं  एक  बात  की  तरफ  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  गांवों  को  कम  से  कम  पक्की  सड़क  से

 जोड़ा  जाए  |  एन भार  इसी  ०  का  पेसा  हम  और  चोजों  खन्  कर  रहे  हैं  ।  जो  सड़क  बनायी

 जाए  उसका  कनेक्शन  मेन  रोड़  से  होना  चाहिए  ताकि  आवागमन  की  सहूलियत  हो  सके  और

 किसान  अपना  उप जाया  हुआ  सामान  सही  रूप  से  ला  सके  तभी  कुछ  तरकी  हो  सकती  है  ।  बहुत

 सी  जगहों  पर  तो  लाने  ले  जाने  का  साधन  नहीं  होने  से  अपनी  चीज  को  सस्ते  दामों  पर  बेच  देना

 पड़ता है  ।  इसलिए  समूचे  देश  में  जितने  गांव हैं  उबको  पक्की  सड़कों  से  कनेक्ट  किया  जाए  |

 एक  भर  हमारे  यहां  समस्या  है  और  वह  यह  है  कि  नेशनल  हाईवे  31  जो  क़सम  को  तरफ

 जाता  है  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  तथा  ट्रांसपोर्टेशन  की  दृष्टि  से  बहुत  महत्वपूर्ण  है  उसकी  हालत  बहुत

 खराब  है  ।  भगर  उसकी  ठोक  से  मरम्मत  नहीं  करायी  गई  तो  कुछ  दिन  बाद  उस  पर  गाड़ियां  नहीं

 चल  पायेंगी  जिसके  कारण  ate  से  जो  कनेक्शन  है  वह  अवरुद्ध  हो  जाएगा  ।  इसलिए  ga  पर

 मापकों  ध्यान  देना  चाहिए  |

 इन  शब्दों  के  साथ  में  पुनः  इस  बजट  का  समान  करता हूं  और  वित्त  मंत्री  जी  को

 घन्यवाद  देता  हूं  कि  इस  ढ़ंग  का  बजट  इन्होंने  पेश  किया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  भी  arent  फर्नांडीस  ।  उनके  बाद  श्री  पीयूष  तिरकी  का  नम्बर  है  ।

 श्री  श्रेयस्कर  फ़र्नान्डिस  :
 उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  कन्नड़  में  बोलना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  बहुत  अच्छा  |

 sy  झोस्हि  फ़र्नान्डो  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  अपने  युवा  वित्त

 मंत्री  श्री  प्रणब  मुखर्जी  को  इस  सदन  में  वह  1983-84  का  बहुत  ही  उत्तम  प्रस्तुत  करने  के

 लिए  बधाई  दूंगा  ।  मैं  भारतीय  मंत्री  श्री  जनों  पुजारी  को  भी  बधाई  देता  हूं  ।  उन्होंने  बेकिंग व

 बीमा  को  एक  नया  रूप  प्रदान  किया  है  और  उनके  द्वारा  इस  कार्य  को  सम्भालने  के  बाद  इन

 विभागों  में  अच्छी  प्रगति  हुई  है  ।

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  काफी  हद  तक  लाभ  प्राप्त  हुआ

 कमजोर  वर्गों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है  धौर  उनका  जीवन  स्तर  भी  कॉफी

 तक  ऊपर  उठा है  ।  इस  महान  उपलब्धि  के  लिए  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  बनाई  की  पात्र  है  ।

 ग्रामीण  जनता  की  प्रगति  के  लिये  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  एकीकृत  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  के  नाम  से  सरकार  की  दो  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  हैं  ।  पिछले  वर्ष  इन  कार्यक्रमों

 द्वारा  काफी  प्रगति  हुई  है  और  भाने  वाले  वर्षों  में  इन  कार्यक्रमों  से  और  भी  अधिक  प्रगति  होने  की

 आदा है

 पांचवी  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  की  गई  सम्पूर्ण  राशि  का  पूरा  उपयोग  नहीं

 किया  गया  है  ।  वास्तव  में  यह  निराशाजनक  है  ।  इसके  भनेकों  कारण  हूँ  और  दहम  इसके  लिए

 मूल  कन्नड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  भ्रनुवाद  का  द्वन्द  रूपान्तर
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 केन्द्रीय  सरकार  को  दास  भी  नहीं  दे  सकते  ।  इस  संदर्भ  में  राज्य  सरकारों  की  भूमिका  भी
 बहुत

 महत्वपूर्ण
 यदि  राज्य  सरकारें  कमजोर  वर्गों  पता  लगाने  में  पहल  करती  हैं  तो  बेकिंग

 संस्थायें  उन्हें  तत्काल  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  सकती  यदि  सरकारें  कमजोर  वर्गों

 का  पता  नहीं  लगातीं  तो  बेकिंग  संस्थायें  गरीब  लोगों  को  अपनी  सहायता  नहीं  पहुंचा  सकतीं  ।  इन

 परिस्थितियों  बे  किंग  संस्थाओं  को  निधन  लोगों  का  पता  लगाने  के  लिए  भी  आगे  आना  पड़ेगा

 भर  उन्हें  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  करानी  पड़ेंगी  ।

 बैकिंग  संस्थाओं  को  1500  करोड़  रुपये  तथा  3000  करोड़  रुपये  के  नियतन  का  पूरा  पूरा

 उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।  लेकिन  यदि  भाप  इन  बैंकों  के  काम  करने  के  ढंग  को  देखें  तो  यह

 दिखाई  देता  है  कि  लोगों  को  कोई  फायदा  नहीं  हो  रहा  इनकी  काम  करने  की  शैली  बहुत  ही

 महंगी  है  ।  हम  ग्रामीण  क्षत्रों  में  अधिकाधिक  बेक  खोलने  की  सोच  रहे  हैं  और  यदि  तीब्रता  से

 किया  जाए  तभी  हम  ग्रामीण  लोगों  की  बेहतर  तरीके  से  सेवा  कर  सकते  हैं  ।  राष्ट्रीयकृत  बैक

 विभेद  ब्याज  दर  पर  ऋण  देकर  लोगों  की  सहायता  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  ग्रामीण  लोगों  की  सहायता

 करने  वाले  सहकारी  क्षत्र  के  बेक  विभेद  ब्याज  दर  पर  ऋण  नहीं  प्रदान  करते  ।  यदि  इसमें  हासि

 होने  की  कोई  सम्भावना  तो  लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई  जानी  चाहिए  ।

 सहकारी  क्षत्र  से  बैकों  को  लाभ  के  आधार  पर  या  केन्द्रीय  सरकार  से  राज-सहायता  प्राप्त  करके

 विभेदी  ब्याज  दर  पर  ऋण  उपलब्ध  कराना  चाहिए  |

 ब  मैं  अपने  तटवर्ती  क्षेत्र  को  बिशेष  रूप  से  मत  आरों  की  कठिनाइयों  की  चर्चा  करूंगा  ॥

 वहां  भयानक  सुखा  पड़ा  है  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  मछुआरों

 को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करें  और  उनके  द्वारा  ऋणों  की  वापसी  के  कार्यक्रम  को  फिर  से  बनायें  ।

 यदि  मछली  पकड़ने  वाले  ट्राल रों  तथा  यन् त्री कृत  नौकरों  के लिए  ऋण  दिया  गया  है  तो  उनकी

 वापसी  5  से  7  वर्षों  में  की  जानी  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  दण्डात्मक  ब्याज  दर  में  भी  रियायत  दी

 जानी  चाहिए  ।  मछली  पकड़ने  से  सम्बन्धित  भोर  भी  अनेक  उद्योग  जसे  परिष्करण  एकक

 डिच्बाबन्दी  बजे  संयत्र  आदि  ।  यदि  इन  एककों  को  औद्योगिक  ् |: ह क ों  का  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 से  वित्तीय  सहायता  मिले  तो  उनकी  वापसी  का  कार्यक्रम  पुनः  बनाया  जाना  चाहिए  भर  दण्डात्मक

 ब्याज  दर  की  वसूली  को  रोका  जाना  चाहिए  ।  हम  मछली  पकड़ने  के  लिए  हयन्त्रीकृत  नौकाओं

 इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  निर्यात  क  मामले  में  हमारे  देश  का  छठा  स्थान  हैं  ॥

 मुझे  यह  कहते  हुए  बड़ा  गव  यदि  हम  इस  उद्योग  को  और  सहायता  प्रदान  करें  हो  मैंने

 देश  के  विस्तृत  तटवर्ती  क्षेत्र  के  निधन  तथा  बेरोजगार  लोगों  को  ज्यादा  रोजगार  प्रदान  करा  सकते

 इस  उद्योग  मसें  ज्यादा  लोग  कम  लागत  पर  रोजगार  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  बेरोजगार  कौर  विशेष

 रूप  से  दिक्षित  बेरोजगार  इस  उद्योग  में  आने  के  लिए  तयार  हैं  ।  लेकिन  मछली  पकड़ने  का  उद्योग

 भारी  संकट  में  हैं  ।  डीजल  की  कामत  बढ़  गई  है  ।  इसलिए  इस  उद्योग  को  उत्पादन  शुल्क  से  सुक्त

 किया  जाना  चाहिए  ।  बाजार  मूल्य  भी  अनुकूल  नहीं  इसलिए  मछली  उद्योग  तथा  कृषि  उद्योग

 को  राज  सहायता  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ।  मुझे  डर  है  कि  यह  मछली  उद्योग  कहीं

 नष्ट  न  हो  जाये  ।  भज  डीजल  धौर  मिट्टी  के  तेल  के  भाव  बहुत  बढ़  गये  हैं  ।  मैं  सरकार  की

 सावधान  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  हमने  अपनी  आंखें  नहीं  खोलीं  और  तत्काल  उपाय  नहीं
 किए तो  हमारा  निर्यात  मी  बुरी  तरह  सै  कुर  प्रभावित  हो  जायेगा  ।
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 गफ
 वित्तीय  संस्थायें  एक  tar  da  है  जिसमें  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  बहुत  रूखी  ली  है  ।  बीमा

 aa  में  भी  व्यापक  प्रगति  हुई  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  अपनी  नीतियों  को  हमारे  समक्ष  रख  दिया
 जीवन  बीमा  निगम  को  पांच  प्रभागों  में  विभाजित  किया  जा  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  मंत्री
 महोदय  को  सावधान  करना  चाहता  हूं  ।  हम  मंत्री  महोदय  की  तियों  का  स्वागत  तो  करते  ह
 लेकिन  साथ  ही  साथ  उन्हें  इस  विभाजन  के  भयंकर  परिणामों  के बरे में  मी  सोच-समझ  लेना

 चाहिए  |  इसमें  बहुत  से  उच्च  स्तरीय  प्रशासनिक  प्रचिकारीगण  नहीं  होने  चाहिए  ।  विंमान  एक
 निगम  जब  5  निगमों  में  बंट  जायेगा  तो  स्वभाविक  है  कि  5  चेयरमैन  भी  5  बोड़ें  होंगे  और
 5  ही  प्रबन्ध  निदेशक  होंगे  ।  उच्च  स्तर  के  और  भी  अधिकारीगण  मेरी  राय  में  भाई  इसमें
 निम्न स्तर  के  कर्मचारियों  की  भीर  नियुक्ति  की  जाए  तो  बेहतर  विकास  हो  सकेगा  ।  यदि
 इस  विभाजन  से  लोगों  को  फायदा  हो  तो  उसे  जरूर  करना  चाहिए  |  राज  जीवनकाल  में  काफी

 वृद्धि  हो  चुकी  है  ।  मनुष्य  का  जीवन  काल  बढ़  गया  लेकिन  प्रीमियम  की  दरों  में  कोई  कमी

 नहीं  आई  है  ।  पहले  यदि  कोई  मनुष्य  50  वर्ष  की  वायु  का  हो  जाता  था  तो  लोग  उससे  कहते  थे
 कि  aa  उसका  अन्तिम  समय  चल  रहा  लेकिन  आज  यदि  मनुष्य  75  100  वर्ष  का  भी  हो
 जाये  तो  उसे  उसके  जीवन  का  अन्तिम  समय  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  यदि  हम  इस  पर  विचार

 करें  कि  यह  सब  आर्थिक  सम्पत्रता  के  कारण  श्र  है  तो  इसका  लाभ  उन  लोगों  को  मिलना

 चाहिए  जो  बीमा  की  पालिसी  लेते  हैं  ।  यदि  भीमियम  की
 दरें  ऊंची  होती  हैं  तो  कम  ही  लोग  इन

 पालिसियों  को  खरीद  देते  हैं  ।  यदि  प्रीमियम  की  दरें  कम  होंगी  तो  अधिकाधिक  लोग  इन  पालिसियों

 को  खरीदेंगे  ।  जीवन  बीमा  निगम  ag  कह  सकता  है  कि  यह  उन्हें  लाभ  का  एक  अंश  देता

 निगम  यह  भी  कह  सकता  है  कि  वह  पालिसी  पूर्ण  होने  पर  बोनस  भी  देगा  ।  लेकिन  यदि  श्राप

 बीमे  की  ओर  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  आकर्षित  करना  चाहते  हैं  तो  प्रीमियम  की  दरें  कम

 होनी  ही  चाहिए  ।  मान  मैंने  100  रुपये  प्रीमियम  को  एक  पालिसी  ली  हुई  है  ।  यदि  यही

 पालिसी  70  रुपये  के  प्रीमियम  पर  उपलब्ध  है  तो  यह  स्वभाविक  है  कि  अधिक  लोग  इस  पालिसी

 को  खरीदेंगे  क्योंकि  प्रीमियम  की  दर  कम  हो  गई  ।  यदि  आप  लोगों  से  कहें  कि  हम  उन्हें  सारा

 बच्चें  निकाल  कर  लाभ  का
 एक

 अंश  उपलब्ध  करा  रहे  हैं  तो  वे  इस  बात  पर  विश्वास  नहीं

 al

 मैं  पालिसी  सर्विसिंग  योजना  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  पालिसी  सर्विसिंग

 का  काय  तेजी  से  नहीं  होना  क्योंकि  एक  ही  निगम  है  अर्थात्‌  जीवन  बीमा  निगम  ।  जमा  को  गई

 राशि  का  समायोजन  ठीक  से  नहीं  किया  जाता  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर

 स्थानांतरित  हो  जाता  है  तो  उसकी  पालिसी  के  वहां  स्थानांतरण  होने  में  2-3  वर्ष  से  भी  अधिक

 सग  जाते  हैं  ।  इस  बीच  वह  किश्तें  अदा  करता  रहता
 है  लेकिन  उनका  समायोजन  बहुत  कठिन  हो

 जाता  है  ।  ऐसे  भी  उदाहरण  हैं  कि  पालिसी  कारण  की  मृत्यु  के  बाद  जीवन  बीमा  निगम  द्वारों

 उत्तर  भेजा  गया  कि  उसकी  पॉलिसी  समाप्त  कर  दी  गई  है  और  उसे  बीमे  की  रकम  नहीं  मिल

 सकती  पालिसी  बीच  में  ही  समाप्त  कर  दी  जाती  है  तो  उसे  फिर  से  चालू  करवाने  के  लिए

 प्रमोद-पत्र  देना  होता  है  ।  इसी  प्रकार  वेतन  दायरा  पालिसियों  में  भी  aga  समस्याएं

 wera  होती  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  निगम  को  कुछ  भागों  में  विभाजित  कर  दिया  जाए  तो

 समस्याएं  नहीं  होंगी  लेकिन  मैं  फिर  इस  बात  पर  जोर  देता हूं  कि
 ऊर  का  प्रशासन  अधिसंख्य

 wet  होना  चाहिए  ।

 319



 बजट  सामान्य  1983-84  चर्चा  15  1983

 ee

 सरकार  ने  दोहरी  मुल्य  नीति  स्वीकार  की  है  ।  कमजोर  at  के  लोगों  को  सभी  वस्तुएं

 खुले  बाजार  में  नहीं  मिल  सकतीं  ।  आवश्यक  जैसे  मिट्टी  का  कपड़ा ,
 चीनी  के  राहत  मूल्य  होना  गरीबों  के  लिए  वास्तव  में  अच्छा  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विस्तृत  वितरण

 प्रणाली  होनी  चाहिए  ।  तभी  कमजोर  ग्रामीण  जनता  और  आदिवासी  जनता  को  अधिकतम

 लाभ  मिल  सकता  है  ।  इन  आवश्यक  मदों  को  पाने  के  लिए  उन्हें  शहरों  में  जाने  के  लिए  नहीं  कहा
 जाना  चाहिए  ।  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  संबंघ  में  आवश्यक  कार्रवाई  करेंगे  ।

 मिट्टी  के  तेल  की  बिक्री  के  बारे  में  आम  है  ।  पता  नहीं  ऐसी  स्थिति  कंपे  भई  है  खले

 बाजार  में  भाव  ऊंचे  हैं  ।  इसलिए  मैं  सुझाव  देता  हूँ  कि  राशन  को  दुकानों  पर  बिकने  वाला  मिट्टी

 का  तेल  रंगीन  होना  चाहिए  ।

 aa  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बारे  में  कहूँगा  एक  तेल  शोधक  कारखाना  लगाने  की

 सरकार  की  fa  वास्तव  में  सराहनीय  है  ।  इस  संबंध  में  निर्देश  भी  किया  जा  चुका  है  ।  वहां

 60  लाख  टन  क्षमता  का  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  किया  जाएगा  |  लेकिन  सवाल  यह  है  कि

 उसकी  स्थापना  कब  होगी  ।  क्या  हमारा  कार्यकाल
 समाप्त  होने

 से  पूर्वे  यह  सम्भव  होगा  ?  कर्नाटक

 की  जनता  इस  संबंघ  में  बहुत  उत्सुक  है  ।  उनकी  इच्छा  की  पूति  की  जानी  चाहिए  ।  मंगलौर

 बहुत  तेजी  से  एक  बड़े  औद्योगिक  क्षेत्र  के  रूप  में  विकसित  हुआ  है  ।  यदि  यहां  तेल  दोधक  कारखाना

 स्थापित  किया  जाए  तो  यह  सम्भव  होगा  कि  तेल  उत्पादों  की  सप्लाई  समुद्र  तट  से  देना  के  सुदूर

 क्षेत्रों
 में  की  जा  सकेगी  ।  धी  वीरेन्द्र  पाटिल  सभा  में  हैं  ।  उन्होंने  भी  इस  तेल  शोधक  कारखाने  के

 बारे  में  निर्णय  किया  था  ।  भत  इसे  शीघ्र  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।

 मंगलौर  में  एक  ताप-संयंत्र  स्थापित  किया  जाना  है  ।
 '
 हमारे  राज्य  कर्नाटक  में  कई

 परियोजनाएं  हैं  ।  लेकिन  यदि  वर्षा  न  हो  तो  सारे  उद्योग  ठप्प  पड़  लोग  बेरोजगार  हो

 जाएंगे  ।  इसलिए  मंगलौर  में  एक  ताप  संयंत्र  शीघ्र  स्थापित  किया  जाए  ।

 बहुत  पहले  समय  से  ही  मंगलौर  तथा  कोचीन  से  कराची  के  लिए  नौवहन  सेवा  at

 लेकिन  अब  वह  सेवा  समाप्त  कर  दी  गई  है  ate  लोग  मुसीबत  में  सरकार  रो-रो-शिप  सेवा

 के  बारे  में  सोच  रही  है  ।  यदि  यह  परियोजना  शुरू  हो  जाए  तो  यह  वास्तव  में  जनता  को  एक  महान

 देन  होगी  ।

 मंगलौर  एक  बड़ा  औद्योगिक  केन्द्र  है  ।  इसलिए  वहां  दूरसंचार  का  पर्याप्त  विकास  होना

 afer  |  सारे  दक्षिण  केनरा  को  एक  यूनिट  मानकर  स्वचालित  दूरसंचार  की  व्यवस्था  होनी

 चाहिए  ।  कहा  गया है  कि  उडिप्पो  में  2000  लाइव  का  इलेक्ट्रानिक  सकी  स्थापित  किया

 जाएगा  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता हूं  कि  इस  काम  को  यथासम्भव  शीघ्र  शुरू  किया

 जाए  ॥

 मंगलौर  और  उडिय़ा  बहुत  महत्वपूर्ण  केन्द्र  हैं  इसलिए  इन  केन्द्रों  में  टेलीविजन  सुविधा  भी

 होनी  चाहिए  ।  इस  पर  प्रतीक  खर्च  नहीं  आएगा  ।  एक  या  दो  लाख  रुपये  से  यह  काम  हो  सकता

 है  ।  सारा  दक्षिण  केनरा  एक  बड़ा  fray  केन्द्र  है  टेलिवीजन  की  सुविधा  शीघ्र  उपलब्ध  कराना

 बहुत  उपयोगी  होगा  ।
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 दक्षिण  केनरा  जिले  में  विशेषकर  पश्चिमी  घाटों  में  कुछ  नदियां  और  झरने  हैं  ।  लोगों  के

 की  सुविधा  बहुत  अनिवार्य  हैं  |  उत्पाद  की
 लिए  दूर  स्थित  भागों  में  जाने-आने  के  लिए  परिवहन

 ढुलाई  के  लिए  भर  छात्रों  को  शिक्षण  संस्थानों  में  जाने  के  लिए  पश्चिमी  घाट  योजना  को  बहुत

 बड़ी  भूमिका  हैं  ।  इस  योजना  के  लिए  पर्याप्त  निधियां  नियत  करनी  होंगी  बड़  पुल  तथा  पैदल

 पुल  बनाने  का  काम  प्राथमिकता  के  आघार  पर  किया  जाना  चाहिए  |

 सारे  देश  में  मंगलौर-बम्बई  रेल  लाइन  का  महत्वपूर्ण  लिक  छूटा  हुआ  है
 ।  राष्ट्रीय  परिवहन

 नीति  समिति  की  रिपोर्ट  में  इस  पर  बन  दिया  गया  है  कि  इस  महत्वपूर्ण  छूटे  हुए  लिक  को  बहुत

 जल्द  qu  किया  जाना  चाहिए  ।  आधिक  दृष्टि  से  भी  इस  समिति  ने  इस  लाइन  को  महत्वपूर्ण

 समझा  है  ।  अब  मंगलौर  बहुत  बड़ा  केन्द्र  हो  गया  है  ।  इसलिए  बम्बई  थ्रोट  मंगलौर  के  बीच  यह

 लाइन  शीघ्र  बिछाई  जानी  चाहिए  ॥

 हमारे  तटीय  क्षेत्र  में  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  भूमि  का  कटाव  हो  रहा  है  ।  कितने  ही  परिवारों

 के  घर  उजड़  गए  हैं  उनके  पशु  तथा  अन्य  सम्पत्ति  नष्ट  हो  गई  है  ।  इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से

 आग्रह  करता  हूं  कि  इस  बरबादी  से  बचने  के  लिए  समुद्र  के  किनारे  दीवार  बनानी  चाहिए  |

 आज  कर्नाटक  के  लोग  अप्रत्याशित  सूखा  की  स्थिति  में  हैं  ।  लोग  अपने  गांवों  को  छोड़  रहे

 हैं  ।  पशुओं  के  लिए  चारा  नहीं  है  ।  पीने  का  पानी  भी  उपलब्ध  नहीं  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  भाषिक  सहायता  दे  और  सुखा  के  राहत  कार्यक्रम  के  लिए  भोर  अधिक

 घन  उपलब्ध  कराए  |

 aa  मैं  मंगलौर  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त  करूंगा  |  अनेक

 ae  बीत  गए  लेकिन  अभी  तक  भी  इस  प्रयोजनार्थ  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  घनसाली  स्वीकार  नहीं

 की  है  ।  विश्वविद्यालय  आयोग  की  अपनी  शर्तें  &  और  इसलिए  ये  विश्वविद्यालय  श्रमी  तक  स्थापित

 नहीं  किया  गया  है  ।  छात्रों  को  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  सम्पूर्ण  क्षेत्र  उच्च

 शिक्षा  से  वंचित  है  ।  इसलिए  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  से  प्रतिरोध  करता  हूं  कि  वे  अपने  पद

 का  उपभोग  करते  हुए  इस  प्रयोजनों  विश्व  विद्यालय  आयोग  से  धनराशि  उपलब्ध  करायें  |

 मैं  आपको  धन्यवाद  देता हूं  कि
 आपने  मुझ  ay  198  3-84  के  सामान्य  बजट  पर  अपने  विचार

 व्यक्त  करने  का  अवसर  प्रदान  किया  |

 श्री  पीयूष  तिरकी
 :

 उपाध्यक्ष  मैं  इस  बजट  को  समान  देने  में

 अपने  आपको  बिलकूल  असमय  पा  रहा  इसलिए  कि  यह  बजट  आम  जनता  को  फायदा  नहीं  पहुंचा

 सकेगा  ।  35  वर्षों
 की

 आजादी  के  दौरान  पांच  फाइव-तय  र-प्लान  पुरे  हो  चुके  हैं  और  छठा  भी  खत्म

 होने  वाला  लेकिन  इस  बजट  के  बाद  भी  हमारी  आम  जनता  की  जो  तकलीफें  जिनको

 प्राइमरी  लीड्स  कहा  जाता  जैसे  खाने-पीने  की  रहने  के  स्थान  की  शिक्षा-दीक्षा  की

 प्राइमरी  मनुष्य  को  मनुष्य  के  समान  रहने  का  जो  अधिकार  हने  दिया  वे  अधिकार  इनको

 कभी  तक  प्राप्त  नहों  हुए  हैं  ।  उल्टे  अब  50  परसट  से  ऊपर  गरीबी  रेखा  के  नीचे  हमारी  आम

 जनता  है  ।  हमारे  यहां  बहुत  बड़े  कारख़ाने  बने  हैं  और  दूसरे  काम  हुए  हैं  ।  इसको  अस्वीकार

 नहीं  शिया  जा  लेकिन  इनका  जो  लाम  जा  रहा  ag  किनके  पास  जा  रहा  यह  इस
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 बजट  में  गोर  नहीं  किया  गया  है  ।  यहां  पर  जो  डेवलपमेंट  के  वक  हो  रहे  हैं  ओर  जितने  भी  तरक्की

 के  साधन  जुटाए  जा  रहे  उन  तरक्की  के  साधनों  को  आम  जनता  तक  पहुंचाने  में  यह  सरकार

 अभी  तक  भसीन  रही  रही

 माप  जरा  गौर  करें  ।  बहुत  दिनों  से  भोर  ब्रिटिश सं  के  जमाने  से  जो  चाय  बागान  बनें

 उन  चाय  बागानों  से  40  करोड़  रुपये  सोरेन  एक्सचेंज  के  हर  ag  सरकार  पाकेट  में  ले

 लेती  है  लेकिन  कभी  भी  यह  गौर  नहीं  किया  गया  कि  जिन  मजदूरों  के  खुन-पसीने  से  हमारे  यहां

 यह  40  करोड़  रुपये  सोरेन  एक्सचेंज  आ  रहा  है  भर  जो  देव  की  उन्नति  के  लिए  लगाया  जा

 रहा  उन  लोगों  की  उन्नति  के  लिए  सरकार  ने  अभी  तक  क्या  किया  उनके  बच्चों  को

 प्राइमरी  स्कूली  दिक्षा  देने  की  व्यवस्था  भी  अभी  तक  नहीं  हुई  है  उनके  रहने  के  लिए  घर-बार

 नहीं  पीने  के  लिए  पानी  नहीं  है  भोर  दूसरी  जो  आवश्यक  व्यवस्थाएं  होती  वे  भी  नहीं  हो

 पाई  उनके  लिए  वहां  पर  कोई  भी  उन्नति  का  काम  नहीं  हो  पा  wr  मेरे  कहने

 का  मतलब  यह  है  कि  चाहे  लोहे  के  कारखाने  चाहे  चाय  बागान  के  कारखाने  हों  और  चाहे

 दूसरे  कारखाने  उनमें  जो  मजदूर  काम  करते  हैं  और  जिनके  जरिये  से  देश  की  सम्पत्ति  बनती

 जो  देश  की  सम्पत्ति  उन  गरीबों  के  हाथों  उनके  खून-पसीने  से  बनती  उन  लोगों  के

 सुधार  के  उनको  दूसरे  लोगों  के  समान  लाने  के  लिए  अभी  तक  इस  सरकार  ने  कोई  चेष्टा

 नहीं  की  है  और  ऐसा  नजर  नहीं  भाता  है  कि  कोई  चेष्टा  करके  उनको  यह  सरकार  ऊपर  ले  भा

 सकेगी  ।

 जितने  सी  टैक्स  लगाये  गए  इन्डस्ट्येलिस्ट्स  जो  कुछ  भी  बनाते  उन  पर  जो  टैक्स

 लगाए  जाते  ऐसे  कायदे  बनाये  गय ेहैं  कि  aaa  में  कन्ज्यूमसं  पर  ही  उनका  सारे  का  सारी

 बोझ  पड़ेगा  ।  इसलिए  aa  जो  गरीब  वह  और  भी  ज्यादा  गरीब  हो  जो  आज  एक

 रोटी  के  लिए  मोहताज  उसको  एक  दिन  का  sway  ate  करना  पड़ेगा  ।

 यहां  पर  एग्रीकल्चर  के  लिए  बहुत  रुपया  किया  गया  है  किन्तु  एग्रीकलल्चरिस्ट  कौन  है  ?

 ये  समझते  हैं  कि  एग्रीकल्चरिस्ट  वह  जो  जमींदार  जिसके  पास  बड़ा  फार्म  है  ।  उनके  लिए

 ही  एग्रीकल्चर  की  सारी  व्यवस्था  की  गई  है  क्योंकि  वही  ट्विटर  खरीद  सकता  है  और  ज्यादा  से

 ज्यादा  मुनाफा  कमा  सकता  है  और  ज्यादा  से  ज्यादा  लोगों  को  वोडेड  लेकर  बना  सकता  उस

 वास्ते  यह  व्यवस्था  की  गई  है  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  एग्रीकल्चर  को  आप  मिल्स-अप  न  तो

 अच्छा  होगा  ।  अगर  देश  की  आर्थिक  दशा  को  सुधारना  तो  पशुपालन  के  लिए  एक  अलग  से

 पशुपालन  विभाग  बनाया  जाए  ।  आप  सल  लोगों  को  जमीन  नहीं  दे  सकते  हैं  लेकिन  पशुपालन  के

 लिए  बहुत  ज्यादा  जमीन  की  जरूरत  नहीं  होती  है  और  उससे  फायदा  भी  बहुत  जल्दी  हो  सकता

 एक  कृषक  को  अगर  10  मुर्गियां  दे  दो  तो  6-7  होंने  में  हो  ag  अंडे  देने  लगती  जो

 रेकरिंग  होते  हैं  ।  पशुपालन  के  लिए  आप  ऐसा  कर  सकते  हैं  और  इसी  तरह  से  गायों  के  लिए  भी

 कसकते  हैं  क्योंकि  पशुधन  भारत  के  लिए  बहुत  जूरी  है  और  पशुधन  को  ज्यादा  से  ज्यादा

 बढ़ावा  देने  के  लिए  उचित  कदम  जरूर  saa  नहीं  तो  आपको  इकोनामी  जो  पहले  ही

 फेल  कर  चुकी  वह  भोर  ज्यादा  फेल  करेगी  ate  जल्दी  फैल  करेगी

 एक  बात  कौर  कहना  चाहता  हूं  ।  यहां  पर  जो  वेटेरिनरी  डाक्टर  काम  कर  रहे  उनको
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 लोग  समझते  हैं  कि  यह  पशुओं  का  डाक्टर  है  और  इसमें  अक्ल  नहीं  है  ।  मेरा  कहना  पह  है  कि

 इन  डाक्टरों  को  भी  उचित  स्केल  श्राफ  पे  दिया  जाना  चाहिए  ।  उनके  ज्यादा  से  ज्यादा  पशुओं  का

 इलाज  होना  चाहिए  ।  यह  दु:ख  की  बात  है  कि  हम  मनुष्य  का  इलाज़  नहीं  कर  सकते
 ।

 सभी  को

 ठीक  से  इलाज  नहीं  मिलता  है  ।  लेकिन  अगर  इस  देवा  की  इकोनोमी  को  बचाना  है  तो  आपको

 पशुधन  को  भी  बचाना  चाहिए  ओर  उसके  लिए  हरेक  ब्लाक  में  इसका  प्रचार  होना  चाहिए  ।

 गांव  में  दूरदराज  इलाकों  में  जो  लोग  रहते  इससे  उनको  मदद  हो  सकेगी  ।  इसलिए  मैं  कहना

 चाहुंगा  कि  कृषि  के  लिए  जो  अनुदान  रखा  गया  है  उसका  50  परसेट  पशुधन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 होना  चाहिए  ।  अगर  यह  होता  तो  हम  लोग  कुछ  मंच  में  आगे  बढ़  सकते  हैं  ।

 केवल  ब्रीडिंग  पर  टैक्स  लगाया  यह  सारे  टेक्स  किसके  ऊपर  लगते  ये  गरोब

 लोगों  के  ऊपर  लगते  हैं  ।  इस  केवल  ब्रीडिंग  पर  कितने  लोग  एक  परिवार  के  लगते  हैं  ।  दिल्‍ली  कौ

 फेमिली  गांव  में  नहीं  जाती  है  ।  हमारे  यहां  हेल्थ  मिनिस्टर  होम  मिनिस्टर  एजुकेशन
 मिनिस्टर  एक-एक  श्रादमी  कितना  काम  संभाल  सकता है

 ।  सरकार  को  अगर  पांच  आदमियों

 का  काम  कराना  है  तो  उसे  पांच  आदमी  रखने  होते  हैं  ।  इत  बजट  से  मेन  पावर  यूटिलाइजेशन  के

 लिए  कोई  स्कीमों  नही ंहै  ।  हमारे  यहां  70  करोड़  आदमी  वे  २६  काम  करना  चाहते  वे

 भीख  मांगना  नहीं  चाहते  ।  अगर  आप  इन  लोगों  को  काम  नहीं  दे  सकेंगे  तो  देश  की  भारिक

 स्थिति  केसे  बन  सकती  है  ।

 wa  दीक्षा  की  बात  आती  जो  सरकारी  बेचारी  वे  जहां  भी  उनके

 लिए  सेन्ट्रल  स्कूल  हैं  ।  उनमें  उनके  बच्चे  पढ़ें-लिखेंगे  ।  बड़े-बड़े  आदमियों  के  बच्चे  भी  बड़े-बड़े

 आदमी  ही  बनेंगे  ।  श्राम  जनता  की  दीक्षा  को  आपको  देखना  उनके  लिए  तो  कोई

 स्कुल  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  अगर  कहीं  पर  स्कूल  हैं  तो  शिक्षक  नहीं  अगर  शिक्षक  हैं  तो  मकान

 wet  अगर  कहीं  हैं  भी  तो  उस  स्कूल  से  पढ़कर  जो  बच्चा  वह  किस  zt  पर  ग्रा

 सकता  है  ।  आपने  fair,  दीक्षा  पर  भी  बटवारा  किया  हुआ  है  ।  गरीब  के  लिए  नाममात्र  के
 स्थल

 बना  दिये  हैं  ताकि  गरीब  के  बच्चे  गरीब  ही  बने  रहे  ।  आखिर  वे  बच्चे  भी  इसी  हिन्दुस्तान  में

 जन्मे  इसी  मिट्टी  में  जन्में  हैं  ।  उनकी
 दीक्षा

 भी  समान  रूप  से  होनी  चाहिए  इसकी

 कोई  व्यवस्था  आपने  नहीं  की  है  ।

 दीक्षा  के  अलावा  बीमार  पड़ने  पर  गरीब  लोगों  की  कोई  मदद  नहीं  होती  है  ।  बड़े

 बड़े  लोगों  को  अच्छा-अच्छा  इलाज  मिल  जाता  है  ।  दिल्‍ली  में  गरीब  लोग  अगर  कोई  एम०  पी०

 की  चिट्ठी  लेकर  जाता  है  तो  उसको  कुछ  इलाज  मिल  जाता है
 ।  ऐसे  बहुत  से  लोग  हैं  जो  कि

 मुझसे  चिट्ठी  लेकर  जाते  हैं  ।  मैं  तो  दिल्लो  का  एम०  पी
 ०  नहीं  हूं  फिर  भी  यहां  के  लोग  मुझसे

 चिट्ठी  लेकर  जाते  हैं  ।

 न्याय  की  बात  को  लीजिए  ।  गरीब  आदमी  के  लिए  न्याय  भी  सुलभ  नहीं  जिसके

 पास  रुपये  हैं  वे
 सब  कुछ  कर  सकते  हैं  ।  बड़े  आदमी  श्रगर  सिर  भी  काट  दें  तो  भीं  बेकसूर  साबित

 हो  सकते  हैं  लेकिन  गरीब  विचारो  बेकसूर  भी  जस्टिस  नहीं  पा  सकता  ।  यह  जस्टिस  इतना  मंहगा

 है  कि  गरीब  met  की  इस  तक  पहुँच  ही  नहीं  है  ।  प्रजातांत्रिक  देश  में  ही  ag  सब  को  न  मिले
 तो  गरीब  क्या  करें  ।  हैल्थ  के  बारे  में  तो  यह  है  कि  यह  तो  भगवान  के  जिम्मे  है  ।  अगर  भगवान

 की  मर्जी  है  तो  बच  जाएगा  ।  जो  रुपये  वाले  हैं  उनका  इलाज  बाहर  भेजकर  भी  करवाया  जाता  है

 323



 कायें  मंत्रणा  समिति  15  1983

 जिनके  वोट  लेकर  हम  भाते  है  उनके  लिए  बजट  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 सरकारी  अफसरों  को  राष्ट्रपति  ने  आज  निमंत्रण  दिया  हैं  ।  मिनिस्टर  भी  बुलाते  रहते  है  ।

 हमको  यहाँ  पर  भाम  जनता  को  देखना  पड़ता  है  ।  हमारे  पास  ऐसे  लोग  प्राते  हैं  जिन्हें  तनवाह

 नहीं  मिलती  है  ।  अगर  बिमार  पड़  गए  तो  अपने  खर्चे  से  उनका  इलाज  करवाना  पड़ता  यह

 जो  5  मेंबर  की  फैमली  बनाई  गई  है  इसके  लिए  घर  नहीं  मिल  सकता  ।  सरकार  ने  कहा  है  कि

 समाजवादी  सामाजिक  व्यवस्था  के  अनुसार  सरकार  चलाएंगे  ।  इसके  लिए  सरकार  को  कुछ  जिम्मा

 तो  लेना  चाहिए  था  ।  जिस  तरह  से  सरकारी  कर्मचारियों  को  किराए  पर  घर  बना  कर  दिए

 जाते  हैं  इसी  प्रकार  सारे  देश  में  लोगों  को  किराए  पर  घर  बनाकर  दिए  जा  सकते  थे  ।  ग्रामीण

 अंचलों  में  इस  तरह  के  मकान  बनाकर  किराए  पर  दे  सकते  थे  ।  इससे  लोगों  का  स्वास्थ्य  भी  ठीक

 रहता  |  देना  में  प्रत्येक  बच्चे  के  लिए  समान  शिक्षा  की  व्यवस्था  तो  यह  सरकार  कर  सकती  थी  ।

 लेकिन  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  सबके  लिए  स्वास्थ्य  ठीक  रखने  के  लिए  ए  क  जैसी

 व्यवस्था  यह  सरकार  कर  सकती  थी  ।  लेकिन  इस  बजट  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  को  गई  है  ।

 इस  बजट  से  आर्थिक  सामाजिक  भर  राजनीतिक  रूप  से  कुछ  थोड़े  से  आदमियों  को

 फायदा  पहुँचाया  जा  सकता  है  ।  अभी  इलेक्शन  आएंगें  तो  कर पिट लिस्टों  और  इंडस्ट्रियलिस्टों  के

 ait  हाथ  पधारेंगे  ।  इस  लिए  यह  सोचा  गया  है  कि  उनको  कितना  लाभ  पहुँचाया  जाए  ।  कितने

 लाइसेंस  उनको  दिए  जाएं  जिससे  उनसे  रुपया  वसूल  किया  जाए  ।  लेकिन  आम  जनता  के  सुधार

 के  लिए  इस  बजट  में  कोई  गुंजाइस  नहीं  है  ।  इसलिए  मैं  इस  बजट  का  विरोध  करता  हूं  ।

 काय  मंत्रणा  समिति

 इुकतालोसवां  ofa हृदय  दन

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  व  झावास  मंत्री  get  fag):  मैं  कायें  मंत्रणा  समिति

 का  इक  ताली  सेवा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  मन  कल  11  बजे  पु  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 तत्पश्चात  लोक  समा  16  1983/25  1904  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 खोसला  fafeed,
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